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 महोदय  पोठासीन

 ह  ्

 निधन  सम्बन्धों  उल्लेख
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 माननीय  मुझे  सदन  को  श्री  वी०  एने ०  स्वामी  जो  कि  ad

 1957-62  में  तत्कालीन
 बम्बई  राज्य

 के  चांदा
 निर्वाचन  क्षत्र

 के  प्रतिनिधि  के  तौर  पर  दूसरी

 लोक  सभा
 के

 शब्दस्य  के  निधन  की  सुचना  देनी  है  ।

 श्री  स्वामी  पेशि  से  बकौल  थे  और  वर्ष  1933-46  के  दौरान  उन्होंने  शिक्षा  जिला

 परिषद  चांदी  के  सचिव  और  बाद  में  उपाध्यक्ष  के  रूप  में  कार्य  किया ।

 श्री  स्वामी  श्रम॑  कल्याण  और  अन्तर्राष्ट्रीय  समस्याओं  में  विशेष  रुचि  लेते  थे
 ।

 उनका  78  वर्ष की  आयु में  एक  1983  को  चन्द्रपुर  में  निघन

 हुआ  ।

 हमें  इस  मित्र  के  निधन  ae  गहरा  शोक  है  और  मुझे  उम्मीद
 है

 कि  सदन  भी  मेरे  साथ

 संतप्त  परिवार  के  प्रति  संवेदना  प्रकट  करेगा  ।

 सभा  संवेदना  प्रकट  करने  के  लिए  कुछ  क्षण  मोन  खड़ी  होगी ।

 सत् पच घात  सदस्यगण  कुछ  क्षम  सोन खड़  रहे  ।

 a  ee  लिय

 seal  के  मौखिक  उत्तर

 बम्बई  के  कपड़ा  उद्योग  मजदूरों  की  हड़ताल

 182.  श्री  मोहम्मद  इस्माइल
 :

 eft  cree  राव  सिंधिया  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :
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 बम्बई के
 उ  पड़ा  उद्योग  के  मजदूरों  की  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  हड़ताल  के

 बारे  में  हड़ताल  कर  रहे  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  समझौता  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है  ;

 ऐसे  कितने  मिल  हैं  जिनमें  अभी  हड़ताल जारी  है  ;  और

 मजदूरों  और  देश  को  निर्यात  के  माध्यम  से  प्राप्त  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की

 हानि  कितना  घाटा  हुआ  ?

 वाणिज्य  तथा  पूरी  विभाग  के  मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 से  भारत  सरकार  तथा  महाराष्ट्र  सरकार  ने  हड़ताली  कामगारों  से  अनेक  बार

 अपील  की  है  कि  वे  इस  समझौते  के  आधार  पर  काम  पर  लौट  आयें  कि  उनकी  वास्तविक

 याओं  पर  विचार  किया  जाएगा  ।  सरकार  के  अनुरोध  मिल  मालिक  वसूली  योग्य  प्रति  कामगार

 1,500  रु०  की  अग्रिम  राशि  तथा  30  रु०  प्रति  माह  अन्तरिम  सहायता  देने  को  सहमत  हो  गये  हैं  ।

 भारत  सरकार  ने  वस्त्र  उद्योग  के  कामगारों  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिये  बम्बई  उच्च

 न्यायालय  के  सेवानिवृत्त  मुख्य  न्यायाधीश  की  अध्यक्षता  में  एक  त्रिपक्षीय  समिति  गठित  की  है  ।

 2.  बम्बई  के  सभी  वस्त्र  मिलों  पर  हड़ताल  का  कम  या  अधिक  प्रभाव  पड़ा  है  और  पढ़

 रहा है  ।

 3.  बम्बई  में  वस्त्र  कामगारों  की  हड़ताल  के  कारण  अनुमानित  हानि  निम्नलिखित
 प्रकार

 है  ।

 1  31-1-83  तक  उत्पादन  की

 1083  मिलियन  मीटर अनुमानित  हानि

 2.  31.1.83  तक  मजदूरों  की

 अनुमानित  हानि  180  करोड़  रु०

 3.  31.1.83  तक  बिदेशी  मुद्रा  की

 अनुमानित  हानि  मोटे  तौर  पर  200  करोड़  रु०

 देश  को  हुई  हानि  का  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  क्योंकि  अनेक  अनुषंगी  उद्योगों  तथा

 व्यापार  पर  भी  हड़ताल  का  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 श्री  मोहम्मद  इस्माइल
 :  मेरा यह  कहना है  कि  मैंने  पहले  कंसलटेटिव  यह  सवाल

 उठाया  था  ।  फिर  मैंने  यहां  22  तारीख  को  लेबर  मिनिस्ट्री  से  यह  सवाल  किया  था  ।  22  तारीख

 को  यहां  आया  था  ।
 उसके  बाद  मुझे  चिट्टी  भेजकर  यह  कह  दिया गया  कि  यह  सवाल  लेबर  मिनिस्ट्री

 से  कामर्स  मिनिस्ट्री  को  ट्रांसफर  हो  गया  है  और  25  तारीख  को  इसका  जवाब  आयेगा  ।

 आज  25
 तारीख  की

 मैंने  जो  Fafrezz  साहब  का  स्टेटमेंट  देखा  है  उसमें  वहीं  पुरानी



 मौखिक  उत्तर

 ्

 4  1904  )  ला

 बातें  कही  गयी  हैं  कि  हमने  एक  कमेटी  बना  दी  है  और  ऐसा  किया  है
 ।

 यह  वही  पुरानी  बातें
 चल

 रही  हैं  जो  कि  पहले  चल  रही
 थी  ।

 वर्करों  के  बारे  में  गवर्नमैंट  ने
 एक

 प्र  स्टील
 इशु  बना  लिया

 है  ।  दुनिया  में  इतनी  लम्बी  स्ट्राइक  कहीं  नहीं  हुई  है
 ।

 सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  इसको
 लाइटली  क्यों  ले

 रही  है  ?  क्यों  इसकी  जवाबदेही  लेबर  मिनिस्ट्री पर  नहीं  है  ?
 कामों  मिनिस्ट्री कह  रही  है

 कि

 हमने  कमेटी  बना  दी  है
 ।

 कमेटी  ने
 अब  तक

 क्या  किया  है  ?
 अगर  टेक्सटाइल  इण्डस्ट्री  को

 नाइज  करना  है  तो  इसका  फैसला  पहले
 आप

 करो
 |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 सवाल  साहब
 |

 सेन्ट्रल  ट्रेड  यूनिवर्स  ने श्री  मोहम्मद  इस्माइल  :  आपने  जो  कमेटी  बनायी  उसका  तमाम

 बायकाट  किया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  हम  कमेटी  में  नहीं  रह  सकते  हैं
 ।

 अघ्यक्ष  महोदय
 :  आप

 सवाल  करिये
 ।

 थ्री  मोहम्मद  इस्माइल
 :

 सवाल  का  जवाब  दें  तो  सवाल  करूं
 ।  आप  मेरा  सवाल  सुन

 तोजीए  ।  आपने  जो  टेक्सटाइल  मिल  के  मजदूरों  का  तमाशा  वना  रखा  आप  उनकी  जिन्दगी

 के  साथ  खेल  we

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  सवाल  लेक्चर  मत  दीजिए ।

 मोहम्मद  इस्माइल  :  आपने  जो  यह  कमेटी  बनायी  उसने  क्या  रिकमण्डेशंस  किये  हैं  ?

 कया  तमाम  टु ड  यूनियंस ने  जिनको  आपने  उसमें  नॉमिनेट  किया  उसमें  काम  करने से  इन्कार

 किया  है  ?  क्या  यह  सही  बात  है  ?

 att  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह
 :

 माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  जो  पुरानी  चीजें

 थी  वहीं  सदन  के  समक्ष  रखी  गयी  और  कोई  नया  प्रयास  नहीं  हुआ  है  ।  लेकिन  मैं  mada

 सदस्य को  सुचित  करना  चाहता  हूं  कि  ag
 जो

 कमेटी  बनाई  गई  है  उसकी  बैठकें  शुरू  हो  गई

 और  जो  उसकी  बैठकें  हैं  11  27  और  फिर  27  और  28  जनवरी को  यह  कई

 बैठकें  जिसमें  महत्व  की  चीज  यह  है  कि  बदली  वकर्स  के  लिये  एक  सव  कमेटी  बना  दी  गई  जो

 बदली  ह  के  बारे  में  गहराई  में  जायगी  ।  एक  कदम  इस  बारे  में  आगे  बढ़ा  है  ।  यही  नहीं  जैसे

 ही  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मन्त्री  दादा  पाटिल  हुए  और  कुछ  ऐसा  रहा  कि
 उसी  समय

 मैं  भी

 उनसे  तत्काल  सम्पकं  करके  इसके  बारे  में  कोई  हल  निकाला  जाय  इसके  लिये  मैं  उनसे

 सम्पर्क  में  रहा  ।  और  आपको  जानकारी  होगी  कि  कोई  अहं  ईगा या  प्रे  स्टेज  पर  हम  लोग  नहीं

 खड़  रहे
 ।

 श्री  दत्ता  सामन्त  से  दादा  पाटिल  की  बात  हुई  और  कल  रात  मैंने  दादा  पाटिल  से

 बात
 की  ।  वह  इन्टीरियर  में  गये  हुए  थे  वह  27  तारीख  को  दिल्‍ली

 आ
 रहे  हैं  और  उस  पर  आगे

 कदम  उठाया  जाएगा  ।  यह  निश्चित  जानें  कुछ  भी  हो  जहां  तक  श्रमिको  और  मेहनतकशों  का

 सवाल  है  हम  लोग  कभी  पीछे  नवदीं  रहेंगे  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  अभी  1  साल  पीछे  रहेंगे

 श्री  इन्द्रजीत  अभी  13  महीने  पीछे  रहेंगे
 |

 श्री  मोहम्मद  इस्माइल
 :

 प्र  स्टेज  इशू  तो  बनाया  ही  हुआ  है
 ।

 वाकिंग  क्लास  के  मामले  में

 3
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 उनसे  कन्फ़न्टेशन की  आपने  एक  नीति  बना  ली  13
 महीने  स्ट्राइक

 को
 हो  गये

 अगर  यह

 प्रस्टीज  इश्‌  नहीं  है  तो  कसे  इतना  लम्बा  समय  हो  गया  ।  यह  इसी  वजह  से  है  ।  श्री  दत्ता  सामन्त

 जो  वहां  की  स्ट्राइक  का  लीडर  है  यह  आपका प्र  स्टेज  am  ही  है  कि  चीफ  मिनिस्टर  मिलते

 सब  मिलते
 मगर  एक  साथ  बैठकर  उनकी  मीटिंग  में  नही  मिलना  चाहते  हैं  ।  यह  प्रस्टीज  इशू

 नहीं  है  तो  क्या  है  ?  कब  तक  यह  चलेगा  ?  प्रोडक् टिव  नर्सिज  के  साथ  कनफ़न्टेशन  का  नतीजा  यह

 हुआ  कि  200  करोड़  रु०  फांरेनस  एक्सचेंज  का  लौस  हो  गया  ।  यह  प्र  स्टेज  इश  नहीं  है  तो  और

 कया  है  ?  यह  नेशनल  लौस  हुआ  कि  नहीं  ?  आप  कहते  हैं  कि  सरकार  ने  इसको  प्रस्ताव इशू  कभी

 नहीं  जबकि  एक  तरह  से  प्र  स्टेज  इशु  का  ट्रायल  हो  रहा  है  सिफ  इसलिये  कि  स्ट्राइक

 लीडर  से  बात  नहीं  करेंगे  ।  मैं  यह  पुछना  चाहता  हुं  कि  गवर्नमैंट  जो  स्ट्राइक  लीड सं  हैं  डायरेक्ट

 उनकी  atfeat  बुलाकर  आप  उनसे  मिलना  चाहते  हैं  कि  नहीं  और  इसका  फैसला  हो  इसके

 लिये आप  तैयार  हैं  कि  नहीं  ।  अगर  प्रस्ताव  इश्‌  नहीं  है  तो  आप  इस  पर  तैयार  हैं  कि  नहीं
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  तो  जवाब  आ  गया  उनका  पहले  ही  ।  आप  बिला  वजह  टाइम  जाया

 कर  रहे  हैं  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag:  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  इसके  दिल  में  हमेशा  मजदूरों

 के  हित  की  बात  रहती  है  ।  यह  बात  नहीं  भूलनी  चाहिए  कि  हमने  मजदूरों की  खातिर ही  115

 मिलों का  अधिग्रहण  किया  है  ।  हमारा  आज  तक  यही  रवैया  रहा  है  और  आगे  भी  हम  मजदूरों का

 हित  करते  रहेंगे  ।  इस  पर  हम  बहुत  स्पष्ट  हैं  ।  जहाँ
 तक

 लोगों  से  मिलने
 को

 बात  पर  प्रतिष्ठा
 का

 प्रश्न  दत्ता  सामंत  की  बात  रहने  मैं  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति  से  जो  कि  इसको  सुलझाने  में  रुचि

 रखता  जिस  हड़ताल  की  वजह  से  इतने  मजदूरों  को  दुःख  सहना  पड़ा  खुले  दिल  से  मिलने

 और  मिल  बैठकर  बातचीत  करने  को  तैय  र  हूं  ।  इसके  साथ  ही  मैं  उन  लोगों  से  जो  इसे  प्रतिष्ठा

 का  प्रश्न  बनाये  हुये  बैठे  और  न्रिपक्षीय  समिति  में  सम्मिलित  नहीं  होना  चाहते  ।  अनुरोध  करू
 गा

 कि  ये  भी  अपना  दिल
 ara

 ।  हमें  बातचीत  के  रास्ते  बन्द  नहीं  करने  क्योंकि  लोकतन्त्र

 का  यह  एक  आवश्यक  अंग  है  ।

 aft  जाजेफर्नाण्डीस  :  अध्यक्ष  मिल-मासिक  और  मिल-मजदूरों  के  बीच  का  जो

 विवाद  उस  पर  सरकार  की  जो  भूमिका  उसको  यहां  पर  मंत्री  महोदय  ने  स्पष्ट  करने  की

 कोशि  लेकिन  उसमें  कोई  समाधान  की  कोई  वात  नहीं  है  ।  चूँकि  14  वां  महीना  चल  रहा  है

 और  हकीकत  यह  है  कि  आज  तक  सरकार  ने  कोई  ठोस  कदम  नहीं  बढ़ाया  मनमाने  ढंग  से  एलान

 किया  है  ।  वहां  जो  भी  अपने-अपने  एलान  करते  लेकिन  उससे  कोई  ठोस  oft

 शाम  नहीं  निकला
 ।

 मंत्री  महोदय  सिल-मालिक  और  मजदूरों  के  बीच  में  जो  विवाद  उसको  एक

 क्षण  के  लिए  बाजू में  रखें और  बम्बई  में  जो  नेशनल  टेक्सटाइल  मिलें  जिनमें  35  हजार  मजदूर

 काम कर  रहे
 उसके

 बारे  में  जो
 भी  आपकी

 ठोस  योजना  उसको  अमल  में  कयों  नहीं लाते  हैं  ?
 क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  उन  मिलों  के  मजदूरों  ने  अपने-अपने  स्तर  पर  कमेटी  बनाकर  काम

 पर  वापिस  तब  टेक्सटाइल  मिल  के  मैनेजरों  ने  मजदूरों  को  काम  पर  चढ़ने  से  रोक  दिया  ?  जो

 अन्दर  लिए  उनको  बिना  किसी  नोटिस  के  डिसमिस  कर  दिया  ।  इस  तरह  से  सेकड़ों  मजदूर
 काम  पर  चढ़े  हुए  रास्ते  पर  फेंक  दिए  गए  ।  जब  यह  जो  आपसे  पहले  मन्त्री  उनके
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 aon

 =  यूनियनों  की  ओर  से  पेश  किया T WaT,  a SS  AS  ।  Wa

 we  ने  कहा  कि  मन्त्री  महोदय  दिल्‍ली  में  चाहें जो  लेकिन  यहां  हम  मालिक हैं  और

 phi सबक  दिखायेंगे  ।  इसलिए  मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इनमें  तीनों  बातों
 ' पर

 पष्ट  भूमिका सदन  के  सामने
 रखेंगे

 ?
 द

 थ  att  विश्वनाथ प्रताप  fag:  भूमिका  तो  शुरु  होती  जब  माननी
 ee

 डस्टी  मिनिस्टर थे
 जल्दी  क्या  है  ।  आपको  याद  होगाਂ  थ

 a
 थो ०  दण्डवत :  यह  तो  प्रधान  मन्त्री  को

 शल  दे

 हा

 में  जनता
 पार्टी  का  नाम

 जाय े।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  दंडवते  जी  मैं
 आपको  नहीं  कर  केवल  जानें

 a  को

 प्रो० मध दण्डवते दण्डवत  :  हमारे  साथी  हैं ।
 व्यवधान

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  जो  समझौता  1979  में मिलने और  भार एम  एम०

 |  |
 ठाई  जा  रही  है

 । ०
 वहू  अ।पके  ही  मन्त्रित्वकाल में  जिसके  विरुद्ध  यह  a

 थ्री  जाज  फर्नाण्डीस  :  क्या  चीज  हुई  थी  ?

 थ्री  यिदवनाथ  प्रताप  सिह  :  जो  एग्रीमेंट  1979  से  1984  तक  वह  आपके
 ही  काल

 में  हुआ  और  मेरे  ख्याल  में  उसपर  आपको  ही  संस्तुति  रही  होगी  ।  जहां  तक  एन०  टी०
 सी

 ०

 क
 मिल्स  का  सवाल  है  कौर  सुझावों  के  कार्यान्वयन  का  सवाल  एन०  टी ०  सी०  मिल्स  पूरे  उद्योग

 भिन्न  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  एक  द्रीप्रार्टाइट  कमेटी  बना  जिसका  चेयरमेन एक  जज

 को
 बनाया  तो  कहीं  पर  ठहराव  होना  कहीं  पर  हम  अपनी  प्रजातान्त्रिक  व्यवस्था

 .

 में  विश्वास  ठहरायेंगे  या  TT at  संदिग्ध  देखते  रहेंगे  ।  उच्च  न्यायालय  का  जो  समिति का

 चेयरमन  वह  सरकार  से  परे  हैं  ,  तो  मेरे  ख्याल  में  सारी  टेक्सटाइल  वैसे  की  वेजेस

 और  हाउस  रेट  ये  साद  चीजें  उसी  परिप्रेक्ष्य  में  आती  हैं  ।  जहां  तक  मजदूरों  के  वाली

 .......  आने
 की

 बात
 ।  या

 कोई  पत्र  जाने
 की

 बात
 उसको

 मैं
 अवश्य

 देखूंगा
 ।

 मैं  आश्वस्त करता  हूं

 fr  यहां  पर  मजदूरों  के  हित  में  जो  सरकार  फैसला  और  उस  फैसले  के
 कार्यान्वयन  को

 व्यक्तिविशेष के  हित  को  न  देखते  मजदूरों के  हित  में  करेगी  ।

 a
 a

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  देख  लेंगे

 =

 श्री  tet
 दोष

 :
 पिछले  14  माह  से  हड़ताल  जारी  है  ।  हड़ताल  पिछले  ad

 qt  हुई
 जबकि  इसे  उत्पादकता  ag  घोषित  किया  गया  था  ।  सरकार  ने  यह  रुख  अपनाया  कि  मजदूरों

 ne

 को
 र  लागत  पर

 सबके
 सिखाया  जायेगा  ।  भारत  सरकार  की  नीति  पर  यह  सबसे

 डा
 धब्बा  है  ।  क्या  यह  सत्य  है  कि  राष्ट्रीय  मिल  मजदूर  जो  कि  तथाकथित  मान्यता  प्राप्त  संघ

 है
 ने  का  मजदूरों बम्बई  के  कपड़ा

 मिल  मजदूरों  का  विश्वास  खो  दिया है  आप  उस  संघ  को
 बढ़ाबा

 देने  क  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  आप  मजदूरों  को  सबक  सिखाना  चाहते  हैं  ।  इसलिए  आप  ड़े को

 थ
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 14  मार  से  इस  मामले  को  लटकाते सुलझाने  के  लिए  वार्ता  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  आप  पिछले  यह  राए  प्त

 आ  रहे  नः  |

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  श्रमिक  वर्ग  या  मजदूरों  से  मुकाबला  करने  का  कोई  प्रश्न  ही

 नहीं
 है  ।  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हम  केवल  इस  बात  के  लिए  ही  उत्सुक  नहों  हैं

 कि

 mage  के
 साथ  समझौता  किया  जाये  बल्कि  यह  भी  चाहते  हैं  कि  वे  काम  पर  वापिस  वे

 इज्जत  के  साथ  wg  और  इज्जत  से  कार्य  करें  ।

 जहां  तक  राष्ट्रीय  मिल  मजदूर  संघ  का  प्रश्न  कानून  के  अन्तर्गत  वैधानिक  व्यवस्था  है

 जिसके  अन्तर्गत  संघ  को  मान्यता  दी  गई  है  ।  श्रम  न्यायालय  ने  भी  इसे  मान्यता  दी  है  ।  आज

 स्थिति  यह  हमें  देश  के  कानूनों  के  अन्तर्गत  चलना  है  ।  लोकतांत्रिक  ढांचे  के  अन्दर  इस  प्रकार

 की  कुछ  बातें  होती  हैं  और  मैं  समझता  हूं  कि  इस  परीवश  में  काम  करते

 द  क  के
 च्व्य्यूच “लनप्जानण थ  क

 || श्री  समर  मुखर्जी
 :  मजदूर  उनको  मान्यता  नहीं  देते  लेकिन  आप  मान्यता देते  हैं  ।

 क्या  यही  लोकतन्त्र  है  ?  आप  लोकतन्त्र  की  बात  करते  हैं  ।

 प्रो ०  दंडवते  :  यह  विरोधी  लोकतन्त्र  है  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  अगर  हम  लोकतन्त्र  पर  चर्चा  शुरु  कर  दें  तो  इस  पर  काफी

 लम्बी  राजनैतिक  चर्चा  हो  सकती  है  ।  लेकिन  मैं  आपको  यह  बता  रहा  हूं कि  इस  सम्बन्ध में  sat

 उपबन्ध  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  जहां  यह  मौजूदा  नियम

 हैंਂ
 "+  °°

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इस  प्रकार  का  व्यवधान  न  करें  ।

 att  समर
 मुखर्जी

 :  यह  एकाधिकारियों  का  लोकतन्त्र  है  ।

 क द  द श्री
 सनील  क्या  आप  एक  अल्पमत  संघ  मान्यता  देते  हैं  ?  क्या  यही  नियम  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  अपनी  बात  कहने  के  लिए  आपकी  सुरक्षा  चाहता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  प्रदान  की  जायेगी  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  सदन  को  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  कि  कानून  की  प्रस्तवों

 में  चाहे  कुछ  भी  लिखा  हो  ।  जब  श्रमिक-वर्ग  के  भले  की  बात  होती  है  तो  हमें  उनके  भले  के  लिए

 पूर्ण  डैश  का  कोष्ठक  आदि  हमें  रोक  नहीं  सकेंगी  ।  इसका  मैं  माननीय  सदस्यों  को

 भरोसा  दिलाना  चाहता  हुं  ।

 at  सुनील  मंत्रा  :  जनोत्तेजनक  कार्यवाही में  न  पड़े  ।  पिछले 14  माह

 श्री
 के ०

 राममूर्ति :  बम्बई  ह  तात
 को

 जारी हुये  14  माह  हो  गये  हैं  ।  मैं  कहना  चाहता

 हूं  कि  यह  दुर्भाग्यपूर्ण है  ।  हमें  इस  ह sate
 को

 सही  परिसर  अक्षय  में  देखना  चाहिए  ।  डा०  दत्ता  सामन्त
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 त
 मांगें  it  थीं

 ।
 उस  समय  विपक्षी  मजदूर  संघ  कभी  भी  इन  मांगों  के  वारे  मे  सहमत  नहीं  थे

 समझोता  होने  इस  मांग  को  डा०  दत्ता  सामन्त  ने  रखा  था  ।

 ज्यादा  मानें  होने  किसी  तरह  मजदूरों ने  भी  हड़ताल  कर  दी  ।  समझौता  होने

 सरकार ने  समिति  का  गठन  जो  कि  dom  करके  समस्या ओं  को  हल  करेगी  जो  लोग

 अब  इन  मागों  को  वकालत  कर  रहे  हैं  और  gan  के  लिए  we  we

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अपको  इन  बातों  का  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 थ्री  के०  राममूर्ति
 :

 मैं  जवाब  नहीं  दे  रहा  हूं
 ।

 मैं  जवाब  क्यों  दूंगा
 ?

 इसके  वावजूद

 दूर  संघों  ने  त्रिपक्षीय  वार्ता  में  भाग  नहीं  लिया  ।  अब  वे  आपसी  बातचीत और  समझौते  की  बात

 कर  रहे  इसके  अलावा  समझौता  होने  इस  सरकार ने  मजदूरों  को  अग्रिम धन  देने  को

 घोषणा  की  है  ।  वहू  भी  स्वीकार  नहीं  कीਂ

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  कया  है  ?

 at
 के०  राममूर्ति

 :
 अब  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है

 कि
 अब

 60%,  मजदूर  कायें
 कर

 वापस
 आ

 गये  हैं  और  सही  ढंग  से  सुरक्षा  प्रदान  की  जाय  तो

 100%  मजदूर  काम  पर
 झा  जायेंगे मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वे  सुरक्षा  सुनिश्चित  करेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 वे  इस  प्रश्न  को  सीधे
 ही

 रख
 सकते  थे

 ।

 थ्रो  विद  नाथ
 प्रताप  सिह  :

 सुरक्षा  प्रदान  की  जायेगी  |

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :  प्रश्नों  उत्तर  सुस्पष्ट  होना  चाहिए  ।  अभी  माननीय  मंत्री

 महोदय  ने  अपने  उत्तर  के  पहले  भाग  में  कहा  है  कि  उनके  इस  मन्त्रालय  में  आने  और  दादा  पाटिल

 के
 महा  राष्ट्र  के  मुख्य-मन्त्री  बनने  के  बाद  दोनों  इस  हड़ताल  को  समाप्त  कराने  के  लिए  डा०  दत्ता

 सामन्त  समेत  किसी  भी  व्यक्ति  से  मिलने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  बाद  उन्होंने  कहा कि  वे
 कानून

 यानि
 बम्बई  औद्योगिक

 सम्बन्ध  से  बन्धे  हुये  हैं  जो  कि  सिर्फ  राष्ट्रीय  मिल  मजदूर  संघ  को

 ही  मान्यता  प्राप्त  संघ  मानता  इसलिय ेवे  इसकी  अनदेखी  नहीं  कर  सकते  ।

 aa  जबकि  हड़ताल  जारी  त्रिपक्षीय  समिति  की  बैठकें  हो  रही  जिसमें  fe  बड़े

 संघों  ने  भाग  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  है
 ।

 मैं  उनसे  स्पष्ट  उत्तर
 की

 अपेक्षा  करता  हूं
 ।

 मैं
 सदन  को

 बताना  चाहता  हूं  कि  अब  जबकि  वे  समझौता  करना  चाहते  हैं  उनको  हड़ताली  नेताओं  से  वार्ता

 करने  से  मनाही  नहीं  करना  चाहिए  और  उनको  यह  नहीं  कहते  रहना  चाहिए  कि  ato  आई०

 axe  अधिनियम  इस  प्रक्रिया  में  बाघक  नहीं  होना  चहिए  ?  इस  बात  को  स्पष्ट  कहना  चाहिए  |

 भी  इस  बारे  में  जानना  चाहेंगे
 ।

 आखिर  वाणिज्य  मन्त्री  की  हैसियत  से  मैं  उनसे  इतना  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने

 अपने
 वक्तव्य  में  कहा  है  कि  इस  हड़ताल  की  वजह  से  10,830  लाख  मीटर  कपड़े  का  नुकसान
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 wa

 हुआ  है  ।
 मैं

 जानना
 चाहता  हूं  कि  उनका  इस  तक  के  लिए  क्या  स्पष्टीकरण  है

 कि
 उत्पादन  में

 आई

 इतनी  भारी  कमी  के  ऊपरी  तौर  पर  बाजार  में  कपड़े  की  कोई  कमी  नहीं है  ?  क्यां

 यह  उनकी  राय  क्योंकि 14  माह  से  सबसे  बड़े  कपड़ा  उत्पादन  बाले  केन्द्र  में  हड़ताल  हैं
 और

 इससे  इस  बात  पर  कोई  असर  नहीं  पड़ता  कि  इस  कपड़  जिस  मूल्य  पर  इसे  जाता  है  उस

 पर  कोई  खरीदने  वाला  नहीं  क्योंकि  हमारे  देश  में  अम  खरीददार  की  इतने  ऊ  चे  दाम  पर  कपड़ा

 खरीदने  की  सामर्थ्य  नहीं  है  ?  इसलिए  इसकी  कोई  कमी  नहीं  है  ।

 sit  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  असंदिग्ध  प्रश्नों  का  उत्तर  भी  वटी  होना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  का  धन्यवादी  हूं  कि  उन्होंने  बहुत  ही  संक्षिप्त  रूप  से  प्रश्न  पुछा  |

 जहां  तक  कानून  से  बन्धे  होने  का  प्रश्न  जब  तक  यह  कानून  हमें  इन्हें  मानना  होगा  |

 हम  ही  लोग  इसके  बनाने  वाले  और  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  अगर  जन-हित
 की  मांग

 हो  तो  वे  बाधक  नहीं  बनेंगे
 ।

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  14  माहू  की  हड़ताल  के  जनहित भी  कोई  अपेक्षा  रखता

 है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  जहां  तक  त्रिपक्षीय  समिति  की  बैठकों  और  अन्य  प्रयासों  का

 सम्बन्ध  जब  समस्या  मानवीय  आयामों  की  तो  यह  उचित  रहेगा  कि  हम  इस  समस्या  कों

 सुलझाने  के  लिए  सारे  रास्ते  खोले  दें  ।  समिति  और  बातचीत  में  कोई  विरोध  नहीं  है  ।  वहां  पर

 मुख्यमन्त्री  हैं  जो
 कि  राज्य  की  देखभाल  के  लिए  उनसे  बातचीत  करेंगे  ।

 जहां
 तक

 इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है
 कि

 कपड़े  का  उत्पादनਂ
 न

 होने  के  बावजूद  मूल्य  स्थिर

 है  ।  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  मांग  में  मन्दी  आई  है  और  इसी  बजह  से  इसके  दामों  में

 वृद्धि  नहीं  हुई
 न

 कि  इसके  ऊचें  दामों
 की

 वजह  से
 ।

 चाँदी  को  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 83.  श्री  राजनाथ  सोनकर  :

 श्री  निहाल  fag  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  ag  बताने  की  कृषि  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  लगभग  पचास  हजार  स्वर्णकार  तथा  कारीगर  चांदी  के  आभूषणों
 चांदी  की  अन्य  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  के  कारण  बेकार  as  हैं  ;

 कया  देश
 को

 इस  प्रतिबन्ध  के  कारण
 प्रतिवर्ष  लाखों  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की

 हानि  उठानी  पड़गी  ;  और  a

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  चाँदी  की  वस्तुओं  के  निर्यात  पर  से  यह  प्रतिबन्ध

 कब
 तक  हटाने का  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  रामदुलारी
 :  चांदी

 के  अंश
 वाली
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 निमित  वस्तुओं  तथा  उत्पादकों  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  नीति  4-6-81  से  काफी  उदार  है  ताकि  चांदी  के

 आभूषणों  और  चांदी  की  अन्य  वस्तुओं  के  नियति  को  अनुमति  दी  जा  सके
 |

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राजनाथ सोनकर  शास्त्री  :  अध्यन  मैंने तो  यह  सोचा  था  कि  नया  मन्त्री

 मंडल  बना  है  और  इस  नथ  मन्त्री  मंडल  के  बनाने  के  बाद  जवाब  बड़ी  गंभीरता  के  साथ  नये  ढंग

 से  किया  जाएगा  लेकिन  इन्होंने  वही  पुरानी  परिपाटी  दोहराई  है  ।  हमारा  प्रश्न  जो  उसका

 जवाब  बिल्कुल  नहीं  भा  रहा  है  ।  आप  कृपया  इसको  देखें  ।  हमारा  प्रश्न  स्पष्ट  रूप  से  यह  है  कि

 देश  में  लगभग  पचास  हजार  स्वर्णकार  तथा  कारीगर  चांदी  के  आभूषणों  तथा  चांदी  की  अन्य

 वस्तुओं  के  निर्यात  पर  प्रति  ice  के  कारण  बेकार  हैं  और  यहां  इसका  उत्तर  न  यह  कहा  गया

 है  कि  निर्यात नीति  से  काफी  उदार  बना  दी  है  ।

 में  होती  नहीं  पूछ  रहा  मैं  पूछ  रहा  हूं  कि
 कया

 चांदी
 का

 धंधा  करने  वाले  50  हजार

 इस  समय  बेकार  जितना  मैंने  पूछा  उसी  के  अनुसार  आप

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अन्दाजा  कयों  नहीं  लगा  सकते
 ?

 शी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्रो  :  मैं  बया  अन्दाज  लगाऊं  ?

 थ्रो  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  मतलब  यह  कि  बेकार  हुए  दे  लोग  ।

 थ्रो
 राजनाथ

 सोनकर  शास्त्री  :  यहां  पर  बुलियन  मार्किट  है  ।  श्रीकृष्ण  ऑयल  उसके

 सेक्रटरी  उन्होंने  सरकार  को  एक  पत्र  लिखा  था  कि  चार  सौ  करोड़  रुपये  का  प्रतिषेध  चांदी

 न
 होने  से  विदेशी  मुद्रा

 की
 हानि  हो  रही  है

 ।
 मैं  समझता  हूं  कि

 उसी  रेफरेंस  में  उन्होंन

 एक  और  कोटेशन  दिया  है
 कि  31  सौ  रुपये  प्रति  किलों  चांदी  यहां  बिकती  है  और  56  सौ  रुपये

 बाहर  बिकती  इसलिये  चांदी  के  निर्यात  को  जारी  रखा  जाए  ।  उन्होंने  एक  आवेदन-पत्र  दिया  था

 और  मैं  समझता  हूं  कि  उसी  आवेदन-पक्के  अनुसार  आपने  1980-81  से  चांदी के  निर्यात  की  नीति

 को
 उदार  बनाया है  ।  मैं

 मन्त्री  जी
 से  यह  जानना  चाहूंगा  आपने  जो  नीति  उदार

 बनायी
 हैं  ।  उस

 उदार  नीति  के  अनुसार  कितनी  चांदी  विदेशों
 को  भेजी जा  चुकी  है  ?

 श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  जहां  तक  इस  इण्डस्ट्री  में  50  हजार  लोगों  के  अनएम्प्ल।एमेंट

 का  सवाल  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहूंगी  कि  यह  एक  हाइली  डिफेन्डर  लाइज्ड

 इण्डस्ट्री  इसलिए  उसकी  फीसें  हमारे
 पस  नही ंहैं

 ।  इसलिए  माननीय  सदस्य  को  मरे

 ऊपर  नाराज  नहीं  होना  चाहिए  ।

 सर  79-80  में  करीब-करीब  चार  लाख  पसंद  आल  इण्डिया  हैन्डीक्रापट्स बॉड  के

 सार  इस  क्षत्र  में  एम्प्लायर  थे  ।  इन  फिगर्स  में  डायमण्ड और  गोल्ड  ज्वेलरी  सेक्टर  में

 काम  करने  वाले  लोग  भी  शामिल  हैं  ।

 जहां  तक  माननीय सदस्य  ने  चांदी  के  निर्यात  की  बात  कही  मैं  उनसे  कहना  चाहती  हूं

 ~  चांद  णा  दीदी  अना  प्रशन  का  मतलब हो कि चांदी  के  निर्यात  पर  स्ट्क्टिली बेन  अ
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 तो  उस  सिलसिले  में  मैं  कहना  चाहती हूं  कि  1978-79  के  मुकाबले में  सचिव  र  ज्वैलरी  का

 पोर्ट  घटा  नहीं  है  ।  जहां  1978-79  में  यह  एक्सपोर्ट  81  लाख का  वहां  1979-80  में  113

 1980-81  में  140  1981-82  में  168  लाख  और  1982-83  वर्ष  में  अपील  से

 जनवरी  तक  142  लाख  रुपये का  हुआ
 ।
 मैं  समझती  हूं  कि  अब  माननीय  सदस्य  मेरे  उत्तर  से  सन्तुष्ट

 श्री  राजनाथ  सोनकर  मेरा  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  यहां  के  नवभारत  टाइम्स

 और  पंजाब  केसरी  दोनों  अखबारों  में  एक  हफ्ते  का  विवरण  निकला  हुआ  है  ।  इसमें  लिखा  है  कि

 आजादी  के  बाद  35  वर्षों  में  पहली  बार  साढ़े  तीन  करोड़  रुपये  की  चांदी  की  चार  सौ  सिल्लियां

 जो  कि  विदेश  भेजी  जा  रही  अभी-अभी  पकड़ी  गयीं  और  72  सिल्लियां  जो  लगभग  एक  करोड़

 रुपये  at  जो  कि  अभी-अभी विदेश  भेजी जा  रही  अहमदाबाद  में  पकड़ी  गयीं
 ।  19  से

 लकर 23  तारीख तक  के  नवभारत  टाइम्स  और  पंजाब  केसरी  अखबारों  में  यह  रिपोर्ट छपी  है  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  ae  सूचना  मिली  है  कि  करीब  एक  करोड़  रुपये  को  चांदी  प्रतिदिन

 तस्करी
 से

 पाकिस्तान  भेजी  जा  रही है
 ।

 और  दूसरे  स्थानों  पर  भेजी  जा  रही  है
 ।  इतना  ही

 अमे
 का

 में  जहां  चादी  का  सबसे  ऊंचामाकंट  यहां  से  चुना  और  पांच  गुना  मुल्य  पर  वहां  चांदी

 चिक  रही  वहां  पर  भी  तस्करी  हो  रही है  ।  मैं  आपसे  पुछना  चाहता  हूं  कि  आपने

 जोधपुर  और  अहमदाबाद  आदि  स्थानों  से  जो  तस्करी  हो  रही  उस  भारी  तस्करी  को  रोकने

 के  लिए  आपने  क्या  उपाय  किये  इसके  अलावा  अब  तक  जो  दो  तस्तरियाँ  जिनकी

 सुचना  मिली  इनके  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ?

 एक  बात  और  जानना  चाहता  हुं  कि  प्रायः  चांदी  गरीबों  के  यहां  से  आती  है  ।  अधिकतर

 शेड्यूल  ट्राइबल  और  गरीब  किसानों  की  औरतें  पहनती  हैं  ।  उनके  यहां  से  चांदी  आकर  मार्केट

 में
 विक  रही  है  ।  हमको  सूचना  मिली  है  कि  दिल्‍ली  में  एक  करोड़  रुपए  की  चांदी  प्रतिदिन  बिक

 रही  है  ।  तो  क्या  आप  चांदी  के  निर्यात  पर  और  इस  प्रकार  की  बिक्री  पर  कुछ  प्रतिबन्ध  लगाने

 के  बारे  में  सोच  रहे  ताकि  चांदी  विदेशों  में  न  जाए  और  तस्कर  लोग  पकड़े  जाएं ॥

 श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :  जैसाकि  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  चांदी  के  निर्यात  बंद  है  ।

 जहां  तक  माननीय  सदस्य  की  रिपोर्ट  का  सवाल  है  यह  मामला  मेरे  सामने  पहले  नहीं  आया  |

 उस  पर  ध्यान  दिया  जायेगा  मैं  इतना  ही  कह  सकती  हूं  परन्तु  तस्करी  मेरा  विषय  नहीं  है

 श्री  अटलबिहारी  बाजपेयी
 :

 तस्करी  श्री  प्रणव  मुखर्जी  का  विषय  है  ।

 वित्त  wat  प्रणव  यहं  मेरा  विषय  है  |

 श्री  निहालसिंह
 :

 चांदी
 की

 वस्तुओं  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  कारण  दोहरा  नुक्सान  है  ।  एक

 तो  चांदी  के  आभूषण  बनाने  वाले  कारीगर  बेकार हो  रहे  हैं  ।  उनकी  रोजी-रोटी  का  सवाल

 भूखों  मर  रहे  हैं
 ।

 दूरा  नुक्सान यह  है  कि  अंतर्राष्ट्रीय  कीमत  ज्यादा  जब  किसी  चीज
 की

 कीमत  बाहर  ज्यादा  होती  है  तो  उसकी  तस्करी  शुरू  हो  जाती है  ।  गतवर्ष  का  अनुमान  है  कि  एक

 हजार  टन  चांदी  का  निर्यात  तस्करी  द्वारा  हुआ  ।  तो  मैं  जानना  चाहता हूं
 कि  क्या  आप  उन  कारीगरों
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 को  को  भलाई  के  लिए  जोर  तस्करी  रोकने  के  लिए  इस  प्रतिबंध  को  हटाने  पर  विवार

 श्री  मतौरामबुलारी  मैंने  अपने  उत्तर  में  wer  है  कि  चांदीके  अभूषणों  का  निर्यात  अभी

 भी  किया जा  रहा  है  और  इसे  प्रोत्साहन दिया  जा  रहा  है  ।  चांदी  के  आभूषणों  के  निर्यात  के  लिए

 यह  आवश्यक  था  कि  आभूषणों के  निर्यात  के  बदले  महीने  अन्दर  चांदी  या  चांदी
 की

 अन्य

 वस्तुओं  का  आयत  किया  जाये  परन्तु  जून  1981  में  इसे  बन्द  कर  दिया  गया
 |

 aaa  निर्यातों  के  सम्बन्ध  में  मैंने  पहले  ही  fiat  स्पष्ट  कर  दी

 पटसन  के  सामान  के  निर्यात  में  गिरावट

 84.  ta  ito¥to  सिह

 श्री  राजेश  कुमार  fag
 :

 क्या  बाशी  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया
 पटसन  के  सामान  के  नियति  में  1982  के  दौरान  भारी  गिरावट आई

 यदि  तों  पटसन
 के  सामान  के  नियति  में  1982  में  मात्रा  विदेशी  मुद्रा

 में  मुल्य  के  सजदे  में  किस  सीमा  तक  गिरावट आई  है

 पटसन  के  सामान  के  निर्यात  में  गिरावट  के  लिए  कौन-कौन  सी  मुख्य  बातें  उत्तरदायी

 हैं  ;  और

 सरकार  ने  इसका  नियत  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  तथा
 भाग

 के  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  से  :  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 कलेक्टर  1980  में  जूट  माल  के  हुए  367.28  करोड़  रु०  मूल्य  के  463.7  हजार

 बैटन  के  निर्यात  गिरकर  1982  में  तत्सम्बन्धी  अवधि  में  338.6  हजार  मे ०  टन  मुल्य  200

 करोड़  रु०
 के  हुए  वर्ष  1981  के  दौरान  निर्यात  451.6  हजार मे०  टन  मूल्य  278.

 29  करोड़ रु०  का  हुआ

 2.  भारतीय  जूट  माल  की
 विदेशी  मांग  विकसित  देशों  में  लम्बे  समय  तक  चली  मंदी  तथा

 साथ  ही  उच्चतर  बन्धक  ब्याज  दरों  तथा  माल  की  ऊंची  लागत  के  कारण  कम  हुई  हैं  ।  इसके

 अलावा  विकसित  देशों  में  स्थानीय  तौर  पर  उत्पादित  संश्लिष्ट  प्रतिस्थापनों  को  प्रोत्साहन  देख र

 पैकेजिंग  सामग्री  में  आत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  की  प्रवृत्ति  भी  है  ।  संश्लिष्ट  प्रतिस्थापन ों  से  कड़ी

 प्रतिस्पर्धा के  प्रमुख  जट  उत्पादक  देशों  बंगला  देश  जो
 निर्यातों

 में
 अपना

 अंश  भारत  को
 हानि

 पहुंचा  कर  बढ़ाता  रहा  व्यापक  तौर  पर  कीमत पर  भी
 बिक्री

 की
 जाती

 ह ै।

 पिरो  सरकार  fafarca
 3.  जूट  माल  के  निर्यात  के  संवर्धन  के  लगन  न  ee  उपाय  किये  हैं  जिनमें  से

 निम्नलिखित  का  उल्लेख  किया  जाता  है  :

 rl
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 णा

 जूट  उत्पादों  की  लगभग  सभी  निर्यात योग्य  मदों  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  का  जारी

 रखा  जाना  ;

 हानि  लाभ  भागीदारी  आधार  पर  जूट  मिलों  के  सार्थसंप  के  जरिये  निर्यात  प्रयासों  में

 राज्य  व्यापार  निगम  का  अधिकाधिक

 लागत  कमी  के  उद्देश्य  से  अनुसंधान  तथा  विकास  प्रयासों  को  गहन  करके  उत्पाद

 खला  का

 जूट  क्षेत्रों  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  सहकारी  कार्यवाही  के  लिये  संयुक्त  निर्यात  विपणन  नीति

 पर  और  साथ  ही  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  ge  करार  के  लिये  बंगलादेश  के  साथ  पारस्परिक

 सहमति करने  के  लिए  किये  गये  प्रयास ।

 4.  उपरोक्त  के  जूट  विभीषिका  विकास  परिषद  विदेशी  उपभोक्ताओं  के  बीच  जूट

 उत्पादों  पर  ध्यान  दिलाने  के  लिये  विभिन्‍न  विदेशी  व्यापार  मेलों  में  भाग  ले  रही  है  और  साथ  ही

 कुछ  चुनिन्दा
 देशों  में  स्थलीय  बाजार  अध्ययन  करने

 के
 लिये  बाजार  ahs  प्रतिनिधिमण्डल

 प्रायोजित कर  रही  है  ।  जूट  उत्पादों  की  मांग  को प्रोत्साहित  करने के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार

 केन्द्र  के  समान्य  saga  कार्यक्रम  का  भी  संविधान  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री  ढीली  सिंह :  अध्यक्ष  हमारे  देश  के  हिस्से  का  बहुत  महत्त्पूर्ण  उद्योग  जुट

 उद्योग है  और  इसमें  लगभग ढाई  लाख  गरीब  लोग  प्रत्यक्ष या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  रोजगार में  लगे

 हुए  हैं  ।  तीस  लाख  परिवार  जूट  के  कल्टीवेबल  में  लगे  हुए  हैं  ।  इतना  महत्वपूर्ण  उद्योग  भज

 संकटपूर्ण  स्थिति  में  चल  रहा  है  इसको  देखकर  बहुत  तकलीफ  होती  है  ।  10-12  करोड़  रुपये  की

 हानि  आज  इस  उद्योग  में  प्रतिमाह  हो  रही  है  ।  स्टेटमेंट  के  अनुसार  चूंकि  यह  एक्सपोर्ट  ओरिएंटेड

 है  इसलिए  इसको  हम  देख  रहै  हैं  कि  पिछले  तीन  साल  से  लगातार  एक्सपोर्ट  वेल्यू  कम  होती  चली

 जा  रही है

 1980 में  जहां  367  करोड़  का  निर्यात  हुआ  वह  1981  मे  TERT  271  करोड़

 हो  गया  और  1982  में  200  करोड़  रह  गया  ।  इस  सदमे  में  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  ag  जो  निरन्तर  एक्सपोर्ट  में  कर्म  हो  रही  उसमें  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जो  हम

 वस्तुएं  निर्यात  कर  रहे  हैं  उन  वस्तुओं  की  क्वालिटी  जो  होती  वह  वांछित  स्तर  की  नहीं  है  ।

 हमारे  जो  एक्सपो  के  अनुबन्ध  होते  उनको  हम  समय  पर  पूरा  नहीं  करते  ।  इसका

 एक्सपोर्ट  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 आप
 जो

 एक्सपोर्ट  सबसिडी  इन  वस्तुओं पर
 निर्यात  करने

 के  लिए  दे  रहे  क्या

 सरकार  ऐसा  विचार  कर  रही  है  कि  उस  एक्सपोर्ट  सबसिडी  कौ  और  बढ़ाया  जाए  ?

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  माननीय  सदस्य  ने  अपनी  चीतों  व्यक्त  की  है  कि  हमारे  निर्यात
 किस्म  संविदा  की  शर्तें  समय  पर  पुरा  न  होने  की  वजह  से  गिर  रहे  हैं  ।  यह  एक  सामान्य
 समस्या

 है  ।
 केवल

 जूट  के  मामले में  ही  ऐसा  नहीं  है
 ।  परन्तु  ay  समस्या  aq  विभिनन  वस्तुओं
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 ननका

 को  भी
 प्रभावित  कर  रही  जूट  के  साथ  विशेष  रू  से  समस्या  यह  है  ।  विश्व  अथंव्यवस्था  में

 एक  vat  की  स्थिति  है  जिसका  प्रभाव  जूट  के  साथ-साथ  अन्य  सभी  वस्तुओं  पर  पड़  रहा  है  ।  फिर

 जूट  के  लिए  संश्लेषित एक  विकल्प  बन  गया  ।  पैकिंग के  लिए  जूट  ही  मुख्य  वस्तु  परन्तु  अब

 संशलिष्ट  पदार्थों  को  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  है  और  जूट  को  विस्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  उसके

 अलावा  हमें  बंगला  देश  द्वारा  मूल्य  में  कमी  तथा  प्रतियोगिता  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  अत

 मन्दी  की  प्रवृत्ति  संश्लिष्ट  पदार्थों  द्वारा  इसका  स्थान  ले  लिए  जाने  तथा  बंगला  देश  से  गल्प कार

 प्रतियोगिता के  कारण  कठिनाईयां बढ़  गई  हैं  जहां  TH  राजसहायता  तथा  सी ०  alo  एस०

 का  सम्बन्ध वे  काफी  उदार  हैं  ओर  काफी  बिचार  के  बाद  निर्धा त  को  गई  हैं  ।  फिलहाल

 इसको  बढ़ाने  का  कोई  बिचार  नहीं  है  ।

 श्री  बी०  डी०  सिह  :  अध्यक्ष  जूट  एवम  जूट  वस्तुओं  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  समझौते  की

 बात  चल  रही  है
 |

 उस  समझोते  के  सम्बन्ध  में  मैं  माननीथ  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  भारत

 को
 स्थिति  कया  है  और  ag  समझौता  कब  से  लागू  होने  वाला  है  ?  दूसरा  प्रश्न  पह  है  कि

 देश  के  साथ  एक  ज्वायंट  एक्सपो  माकिटिंग  a  आप  बना  रहे  यह  जो  वार्ता  चल  रही  है

 किस  स्तर  पर  है  और  कब  तक  फाईनल  होने
 की

 आशा  है  ?

 विश्वनाथ  प्रताप  जहाँ
 तक

 जूट  के  बारे  में  अन्तर्राष्ट्रीय  समझोते का  सम्बन्ध

 समझौते  के  पाठ  पर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  50  सदस्य  देशों  के  सम्मेलन  में जो  20  सितम्बर से

 अक्टूबर तक  जिनेवा  में  हुआ  मतैक्य  हुआ
 था  ।  किन्तु  समझौते  में  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है

 कि  एक  अन्तर्राज्यीय  जूट  संगठन  की
 स्थापना  को  जाये  जिसका  मुख्यालय  ढाका  में  होगा  ।  तथा

 विकास  बाजार  लागत  में  कमी  आदि  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक

 प्रिय
 जूट  परिषद बनायी  जाये

 ।  यह  प्रस्ताव
 जुलाई  1०83  को  लागू  होगा  यदि उस  तारीख  तक

 तीन  सरकारें  जो  कम  से  कम  कुल  विश्व
 नियति

 का  85  प्रतिशत  निर्यात  करती  है  तथा  20

 सरकारे  जो  विश्व  आयातों  का  65  प्रतिशत
 आयात  करती  इस  समझौते  पर  हस्ताक्षर  कर  दें  ।

 भारत  सरकार  ने  अभी
 तक  इस  पर  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया है

 जहां  तक  बंगला  देश  के  साथ  समन्वय  सम्बन्धी  दूसरे  भाग  का  सम्बन्ध  इ०  एस०  सी ०

 ए०  पी०  सरकार  के  तत्वाधान  में  विचार  विमर्श  किया  गया  है  ।  पांचवां  सत्र  कलकत्ता  में  हुआ
 था  जिसमें  संयुक्त  विषणन  नीति  के  परिचालन  तथा  परिवहन  और  नौवहन  के  बारे  में  एक

 व्यापक  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  नियम  बनाने  का  निर्णय  लिया  गया  था  ।  इस  विचार-विमर्श

 में  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  केन्द्र  के  व्यापक  बाजार  संबद्ध  न  कार्य  wr  को  जारी  रखने  की  भी

 रिश  की  गयी  ।  परामर्श  में  तकनी  की  प्रबन्ध  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  एक  केप-यूनिटी

 योजना  को  सैद्धान्तिक  रूप  से  अनुमोदित  किया  गया  और  उस  समूची  बात  को  चर्चा  के  अन्तर्गत

 लिया  गया  था  परन्तु  अभी  इसको  एक  ठोस  तथा  आकार  जाना  बाकी  है  और  वार्ता

 जारी

 अध्यक्ष  महोदय  :
 श्री  राजेशकुमार  सिंह  श्री  भीकू राम

 जन  ।

 श्री  भीमराव  1.0  स्त्री  महोदय ने  जो  जवाब  दिया  है  उसका  कारण
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 महत्वपूर्ण  एक्सपोर्ट  अरन महत्वपूर्ण  ७  f  व  है  है  नग  है  उसकी  बाहर  भेजने  की  लय यह  बताया  है  कि  जूट  जो  हमारा  बहुत

 कम  हुई  वाहर  के  मुल्कों  ने  सिंथेटिक  चीज  इन्वका  कर  ली  है  और  वह  alee  डेवलप  कर  रहे

 हैं  सेल्फ  सफिशियेंसी  इस  सीज  में  और  gat  wage  कम्पटीशन  बताया  है  ।  तीसरी  बात  यह

 बतायी  है  :

 मुख्य  जूट  उत्पादक  देशों  द्वारा  विशेष  रूप  से  बंगला  देश  द्वारा  काफी  कम  मूल्य  पर  बिक्री

 की  जा  रही  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  शायद  कन्ट्राडिक्टरी है  ।  असल  में  कारण  यह ैहै  कि  बंगलादेश

 से  हमारा  कम्पटीशन  चल  रहा  है  इस  वजह  से  माल  कम  जा  रहा  है  क्योंकि  बंगला-देश  कम्पीट

 करके  कम  ईस्ट  पर  माल  बेच  रहा  है  जेता  fear  गया  है  ।  तो  उस  विषय  में  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाया  है  ताकि  बंगला  देश  के  कम्पटीशन  को  हम  कम्पीट  कर  सकें  |

 श्री  बिश्वनाथ  प्रताप  सिह  हम  किसी  एक  खण्ड  से  किसी  स्थिति  को  स्पष्ट  नहीं  कर  सकते

 मैं  नही  समझता  कि  इस  बात  पर  अधिक  असहमति है  i  हम  इस  विषय  पर  बंगला  देश  की

 सरकार  से  ब्गतचीत  कर  रहे  हैं  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  चाहूंगी  कि  1980-82  के  बीच  की

 अवधि में  समाजवादी  देशों  के  साथ  हमारे  निर्यात  व्यापार  विशेष  रूप  से  सांवियत  संघ  के  साथ

 हमारा  जूट  व्यापार  बढ़ा  है  अथवा  नहीं  और  यदि  बढ़ा  है  तो  किस  न्य  तक  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  मैं  तुरन्त  आपको  दिसावर  नहीं  बतला  सकूंगा  ।  रूस  हमारे

 माल  का  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  करता  है  ।  और  इस  सम्बन्ध  में  जहां  तक  रूस  को  किए  जाने  वाले

 निर्यातों  का  सम्बन्ध  है  1979  में  इसकी  मात्रा  130,000  मीटरी  टन  थी  ।  1980 8.0  में  यह

 बढ़कर  171,000  मीटरी टन  और  1981-82  में  यह  135,000  मीटरी टन  हो  गयी  ।  अतः  मैं

 माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  निर्यातों  में  आम  तौर  पर  वृद्धि  हुई  है  और  होती  रहेगी  ।

 सुती  कपड़े  और  मिश्रित  कपड़े  के  उत्पादन  में  कमी

 *  85.  श्री  सुशील  veered

 श्री  डी०पी०  जदेजा  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी है  कि  सूती  कपड़ा  उद्योग  के  संगठित  क्षेत्र  द्वारा

 सूती  और  मिश्रित  कपड़े  का  उत्पादन  1982  में  इतना  कम  हो  गया  जितना  कि  वह  10  वर्षो

 पहले  होता  था  और  कपड़े  का  उत्पादन  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  अब  सर्वाधिक  कम  हुआ
 और

 यदि
 तो  उसके क्या  कारण  हैं  और  1983-84 में  कपड़ा  उद्योग  में  कम  से  कम

 सामान्य  उत्पादन  फिर  चालू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य तथा  पूति
 विभाग

 के
 मन्त्री

 विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा
 1982

 में  सूती  वस्त्र  उद्योग  के  संगठित  क्षेत्र  द्वारा  सूती  तथा  मिश्रित  कपड़े  के  उत्पादन  में

 नीय  गिरावट  आई  है  जिसका  मुख्य  क।रण  है  बम्बई  के  वस्त्र  कामगारों द्वारा  हड़ताल  ।
 कामगारों
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 1904  मौखिक  उत्तर

 a

 की  उपस्थिति  बढ़ने  से  बम्बई  में  उत्पादन  में  घीरे-घीरे  वृद्धि  होने  के  कारण  1983-84  में  सामान्य

 उत्पादन  संभव  हो  जाना  चाहिए  |

 धो  सुशील  भट्टाचार्य
 :

 में  माननीय  मन्त्री  से  जानना  चाहूंगा  कि  कपड़े  तथा  धागे

 के  उत्पादन  में  कमी  होने  से  बम्बई  मिलों  के  भारी  एकत्र  भण्डारों  में  कमी  हुई  है  ।

 at  fara
 प्रताप  सिह

 में  समझता हूं  कि  इसका  उत्तर
 मालिकों

 को
 देना

 चाहिए  |

 थ्री  सोशल  मंत्रा
 :

 यह  क्या  महोदय  क्या  सरकार  लेखा  जोखा नहीं  रखती  ?
 यदि  आप

 यह  मानते  हैं  कि  बाजार  में  वस्त्र  सावित्री  पर्याप्त  मात्रा  में  है  तो  इसका  अर्थ  यह  है  कि  मन्दी है  ।

 इसका  उत्तर  मिल  मालिकों  द्वारा  क्यों  दिया  जाना  चाहिए  ?  यह  केन्द्र  सरकार  का  कांस्य  है  ।

 जो  भट्टाचार्य
 :

 माननीय  मंत्री  को  ठीक  ढंग  से  प्रश्न  का  उत्तर  देना  चाहिए

 मेरा  दूसरा  पूरक  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  कपड़ा  मिल  मालिकों  की  ओर  से  ऐसा  कोई  दबाव  है  कि

 हड़ताल  को  समाप्त
 न

 किया  जाय  ताकि  वे  अपने  एकत्र  भण्डारों  को  जो  कपड़ा  उद्योग में  मंदी  की
 '

 वजह  से  जमा  हो  गए  हैं  निकाल  सकें  ?

 थ्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जो  नहीं

 थ्रो  दौलत  सिंह  जो  जडेजा  माननीय  मन्त्री के  उत्तर से  यह  स्पष्ट  है  कि  गत  ag  एक

 हजार  मिलियन  कपड़े का  उत्पादन न  होने  के  बावजूद  भी  न  बाजार  में  कपड़े की  कोई  कमी

 है  और
 न  नियों के  लिए  कोई  कमी  है

 अब  मिलें  पुनः  चालू  की  जा  रही ंहैं  तो  क्या  सरकार
 का

 अनुमान  है  कि  पुरा  उत्पादन  होने  से  देश  में  कपड़े
 का

 अधिक्य  हो  जायेगा  ।  यदि  ऐसा  और

 यदि  मांग  में
 कमी

 है  तो  सरकार  देश  में  मांग  तथा  कपड़े  उत्पादन पर  नियन्त्रण  रखने  के  लिए

 क्या  कदम  उटाने  जा  रही  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  नहीं  हम  यह  नहीं  समझते  कि  कोई  अधिक्य  होगा

 क्योंकि  निर्यात  बढ़  जायेंगे  ।  जहां  तक  भंडार  एकत्र  हो  जाने  का  सम्बन्ध  यह  आम  अध व्यवस्था

 के  ऊपर  उठने  का  अनशन  और  इस  सम्बन्ध  में  हम  आशा  करते  हैं  कि  आम अर्थव्यवस्था ऊपर

 उठेगी  |  मैं  नहों  समझता  कि  कोई  अधिक  समस्या  होगी  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यहं  जानना  चाहती  हूं  कि  बम्बई  में

 टाइल  मिल  में  जो  ane  वापिस  जाना  चाहते  मिल-नसं  चाहते  हैं  कि  वह  आर०  एम०  एम ०

 एस०  से  नोट  लेकर  दें  और  दुसरे  बाज  से  डिपार्टमेंट  बन्द  करके  aha  को  वापिस  नही  ले  रहे

 इसलिए मिल  शुरू  नहीं
 हो  रही  इसके

 बारे  में
 सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रही

 att  विश्वनाथ  प्रताप सिह  :  इस  जानकारी  को  नोट  कर  लिया  गया  >  ।  हुम  इस  पर

 ध्यान  देंगे  ।
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 मौखिक  उत्तर  254  1983

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता  दिया  जाना

 *86.  fat  भीखा भाई :

 डा० एं०  हूँ  आजमी :  क्या  वित्त  मंत्री  यहं  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  कितनी  किस्तें  देय  हैं  और  वे

 कब  से  देय  हैं  ;  और

 उन्हें  ये
 किस्तें

 न  दिए  जाने
 के

 क्या  कारण  हैं
 और  इनके  कब  तक  दे  दिए  जाने

 की  सम्भावना है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पटु टा सि रामा
 और  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 चरण

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  दो  किस्तें  1.9.1982  और

 1.12.1982  से  विचार  करने  योग्य  हो  गई

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  एक  किस्त  को  अदायगी  किए  जाने  से

 सरकार  को  प्रतिवर्ष  लगभग  70  करोड़  रुपये  खर्चे  करने  होते  इसलिए  मंहगाई  we  की  एक

 किश्त  की  अदायगी  के  प्रश्न  पर  सरकार  के  पास  उपलब्ध  चिड़िया  संसाधनों  और  आधिक  स्थिति  पर

 उसके  प्रभाव  के  महत्व  को  देखते  हुए  ध्यानपुवेंक  विचार  fear  जाना  होता  है  ।  सरकार इन  दो

 किस्तों  की  अदायगी  को  स्वीकृत  देने  की  ओर  ध्यान  दे  रही  ।  परन्तु  इस  ade  में  निर्णय  लेने के

 लिए  किसी  समय  सी  मा  का  संकेत  देना  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  भीखा  भाई  :  बया  मैं  जान  सकता  हुं  कि  क्या  सरकार  उन  लोगों को  मंहगाई  भत्ते  की

 किस्त  देने  जा  रही है  ।  जिनको  आपने  अब  तक  केवल  10/50  रु०
 ही  दिये  कया  मैं  जान

 सकता  हूं  कि  बया  पहली  दूसरी  तथा  तीसरी  किस्त  का  भुगतान  कर  दिया  है  जिसे  रोक  दिया  गया

 था  ?  क्या  मैं  जान  सकता  चूंकि  केन्द्र  सरकार  की  मंहगाई  भत्ते  की  किस्तें  सा वै जनतिक  क्षेत्र के  उपक्रम

 को  भी
 उसी

 दर  पर  देय  हैं  जो
 कि

 केन्द्र  सरकार के  कर्मचारियों  के  लिए  निर्धारित की  गयी  है  ।

 विशेष
 et  से

 ग  तथा
 घ  श्रेणी  से  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  लिए

 जो  कि
 बढ़ते  हुए  मूल्यों  से  बहुत

 अधिक  प्रभावित  हैं  और  उसका  पूरा  निस्प्रभावन  नहीं  हो  पा  रहा
 है  ?  क्यां  मैं  सरकार  से  यह  जान

 सकता  हूं  कि  मंहगाई  भत्ते  के  कितने  प्रतिशत  का  निप्प्रभावन  गया  है
 ?

 श्री  पट्टाभिं  रामाराव
 :

 मंहगाई  भत्ते  के  प्रश्न  पर  फैसला  किया
 जा

 चुका  है  और  यह  वेतन

 आयोग
 की

 सिफारिशों
 मैं

 सुधार  किया  गया  है
 ।  उसके  अनुसार अब  तक  सरकार  1856  करोड़

 रुपये  का  भुगतान
 कर

 चुकी
 है  जो

 कि  1973  से  अब  तक  दी  गयी  मंहगाई  भत्ते कौ  32  किस्तों

 की
 कीमत  हैं

 ।
 इस  समय  केवल  दो  किस्तें  देय  हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :

 तीसरी  अब  देय
 हो  गयी  है
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 at  agri  रोमाबाई :  में  माननीय  सदस्य  श्री  भीखा  भाई  के  का  & ter  ह  ।

 आप  अलग  से  प्रशन  पूछ  सकते  हैं  ।  केवल  दो  किस्तों का  भुगतान  देय  है  ।

 थो  भो खा भाई
 :

 मेरा  दूसरा  पूरक  प्रशन  है  क्या  महंगाई  भत्ते  के  सुत्र को  सार्वजनिक  क्षेत्र

 के  औद्योगिक  कर्मचारियों  पर  भी  जी  कि  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  जेसे ही  लागू  किया  जा

 रहा  मेरा  तीसरा  मुद्दा यह  है  ।  मंहगाई  भत्ते  के
 निष्प्रभावन

 के  बारे  में  क्या
 किया  जा

 रहा

 थो  पट्टा  रामाराव
 :

 इसका  सार्वजनिक  क्षेत्र  से
 कोई  सम्बन्ध नहीं  है  ।  यह  केवल  केन्द्र

 सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  है  ।  यह  केवल  केन्द्र  सरकार  के  कमेंचारियों  पर  हो  लागू  होता  है  ।

 पह  सार्वजनिक  क्षत्र के  साथ  नहों  मिलाया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  अटल बिहार ों  बाजपेयी  :  अध्यक्ष  मंहगाई  भत्ते
 को  दो

 किस्तें  सरकार  के

 सार  कर्मचारियों  को  मिलनी  चाहिए  ।  इससे  एक  बात  साफ  है  कि  मंहगाई  बढ़  रही  भले ही

 सरकार  दावा  करे  कि  मंहगाई  को  उसने  रोक  लिया  मेरा  निवेदन है  कि  मंहगाई भक्त  की

 तीन  किस्तें  बकाया  हो  गई  हैं
 ।

 सरकार  का  कहना  है  कि  एक-एक  किस्त  लिए  70  करोड़  देने

 पड़ेंगे  इसलिए  ag
 त

 नहीं  कर  पा  रही  है  कि
 कब

 और  किस  रूप  में  दे
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या

 सरकार  का  इरादी  कर्मचारियों
 को

 मंहगाई  wa  से  वंचित  रखने  का  क्या
 मंत्री

 महोदय  कोई

 तारीख  बतायेंगे  जिंस  तारीख  तक  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  को  किस्तें  अदा  कर  दी  जायेंगी  ?

 दूरो  बात  है  कि
 1981  को  सेन्सस  फिरसे के  अनुसार  कई शहरों में  होकर  te

 एलाउन्स  और  सिटी  कंन्पेसेटरी  एलाउन्स  बढ़ाने  की  जरूरत  है  क्या  इस  संबंध  में  भी  सरकार

 ने  विचार  किया है  ?  यह  सरकार तब  चेतेगी  जब  केन्द्रीय  कर्मचारी बड़े  पैमाने पर  आन्दोलन

 करेंगे

 वित्त  मंत्री  sera  गुखर्जो) ि  महंगाई  भत्ते  के  प्रश्न  च दि: दी  मेरे  सहयोगी  पहले

 ही  बता  चुके  हैं  कि  दो  किश्तें देय  हैं  और  मेरे  लिए  अभी यह  कहना  स  भव नहीं है  कि  इतनी  मैं

 घोषणा  किस  तारीख  को  कर  पाऊंगा  ।

 श्री  अटल  निहारो  वाजपेयी  :  क्यों  नहीं  ?

 श्री  प्रणव  मरीजों  :  जिस  तिथि  से  यह  देय  हो  गया  है  उस  तिथि  से
 हो  arate  को

 महंगाई  भत्ता  भले हो  मैं  इसकी  घोषणा  आज  करू  उन्हें  ag  ।  सितंबर  से  और

 दिसम्बर  से  ही  मिलेगी  ।  इस  तेरह  से  उन्हें  कोई  घाटों  बहीं  होंगा

 et  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :  आप  यह  कब  देने  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  प्रणब  मैं  अभी  बह  तिथि  बताने की  स्थिति  में  नहीं  1981  को

 गणना के
 नगरों  को  उन्नत  करने

 के
 स  बंध  मुझे  लगता  है  कि  माननीय  सदस्य  भूल  गए

 हैं कि  हम  पहले  ही  निर्भय  ले  चके  हैं  कि  नगरों  के  उन्नयन  कार्यान्वयन  अगस्त  1982  से  प्रभावी

 भाना  क्योंकि हम  अन्तिम  आंकड़ों का  इंतिज़ार  कर  रहे  थे  और  स  संद  के  पिछले  सच्  में
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 मैंने  घोषणा  की  थी  कि  अंतिम  आंकड़  जो  भी  होंगे  1
 अगस्त न  why  1982  से  प्रभावी  माना

 जाएगा  |

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 जब  सरकार  अपने  ही  कर्मचारियों
 के

 प्रति  अपनी

 जिम्मेदारियां  नहीं  निभा  सकती  ।  तो  वह  देश  के  प्रति  जिम्मेदारी  निभायेगी  ?  यह  सरकार  5

 अपने  कर्मचारियों  का  मामला  हैं  और  देव  राशि  140  करोड़  रुपये  सरकर  बचन  देने  की

 स्थिति
 में  नहीं  है  ।  अपना  प्रश्न  रखने  से  पहले  मैं  यह  बताना  चाहता  हैं  कि  आज  सरकारी  कर्मचारी

 को  मजदूरी  ससे  1960  में
 दी

 जाने  मजदूरी  से  भी  कम  है  ।
 विश्व  में  कहीं भी  ऐसा  नहीं है  ।  यह

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  का  दुर्भाग्य  लेकि  इस  सरकर  के  साथ  ऐसा  हुआ  है  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप
 जे०सी  से  बातचीत  उन्हें  विश्वास  में  लेने  तथा

 बारे  में  पक्का  वायदा  करने  के  लिए  तेयार  हैं  या  नहीं  कि  आप  अपने  दिवालिए  पन  के  लिए  क्या

 करने जा  रहे  हैं  ।

 श्री  प्रणव  झ्  वास्तविक  मजदूरी  की  काटਂ  स  कल्पना  तथा  अन्य  बातों  के  सम्बन्ध  में

 मेरा  माननीय  सदस्य
 से  अनुरोध है  कि  ag  अपने  सुझाव  बजट  सत्र  के  लिए  रहने  जो  कि  शीघ्र

 ही  शुरू  होने  वाना  है  ।  मैं  उन  पर  अभी  कोई  परतिकिपा  व्यक्त  करते  नहीं  जा  रहा  ।  हम  वायदे  से

 पीछे  नहीं  हट  रहे  हैं  इसकी  घोषणा  की  जायेगी  और  जिस  तिथि  से  ये  किस्तें  देय  हैं  उसी  से  दी

 जायेंगे  ।  मैं  पहने  श्री  बाजपेयी  द्वारा  उठाएं  गए  प्रश्न  को  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  1981  की

 जनगणना  के  अनुसार  नगरों  का  वर्गीकरण  करने  के  सम्बन्ध  में  1983  के  पहले  सप्ताह  में

 आदेश  पहले  ही  जारी  किये  जा  चुके  हैं  ।

 श्री  सुनील  मंत्रा :  क्या  माननीय  मंत्री  यह  स्पष्ट  रूप  से  बतायेंगे कि  आप  यह  घोषणा कब

 करेंगे  तथा  वह  यह  आश्वासन  भी  दें  कि  मंहगाई  भत्ते  की  किस्त  का  भुगतान  नकद  में  किया  जायेगा

 नज
 कि  किलो  अन्य  रूप  में  ।

 थि

 श्री  प्रणव  क  आप  आश्वासन  देने  पर  क्यों  जोर  दे  रहे  हैं
 ?

 मैंने  आपको  बताया  है  कि

 कर्मचारियों  को  इसकी  अदायगी  देय  तिथि  से  की  जायेगी  ।  मैं  यह  नहीं  बता  कि  इस  निर्णय

 की  घोषणा  कब  की  जायेंगी  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी
 :

 उनके  केवल  दो  वर्ष  और
 है

 और  तय  हमारी  सरकार

 आयेगी  और  इनका  हमारा  वायदा  हौ  जायेगा  |

 श्री  प्रणव  मुखर्जी
 :

 मैं  खुशी  से  यह  वायदा  आप  पर  छोड़  दूंगा
 ।

 हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लिमिटेड  में  छोटे  विभाग  का  उत्पादन

 488.  श्री  हन्नान  मोहल्ला  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लिमिटेड  डेढ़  साल  में  स्वदेश  में  छोटे

 विमान  का  उत्पादन  कर  सकता
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 कया  यह  सच  है  कि  विदेशो  कम्पनियां  इण्डियन  एयरलाइन्स  को  छोटे  विमानों  की

 सप्लाई  का  ठेका  लेने  प्रयास  कर  रही

 4 ag
 क्या  सरकार  स्वदेशी  उत्पादन

 की  अनुमति  देने  र  विचार  कर  रही

 (a)  यदि  तो  और

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रो  आर०  :  माननीय  सदस्य  ges  परिवहन  विमान

 के  विकास  की  संभावना  के  बारे में  जानना  चाहते हैं  ।  हालांकि  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स

 लिमिटेड  क्रमिक  लाइसेंस  निर्माण  द्वारा  छोटे  विमान का  उत्पादन  डेढ़  वर्ष  में  हो  शुरू  कर  सकता

 है  परन्तु  ऐसे  विमान  के  डिजाइन  और  विकास  में  5-7  ag  लगेंगे  |

 से  :  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  में  सिविल  तथा  रक्षा  संगठनों  के

 माल  के  लिए  लाइंस  के  अन्तगेंत  एक  हल्के  परिवहन  विमान  का  निर्माण  करने  के  प्रस्ताव  का  इस

 अन्तिम  निर्णय  लियां  जायेगा  ।

 समय
 मुल्यांकन

 किया
 जा

 रहा
 है  इस  संबंध में  सभी  संगत  पहलुओं

 पर  विचार  करने
 के

 वाद

 श्री  हन्नान  मोहल्ला  :  मंत्री  महोदय का  कहना है  कि  ऐसे  हल्के  विमान के  डिजाइन

 और
 विकास

 में
 5-7

 वर्ष  ललेंगे
 ।

 लेकिन  इस  समय  तक  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  2400

 विमानों  at  उत्पादन  कर  चुका  है  जिसमें  से  1600  विमान  वायु  सेना  के  और  800  विमान  स्वदेशी

 डिजाइन  को  यदि  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लिमिटेड  के  पास  पहले  से  ही  डिजायन  हैं  तो  यह  कैसे

 कहा  गया  कि  इसमें
 5-7

 वर्ष  और लगेंगे ;  एच०  ए०  एल ०  के  अध्यक्ष  के  ऐसे  विमान  18

 महीनों  में  ही  उड़ान  भर  सकते  हैं
 ।  अप  उन्हें  ऐसे  विमान  बनाने  की  अनुमति  क्यों  नहीं  देते  ?

 श्री  समर  मुकर्जी  :  क्या  अपको  यह  जानकारी  है  कि  एच०  ए
 एल०

 के  अध्यक्ष  ने  क्या

 श्री  आर०  वेंकटरामन  :  अध्यक्ष  महोदय '''

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  काल  समाप्त  होता  है  ।

 he  iin  EE  लननननन--ज

 waar  के  लिखित

 परिचित  बंगाल में  एक  निर्वाध  saree  क्षेत्र  को  स्थापना

 88.  att  atte  ate  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निकट  भविष्य में  पश्चिम  बंगाल में  एक  निर्बाध  व्यापार  क्षेत्र  की  स्थानों

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पास है  ;

 यदि  तो  उक्त
 निर्णय  का  ब्यौरा  कया है

 ;  और
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 याद  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 णिज्य  मन्त्रालय
 क

 राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  से  सरकार ने

 देश  में  और  मुक्त  व्यापार  जोन  स्थापित  करने  के  बारे  में  अभी  तक  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  मिराज  पांच  विमानों  का  लिया  जाना

 *89.  श्री  एम०  वो ०  चन्द्रमोहन  मति

 प्री  बो०  वी०  देसाई  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तान  ने  एक् सो सेट  मिसाइलो ंसे  लेंस 32  मिराज  पांच
 विमान

 लिए  हैं

 जिनकी  सफलता  हाल  के  फाकलेंड  युद्ध में  सिद्ध  हो  चुकी है  ;

 तो  क्या  इन  विमानों  के  लेने  से  पाकिस्तानी  नौसेना  मजबूत  हो  गई  है  ;

 अमरीका  से  विमानों  के  लेने  से  1983  के  मध्य  तक  पाकिस्तान

 के  पास  अपनी  रक्षा  क्षमता  बढ़ाने  के  मामले  में  चौथी  पीढ़ी  के  उपकरण  हो  जाएंगे

 पाकिस्तान  को  कितने  विमान  प्राप्त  हुए  हैं/प्राप्त  हानि  की  आशा  है  तथा

 इन  विमानों  की  कितनी  दूरी  तक  मार  करने  की  क्षमता  और

 यदि
 तो

 इससे  भारतीय  सुरक्षा  पर
 किस

 हद
 तक

 प्रभाव
 पड़ा है  और  भारत

 द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रक्षा  मन्त्री  आर०  ब्रंकटरामन )  सरकार  ने  इस  आशय  की  रिपोर्ट  देखी  हैं  ।

 बताया  जाता  कि  इनमें  से  कुछ  विमान-एक्सीलेंट  मिसाइल  छोड़ने  की  क्षमता  रखते

 यह  पोत-भेदी  मिसाइल  है  और  इसलिए  नौसेना  को  सहायਂ  के  लिए  इसे  इस्तेमाल  किया

 जाता  है

 विमान  लाने  से  पाकिस्तान  की  वायुसेना  काफी  सुदूर  हो  जाएगी  ।

 प्रेस  fee  के  अनुसार  पाकिस्तान  को  छः  विमान  मिल  चक ेहैं  और  34

 और  विमान  मिलने  की  आशा  है  ।  ये  विमान  कितनी  दूरी  तक  मार  कर  सकते  हैं  यह  उनके  उड़ान

 मिशन  के  उद्देश्य  के  अनुसार  अलग-अलग  होता  है  ।

 हमारे  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिवेश  को  प्रभावित  करने  वाली  सभी  घटनाओं  पर  सरकार

 नजर  रखती
 है  और  पूरी  रक्षा  तैयारी बनाए  रखने  के  लिए  समुचित  उपाय  करती है  ।  अधिक

 ब्यौरे  देना  लोकहित  में  नहीं  होगा  ।

 मध्य  प्रदेश  में  सेवा  निवास  कर्मचारियों  को  राहत  प्रदान  करने  के  आवेश  जारी

 करने में

 1-90.
 श्री  बाबूराव  परांजपे  :  क्या  विस्  मन्त्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगें  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  महालेखा  कार  ने  मध्य  प्रदेश  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड से  (ue)
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 1975  में  aa  निवृत  हए  कर्मचारियों  |  न
 aw अ  5  से  पूवे  निवृत्त  हुए  कर्मचारियों  को  जिनकी

 पेंशन के  मामले  1975  के  पश्चात्‌  निपटाए  गए  थे  राहत  देने  के  आदेशों  को  अभी
 तक

 रोका

 हुआ

 मध्य  प्रदेश के  महालेखाकार ने  उन्हें  पेंशन  आदेशों में  यह  सूचित  किया  था  कि

 इस  संबंध  में  आदेश  बाद  में  जारी  ए  जायेंगे  लेकिन  सात  वर्ष  बीत  जाने  के
 बाद

 भी  उन्हें  सूचित

 किया  जा  रहा  है  कि  म  मने  विचाराधीन  हैं  तथा  उनके  निपटारे  को  प्रतीक्षा  की

 (x)  वे  कौन  सें  arene  जिनसे  सरकार  द्वारा  मंजूर राशि  से  पेंशन  भोगियों
 को  इतनी

 लंबी  अवधि  तक  वंचित  रखा  गया  है  जबकि  कीमतों  में  लगातार  वृद्धि  हुई  और

 महालेखाकार  द्वारा  इन  आदेशों  को  कब  तक  जारी  कर  दिया  जाएगा  तथा

 भोगियों को  वह  राशि  कब  तक  प्राप्त हो  जाएगी ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  फ्छामिराम  :  से  मध्य  प्रदेश  सरकार

 ने  LOTS में  पहली  बार  राज्य  सरकार  के  पेंशनभोगियों  को  पेंशन  में  राहत  की  मंजूरी  के

 लिए  आदेश  जारी  किए  थे  ।  ये  आदेश  मध्य  प्रदेश  माध्यमिक  शिक्षा  ats,  जो  एक  स्वायत  निकाय

 के  पेंशनभोगियों पर  स्वतः  लागू  नहीं  होते  थे  ।  मध्य  प्रदेश
 नें  राज्य

 सरकार  से  स्पष्टीकरण  मांगा  था
 कि

 क्या  als  के  पेंशनभोगियों  को  राहत  कां  भुगतान किया  जाएं

 और  उसका  पूंजींगेत  as  से  वसूल  कर  लिया  जायें  ।  सरकार  को  सूचित  कर  दिया  गया  था

 कि  उसके  विधिष्ट आदेशा प्राप्त आदेश  प्राप्त  होने  तक  ats  के  पेंशनभोगियों  कोई  राहते  नहीं  दी  जा

 है  ।  बार-बार  अनुस्मारक  जारी  करने  के  राज्य  सरकार  ने  ats  ते  के  पूंजीगत  मुल्य

 की  वसूली  की  शर्ते  के  बोर्ड  के  पेंशनभोगियों  को  पेंशन  राहत  की  मंजूरी  के  बारे  में

 1981  में
 अपने  fro  की  सुचना  दी  थी  ।  उसके  यूं  जगत  मुल्य  को  अदायगी  पर  बोर्ड  की

 सहमति  के  प्रश्न  और  इस  प्रकार  के  मुल्य  के  निर्धारण  के  तरीके  के  बारे  में  राज्य  सरकर  और

 बोर्ड
 के

 बीच
 पत्राचार  होता  1982.

 में
 बोर्ड

 ने  अपने  पेंशनभोगियों  को  राज्य

 सरकार  के  पेंशनभोगियों  को  स्वीकार्य  दरों  पर  राहत  की  मंजूरी  के  बारे  में  अपने  निर्णय  की  सूचना

 दी  और  1975  में  मंजूर  कीं  गई  राहत  को  पहली  किस्त  के  लिए  पूंजीगत  मुल्य॑  की  अदायगी

 भी  कर  दी  ।  पेंशनभोगियों  की  कठिनाइयों  को  दुर  करने  के  उद्देश्य  महालेखाकार

 मध्य  प्रदेश  राहत  की  शेष  14  किस्तों  के  पूँजीगत  मूल्य  की  वसूली  के  लिए  प्रतीक्षा  किए

 बोर्ड  के  पेंशनभोगियों को  राहत  की  सभी  15  किस्तें दे  दीं  ।  1983  को
 मध्य  प्रदेश

 में

 खजाना  अधिकारियों
 को

 आवश्यक  अनुदेश  जारी  कर  दिए  गये
 ।

 जींवन  बीमा  निगम  निदेशक  बोर्ड में  रिक्त  स्थित

 *91.  प्रो०  wy  दण्डवत  :
 कया  वित्त

 मन्त्री
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 जीवन  बीमे
 निर्गम

 कें
 निदेशक  बोर्ड  में  चेयरमन  केंਂ

 पदे

 पांच  स्थान रिक्त  हैं  ;

 aff  येਂ  रिक्त  स्थान  कंब  से  रिक्त  पढ़ें  हैं  और  इसकें  क्या
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 क्या  इन  रिक्त  स्थानों
 के  कारण

 जीवन  बीमा  निगम  के  प्रशासनिक कार्य  पर  कोई

 प्रभाव  पड़ा  है  ;  और

 इन  रिक्त  स्थानों  को  कब्र  तक  भरा  जाएगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य
 मन्त्री

 जाना दन
 :  और  जीवन  बीमा

 निगम  1956  की  4)  में  व्यवस्था की  गई  है  कि  निगम  के  निदेशक  बोर्ड  में

 इतने  व्यक्ति  नियुक्त  किए  जाएगे  जितने  केन्द्रीय  सरकार  उचित  समझेगी  लेकिन  उनकी  संख्या  16

 से  अधिक  नहीं  होगी  और  उनमें  से  एक  व्यक्ति  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चेयरमैन  के  पद  पर  नियुक्त

 किया  जाएगा  ।  इस  तरह  अधिनियम  में  बोर्ड  के  सदस्य  हो  सकने  वाले  अधिकतम  व्यक्तियों  की

 संख्या  निर्धारित  कर  दी  गई  है  लेकिन  उसमें  न्यूनतम  संख्या  निर्दिष्ट  नहीं  की  गई  है  ।

 निगम  के  ats  में  सदस्यों
 की

 संख्या  से  निगम  के  कार्य  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 लोह  अश्क  और  अन्य  खनिजों  का  निर्यात

 *O2.  श्री  हरिहर  सोरन
 :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लोह  अश्क  और  अन्य  खनिजों  के  निर्यात
 में

 वृद्धि  करने

 हेतु  गैर-पारम्परिक  बाजारों  का  उपयोग  करने  का  कोई  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  कोई  योजना  तैयार  की  गई  है  ;  और

 इस  सबब  में  सरकार  द्वारा  आरम्भ  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  कार्यक्रम  का  ब्यौरा

 है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  :  से  लौह  अयस्क

 अभ्रक  अन्य  खनिज  पदार्थों  के  निर्यात  के  लिए  बाजारों  का  विविधीकरण  करना  भारत  सरकार

 की  एक  सतत  नीति  है  और  इस  दिशा  में  निरन्तर  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  को  उड़ानों  में  मध्याह्न  रात्रि

 भोजन  की  लागत

 93.  थी  रतन  fag  राजद  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्री  बताने  कों

 कृपा  करेंगे  कि

 इण्डियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानों  में  गैर-सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  यात्रियों  को  दिये

 जाने  वाले  मध्याह्नभभोजन  एवं  रात्रि  भोजन  की  लागत  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  सप्लाई

 किये  जाने  वालें  भोजन  की  लागत  की  तुलना  में  कितनी  न्यूनाधिक  है  ;

 क्या  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  अपने  उड़ानों  में  यात्रियों  को  दिये  जाने  वाले

 मध्याह्न  भोजन  तथा  रात्रि  भोजन  के  मानदण्ड  कोटि  परिमाण  तथा  पर्याप्तता  के  बारे  में  उच्च

 स्तर  पर  समीक्षा  की

 (7)  यदि
 तो  इस  बारे में  क्या  करने  का

 विचार  है  और  ये  सुधार  कब  तब  कर  दिये
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 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  ग्  आलम
 :  सरकारी

 क्ष  तक  के  अभिकरणों तथा  निजी  क्ष  तक के  अभिकरणों  द्वारा  इण्डियन  एयरलाइन्स की  उड़ानों  पर

 पूति  किये  जाने  वाले  मध्याह्न  भोजन  एवं  रात्रि  भोजन  की  लागत  संरचना/कीमतों  में

 तुलनात्मक  दृष्टि  से  मामूली  सा  ही  अन्तर  है  ।

 at

 दिनांक  1.1.1982  से  पहले  को  व्यंजन-सूची  में  सुधार  किया  गया  है  तथा  भोजन  की

 मात्रा  को  445  ग्राम  से  बढ़ाकर  505  ग्राम  कर  दिया  गया  है  ।  व्यंजन-सूचियां  की  लगातार

 समीक्षा
 की

 जाती
 है  तथा  उपभोक्ताओं  के  सुझावों  पर  समय-समय

 पर
 विचार  किया

 जाता

 सूचियों  की  फिलहाल  फिर  से  समीक्षा  की  जा  रही  है  कि  उसकी  किस्म  में  वृद्धि  करके  उनमें

 सुधार  किया  जा  सके  ।  इसके  अतिरिक्त  इण्डियन  एयरलाइन्स  ने  दिल्ली  तथा  बम्बई  से  होने  वाली

 उडानों में  दिनांक  15.9.1982 से  तथा  दिनांक  15.1.1983 से  मिष्ठान  के  स्थान  पर

 BTA  देना  भी  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  शीघ्र  ही  इसी  प्रकार  के  प्रबन्ध  कलकत्ता  तथा  मद्रास

 से  होने  वाली  उड़ानों पर  भी  किए  जाएगे  ।

 मोनो का  fata

 १94  2  के०  एस०  समझकर  :

 छीतूभाई  गाती
 :

 क्या  वाणिज्य
 मन्दी

 यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  का
 चालू  कैलेंडर  वर्ष  में  6.5  लाख  टन  चीनी  निर्वात  करने  पर  विचार

 है  ;

 यदि  तो  उन  देशों  का  ब्यौरा  क्या  है  जहाँ  इसका  निर्यात  किये  जाने  का  विचार

 है  तथा  नियति  किस  दर  पर  किया  जाएगा  ;

 कया
 इस  ae  नियति  के  लिए  उत्पादन  फालतू  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  प्रति  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप
 :  सरकार  को  चालू  कलेण्डर

 ag  के  लिए  निर्यात  कोटे  के  सम्बन्ध  में  अभी  निर्णय  करना  है  ।

 प्रश्न नहीं
 उठता  ।

 तथा  1982-83  मौसम में  चीनी  का  उत्पादन  लगभग  80  लखे  में ०  टन

 होने
 का

 अनुमान  है  ।  आगे  ले  जाए  गए  लगभग  33  लाख म  टन  के  स्टाक  afer  कुल  उपलब्धता

 113  लाख  मे०  टन  है  ।

 के  दौरान  विदेशी  पर्यटकों  के  लिए  को  गई  व्यवस्था

 95.
 श्री  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  fag
 :  क्या  vasa  और  नागर  विमानन  मन्त्री  ag  बताने  को
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 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  एशियाई खेलों  के  दौरान  |  में  विदेशी  पर्यटकों  के  आने  की  आशा  थी  ;

 यदि  तो  कितने  पर्यटकों  के  आने  का  अनुमान  था  ;

 अनुमानित  संख्या  के  अनुसार  दिल्‍ली  में  उनके  लिए  की  गई  व्यवस्था  का  ब्यौरा  क्या

 है  ;  और

 इस  व्यवस्था  पर  कितनी  धन-राशि  खर्चे  की  गई  और  इस  व्यवस्था  के  उचित  उपयोग

 का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमान  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्दो  आलम  (®)

 कौर  भारत  में  एशियाड  82  को  देखने  के  लिए  प्रबन्धकों  आदि  सहित  a

 10,000  अतिरिक्त  पर्यटकों  के  भारत  भाने  की  आशा  थी  ;  इसके  विपरीत  लगभग  7000  qq-

 टक  भाये  e

 एस०  ato  सी०  द्वारा  पर्यटकों  के  लिए  मूल  2800  होटल  कमरे  अनन्तिम  रूप  से

 बनाने  की  परियोजना  थी  और  परिवहन  आदि  सुविधाओं  के  लिए  पर्याप्त  प्रबन्ध  भी  किए  गए

 थे  ॥

 ध  संबंधी  प्रबन्धों  का  एक  महत्वपूर्ण  भाग  होटल  आवास  के  निर्माण  और  afafia

 परिवहन  सुविधाए  प्रदान  करने  से  सम्बन्धित  था  ।  वास्तव  में  अतिरिक्त  कमरों  का  निर्माण  इस

 देश  में  सामान्य  रूप  से  आने  वाले  पर्यटक  यातायात  के  लिए  अपेक्षित  था  जैसा  कि  हमारी  छठी

 और  सातवीं  योजनावधियों  में  परिकल्पना  की  गई  है  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  परिवहन

 पर  2-60  करोड़  रुपये  तक  की  राशि  खर्च  की  गयी  थी  जो  कि  उपयुक्त  और  पुराने  वाहनों  को

 बदलने  के  लिए  आवश्यक  थी  ।  मौजूदा  बेड़  में  संवर्धन  और  प्रतिस्थापन  पर  उपरोक्त  राशि  ay

 करते  समय  1983  में  कॉमनवेल्थ  के  राज्याध्यक्षों
 की

 आवश्यकताओं  को  भी  ध्यान  में

 रखा  गया  था  ।  खेल  गाँव  के  लिए  150  लाख
 रुपये  मूल्य  के  रसाई  उपस्कर  आयात  किए  गये

 थे  1

 cae  इण्डिया  ट्रस्ट  चार्टरों  के  लिये  बढ़ा  कमी डान

 *  Gait  अजीत  कुमार  साह  :  क्या  Pa qqet  और  नागर  मन्त्री  यह  बताने  क्रि  कृपा

 करेंगे  कि

 क्यों  सरकार  एयर  इण्डिया  टूरिस्ट  चार्टरों  के  कमीशन  में  वृद्धि  करने  पर  विचार

 कर
 रही  है  जैसा  फि  एयर  इण्डिया  के  एक  wage  अधिकारी  ने  मग  कीं  हैं  जो  कि  अब  एक

 टन-आयोजनਂ  हैं  तथा  उसे  विशिष्टਂ  अधिकार  मिले  हुए  हैं  ;

 तो  उक्त  बृद्धि का  ब्यास  क्या  है  ;  और

 उक्त  सौदे  से  सरकार  का  विचार
 कितना  ara  wart  का

 है  तत्सम्बन्धी  पूर्ण

 ब्यौरा क्या  है  ?
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 फ्रंट  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ait  आलम  )

 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 wax  इण्डिया  ने
 29  1982 से  चालू  पर्यटक  चादर  के  साप्ताहिक

 चालन  हेतु  मे  भत्ता  एस०  ए०  जेनेवा  को  एक  विमान  लीज  पर  दिया  है  ।  एयर  इण्डिया  के

 इन  चोरों  के  परिचालन  की  परिकल्पना  लाभ न  हानि  आधार पर  की  गई  है  ।  इस  योजना

 तगत  अब  ah  14  साप्ताहिक चार्टर  भारत में  उत्तरी  हैं  जिनमें कुल  1961  दीपक  आए

 इन  यात्रियों ने  भारत  में  अपने  ठहरने  और  शापिंग आदि  पर  जो  राशि  खर्च  की  उससे देश  ने

 पर्याप्त  विदेशी  प्  अजित  की  है
 |

 मिजोरम
 में  सोमा  सड़क  संगठन  के  कर्मचारियों की  कथित  हत्या

 भ्छ्  श्री Uo  के०  बालन  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 मिजोरम  के  लुंगलेह  जिले  में  शराब  के  नशे में  धुत  सैनिक जवानों  द्वारा  15  अगस्त

 1982  को
 सीमा  सड़क  संगठन  के  छः  कर्मचारियों  की  अकारण  हत्या  किए  जाने  के  बारे  में  तथ्य

 क्या  और

 उक्त  समूची  घटना  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 रक्षा  मन्त्री  अपर ०  :  और  मिजोरम  के  लुंगलेह  जिले में

 सरचिप  सेजवाल  सड़क  के  तेरहवें  किलो  मोटर
 पर

 सीमा  सड़क  सेंग टन  को  परियोजना के

 अधीन  एक  कम्प  है  ।  इस  कैम्प  पर  सीमा  सड़क  संगठन  के  [15  निमित  कर्मचारियों  के  अलावा  50-

 200  दैनिक  मजदूर  हैं  ।  सेना  पायनियर  की  एक  छोटी  टुकड़ी  याई  ड्यूटी  के  लिए  यहां  तैनात  हैं  ।

 2.  15  1982  स्वाधीनता  दिवस  होने  के  कारण  छुट्टी  का  दिन  था  ।  कम्प  के

 सभी  कॉमिक यह  दिवस  मना  रहें  थे  ।  उन्हें  सीमित  मात्रा  में  रम  जारी  की  मई  थी  ।  दोपहर  तक

 यह  समारोह  ठीक-ठाक  चला  और  उसके  बाद  बिना  किसी  राग  देख  फे  सेना  के  पायनियर  और  जी  ०

 आर fo  एवं  के  पायनियर  के
 बीच

 झड़प  शुरू  हुई  जिसमें  एक  दूसरे
 को

 शारीरिक
 ताकत

 यी

 व्वुनौती दी  गई  ।  इससे  इनमें  कहा  सुनी  हुई  और  परिणामतः  सेना  पायनियर  द्वारा  गोली  चला दी

 गई  !  गोली  चलने  से  पांच  दैनिक  मजदूर  कि  छः  जैसा  कि  प्रश्न  के  भाग
 कਂ

 में  कहा  गया

 मर  गए  और  9  दैनिक  3  सेना  पायनियरों और  सीमा  ase  संगठन  के  एक  मिस्त्री  को

 चाटें आई  t

 मंत  तथा  जख्मी  लोगों को  अस्पताल  ले  गया ॥

 इस  तनावपूर्ण  स्थिति को  काबू में
 लाने

 के  लिए  तुरन्त  कार्यवाही को
 गई  और  सेना

 किसीको  के  हथियार  कनिक  उन्हें  हिरासत  में  ले  लिया  गयीं  ।  म  मले
 की

 स्थानीय  में  रिपोर्ट

 लिखा  दी  गई  ।  सीमा  सडक  महानिदेशक के  आदेश  परे  एक  उच्चस्तरीय  जाच  अदालत ने  इस

 घटना  की  जांच  की  है  ।  इस  अदालत  के  निष्कर्षों  के  अधार  पर  सीमा  सड़क  महानिदेशक  के  निर्देश
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 सा

 पर  इस  घटन  में  अख़्तर
 स्त

 व्यक्तियों  के  खिलाफ  अनुशासनिक  कार्रवाई  करने  के  चार

 नियरों  के  खिलाफ  गम्भीर  अनुशासनिक  चार  अन्य  सेना  कार्मिकों  और  सीमा  सड़क

 संगठन  के  एक  कर्मचारी के  खिलाफ  अनुशासनिक  कारवाई  करने  और  कमान  सेना

 नियर
 कम्पनी

 के
 खिलाफ  प्रशासनिक

 चूक  के  लिए  कार्रवाई  मृत/गम्भीर  रूप
 से

 घायल

 कार्मिकों
 के

 रिश्तेदारों
 को  मुआवजे की  अदायगी  करने  तथा  सीमा  सड़क

 संगठन
 में  तैनात  सेना

 पायनियर ों  की  कमान  और  नियंत्रण  प्रक्रिया  की  सेना  अधिकारियों  के  साथ  परामर्श  करके  समीक्षा

 करदे  की  कार्रवाई  शुरू  की  गई  ।  उपयु क्त
 व्यक्तियों  के  खिलाफ  अनुशासनिक  कारंवाई  संबंधित

 थलसेना  और  सीमा  सड़क  संगठन  के  अधिकारियों  द्वारा  की  जा  रही

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  ant  के  कर्मचारियों के  लिए  wal  और  पदोन्नति  नीति

 *98.  श्री  रेणु पद  दास
 :

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  ग्रामीण  बैंकों  के  सभी  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  की  भर्ती  और  पदोन्नति  के

 बारे  में  कोई  नीति  अपनाई गई  और

 यदि  तो  इसकी  घोषणा  कब  तक  की  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  दनादन  :  और  सरकार
 ने

 1977  के

 आरम्भ  से  हीं  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  में  विभिन्‍न  पदों  पर  के  लिए  योग्यताएं  निर्धारित  कर  दी

 थीं और  बैंक  इन  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  को  ध्यान में  रखकर  भर्ती  कर  रहे  हैं  :
 मौजूदा  प्रथा के

 अनुसार  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  अपने  निदेशक  मण्डलों  की  अनुमति  से  की

 जाती  हैं  ।

 कटिहार  जुट  मिल  का  बन्द  होना

 *99.  श्री  तारिक  अनवर  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पता है  कि  कटिहार  में  एक  जूट  मिल  पिछले  ays

 महीने  से  बन्द  रही  जिसके  परिणाम-स्वरूप  2,000  से  भी  अधिक  मजदूर  बेरोजगार  हो  गए  हैं  और

 उनके  भू  त  मरने  की  नौबत  आ  गई  है  ;

 इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  मेरे  द्वारा  केन्द्रीय  वाणिज्य  मन्त्रालय  को  लिखें  गए  अनेक

 नियम  377  के  अधीन  संसद  में  रखे  गए  विवरण  और  राज्य  सरकार  को  भेजे  गए  अनेक

 पत्रों
 के  बावजूद  अभी  तक  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ;  और

 क्या  लोक  महत्व  के  इतने  महत्वपूर्ण  मामले  को  इस  दलील  पर  अनदेखा  किया  जा

 सकता  है  कि  वह  राज्य  सरकार  की  समस्या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  पूर्ति  मन्त्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  हां  ।  कटिहार  जूट  मिल

 5  जुलाई  1982  से  बन्द  पड़ी  है
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 नन्ना

 से  केन्द्रीय  सरकार  स्थिति  से  अवगत  है
 ।

 हाल  ही  में  भारतीय  औद्योगिक  वित्त

 निगम  द्वारा  दिल्‍ली  में  विभिन्न  वित्तीय  संस्थानों  की  बैठक  को  गई  थी  ताकि  इस  एकक  का  वित्तीय

 रूप  से  समुचित  पुनर्निमाण  करने  में  प्राधिकारियों की  सहायता  की
 जा  सके

 ।
 बिहार  सरकार  के

 एक  प्रतिनिधि  ने  भी  इस  बैठक  में  भाग  लियो  ।  श्रमिक  समस्याओं
 ,

 कामगारों  की  मजूरी

 का  भुगतान  न॑  किया  जाना  है
 ।

 आदि  से  सम्बन्धित  मामले  राज्य  सरकार  के  अधिकार  क्षेत्र  में
 आते

 इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  विषय  को  राज्य  सरकार  के  ध्यान  में  लाते  हुए  उन्हें  यह  सलाह

 दी  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  भारतीय  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  जसे
 वित्तीय

 संस्थानों  के  साथ  मिलकर  इस  एकक  के  आर्थिक  पुर्नावत्त  की  सम्भावना  का  पता  लगाया  जाये  जो

 दस  प्रयोजन  के  लिए  आवश्यक  परियोजना  प्रस्ताव  तैयार  करेंगे  ।

 पंचतारा  होटलों का  पुरा  न  होना

 100.  श्री  रामलाल  राही  :  क्या  प्यारे  और  नागर  विमानन  त्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 (%)  बया  एशियाडਂ  के  लिए  कुछ  पंचतारा  होटल  निर्धारित  समय  के  भीतर  नहीं

 हो  सके  थे

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण

 (71)  कया  ag  सच  है  कि  ये  होटल  विशेष  रूप  से  खिलाड़ी  मेहमानों  के  लिए  बनाये  गये  थे  ;.

 व्या  ag  संच  है  कि  कुछ  खिलाड़ियों  इन  होटलों  का  स्तर  पसंद  नहीं  आया  ate

 थे
 श्रद्धा में  ठहरे  ;

 और

 यदि  तो  इन  पंचतारा  होटलों  के  निर्माण  की  कया  प्रयोजन  था  जबकि  एशियाड  के

 लिए  उनका  उपयोग  नहीं  हो  सका  और  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  का  पूर्ण  ब्यौरा  क्या

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  (eat  च्  आलम  :

 (7)  एशियाड  के  लिए  बनाए  जाने  वाले  कुछ  होटलों  ने  एशियाई  खेलों  से  पहले  अपनी

 arg  सेब  भांति  पुरी  हो  जाने  को  पेशकश  की  थी  जबकि  are  होटलों  ने  न्यूनतम  सेवा  सुविधाओं

 सहित  एक  निश्चित  संख्या  में  कमरे  प्रदान  करना  मन्जूर  किया  था  ।  पर्यटकों  के  लिए  बढ़ती  हुई

 होटल  आवास  की  माँगों  को  करने  के  जिसमें  एशियाई  खेलों  से  सम्बन्धित  गमा त्रियों  की

 आवश्यकता  शामिल  st  होटलों  के  निर्माण  का  facia  किया  गया  at

 कोई  खिलाड़ी  दिल्ली  से  बाहर  नहीं  सिवाय  उनके  जिन्होंने  बम्बई  आर  जयपुर

 में  आयोजित  किए  गए  खेलों  में  भाग  लिया  ars

 इन  होटलों के  निर्माण  का  उद्देश्य न  केवल  एशिया कें  की  पत्ति

 करना  था  बढ़कीं  अन्तर्राज्यीय  और  स्वदेशी  पर्यटकों  के  लिए  आवास  की  बढ़ती

 हुई  मंग  को  पूरा  करेंना  भी  था
 +
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 ह  क  क  अ  काका  तल

 101.  श्री  चतु भुंज
 :

 क्या  वाणिज्य
 मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार ने  1983-84 में  कृषि  पदार्थों के  निर्यात का  निर्णय कर  लिया है  t

 और

 यदि  तो  निर्यात  किए  जाने  वाले  कृषि  पदार्थों  का  नाम  तथा  मूल्य कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  जी  हाँ  ।

 निर्यात  करने  के  लिए  प्रस्तावित  मर्द  है  संसाधित  खाद्य

 तेल  रहित  अरण्डी  का  बासमती  जौ  आदि  |

 मूल्य  के  रूप  में  लक्ष्य  अभी  निर्धारित  किया  जाना  है
 ।

 कनिष्क  होटल  की  दूसरी  मंजिल में  पानी  भर

 921. श्री  विजय  कुमार यादव  :  या  पर्यटन और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  3  जनवरी  1983  की  प्रातः  कनिष्क  होटल  की  दूसरी  मंजिल  में

 पानी  भर  गया था  ;

 क्या  इस  मंजिल  पर  ठहरे  नवें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के  प्रतिनिधियों  को

 अशोक  होटल  ले  जाना  पड़ा  था  ,

 यदि  तो  पुरा  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  जांच  की  गयी है  कि  कनिष्क  होटल  के

 22  कमरों में  किसे  तरह  पानी  भर  गया  जिससे  बातानुकूल  संयंत्र  आदि  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  ;

 इस  से  कितनी  वित्तीय  हानि  हुई  ;

 क्या  इस  मामले  में  किस  व्यतीत  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  उनका  क्या  ब्यौरा है  ?

 पेंशन  और
 नागर  विमानन  मंत्रालय  के

 राज्य  मंत्री  quite  आलम  से  :

 2  जनवरी
 19813  को

 वर्टीकल  सीवर
 लाईन  बन्द  हो  जाने की  वजह से  पानी  ओवरफ्लो  होने  के

 कारण  केवल  चार  कमरों
 असर  पड़ा  था  परिणामस्वरूप  क़ालीनों  के  कुछ  रागों  गिल

 [~
 पन  आ  गया  कालीनों  को  तत्काल  सुखा  दिया  गया था

 और  जो  नूर  आए  उन्हें
 दिया  गया  था  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के  किसी  भी  प्रतिनिधि  को  कनिष्क  से :  हगा  नहीं गया  था

 ।
 तथापि  जो  अतिथि  बिना  आरक्षण  कराए  आ  गए  थे  उन्हें  भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 28
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 व

 के  अन्य  होटलों  में  आवास  उपलब्ध
 करा

 गया
 था  क्योंकि  कनिष्क

 में
 कोई  फालतू

 कमरा

 नहीं था  ।

 से
 :

 उप  मुख्य  अभियन्ता  ने  प्रभावित  कमरों  का  निरिक्षण  किया  और  जाँच की

 जिससे  यह  पता  चला  कि  जिस  चीज  से  सीवर  लाईन  बन्द  हो  गई  थी  वह  अनजाने में  होटल की

 ऊपरी  मंज़िलों  से  जहाँ  बिजली  ओर  वातानुकूल  प्रतिष्ठानों  से  संबंधित  अन्तरिक  साज

 सज्जा  का  काम  प्रगति  पर  था  इस  लाइन में  सुख  गयीं  थी ।  सेनेटरी  कंटर क्टर  को  सावधान कर

 दिया  गया  था  ओर  पाइप के  खुले  सिरे  ठीक  प्रकार से  सील  कर  दिए  गए  थे  ताकि  दोबारा  कोई

 चीज  पाइप  लाईन  में  ना  घुस  सके  |

 राज्यों में  ग्रामीण  विकास  बैंकों  को  स्थापना  किया  जाना

 922
 wt  श्ञांतुभाई  पटेल

 :
 कया  fart  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 देश  में  अब  तक  कितने  ग्रामीण  विकास  बैंक  राज्यवार  स्थापित  किए  गए  हैं  ;

 उन  बैंकों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  गत  मुनाफा  अजित  किया  है  तथा  साथ  ही

 उन
 बैकों

 की
 संख्या  कितनी  है  जिनको  घाटा  हुआ  है  ;  और

 इन  बैंकों  के  कृत्य  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उपमंत्री
 wares

 :  माननीय  सदस्य  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंकों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  ।  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  राज्य-वार  संख्या  के  दर्शाने  वाला

 विवरण  संतान है  ।

 1981  के  अंत  की  स्थिति  के  मुताबिक  मौजूद  107  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंकों

 में  से
 62

 बैंकों  ने  लाभ  कमाया  तथा  44  बैंकों  को  हानि  उठानी  पड़ी  थी  ।  शेष  बचे  एक  क्ष  त्रीय

 ग्रामीण  बैंक  के  लेखों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 इन  tat
 को  स्थापना  मुख्य रूप  से  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  के

 जोर  वर्गों  की  ऋण  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  और  ग्रामीण  बचतों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कीगई

 विवरण

 ata  ग्रामीण  बैंकों  का  राज्य-वार  विवरण

 स्थापित  किए  गए  क्ष  त्रिया  जिलों की  संख्या

 ग्रामीण  बैंकों  को  संख्या

 (1)  (3) (2)

 1.  ater  प्रदेश  10.  14

 2.  असम  5  id
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 25  1984.0

 ee

 बिहार  17  27

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेशਂ

 10
 तथा  कश्मीर

 कर्नाटक  12

 16  29 10  मध्य  देश

 मणिपुर

 हि

 13.0

 11° 14

 15.  राजस्थान  19

 Tf  तमिल  दी

 17  त्रिपुरा  3

 30  36 [8  उत्तर  प्रदेश

 15 19  पश्चिम  बंगाल

 नर

 जोड़  130  222

 —_—oo अ  ee

 पश्चिमी  समुंद्र  तट  पर  चक्रवात  की  चेतावनी  देने  वाली  स्थायी  मशीन  लगाया  जाना

 923.  श्री  रघुनंदन लाल  भाटिया  :  क्यो  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की

 कपी  करेंगे  कि  पश्चिमी  समुद्र  तट  पर  चक्रवात  की  चेतावनी  देने  वाली  स्थायी  मशीनें  लगाने  के  लिए

 क्यों  gare  किए  गए  हैं  अथवा  किए  जा  रहे  हैं  ?

 पेंयंटने
 और  नागर  विमानन  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  at  च्  नीलम  :  भारत

 मौसम  विज्ञानं  विभाग  ने  देश  के  पूर्वी तथा  पश्चिमी  समुद्र  तट  पर  तूफान  चेतावनी  यंत्र  लगा  रखे  हैं  ।

 भरोसा  स्थिति  क्ष
 त्रीय  तूफान  चेतावनी  केन्द्र  पश्चिमी  तट  पर  दक्षिणी  राज्यों  कैरल  ate
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 कर्नाटक को  चेतावनी  देने  का  कार्य  करता  है  और  बम्बई  स्थित  प्रकार  का  केन्द्र  पश्चिमी

 समुद्र  तट  के  शेष  राज्यों  अर्थात्‌  गुजरात  तथा  दमण  और  दीव  के  संघ  राज्य  क्षत्र

 के  लिए  यह  कार्य  करता है

 ?.  क्षे  ्रीय  तूफान  चेतावनी  केन्द्रों को  मौसम  संबंधी  सूचना  तीव्र  चैनलों  से  जुड़ी हुई  अनेक

 वेधशालाओं  से  प्राप्त  होती  हैं  ।  ये  केन्द्र  बम्बई  तथा  गोवा में  लगाए गए  400  किलोमीटर  परस  वाले

 तुफान  चेतावनी  राडारों  के  मध्यम  से  अन्वीक्षण  कार्य  भी  करते  आगामी  2-3  वर्षों  भुज

 तथा  कोचीन  में  भी  राडार  लगाने  के  लिए  प्रबन्ध  किए  जा  रहे  हैं  ।

 3.
 विभाग  नियमित

 रूप  से  ध्रुव  को
 परिक्रमा  करने  वाले  मौसम  उपग्रहों  से

 area

 बिम्ब  प्राप्त  करता  है  जो  तूफानों का  शीघ्र  पता  लगाने के  लिए  उस  समय  बहुत  सहायक  होते  हैं

 जब
 वे

 समुद्र  पर  राडार
 की

 परिसीमा
 से

 भरे  होते  हैं
 ।

 4.  दूसरा  भारतीय
 wat  उपग्रह  छोड़  दिये  जाने के  बाद  वर्तमान

 सुविधाओं  में  और  अधिक  सुधार  किया  जायेगा

 भारत  पेंशन  विकास  निगम  के  होटलों में  भ
 कर

 रहे  नैमित्तिक  मजदूरों के  खपाना

 924.  श्री  अर्जन  सेठी
 :

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  भारत  ष पयटन  विकास  निगम  के  सम्राज

 और
 कनिष्क  जैसे  होटलों  में  लम्बे

 समय
 से  बहुत  से  चै मि तिक  मजदूर  कायें  कर  रहे  हैं  ,

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  सम्बद्ध  को  ag  अनुदेश  जारी  करने  का

 विचार है  कि
 जैसे  ही  और  जब  भी  वहाँ  उपयुक्त  स्थान  खाली  इन  मजदूरों  को  इनकी

 योग्यताओं  के  अनुसार  खपा  लिया

 क्या  सरकार  ने  यह  जानकारी  एकत्रित  को  है  कि  अनेक  ऐसे  योग्यया  प्राप्त
 मजदूरों

 का
 जो

 इन  होटलों में  छः  महीने  से  भी
 अधिक

 समय
 से

 कार्य  करते  रहे  हैं  उन
 पद

 पर  नियुक्ति हेतु

 विचार  किया  जाता  जिनके  लिए  कि  वे  पात्र  हैं  और  उन  स्थानों  के  लिए  साक्षात्कार  के  समय  बाहर

 से  आये  उम्मीदवारों  के  नामों  पर  विचार  किया  जाता  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सम्बद्ध  अधिकारियों  को  यह  अनुदेश  जारी  करने

 का  है  कि  उन  लोगों  को  पहले  मौका  दिया  जाए  और  उनके  काम  को  देखकर  नियमित  रूप  से

 नियुक्त  कर  लिया  जाए  ?

 ी पपटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय
 के

 राज्य  मन्त्री  खुशी  आलम  :

 व्यवसाय  की  अपेक्षाओं  के  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  होटलों  में  नैमित्तिक  दैनिक

 मजदूरी  आधार  पर  अस्थायी  अवधियों  के  लिए  स्टाफ  को  काम  पर  लगाया  जाता  है  ।

 और  :  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  स्वीकृत  और  रावत  पदों  पर  भर्ती

 31



 लिखित  उत्तर  24  1983

 विज्ञापन  द्वारा  अथवा  रो  कार्यालय  को  अधिसूचना  द्वारा  की  जाती  है  ।  ऐसा  नैमितिक/देनिक

 मजदूरी  वाला  स्टाफ  जो  निर्धारित  अपेक्षाओं  की  प्रति  करता  ऐसे  अधिसूचना  के  जवाब

 में  आवेदन  कर  सकता  है  ।  उन  पर  अन्य  पात्र  अभ्यर्थियों  के  साथ  विचार  किया  जाता  है  ।

 बम्बई  में  बहुराष्ट्रीय औषध  फर्मों  पर  छापे

 925  :
 श्री  हरिके दा  बहादूर

 :
 क्या  वत्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है  कि  बम्बई में  बहुराष्ट्रीय

 औषध  कम्पनियों
 पर  छापे

 मारे
 गए  थे

 4-12-1982)  और  यदि  तो  इस  प्रकार  के  छापे  मारने  के  कारणों  का  पुरा  ब्यौरा

 क्या  है  और  छापों  के  दौरान  किन  अनियमितताओं  का  पता  चला  और  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की

 करने  का  विचार  और

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  अथवा  विदेशी  किन्हीं  अन्य  औषध  कंपनियों

 पर  इस  प्रकार  के  कोई  छापे  मारे  गये  और
 यदि  तो

 उनमें
 पता  लगी  अनियमितताओं  तथा

 उन  पर  की  गई  कायेवाही  सहित  तत्संबंधी  पुरा  गैरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  Fo  जॉनसन  एण्ड  जाँत सन

 लि०  के  कार्यालय  तथा  कार दाना  परिसरों  की  और  कम्पनी  के  कुछ  प्रबन्धों
 के

 आवासीय  परिसरों

 की  30-11-1982  तथा  1-12-1982  को  तलाशियां  sada  निदेशालय  मुद्रा  विनियमन

 द्वारा  प्राप्त  इस  विश्वसनीय  सूचना  के  आधार  पर  ली  गई  थीं  कि
 कम्पनी  और  उसके

 निदेशक  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  afatrarr  के  प्रावधानों  के  उल्लंघन  में  कर  रहे  हैं  ।  इन

 तलाशियों  में  आपका  विभाग  और  उत्पादन  शुल्क  विभाग  के  अधिकारियों  को  भी
 शामिल

 किया

 गया  था  ।  पकड़े  गये  कागजातों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  कागजातों  की  जाँचे  ate  प्रबंधन

 आयकर  विभाग  आदि  ary  जांच  पड़ताल  पूरी  हो  जाने  पर  कानूनत  के  अनुसार

 युक्त  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 हाँ  ।  प्रवर्तन  निदेशालय  मुद्दा  विनियमन  नें  औषधियों  को

 निम्नलिखित  कम्पनियों  पर  प्रत्येक  के  सामने  दी  गई  AIG वायल  को  छापे  AR:

 कम्पनी का  नाम

 1-  मऊ  केक  लेबोरेट्रीज़  मद्रास
 14-12-1982

 2-  मठ  होचेस्ट  फार्मास्युटिकल्स  fre  और

 कलकत्ता  और  दिल्ली  में  इसके
 निदेशक

 15-12-1982

 3-  Ho  हो चेस्ट  डाईस  एण्ड  केमिकल्स  लि०  और

 इसके  बम्बई  ।  15-12-1982

 4-  He  त्री  छ्  एस०  शफ०  इंडिया  fae

 बम्बई  और  इसके  निदेशक  5-12-1982
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 जाँच  हड़ताल  पूरी  टो  जाने  पर  कानून  के  अनुसार  उपयुक्त  कार्रवाही  की  जाएगी
 ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबंधकों  तथा  केन्द्रीय  मजदूर  संघों  के  ata  सरोज

 संबंधी  वार्ता  का  असफल  होना

 926.  थ्री  चिन्तार्माण  जेना  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  पांच  बडे  उपक्रमों  के  प्रबन्धकों  और  केन्द्रीय
 मजदूर  संघ  संगठनों

 के  बीच  महे दूरी के  संबंध  में  हुई  बात-चीत असफल  रही  और

 यदि  तो  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अन्य  क्या  कदम  उठाये जा

 रहे हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पिटारी  राम  :  और  यह

 प्रश्न  बंगलोर  स्थित  पांच  अर्थात्‌  -  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  feo,  हिन्दुस्तान

 नासिक्य  ह्विन्दुस्तान मशीन  cea  भारत  अर्थ मूवर्स  लिਂ  भारत  इलेक्ट्रानिक  लि०

 चल  रही  मजूरी  सम्बत्धी  बातचीत  से  सम्बन्धित  है  ।  मजूरी  संबंधी  बातचीत  भारतीय  इस्पात  प्राधि

 करण  कोल  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  भारतीस  तेल  निगम  तथा  ऐसे  अन्य  अनेक

 उपक
 मों  में  भी  चल  रही  है  जिनमें  मजदूरी  समझौतों  का  नवीयन  अपेक्षित  है  ।  इस  प्रकार  की

 पीत  चल  रही  है  तथा  किसी  उपक्रम  में  बातचीत  के  असफल
 होने

 को  सरकार  को  कोई  जानकारी

 नहीं है

 नौ  } ‘aTCa  को  आयात

 927,  श्री  watt  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष
 1982

 के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  ऊंघो  का  आयात  कियां  गया  ;

 क्या  कच्ची  ऊन  को  बजाय  जर्नी  का  आयात  करने के  कारण  देशी ऊन  साफ

 करने  वालें  उद्योग  की  प्रगति  रुक  गई  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशी
 की

 बचते  करने  और  देशी
 ऊन

 साफ  करने  वाले

 उद्योग  को  बंचाने  के  लिये  ऊनी  का  आयात  करने  के  बजाय  वस्त्र  उद्योग  के  लिए  कच्ची

 का  आयात  करने  का  है  ?

 वाणिज्य मंत्रालय  में  राज्य मंत्रों  रास दुलारो
 :  बम्बई

 शप्त  स्मो गार  शिवर  के  सतार
 1982  के  दोरान  3.06  लाख

 fens  os

 ere
 का  आयात  fear  गया

 इस  समय  खनी  का  आयात  हौजरी  तथा  fazfaax  क्षेत्र  के  निर्यातकों  को

 निर्यात  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  केवल  आर०  ई०  पी०  |
 अग्रिम  लाइसेंसिंग

 योजना
 के

 अन्तर्गत  अनुमेय

 हे  इससे  घरेलु  उद्योग  में  रुकावट  भाने  की  कोई  संभावना  नहीं  है  1
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 कच्ची  ऊन  का  आयात  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  के  लिए  पहले  ही  खले  सामान्य

 लाइसंस  के  अधीन  है  ।

 डच  विकास  सहायता

 929  st  डी०  एस०  ए०  शिवप्रकाश  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  डच  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  केवल  अस  गठित  क्षेत्र  के  लिए  ही  समस्त डच

 विकास  सहायता  नियत  करने  को  कहा  था  ;  और

 यदि  तो  उस  अनुरोध  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्री  :  नहीं  ।  नीदरलैन्ड  सरकार की  भोर  से  इस  तरह
 का

 कोई  सुझाव  नही  मिला  है  ।

 यह  सवाल  पेदा  ही  नहीं  होता ।

 अप्रत्यक्ष  करों  के  स्थान  पर  कर-यकता  मलय  प्रणाली  लागू  करना

 0.
 श्री  पीयूष  तिरको  :  क्या  बित्ता  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  अप्रत्यक्ष  करों  की  मौजूदा  प्रणाली  के  स्थान  पर  कर-युक्त  मूल्य  प्रणाल

 ए०  लागू  करने  पर  विचार  कर  रही  है

 हा ँतो
 कब

 तक

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ए
 जे

 क्या  यह  सच  है  कि  हर  स्तर  पर  उत्पादन  शुल्क  और  बिक्री  कर  लगाये  जाने  से

 मान  मूल्य  वृद्धि होती  है  ;  और

 aa  पर  चर्चा ala  4  र  किया  जा  tal यदि  तो  मृत्य  रोकने  के  लिए  किन

 है
 ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम  से  तक  सरकार  ने

 अप्रत्यक्ष  करो  की  मौजूदा  प्रणाली  के  स्थान  पर  समय  कर  प्रणाली  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  अभी

 कोई  rote  नहीं  लिया  है  ।  सरकार  यह  नहीं  मानती  कि  करों  की  वजह  से  ही  मूल्य  वृद्धि  हुई  है
 ।

 तथापि  सरकार
 आवश्यकतानुसार  अन्तर्यामी  माल  पर  शुल्क  राहत  देती  रही  है  ।

 पालम  हवाई  HSS  पर  मजदूरों/बेलदारों के  रिक्त  स्थान

 931.
 श्री  के०

 लकप्पा
 :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पालम  हवाई  अड्डे  पर  स्थित  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  ,  विमानपत्तन

 34



 4  1904  लिखित  उत्तर

 का

 प्राधिकरण में  मजदूरों  बेलदारों  के  स्थान  बड़ी  संख्या  में  रिक्त  पड़  हैं  ;

 यदि  तो  उनका  श्र  दीवार  ब्योरा  क्या  है  अर्थात  उनमें  से  कितने  पद  अनारिक्षत

 हैं  और  fret  पद  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 लिए  आरक्षित  हैं  ;

 इन  पदो ंके  लिए  चीन  करने  के  काम  को  पूरा  करने
 की

 अन्तिम  तिथि  है  ;

 और

 क्या  इन  रिक्त  पदों  को  रोजगार  केन्द्रों  से  नाम  लेकर  भरा  जाएगा
 ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुर्दो  आलस
 :

 वित्त  म्त्रालय  के  कमेंट्री  निरीक्षण  एकक  से
 हाल  ही  में  दिल्‍ली  हवाई  अड्डे  के  कमंचारियों  की

 आवश्यकताओं  का  अध्ययन  के  लिए  Har  गया  था  ।  कमेंचारी  निरीक्षण  एकक  को  रिपोर्ट

 के  आधार  पर  पालम  हवाई  अड्ड  पर  इस  समय  भरी  जाने  वाली  मजदूरों/बेलदारों  की  कोई  खाली

 जगहें नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पेंशन  केन्द्रों  का  विकास

 932.  शो  जेनुल  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  पेंशन  केन्द्रों  इनको  deal  लिए  और  अधिक  आकर्षण  बनाने

 की  दृष्टि  विकास  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  अथवा  उठाये  जाने  का  विचार

 किन-किन  हिल्टन  केन्द्रों  का  विकास  किया  जाएगा  ;  भर

 (a)  प्रत्येक  केन्द्र  पर  कितनी  धन-राशि  at  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 aden  और  सागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम  :  से

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  निम्नलिखित  स्कीमों  sera  में  लिया

 लिए  जाने  क  विचार  fo

 1.  केन्द्रीय  ्  विभाग  ने  लखनऊ  में  एक  भरत  सरकार  पर्यटक  कार्यालय  खोला  जिसके

 प्रमुख  एक  निदेशक है  ।

 2.  कुशीनगर  और  श्रावस्ती  कम्पलैक्स  के  लिए  ४.40  लाख  रुपये  को  लागत  पर  एन०

 |  |
 argo  डी०  अहमदाबाद  से  मास्टर  प्लानें  और  माइक्रो-प्लैनेट  तैयार  करवाना  कुशी

 नगर  में  22.17  लाख  रुपये  की  लागत  पर  15.74  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  भी

 किया  गया है

 3.
 फतेहपुर

 सीकरी के  लिए  11.00  लाख  रुपये  की  लागत  पर  एवं  आई०  डी०

 अहमदाबाद  से  मास्टर  प्लान  तैयार  करवाना  और  वहां  15.00  लाख  रुपये  की  जुनून

 मानित  लागत  पर  14.65  एकड़  भूमि  का  प्रस्तावित  अधिग्रहण  करना  |
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 बुक  भूमि  परिक्रमा  के  लिए  2.15  लाख  रुपये  की  लागत  पर  एन०  आई०  डॉ ०

 अहमदाबाद  से  मास्टर  प्लान  तेयार  करवाना  ।

 पिपरवाह के  लिए  0.75  लाख  रुपए  की  लागत  पर  निर्माण और  आवास  मन्त्रालय  के

 नगर  और  ग्राम  आयोजन  संगठन  से  मास्टर  प्लान
 तयार

 करवाना  |

 सामजस्य  में  एक  कैफेटेरिया  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  |

 माघ  मेला  के  लिए  1982-83  के  दौरान  0°50  लाख  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  |

 0.45  लाख  रुपये  की  लागत  पर  लाल  किला  आगरा  और  सिकन्दरा  मकबरा  पर

 ट्रक  व्यवस्था  |

 9.  आगरा  फोट  पर  ध्वनि  और  प्रकाश  शो की  ata  टिंग  ।

 10.  6.39  लाख  रुपये  की

 args

 लागत  पर  लखनऊ  में  रेजीडेंस  की  प्रकाश

 व्यवस्था ।

 If.  भारतीय  यात्रा  आवास  समिति  द्वारा  14.00  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर

 बृन्दावन  में  एक  धर्मशाला  का  निर्माण  |

 12  दुधवा  वन्य  जीव  विहार  स्थल  पर  एक  पर्यटक  लाज  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  |

 13  आगरा  में  एक  यूथ  होस्टल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव

 टोक्यो  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  garg  erat

 933.  श्रीमती  माधुरी  सिंह  :  क्या  पंयंटन  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है

 कि
 टोक्यो  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  विमानन  यात्रा  अपेक्षाकृत  अधिक

 खर्चीली  है  और  टोक्यो-नई  दिल्‍ली  मार्ग  पर  आसानी  से  बुकिंग  नहीं
 हो

 सकती  ;

 क्या  जापान  से  पर्यटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  रियायत  देने  और  धार  विमान

 बढ़ाने का  विचार है  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 पर्यटन
 और

 नागर  बरसाती  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खोद  आलम  :
 प्रश्न  के  पहले  भाग  से  यह  स्पष्ट  नही ंहै

 कि  तुलना  किस  किराये  के  साथ  की  गई  है  ।

 भारत  विमान  मार्ग  पर  पर्याप्त  क्षमता  की  व्यवस्था  की  गई  तथापि
 कुछ  अवधियों  में  पर्यटकों

 की  बहुत  अधिक  अप्रिय  बुकिंग  के  कभी-कभी  बुकिंग  की  स्थिति  कठिन  हो  जाती  है  ।

 और
 जापान  से  भारत  के  लिए  पर्यटक  चार्टरों  के  परिचालन का  फिलहाल  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।  जापान
 से

 भारत  की  यात्रा  करने के  लिए  रियायती  देने  का  भी  कोई
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 प्रस्ताव नहीं  है  क्योंकि  वर्तमान  प्रोत्साहन  किरायों से  जापान  से  आने  वाले
 पर्यटकों  की

 ताओं  को  पर्याप्त  रूप  से  पूर्ति  हो  जाती  है
 ।

 सदस्य  सेवाओं  के  इन्जोनियरोी  अधिकारियों  को  तक नो को  वेतन  दिया  जानां

 921. एफ०  एच०  मोहसिन  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  सशस्त्र  सेनाओं
 के  इञ्जीनियरी

 कारियों  को  तकनीकी  वेतन  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  8  1982  के
 अतारांकित

 प्रश्न  संख्या

 B94  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  बीच  सशस्त्र  सेनाओं  के  शेष  इञ्जीनियरी  अधिकारियो ंके  तकनीकी  वेतन

 दिए  जाने  के  लिए  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ;

 (a)  तो  उसकी  मुख्य  रूप  रेखा  कया  है  ;

 विभिन्‍न  श्रे  णियों  के  इस  प्रकार  के  वेतन  की  दरें  क्या  हैं  और  ये  वेतन  किस

 तारीख से  दिए  जाए  गे  ;  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  विषय  पर  औपचारिक  आदेश  जारी

 करने  में  कितना  और  समय  लगेगा  ?

 रक्षा  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री के  ०  पो०  सिंह  से  थल  सेना  और  नो

 सेना  के  इन्जीनिर्यारण अफसरों  को
 तकनीकी

 वेतन  मंजूर  करने  से  संबंधित  प्रस्तावों  के  ब्यौरों  को

 जांच  की  जा  रही  है  और  ब्योरों  को  अन्तिम  रूप  देते  ही  इस  बारे  में  सरकारी  औपचारिक  आदेश

 जारी कर  दिए  जाए  गे  ।

 इण्डिया  बौरोड  1.1  बिलियन  डालें  फ्राम  बेकस  aes  समाचार

 035.  St  एन०  ऋण  झोजवलकर  :  क्या  पत्ती  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  1  1983  के  आफ  इंडियाਂ  में  इण्डिया

 बौरोड  1.1  बिलियन  stad  min  sea  से  प्रकाशित  संभा चार  की  ओर  आकर्षित  fear ay

 गया

 यदि  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  तथा  अन्य  स्रोतों  से  प्राप्त  ऋणों  सहित  भारत  पर

 कुल  विदेशी  ऋण  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इन  ऋणों  की  अदायगी  करने  हेतु  कौन  से  कदम  सरकार  के  विचाराधीन  इन  ऋणों

 की
 अदायगी  भारतीय  रुपए  में

 की  जाएगी  अथवा  विदेशी  मुद्रा में
 ?

 वित्त  मन्त्री  sore  :  जी  हाँ
 ।

 अनुमान है  कि
 31  1982  को

 भारत
 पर

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  तथा  अन्य

 स्रोतों  का  कुल  20533.17  करोड़  रुपए
 का  ऋण

 था  ब्यौरों  इस  प्रकार है  :---

 1670  5.74 सरकारी  खाते  का  ऋ
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 2152.60
 अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा  कोष से  ऋण

 विदेशी  वाणिज्यिक  बैंकों/सरकारी  और  गेर

 सरकारी  क्षत्र के  सम्भरकों  से  ऋण  1073.27

 विदेशी  वाणिज्यिक  बैकों/संभरकों

 के  अलावा  गैर  सरकारी  विदेशी  ऋण  601.50

 नए भ  ण  काता  — §s  ae  ल

 20533.17

 कुल  ऋणों  में  से  20247.  1  करोड़  रुप  ar  ऋण  विदेशी  मुद्रा  में  और  286.06

 करोड़  रुपए  का  ऋण  रुपया  राशियों  में  है  ।  जहां  रुपयों  में  लिए  गए  ऋणों  की  अदायगी  रुपयों  में

 की  वहां  विदेशी  मुद्रा  में  लिए  गए  ऋण
 की

 अदायगी  देश
 की

 विदेशी  मुद्रा  की
 कमाई  में

 से
 अदा  की

 जाएगी  ।  देश  की  भुगतान  शेष  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  जिससे  विदेशी  मुद्रा

 के  ऋणों  की  वापसी  अदायगी  में  सहायता  सरकार  आयात-प्रतिस्थापनਂ  और  बाहर  से  आने

 वाली  राशियों  को  बढ़ावा  देने  की  नीति  पर  जोर-शोरे  से  अमल  करके  आयातों  को  कम
 करनें

 और  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  करती  रही
 है  ।

 बिहार में  कामर्शियल  बेक  को  शाखाओं  द्वारा  एककों  को  दिए  गये  ऋण

 036.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  बया  वित्ता  मन्त्री  व्यापार  और  ay  व्यवस्था  पर  ऋण

 कटौती  के

 प्रभाव
 के

 बारे  में  22  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3283  के  उतर  के

 संबन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  व्यापारियों
 कौ  दिए  गए  ऋणਂ  और  उनके  द्वारा

 इस  ऋण

 की  वापसी  अदायगी  के  सम्बन्ध  में  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ;  और

 अक्तूबर  1981  के  1982 के  दौरान  स्वरोजगार  उत्पादक  उद्यम  के  लिए

 कामर्शियल  बैंक  की  शाखाओं  खासतौर  पर  इण्डियन  बैंक  जिले  और  वहीं

 शाखाओं  स्टेट बैंक  कामताडल  आदि  शाखाओं  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  के  ऋण  दिए ग गए  और

 कितने  एककों  को  दिए  गए  |

 विरा  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  जर्नादन
 :

 खंण्डेंमारी  समेत  चीनी

 सूत  एवं  कपास  और  कच्चे  पटसन  के  थोक  व्यापार  की  अनुसूचित  वाणिज्य  बैंकों  द्वारा  दिये  गए

 atari  की  बकायां  राशि  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  आंकड़  नीचे  दिये  गए  हैं

 निम्नलिखित  के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  अनुसार

 बकाया  राशि

 1981  1982

 1.  खाद यान  122.4  153.6
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 2.  चीनी  121.7  383.8

 246.7  251.4 3.  सुत  और  कपास

 3.  कच्चा  पटसन  37.4  31.5

 इनके  आस्था-वार  आंकड़  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  बिहार  की  माधवन  जिले  के  सम्बन्ध  में

 सभी  अनुसूचित  दाशिज्यिक  dat  के  ताजा  उपलब्ध  ्य  नीचे  लिखे  अनुसार  हैं  —

 दिसम्बर  1980  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार

 खातों की  संख्या  बकायों  राशि

 10  59  5  2.48

 846  9.46

 परिवहन  चालक  1093  0.29

 6594  0.74

 व्यापार  2166  0.77

 व्यक्तिगत ऋण  427  0.13

 अन्य  सभी  1805  0.62

 कुल  बैंक  ऋण  24126  5.49

 जिनमें लग  उद्योग  743  0.34

 राज्य  सरकारों  क्ष  त्रों  द्वारा  सेना  पदक प्राप्त करने  वालों  को  नकद

 पुरस्कारों का  भुगतान

 937.
 श्री  मोहम्मद  असरार  अहमद

 :
 क्या  रक्षा  मन्त्री  बताने

 की
 करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिकाँश राज्य  सरकारें/संघ  शासी  क्षेत्र  उन  लोगों  को  नकद

 पुरस्कार  देते  हैं  जिनको राष्ट्रपति द्वारा  सेना  पदक  दिए  जाते  हैं  ;

 क्या  उनका  मंत्रालय  इस  प्रकार  के  पुरस्कार  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम  तथा

 तथा  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों/संघ  शासी  को  इन्हें  नकद  पुरस्कार  जारी  करने  के  आदेश

 देता
 हैं  ;

 यदि  तो  कया  इस  प्रकार  के  प्रस्ताव  उनके  मन्त्रालय  के  विचाराधीन  ,  और

 कया  सेना  पदक  प्राप्त  करने  वालों  को  राज्य  सरंकारों/संघ  शासी  क्षेत्री  ढारा  awe

 य  मे  अन
 ae

 य  कोई  प्रक्रिया हैं  ? पुरस्कार  के  भुगतान  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उनके  मिसाल
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 रक्षा  मन्त्रालय में राज्य मन्त्री में  राज्य  मन्त्री  के०  पी०  fag
 :

 कुछ  राज्य  सरकारें  ओर

 सच  राज्य  सेना  मेडल  सीरिज  के  प्राप्तकर्ताओं  को  नकद  अनुदान  देते  ्  जो  राज्य/संघ  राज्य  क्षत्र

 इस  तरह  के  नकद  अनुदान  देते  हैं  उनका  विवरण  संलग्न  है  ।

 से  रक्षा  मन्त्रालय  द्वारा  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  सेना  मुख्यालयों
 को  इन

 मेडल  प्राप्त कर्ताओं  के  ब्यौरे  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षत्रों  को  भेजने  चाहिए  ताकि

 नकद  अनुदान का  भुगतान  हो  सक े|

 सेना  मेडल  क्रम  के
 प्राप्त कर्ताओं

 को  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  दिया  गया  नकद  अनुदानों

 विवरण

 रकम

 लिया  कम
 तर

 ०

 आन्ध्रप्रदेश  3000

 3000

 दिल्ली  3000

 2000
 ray

 हरियाणा  3000

 हिमाचल  cay  3000

 3000

 जम्मू

 तथा  कश्मीर

 3000

 9.  3000

 10  महाराष्ट्र  3000

 TE  नागालैंड  500

 kz.  उड़ीसा  1500

 13  पंजाब  3000

 r4.  तमिलनाडु  3000

 BS:
 त्रिपुरा  3000

 F6  उत्तर  प्रदेश  2000

 rT
 3000
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 1904

 सोमा  सड़क  महानिदेशक  दारा  रक्षा  नियमों के  अंतर्गत  जेल  भेजे गए  असैनिक

 कम चारो

 OZR. at  टो०एस ०  नेगी  :  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सीमा  सड़क  महानिदेशक  द्वारा  कर्मचारी  नियुक्त  किए  जाते  हैं

 भर  उन॑  कर्मचारियों  पर  रक्षा  सेवाओं  के  अनुशासन  आदि के  नियम  लाग  होते  हैं  जबकि  उनको

 वेतन  का  भुगतान  सिविल  नियमों  के  अंतगर्त  किया  जाता  है  और  यदि  तो  इस  दोहरी  व्यवस्था

 के  क्या  कारण  हैं  भर  क्या  सरकार  इस  दोहरी  व्यवस्था  को  समाप्त  और

 क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  अनेक  कमंचारियों  को  विभिन्‍न  रक्षा  कानूनों  के  अंतगर्त  जेल

 भेज  fear  गया  है  और  यदि  तो  1978  से  अब  तक  कुल  कितने  व्यक्ति  जेल  भेजे गए  और

 और  इस  समय  कितने  कर्मचारी  जेल  में

 क्या  सरकार  इस  सारे  मामले  की  जांच  के  आदेश  क्योंकि  इसके  परिणाम

 रूप  बड़ी  संख्या  में  कर्मचारी  छोटे-छोटे  अपराधों  पर  जेलों  में  डाल  दिए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  के०पी ०  सिह
 :  सीमा  सड़क  संगठन  के  जनरल

 रिजवी  इंजीनियर  फोड़े  के  सदस्य  जो  सीमा  सड़क  महानिदेशालय  के  अधीन  काम  करते  हैं  केन्द्र

 सरकार  के  सिविलियन  कमेंट्री  इन  पर  वहीं  सेवा  नियम  लागू  होते  हैं  जो  केन्द्र  सरक।र

 के  दूसरे  सिविल  कर्मचारियों  पर  लागू हैं  ।  अनुशासन  के  संबंध  में  थलसेना  अधिनियम  1950  और

 थलसेना  नियमावली  1954  के  कुछ  उपबंधों  का  off oATo  और  330/60  के  अन्तर्गत

 सीमा  सड़क  संगठन  स्थापित  किया  गया  इन  पर  भी  लागु  किए  गए  थे  ।  सीमा  सड़क

 संगठन  के  कार्यों  और  उन्हें  दी  गई  भूमिका  और  युद्ध  तथा  शान्ति  के  समय  इस  फोर्स  से  प्र  प्त

 सहायता  को  देखते  हुए  ऐसा  करना  जरूरी  समझा  गया  ।  परंतु  थलसेना  अधिनियम  के

 अनुशासन  संबंधी  सभी  उपबंधों  जैसे--फील्ड  नकद  दण्ड  निचले  रकमें

 चरिष्ठत्ता  समाप्त
 करना  आदि इन  पर  लागु  नहीं  किए  गए  |

 थलसेना  कार्मिकों  को  थलसेना  atfarfaaa/frrat  के  अन्तर्गत  मिलने  घाले  कुछ  विशेष

 अधिकार  इनको  भी  दिए  गए  हैं  ।  इन  कर्मचारियों  को  केन्द्र  सरबर  के  अन्य  समकक्ष  सिविलियन

 कर्मचारियों  को  मिलने  वाली  सुविधाओं  और  लाभों  के  अतिरिक्त  कुछ  और  सुविधाएं  तथा  लाभ

 दिए  गए  हैं  ।  थलसेना  अधिनिय  म/नियमों  के  कुछ  उपबंधों  को  इन  तमंचा  रियों
 पर  लागू  करने  के  बंधता

 का  प्रश्न  सर्वोच्च  न्यायालय  में  दायर  एक  रिपोर्ट  याचिका  में  उठाया  गया  है  ।  सर्वोच्च  न्यायालय

 के  निर्णय  की  अभी  प्रतीक्षा है  ।

 1978  से  ऐसे  397  कमेंचारियों  को  जेल  भेजा गया  इस  समय  केवल  चार  करें

 चारी  जेल  में  हैं
 -

 दो  कर्मचारी  दो-दो  महीने  की  सजा  और  एक  कमंचारी  तीन  महीने
 की  सजा

 काट  रहा  है  ।

 ag  दण्ड
 सूक्ष्म  अनुशासन  अधिकारियों  हारा  वैध  कानूनी  उपबंधों  के  ante  दिया

 4i
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 गया  था
 ।

 अगर  किसी  कमंचारी  को  कोई  शिकायत  हो  तो  वे  नियमों  के  अंतगर्त  उसके  उपचार  का

 लाभ ले  सकते  हैं  ।

 निर्वात  हेतु  हथकरघा  वस्त्रों  और  कपड़ों  के  कोटे  में  कमी

 939.  थ्री  stare  हुसेन  :  क्या  बायी मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  निर्यात  हेतु  हथकरघा  वस्त्रों  और  कपड़ों  का  कोटा  पिछले  वर्षों

 को

 तुलना  में
 में  कम  ही  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरे  सहित  कोटे  में  कमी  के  क्या  कारण  है ं?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  जी  नहीं

 (a)  wet  नहीं  उठता  ।

 मद्रास से  हैदराबाद  जाने  वालो  इंडियन  एयरलाइन्स के  विमान  का  अपहरण  करने

 का  प्यास

 240.8  जन्नत  रामलल  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  25  1983  के  टाइम्स  की  ओर

 दिलाया  गया  जिसके  अनुसार  एक  युवक  ने  मद्रास  से  हैदराबाद  जाने  वाले  इंडियन  एयरलाइन्स

 के  विमान  का  अपहरण  करने  का  विफल  प्रयास  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया है  ?

 ह
 और

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुद  आलम
 :  (*)

 हां

 दिनांक  24.  1.83 को  जब  तिरुपति होते  हुए  हैदराबाद से  मद्रास  जाने  वाली  उड़ान

 संख्या  आई-सी  548,10.20  बजे  मद्रास  में  उत्तरी  तो  एस.राज  नामक  एक  यात्री  अन्य  यात्रियों  के

 उतर  जाने  के  बाद  विमान  में  ही  रह  गया  ।  उसने  कहां कि  उसक  हाथ  में  एक  बम  है  तथा  एक

 और  बम  उसके  पंजीकृत  सामान  में  है  तथा  यदि  उसे  उड़ान  करके  वापस  हैदराबाद  नहीं  ले  जाया

 तो  वह  विमान
 को

 उड़ा  देगा
 ।  उस

 पर  काबू  पा  लिया  गया  यहਂ  पाया  गया  कि  उसके
 लीक  हाथ  में  कथित  बम  कुछ  और  न  होकर  केवल  एक  रूमाल  में  लिपटी  चमड़े  की  पेटी  थी  ।

 उसे
 गिरफ्तार

 कर  लिया  गया  तथा  नागर  विमानन  सुरक्षा के  विरुद्ध  विधिविरुद्ध  कायें
 दमन  1982  की  धारा  3  के  अधीन  तथा  अपराधिक  कानून  संशोधन  अधिनियम  तथा

 भारतीय  दण्ड  सहित  की  धारा  506  (2)  353,448  के  अधीन  मी नम् बक्कम  पुलिस  स्टेशन  में  एक
 मामला  sat  किया  गया  |

 बाद में  यह  विमान  55  लिए  नासा  का  पर  हैदर MAHI  नन्नो  मिनट  देर  से  अपनी  Awad  उड़ान  क  द  |  क  बाद  के  लिए  रवाना

 हो  गया ।
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 ल

 भारत  द्वारा  यूरोपीय आधिक  समुदाय  से
 ली

 गई  सहायता की
 राशि

 941.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  ने  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  यूरोपीय आधिक  समुदाय
 से  सहायता  को

 कितनी

 राशि

 (a)  ara  वित्त  at  के  दौरान  कितनी  राशि  प्राप्त  को  जाने  को  सम्भावना  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  161.37  करोड़  रुपए

 (@)  :  93.28  करोड़  रुपए

 :  भारत  द्वारा  यूरोपीय  aaa  समुदाय  से  पिछले
 दो

 वर्षों  में  प्राप्त  की  गई  सहायता

 ओर  चालू  वित्तीय ag  में  संभावित  रुप  में  प्राप्त  होने  वाली  राशि  निम्न  प्रकार  है  :-

 i

 1081  “82 सहायता  1980-81  है  ्  ६  1982-83  में  संभावित  रूप

 में  प्राप्त  होने  वाली  राशि
 ——<$<——=——  Pa nes

 pes  a  ee —  थ  थ  ि  य  ि

 22.90  79.66 at  सहायता  44.74

 25.42  9.86  40.59 वेरका  सीधी  सहयता

 सीधी  सहायता  4.49  6.34  7.95

 सहायत  प्राप्त  52.81  108.56  93.28

 warzat  gare  गच मे  पर  संरक्षा
 उपाय

 942.  श्री  मती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  फ्यंटन  और  नागर
 विमानन  मंत्री  यह  बताने  को

 कपा  करेंगे  कि  :

 सरकाए  ने  gals  अड्डों  को  सुरक्षा  के  लिए  हाल  ही  में  कया
 उपाय

 किये

 भुवनेश्वर  हवाई  अडडे  पर  क्या  सुरक्षा  उपाय  किये  गये
 और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?

 wien  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  (sit  खरीद आलम
 :

 हवाई  अड्डों  की  सुरक्षा  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :-
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 =

 (1)  विमान  पर  चढ़ने  ह  qa  क  पाशी  को  सुनिश्चित  करने  क  लिए  विभिन्‍न  हवाई

 अड्डों  पर  डोर  फ्रेम  धातु  खोजी  हस्ताक्षरित  धातु  खोजी  तथा  एक्स-रे  बैगेज  सामान  fafearoy  उप

 cat  व्यवस्था  जैसे  परिष्कृत  इलेक्ट्रॉनिक  उपस्कर  लगाए  गए  हैं  ।

 अड्डों  पर  निगरानी  को  व्यवस्था  में  सुधार  किया  गया  है  |

 (3)  परिचालन  क्षेत्र  में  प्रवेश पर  कड़ा  नियंत्रण  रखा  जाता  है  |

 (4)  यात्रियों  की  विमान  की  सीढ़ियों  पर  की  जाने  वाली  जांच  की  व्यवस्था  में  सुधार

 किया  गया  है  ।

 (5)  सुरक्षा  कर्मचारियों  की  दक्षता  तथा  मुस्तैदी  की  के  लिए  वरिष्ठ  अधिकारियों

 द्वारा  कड़ी  निगरानी  रखी  जाती  है  ।

 और  :  भुवनेश्वर  हवाई  अड्ड  पर  सुरक्षा  उपाय  वही  हैं  जो  अन्य  अंतर्देशीय

 हवाई  ASST  पर  लागू  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कर्नलों  और  लेफ्टिनेंट  कर्नलों  के  मासिक  मकान  किराया  भत्ते  में  वृद्धि

 943.  श्री  ए०ई०होरो  :  कया  रक्षा  मंत्री  कालों  और  लेफ्टिनेंट  कर्नलों  के  मासिक  मकान

 किराया  भरते  में  वृद्धि  के  बारे  में  9  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  234  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  कर्नलों  तथा  लेफ्टिनेंट  के  मासिक  मकान  किराया  भत्ते  में  ye  बीच

 1200  रुपये  से  1600  रुपये  प्रतिमास  की  वृद्धि  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  fag  :  केलों  और  लेफ्टिनेंट  केलों

 के  लिए  फिराए  पर  लिए  गए  मकानों  के  किराए  की  दरों  में  संशोधन  करने
 के

 बारे  में  फिलालਂ

 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 और  :  प्रश्न  नहीं  उठता

 पर्यटन  केन्द्रों के  विकास  के  लिए  नई  योजना

 944.  श्री  रामावतार  mest  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  बिताना  मन्त्री  यह  इतनी  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  के  विभिनन  भागों  में  पर्यटन  केन्द्र  स्थापित  करने  की  नई  योजना

 तैयारी  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 उन  पर  कितना  व्यय  करने  का  विचार

 परेशान  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  ख्ाुद आलम
 :

 से

 पर्यटन  का  विकास एक  सतत प्रक्रिया  पहले  से  ही  चली  आ  रही  स्कीमों के

 यात्रा  परिपथ  संकल्पना के  आधार पर  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षत्रों  से  परामर्श  करके  पर्यटन

 के  विरासत  की  एक  विस्तृत  स्कीम  तैयार  की  गई  हैं  ।  इस  संकल्पना  के  अंतगर्त  61  यात्रा  परिपथ

 जिनके  अन्तगेंत  441  केन्द्र  आते  अवस्थानुसार  ढंग  से  एकीकृत  विकास  के  लिए  निर्धारित  किए

 गए  हैं  ।  इन  61  यात्रा  परिपथों  का  एक  विवरण सं  लग्न  कर  दिया  गया  है  ।  इन  निर्घारित यात्रा

 परिजनों  पर  पड़ने  वाले  ea  केन्द्रों  पर  सुविधाओं  का  विकास  की  उपलब्धता  और

 परस्पर  प्राथमिकताओं पर  निसार  रहते  हुए  राज्य  और  प्राइवेट  सेक्टरों  के  मिश्रित  संसाधनों

 से  एकीकृत  अर  अवस्थानुसार ढंग  से  प्रारम्भ  किया  जाएगा

 विवरण

 १.  आर्घा

 1

 हैदरात्राद-नागाजुं नसागर  एथिपोथाला-श्री  तिरुपलि-कलाहस्ती

 युलिकाट  हौसले  लिपि  ,  है दस बाद

 2

 पाखल

 और  एथ्नगरम  वन्य  जीव  विहार

 हैदराबाद

 3

 बुर्रा  विशाखिपिंट्टनम  |

 2.  असम

 शिवसागर  ।

 2

 मानस  +

 बिहार

 1

 मन्ना  |

 2
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 बाल्मिकी  पाटलीपुत्र

 3

 रांची  ।

 4.  गुजरात

 I

 , aItHT,  जूनागढ़

 अहमदाबाद  |

 2

 grads  के

 अहमदाबाद  |

 3

 मांडवी

 अहमदाबाद  |

 5.  हिमाचल  प्रदेश  ~e

 |

 a  परेंवानूँ  ।

 2

 मंडी-कुल्लु+  चाप  ।

 3

 sane,

 जोगिन्द्र

 faatage,  |

 6.  हरियाणा

 ्

 ।

 2

 रोहतक  कुरूप  नारायण  gs

 चंडीगढ़  ।
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 7.  जम्म तथा  हद मीर

 1

 कटरा  ट्रेकिंग के  ।

 2

 सोनमर्ग  कारगिल  लेह

 3

 पहल

 गाय  श्रीनगर ।

 8.  कर्नाटक

 एहोल  बेलगाम  (71s)  ।

 2

 हेलीबिद और

 मंगलौर
 और

 पश्चिम  समुद्री  किनारे  के  न-

 9.  केरल

 कवी

 न्रिवेन्द्रम ।

 2

 चेरूथरूती  oration

 TEL

 Gly  कोजीकोडे  सुलताना

 एज हू  कोर्ट  मर गलौर IX)  |

 19.  महाराष्ट्र

 i

 बम्बई  सिर  .  और आर  बम्बई  |

 2

 गनपतिफले भ  बम्बई  ।

 3

 (ASAT  नेशनल  नागपुर

 ॥  प्रदेश

 I

 खंजुराहो/जंबेलपुर  |
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 2

 (ttre,

 Hig,  इंदौर  ।

 3

 पानी  के  कान्हा  नेशनल

 रायपुर  hd |

 12.  मणिपुर

 !

 लोकटक  लमजाओ  TH  और  वापसी

 2

 इम्फाल  ।

 13.  नागालैंड

 |

 को  हिमा  |

 ह

 फेक  ॥

 14.  उड़ीसा

 ||

 भद्र

 जोशीपुर  (farrett  और  वापसी  ।

 2

 चिलका  गोपालपुर  समुद्रतट

 भुवनेश्वर
 ।

 15.  पंजाब

 ||

 बाबा  बटाला

 2

 चंडीगढ़  ।
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 16.  राजस्थान

 ह  |

 2

 3

 '

 सिक्किम

 1

 दार्जिलिंग  पेमांयग  से  तिमितारक- ध

 सीलीगुडी ।

 2

 ब्  fea, Wee, ਂ  ghee.

 नमचे  ।

 13.  aang

 1

 महाबली
 f ि
 तिरूचि रा

 कन्याकुमारी  त्रिवेन्द्रम ॥

 2

 3

 कोड्डकनाले पुदूंड  मद्रास ॥

 19.  उत्तर  प्रदेश

 सारनाथ  पीपरखार

 श्री

 2

 |
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 3

 खाती  पिडारी  ग्लेशियर  और  वापसी  ।

 20.  परिचय  बंगाल

 सुन्दरवन  |

 2

 दार्जिलिंग

 3

 अयोध्या  की  पहाड़ियां  और  वापसी  ।

 21.  अरुणाचल  प्रबेदा

 I

 तावांग  ।

 22.  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 2

 पोर्ट  विवश  tfefeae
 जौली  ्  द्वीप  द्वीप  चिया  पोर्ट

 ब्लेयर  ।

 3

 पोर्ट  पोर्ट  ब्लेयर  ॥

 23.
 दमन

 और  दीव

 मालेगांव  मालूम  ।

 2

 फर  ब्रिजਂ  पोल  ।

 24.  मेघालय

 I

 बे
 2

 चिरायु  stat,  गरम

 शिलांग/हाफलांग  ।
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 3

 और  तुरा

 तक  वापसी ॥

 25.  त्रिपुरा

 |

 कैलाशहर  ।

 2

 जम्पाई  कैलाशहर  |

 26.  मिजोरम

 |

 ए जुल  और  आसपास  के  क्षेत्र  का  प्रमाण  ॥

 परिजनों की  कुल  संख्या  =  61

 पर्यटकों की  कुल  संख्या  =  441

 wae  मे  निर्यात  में  व्यापार  को  दिवा

 945.  क्रो  जो०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  किं  :

 कया  ag  सच  है  कि  चालु  वित्त  वर्ष  के  दौरान  चमड़े  के  निर्यात  में  व्यापार  की  दिशा

 ही  प्रतिकूल  सिद्ध  हुई  है  :  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम दुलारो  तथा  अप्रेल*

 1982  के  दौरान  चमड़ा  तथा  चमड़े  के  उत्पादों  का  निर्यात  लगभग  272.28  करोड़  रु०

 का  हुआ  जब  कि  पिछले  ः  वित्तीय  वह  को  उसी  अवधि  में  275.19  करोड़  रु०  का  निर्यात  हुआ

 जो  लग  भग  1  प्रतिशत  की  गिरावट  दर्शाता है  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  चमड़ा  बाजारों  में  अत्याधिक  मन्दी

 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय gar  में  घट-बढ़  के  कारण  हमारे  चमड़ा  तथा  चमड़ा  उत्पादों  की  निर्यात

 व्यताओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 के  अन्तरगत  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण

 946.  श्री  नाराज मिर्धा
 :

 कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 ८

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  अन्तरगत  किन-किन  मिलों  का  अंभी  तक  राष्ट्रीयकरण  नहीं  कियां

 गया  यद्यपि  वे  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  प्रबन्ध  के
 अधीन

 हैं
 ;  और

 इन  एककों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  हैं  और

 कब ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम दुला रो  :  लक्ष्मी रत्न  काटन

 अधीन  वेस्ट  मिल्स  मोहिनी  पश्चिम  बंगाल  तथा

 स्वदेशी  काटन  fart  कण  लि०  की  वस्त्र  मिलें  नेशनल  टेक्सटाइल  कार्पोरेशन के  प्रबन्ध  में

 हैं  ।

 इस  अवस्था  में  यह  संकेत  करना  संभव  नहीं  है  कि  क्या  उनका  राष्ट्रीयकरण  किया

 जाएगा  और  कब  उनका  राष्ट्रीयकरण  किया  जाएगा  |

 वायदूत सेवा से जोड सेवा  से  जोड  ज़ात  बाले  गये  शाहर

 947.  ait  कृष्ण  प्रताप  सिह

 श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  पंजाब  और  नागर  विरासत  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  wet  कि  वायु दूत  सेवा  से  चालू  वर्ष  के  दौरान  कौन-कौन  से  शहर  जोड़ने  का  विचार

 पेंशन और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  विद चक  आलम  :  उपयुक्त

 विमान  उपलब्ध  होने  तथा  अन्य  आधार  संरचनात्मक  सुविधाओं  का  विकास  होने  की  स्थिति  में

 वायु दूत  देश  भर  में  विभिन्‍न  स्थानों  का  प्रावस्थाबद्धरूप  में  विमान  सेवा  से  जोड़ने  पर  विवार  कर

 रहा  अस्थायी  रूप  से  नीचे  बताए  गए  स्टेशनों  को  विमान  से  जोड़े  जाने  की  सम्भावना  है  |

 पंतनगर  भागलपुर

 सुरत  दमण  सहित  गुजरात  सरकार  के  परामर्श  में  शामिल

 किए  जाने  वाले  तीन  नगर  तिरूनलवेलवी

 कूच  दापोरिजो  तजुबूर और  पारसीघाट  ।

 उड़ीसा  में  न  का  विकास

 948.  श्री  गिरिधर  गो माँगो  :  नया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 उनके  मन्त्रालय  ने  पेंशन  के
 के  अब  तक  क्या  की

 उड़ीसा  में  पर्यटन  के  भावी  विकास  के  लिये  क्या-क्या उपाय  भर  योजना  आरम्भ

 की  जायेंगी

 राज्य  में  छठी  योजना
 के

 अन्तर्गत  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन  के  विकास के  लिये  उड़ीसा  राज्य
 सरकार  कीं  बया-क्या  योजनाएं  और  कार्यक्रम

 कया  उड़ीसा  सरकार  ने  रक्षा  के  लिये प्रय डन
 विकास  .  बृहत>--योज़ना

 तैयार  की  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  जिलावार  क्या-क्या  योजनाएं  और  कार्यक्रम  प्रस्तावित  हैं  तथा  छठी  योजना
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 1904.0

 में  उनके  लिये  कार्यक्रमों  के  लिए  कितनी  धनराशि  दी  गई

 पर्यटन  झर  विमानन  म्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्दो  आलम
 :

 उड़ीसा  में  पेंशन  विकास  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  निम्नलिखित  स्कीमों  को  शामिले  किया

 गया  है

 (a)  केन्द्रीय  जलयान  विभाग
 ने  भुवनेश्वर  में  भारत  सरकार  का  एक  पट्टी  कार्यालय  खोलने

 के  लिए  मंजूरी  दे  दी  है  ।

 सिमलीपाल  में
 एक  वन  गह

 का  निर्माण
 ।

 निर्माण  तथा  आवास  मन्त्रालय  के  नगरे  व  ग्राम  आयोजन  संगठन  के  माध्यम  से

 रत्नागिरी  और  उदयगिरि  की  मास्टर  प्लान  तैयार  कराना  ।

 भारतीय यात्री  आवास
 विकास  समिति

 के
 माध्यम

 से  पुरी  में  एक  धर्मशाला  का

 निर्माण  ॥

 नगर
 व

 ग्राम  आयोजन  संगठन  के  माध्यम  से  कोणार्क  के  विकास  की  भास्कर  प्लान

 तैयार  कराई  गई  है  और  इसे  राज्य  सरकार  की  अनुमोदित और  अधिसूचित करने  के

 लिए  भिजवाया wat  है  ।

 चिल्का  झील  में  जल  क्रिया  प्रारम्भ  करना

 नन्दन  कान  में  लायन  सफारी  पांक  का  1

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम

 होटलਂ  कलिंग  भुवनेश्वर  का  विस्तार

 पुरी  में  होटल  और  कोणार्क  में  समुद्र  तट  कुटीरों  का  निर्माण  करने  के  लिए

 उड़ीसा  पर्यटन  विकास  निगम  के  सहयोग  से  संयुक्त  उद्यम  परियोजना  ।

 यात्रा  परिपथ  संकल्पना  के  आधार  पर  स्वदेशी  और  अन्तर्राष्ट्रीय  दोनों  प्रकार  के  के  लिए

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षत्रों
 से  परामर्श  करके  odes  केन्द्रों  के  विकास  की  एक  स्कीम  तैयार

 की  गई  है  जिसमें  61  यात्रा  परिजनों  के  अन्तर्गत  441  केन्द्र  आते  के  एकीकृत  विकास  की

 कल्पना  की  गई  है  राज्य  सरकार  से  परामशं  करके  उड़ीसा  में  निम्नलिखित  यात्रा  परिपथ  निर्धारितਂ

 किए गए  हैं

 1.

 और वापस

 2.

 उपयुक्त  संकल्पना  पर  आधारित  पेंशन  विकास  का  एक  ब्लू  प्रिट  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  हुआ  है
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 जिसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  धन-राशि  की  उपलब्धता  और
 परस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  रहते

 हुए  राज्य  और  प्राइवेट  सेक्टरों  के  संसाधनों  को  एकत्र  करते  हुए  इन  निर्धारित  यात्रा

 पथों  पर  पड़ने  वाले  केन्द्रों  पर  एकीकृत  और  अवस्थानुसार  ढ  ग  से  सुविधाओं  का  विकास

 किया  जाएगा  ॥

 फिल्म  उद्योग  पर  छापे

 950.  श्री  उत्तम  भाई  एच०  पटेल :

 Sto  ए०  यू०  आजमा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  तथा  1  1982  से  31  1983  के  दौरान  विभिन्‍न

 फिल्मी  कलाकारों  तथा  अभिनेत्रियों  एवं  बम्बई  और  देश  के  अन्य  भागों  में  फिल्म  उद्योग

 से  संबंधित  लोगों  के  स्टूडियों  तथा  घरों  पर  अनेक  छापे  मारे  गये  हैं  ;

 यदि  तो  मारे  गये  ली  गयी  तलाशियों  तथा  उन  लोगों  का  ब्यौरा  क्या  हैं

 जिनके  यहां  उक्त  छापे  मारे  गये  तथा  तलाशियां  ली  गई  ;

 उनसे  प्राप्त  हुए  जब्त  किये  गये  लेखा-बाह्य  नकद  बैक

 विदेशी  मुद्रा  आदि  का  ब्यौरा  क्या

 उपरोक्त  प्रत्येक  व्यक्ति  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  |

 (=)  fren  उद्योग  आदि  से  संबंधित  कुछ  संगठनों  संघों  ने  उक्त  छापों  पर  विरोध

 प्रकट  किया  है  तथा  इन  छापों  तथा  तलाशियों  के  विरुद्ध  ज्ञापन  तथा  अध्यावेदन  भेजे  हैं  और  उनमे

 कहा  है  कि  इससे  इनके  सम्मान  को  ठेस  पहुंची  है  ;  और

 यदि  saa
 पत्रों  ज्ञापनों

 में
 उल्लिखित  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  उन

 पर  क्यां  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्ता  सान्याल  में  राज्य  सन्तरी  पट्टा भि राम  से  भास्कर  विभाग

 1982  से  31  1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  फिल्म  उद्योग  से  संबंधित  120

 से  अधिक  व्यक्तियों  के  मामलों  में  आपका  अधिनियम  की  धारा  132  के  अन् तें गत  तलाशियां  ली  ।

 इन  तलाशियों  के  कुल  108.86  लाख  रु  और  2600  डालर  की  प्रथम  दुनिया

 बाह्म  नकदी  और  जवाहिरात  पकड़े  गए  ।  कई  बैंक  लाकर  सील  कर  दिए  गए  आयकर

 नियम  तथा  अन्य  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के  अंतर्गत  समुचित  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 तथा  :  कोई  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।  फिल्म  निर्माता

 परिषद  के  आयकर  बम्बई  से  मिले  थे  और  उन्हें  यह  सुझाव  दिया  था  कि

 समय  पर  छापों  के  लिए  केवल  फिल्म  उद्योग  को  ही  नहीं  छांटा  जाए  ।  तलाशियां  तभी  ली  जाती

 हैं  जब  तलाशी  के  प्राधिकार  देने  वाले  सक्षम  प्राधिकारी  उपलब्ध  सूचना  के  आधार  पर  यह
 समाधान  हो  जाता  है  कि  तलाशी  आवश्यक  है  ।  तलाशी  के  लिए  केवल  फिल्म  उद्योग  को

 छांटने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |
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 यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  कर  का  ढाँचा  इस
 wit ATMEL  G4  Dal

 थे  anrr  fac  जाना  चाहिए

 जिससे  लोगों को  समानान्तर  अथ-व्यवस्था की  मदद  न  लेनी  पड़ें  ।  कर  अपवंचन  तथा  काले

 धन  की  उत्पत्ति  को  रोकने  के  लिए  समय-समय  पर  अनेक  विधायी  उपाय  करती  रही  है  ।  इस  प्रकार

 के  प्रस्तावों पर  सरकार  निरन्तर ध्यान  देती  है  ।

 विश्व  बेक  से  लिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  राज्य  सरकारों  द्वारा  विरोध

 951.  श्री  बाला साहिब fae  पाटिल  :  क्या  वित्त  मंत्री ag  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  अपनी  स्वयं की
 परियोजनाओं

 के  लिए

 विश्व  बैंक  से  लिए  जाने  वाले  ऋणों  का  विरोध  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  क्योंकि  Fag  देखते

 हैं  कि  बैंक  से  सहायता-प्राप्त  परियोजनाओं  में  ऋण  से  सम्बन्ध  शर्तों  के  कारण  कुल  लागत  में  भारी

 वृद्धि  हो  जाती  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यदि  बेक  की  वे  शर्तें  न  हों  तो  परियोजनाएं  वहुत  कम  लागत

 पर
 भली-भाँति  पूरी  की  जा  सकती  है  और  राज्य  सरकारों ने  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार

 को  अब

 गत  करा  दिया  है

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  के  विश्व  बैंक  के  अलावा  भिन्न-भिन्न  सरकारों

 वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  लेने की  अनुमति  देकर  राज्य  परियोजनाओं  के  वित्तपोषण  की  व्यवस्था

 करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  है  ;  और

 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया है  ?

 वित्त  मन्त्री  प्रणव  कौर  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  ऐसा

 कोई  संकेत  नहीं  मिला है  ।

 और
 ;

 विश्व  बैंक  द्वारा  विना  पोषण  के  अतिरिक्त
 राज्य

 क्षेत्र  की  परियोजनाओं

 ~
 का  उपयोग  भी  किया के  लिए  द्विपक्षीय  और  जहाँ  आवश्यक  वहाँ  वित्त  के  वाणिज्यिक

 जाता है  ।

 फिल्म  उद्योग पर  छापे

 952.  ot  रामविलास  पासवान  :  fa  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  फिल्म  उद्योग  पर  कोई  छापे  मारे  गये  ;  और

 यदि  तो  उन  लोगों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन  पर  छापे  मारे  गये  और  सरकार  ने

 इस  बारे  में  क्यो  कार्यवाही  की  है
 ?

 fra
 मंत्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  पट्टाभिराम  :  तथा  :  1  1981

 से  31  1983  तक  की  अवधि  के  दौरान  आयकर  विभाग  फिल्म  उद्योग  से  संबंधित
 fo errs अ  ्य 160

 से
 भी  अधिक  व्यक्तियों  की  तलाशियां लीं  और  कुल  56.7  6  लार  म्ष्णा  को  प्रथमदृष्टया

 ले खंबा हा  परिसंपत्तियां  पकड़ी  ।  आयकर  अधिनियम  तथा  अन्य  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के  अन्तर्गत
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 समुचित  कार्यवाही  की  जा  रही  है  इनमें  ग्रस्त  व्यक्तियों  की  बहुत  अधिक  को  देखते  सभी

 व्यक्तियों  के  संबंध  में  पूरे  ब्यौरे  प्रस्तुत  करना  न्याय  नहीं  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  किसी

 व्यक्ति  विशेष  में  सुचना  चाहते  हों  तो  न  प्रस्तुत  की  जा  सकती  है

 पश्चिम  बंगाल  में  सुन्दर  बन  क्षेत्र  में  पर्यटक  हूट  लौज

 953.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनकों  पता  है  कि  पश्चिम  बंगल  में  गोसाबा  थाने  के  अन्तगंत  सुन्दर-बन  क्षत्र

 में  कोई  पेंट  हिट  या  लाज  नहीं  जहाँ  बाग  परियोजना
 बहुत  बड़ा  आकर्षण  है  और

 के  लिए  वहां  ठहरना या  उस  क्षत्र  को  देखना  कठिन

 यदि  तो  क्या  उनका  विचार  पर्यटकों  के  ठहरने  के  लिये  वहां  वे
 कुछ  ec Tach

 या  लाज  बनवाने  का  है  ;  और

 यदि  तो  उनके  मार्ग  में  क्या-क्या  कठिनाइयां हैं  ?

 पर्यटन  और  fart  संचालन  के  west  सर्किल  आलमे  :'  से

 पर्यटन  के  इस  बारे  में  कोई  सूचना  है  हो  स्टेशन '  के  अन्तर्गत

 सुन्दरबन  क्षत्र  में  आवास  की  कमी  है  ।  पश्चिम  बंगाल  की  एसयू  सरकार
 ने  सुन्दरबन

 में
 कुछ  dad  हट  aware  हैं  ।

 फिलहाल  पर्यटन  मंत्रालय  का  सुन्दरबन  में  पर्यटक  लॉज या  हट  बनने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 सेन्ट्रल  ae
 ऑफ  इंडिया  नई  दिल्‍ली  से  करेंसी  नोटों  का  गायब  होना

 954.  at  नवल  दाम  गन  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  एक  ब्रीफ-केस  जिसमें  365  लाख  रुपये  के  करेंसी  नोट  सेंट्रल
 बैंक  आफ  नई  दिल्‍ली  हो  atte

 तत्सम्बन्धी  sate  है  इस  में  जिनਂ  व्यक्तियों  को  हाथ  '
 का  संदेह

 है  उनका  ब्यौरा  क्यो  है  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  .

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जना इन  सेंट्रल  बैंक
 आफ  इण्डिया

 ने  सूचना  दी  है  कि  एक  जिसमें  3.50  लाख  रुपये  मूल्य  के  करेंसी  atte  थेਂ  औरो  दूसरी
 रखा  को  अंतरित  किए  जानें  11  1983  की  सुबह  गायब  पाया  गया  ।  बैंक

 पुलिस  पास  शिकायत  ast  क्वारा  दी  है  ।  पुलिसज्ञाँच  ent  पुरी  नहीं  हुई  इस
 i  के  सिलसिले  बक  ते

 पर्त  cafe, अर्थात  शाखा  प्रबन्धक  लेखिका  मुख्य
 सहायक  खिजाती  और  चौकीदार  क़ो  freee कर  दियाहै
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 शिफ़ाई  परियोजनाओं के  लिए  fara  बेक २  होती

 955.  श्री  असल  रत  क्या  वित्त  :  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  की
 किसी  सिंचाई

 परियोजना  के  लिए  राज  तक

 कोई  सहायता दी  गई  है

 यदि  तो  उस  सिचाई  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  भर  सहायता राशि  कितनी  है  ;

 और

 विश्व  बैंक  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सिंचाई  राज्य-वार  दी  गई

 सहायता  राशि  का  ब्यौरा  कया  है  और  इसमें  अब  मेें  कीर्तनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  site  और  :  पश्चिम  बंगाल  कृषि  विकास  परियोजना

 के  लिए  विश्व  बैंक  की  उदार  शर्तों  पर  ऋण  देने  पॉली  संस्था  न्  अन्तर्राष्ट्रीय विकास  संघ  के

 साथ  28  सं०  1975  को  340  लिखी  अमेरिकी  डालर  के  एक  अन्तर्राष्ट्रीयविकास

 संघ  ऋण  541--  आई  करार  कर  हस्ताक्षर किए  गए  इस  परियोजना  में  अन्य  बातों

 के  साथ-साथ  निम्नलिखित  सिचाई  घटक  शामिल  थे  ;

 (1)  लगभग  18000  छिछले  नलकूपों  का निर्माण  करमा  ओर  उन्हें  यंत्रों  से  सुसज्जित

 (2)  सिचाई  समूहों  के लिए  लगभग  200  wet  नर्लेकूंपों  और  पश्चिम  बंगाल
 लघु  सिचाई

 निगम के  लिए  लगभग  100  गहरे  नलकूपों  का
 निर्माण  करनी

 और
 उन्हें  यंत्रों  में  सुसज्जित

 (3)  आंशिक  रूप  सें  निमित  लगभग  600  मंदी  उठाऊ  deft  गहरी  नलकूप  स्कीमों

 को  पुरा  करना  ।

 चूंकि  ऋण  की  सारी  रकम  31-3-1981  तक  इस्तेमाल  ली  गई  है  इसलिए  यह

 बंद  कर  दिया  गया  है  ।

 ब्यौरा  प्लग  विवरण  में  frat  गेया  हैं  ॥

 विवरण

 क्रम  संख्या  राज्य  et  पर  विषव बे  31.12.82  तक

 इस्तेमाल  '  की हेस्को  र

 एਂ  जामे  गई  राशि

 की  तारीख  सत्ता  राशि

 राजकोषीय  1980

 923.20 महाराष्ट्र  दूसरी  मंट्वीराष्ट्र  14.4.80  2100.0

 उत
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 1  2  3

 सिचाई  परियोजना

 स०  ऋण

 79.93 2  उत्तर  प्रदेश  सार्वजिनक  12.5.80  180.0

 नलकप  परियोजना

 (io  वि०  स०  ऋण

 1004-  arg

 3  गुजरात  दूसरी  गुजरात  12. उ  80  1750.0  297.70

 सिचाई  परियोजना

 न  जा दल  चल ध  ऋण

 राजकोषीय वह  195  1

 12.80  830.0  69.56
 महानदी

 बराज

 परियोजना

 वि० Fo  ऋण

 107

 42.22 3  मध्य  पदेश  माध्यम  सिचाई  26.3.81  400.0

 परियोजना  (ao

 fao  सं०  ऋण

 6  कर्नाटक  कर्नाटक मैं
 ्  पिस्ता TIT  Ale  26.3.81  540.0  1.56

 परियोजना  (ato  चि०

 स०  ऋण  (1

 राजकोषीय  1982

 मध्य  प्रदेश  2200.0  53.35 बडी  सिचाई  24.2.82

 परियोजना  (a.  वि

 ऋण  1177  भाई

 ~
 8  कलाम  सिंचाई  और  पेड़

 विकास  FART

 (i)  ऋण  6.7.82  600.0
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 1  2

 एन

 (ii)  fara  बैंक  ऋण  203.0  30,00

 स०  एन

 9  मध्य  प्रदेश  चंबल  सिचाई

 310.0 दूसरी  परियोजना  7.9.82

 ऋण  1288-

 भाई

 10.  विहार और  सुवर्णरेखा  9.11.82  1270.0

 उडीसा  और  सिचाई

 परियोजना

 ऋण  1289)

 परियोजना  के  बारे  में  ae  का  प्रतिवेदन

 956.  श्री  रामजी  भाई  :

 श्री  नरसिंह  मकवाणा
 :

 व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो  विश्व  बैंक  ने  गुजरात की  घाटी  तथा  सिंचाई  संयत्रों  के  बारे में  कुछ

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  wt

 उपयुक्त
 भाग  के

 संबंध
 में

 विश्व  बैंक
 तथा  अन्य॑  स्रोतों

 द्वारा  30

 1982  तक
 विभिन्‍न  शीर्षों  के

 अंतगर्त
 कितनी  राशि  मंजूर  की  गई  है  तथा  उनसे  गुजरात  और

 भारत  को  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई

 क्या  निकट  भविष्य  में  विश्व  बैंक  के  कुछ  विशेषज्ञ  दलों  के  भारत  आने  की  आशा है  ;

 भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  मामले में  अंतिम  प्रतिवेदनों के  कब  तक

 प्रस्तुत  किए  जाने
 की

 संभावना

 वित्त  मंत्री  प्रणव  मुखर्जी
 :

 नहीं  ।

 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 और  गुजरात में  बंदी  घाटी  विकास  परियोजना  को  विभिन्न चरणों में किया चरणों  में  कियां

 faq  करने  के  लिए  विश्व  बैंक  समूह  से  वार्ता  चल  रही  है  ।  गुजरात  सरकारे  द्वारा  परियोजना  की

 अंतिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दिए  जाने  के  बाद  विश्व  बैंक  मिशन  द्वारा  परियोजना
 के  पढ़ले चरण  का
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 मूल्यांकन  किए  जाने  की  भाषा  अनुमान है  कि  यह  मूल्यांकन  1983-84 के  दौरान  हो

 जाएगा

 ग्रामीण  क्ष  त्रों  की  आवश्यकताएं  पुरी  करने  में  राष्ट्रीयकृत बैंकों  को  असफलता

 957.  श्री  शिवचरण  बर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  के  कद  बैंक
 ग्रामीण  क्षेत्रों  कों  आवश्य

 कताएं  पुरी  में  अपना  प्रारम्भिक  असफ़ल  रहे  हैं  और  बैंकों  की  ग्रामीण

 विकास  का  माध्यम  होने  के  पैसा  जमा  के  बन  गई  हैं  जिनके  परिणाम

 स्वरूप  क्षत्रों  में  कमजोर  वर्गों  का  जीवन  स्तर  गिर  wat  है

 यदि  तो  केवल  धनी  किसानों  केਂ  fae  बेक-ऋणों  के  लाभ  देने  सम्बन्धी  नीति

 समाप्त  करके  गाँवों  में  कमजोर  वर्गों  को  सहायता  करनें  औरਂ  समझाने  हेतु  योजनाएं  क्रियान्वित

 करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यास  क्या  और

 उन  पर  किए  जाने  वाले  वार्षिक  व्यय  का  राज्य-वार  और  मद-वार  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप वित्त  मन्त्री  दनादन  पुजारी  भर  सभी  .  अनुसूचित

 वाणिज्यिक  बैंकों के  ग्रामीण  अग्रिम  1969 के  54  करोड़ रुपए  बढ़  कर  दिसम्बर 198  1  में

 600  करोड़  रुपए  हो  समनुरूप  अवधि  में  ग्रामीण  जमा-राशियाँ  145  करोड़  रूपए  से  गढ़

 कर  5939:  करोड़  रुपए  हो  ऋण  जमा  अनुभक्त  में  काफ़ी  ae  हुई  और  वह  जून

 1969  के  37.2  प्रतिशत  से  बढ़कर  1981  में  60.6  प्रतिशत  हो  गया ॥

 ग्रामीण  शाखाओं  के  माध्यम  गए  ये  क्षत्र  में  प्रयुक्त  बैंकों

 के  समग्र  अग्नियों  का  भाग  नही ंदे
 ।  1980  में  जनसंख्या  समूहों  अनुसूचित  वाणिज्यिक

 ney  के  वरूप  के  विश्लेषण  पता  चलता  कि  कृषि  को  प्रत्यक्ष  वित्त  का

 जिसका  उपयोग  स्पष्टतः  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  किया  60  प्रतिशत  प्रामीण  क्षेत्रों  की

 शाखाओं  से  भिन्न  शाखाओं  के  माध्यम  से  दिया  ।

 बैंकों से  कहां  गया  a  कि  वे  1985  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र को  दिये  जाने  वाले  ऋण

 का  अपने  कुल  ऋणों  के  40  प्रतिशत  तक  पहुंचा  दें  ।  उसी  तारीख  कृषि  और  संबंद्ध

 गतिविधियों  ऋणों  का  मानव  1985  तक  उनके  कुल  ऋण  का  15  प्रतिशत  और  art

 1987  तक  16  प्रतिशत  रखा  है  ।  बैंकों  से  यह  भी  कहा  गया  है  किः  वे  वर्गों को  जिसमें

 छोटे  और  सीमांति  भूमिहीन  सीमा
 दार  कृषक  दस्तकार

 ग्रामीण  तथा  कुटीर  आई०  आर ०  डी०  पी०  के  विभेदी  ब्याज  दर  योजना

 के  अंतगंत  ऋणकर्ता  और  अनुसूचित  जाति  और  जन्नती  के  लोग  शामिल  हैं ऋण  का

 प्रवाह  बढ़ाएं  जिससे
 1985  तक

 वे  क्षेत्र  के  ऋणों  25  प्रतिशत

 भाग  प्राप्त  करने  लगें  ।  बैंकों  से  समन्वित  ग्रामीण  कायें  के  -  रूप

 से  भाग  लेने  और
 संयुक्त  कार्यान्वयन  के  वास्ते  ATA ATA,  स्कीमें-तैयार

 करने  के  लिए  कट्ठा  गया  है  ।  इन  उपायों  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण  प्रवाह  और  बढ़ने  की  आशा  है  ।
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 -  सभी  सामुदायिक  विकास  घन्टों  में  बैंकों  की  ऋण  सहायता  के  जरिये  कार्यान्वित

 की  जा  रही  प्रमुख  विकास  योजना  है  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  जिसका  प्रत्येक

 ae में  प्रति.वर्ष  600  परिवारों को  निर्धनता  की  रेखा  से  ऊपर  उठने  में  सहायता  देना  है  ।  वाणिज्यिक

 तथा  सरकारी  बैंको  से  अपेक्षित  है  कि  वे  वजट  सम्बन्धी  परिव्यय  के  लिए  1500  करोड़  रुपयें  तथा

 ऋण  परियों के  लिए  तकरीवन  300  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  करें  ।  1980-४1  तथा  1981-

 82  के  दौरान  इस  योजना
 के

 अधीन  207  करोड़  रुपये  और  470  करोड़  रुपयें  जुटानेਂ  जाने

 की  सूचना  मिली  है  ।  कार्यक्रम  के  अशन  सहयता  पानेवाले  हर  स्थान  और  परिवार

 के  अलग-अलग  हैं

 कय  उत्पादन  और  निर्वात

 958,  श्री  उत्तमराव  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  वर्ष
 1982-83  के  दोरान  अब  तक  रुई  का  अनुमानित  उत्पादन  कितना  हुआ

 (3)  इसी  अवधि  में  उक्त  gears  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  और

 उससेਂ  किसने  हानियां  या  लाभ  हुए  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 राज्यमंत्री
 रामदुलारी  :  1982-83  रुई

 मौसम  83)  को  82.00
 लाख

 गांठों  के  ayant  के  आधार पर  पहले

 पांच  महीनों
 '

 83)  दौरान  रुई  संचयी  area का  अनुमान

 40:59  लायक-माठ  लगाया  गया  ।

 सरकार  ने  1982-83  रुई  मौसम  के  दौरान  निर्यात  के  लिए  रुई  की  लगभग  7.21

 Wess  तक  रिलीज-की  हैं  ।  के  लिये  रिलीज  की  गई  सेवाओं  का  आगामी
 महीनों

 में  ही  निर्यात  हो  की
 संभावना  है  ।  मौसम  के  पहले  पाँच  महीनों  के  दौरान  पहले  के

 मौसमों  की  रुई  की  53.423  गांठें  निर्यातक  गई  है  ।

 निर्यात सौकं में. लाश
 wat  लाभ

 तथा  हानि
 का

 अनुमाने  लगाना  सम्भवਂ  नहीं  हैं  क्योंकि  इसमें

 अनेक  निर्यातक
 अन्तर्ग्रस्त  है  और  प्रत्येक  निर्यातकर  ar  अपमान  निजी  लागत  आधार  तथा  प्राप्ति

 होगी ।

 सौराष्ट्र में  समूची  तूफान

 959...  डा८  कृपा  चके  भोई  क्य  पर्यटन  और  नागर  विमानम  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 1982  के  प्रथम  सप्ताह  सौराष्ट्र  में  aye  तूफान  की-अपर्याप्त

 चेतावनी  देने  के  बारे  में  प्राधिकारियों  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ae

 ४ है
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 i sort  w पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  \  यन  sita  आलस  :

 नहीं  ।  वास्तव  में  गुजरात  के  मुख्य  मंत्री  ने  मौसम  विभाग  द्वारा  की  गई  सेवाओं  की  प्रशंसा

 की

 प्रशन  नहीं है  ।

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  स्विटजरलैंड की  सहायता

 960.  श्री  ए०  नीला  लोहिथादसन नाडार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  स्विट्जरलैण्ड  की  सहायता  के  बारे में
 भारत  द्वारा

 लैण्ड  के  साथ  किए  गए
 समझोते  का  ब्यौरा  क्या

 भारत  सरकार  द्वारा  इस  सहायता  का  किसे  प्रकार  उपयोग  किया  जाएगा  ;  और

 भारत  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  इस  सहायता  के  लिए  जाने  वाले  वितरण  के  अनुपात  का

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  ग्रामीण  के  लिए  विस्टजरलैंड  से  सहायता

 प्राप्त  करने  के  बारे  में  भारत  स्विटजरलैंड  के  साथ  11  1982  को  दो  करारों  पर

 हस्ताक्षर  किए  गए  थे  |

 उपयुक्त  करारों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  ।

 (1]  छोटे  किसानों  तथा  विकेत्द्रीयकृत  af  त्रों  में  उद्योगो ंके  ग्रामीण  विकास  सम्बन्धी

 क्रियाकलापों  के  वित्त  पोषण  प्रयोजन  सेਂ  कषि  तथा  ग्रामीण  विकास

 के  लिए  250  लाख  स्विस  फ्रांस  (11.47  करोड़  ;

 (ii)  संस्थान  की  स्थापना  के  लिए  जिसमें  इसकी  फेकल्टी  के  विकास  का  कार्य  भीं

 शामिल  आई०  आर  एम०  एं०  प्रबंध  के  लिए  1  8

 लाख  स्विस  फ्रांस  (7.24  करोड़  ।

 उपयु क्त  संगठनों
 अर्थात्‌  आर०  एम०  को  केन्द्रीय

 सरकार  के  माध्यम  से  स्विस  सहायता  बिता  त  की  जाती  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कर्मचारियों  से  माँग-पत्र

 961.  श्री  चित्त  महाटा :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  संच  है
 कि

 सरकार
 को

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों के  कर्मचारियों
 |

 का  एक
 माँग  पत्र  प्राप्त  हुआ  और

 यदि
 at  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्यों  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 me  म  उ

 fact  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पट्टाली  राम  और  सरकारी  क्षत्र

 के  उपक्रमों  के  कामगारों  से  सरकार  को  सीधे  कोई  मांग-पत्र  प्राप्त  नहीं  होता  है  ।  सरकारी  उद्यमों

 के  प्रबंधकों  द्वारा  मांग  पत्र  प्राप्त  किया  जाता  है  और  वह  उसके  बीच  मजूरी  समझौते  का  आधार

 बन  जाता  है  ।  संभवत  :,  माननीय  सदस्य  के  ध्यान  में  वह  gon  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  वित्त

 मन्त्री  के  साथ  कुछ  मजदूर  संघ  के  नेताओं  की  हुई  थी  ।  मजदूर  संघ  के  नेताओं  ने  कोई  लिखि

 ज्ञापन  नहीं  दिया  था  ।  यह  परिचर्चा  सरकारी  उद्यमों  के  प्रबंधकों  एवं  कामगारों  के  बीच  मजरी

 पमल्लौतों  तथा  अन्य  सम्बद्ध  मामलों  को  ata  अंतिम  रूप  देने  को  आवश्यकता  के  विषय  में  उनका

 दृष्टिकोण  समझौते  के  लिए  की  गई  थी  ।

 सरकारो
 क्षे  त्र  के

 उपक्रमों
 के  कर्मचारियों  के  महंगाई  भत्ते को  विमान

 दर  में  संशोधन

 962.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्या  चित्त  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 सरकार

 ने
 सरकारी  क्षेत्र

 के  उपक्रमों के  कर्मचारियों  के

 गाई  भत्ते  की  शलमा  दर  में  संशोधन  करने  के  लिये  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  और

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 और

 यदि
 तो

 इसके  क्या  कारण हैं
 ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली राम  राव  और  (a)  सरकारी

 क्षेत्र  के
 क्यारियों  के  लिए  औद्योगिक  महंगाई-भत्ता  मामूं ला

 के  परिशोधन  के  विषय  में  कोई

 facia  नहीं  लिया  गया  है  ।  सरकारी  क्षेत्र
 के

 कर्मचारियों  के  लिए  मह  गाई  भत्ता-फागु  ला  की  जांच

 के  प्रयोजनार्थ  त्रिपक्षीय  समिति  की  स्थापना  के  सुझाव  पर  सरकार  ध्यान  दे  रही  है  ।

 स्टेट  बक  आफ  इण्डिया  की  दिल्लो  की  शाखा  में  लाकर  लेने  के

 लिए  धनराशि जमा  कराया  जाना

 64.  श्री  हीरालाल आर०  परमार  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच
 है  fete  बैंक  आफ  इण्डिया  की  इन्द्रलोक  शाखा  लाकर  लेने

 के  इच्छुक

 लोगों  को  लाकर  के  किराये  के  अतिरिक्त  सावधि  जमा  खाते
 में

 जमा  करान ेकें  लिए

 मजबूर  करती है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मन्त्रालय में  उप  मन्त्री  जर्नादन  पुजारी  :  कौर
 भारतीय

 स्टेट  बैंक  के

 अनुसार  इसको  इन्द्रलोक  शाखा में  लाकर  के  आवंटन  के  वास्ते  ऐसी  कोई  शर्त  नहीं  लगायी है

 इस  विषय  में  बैंक  की  आओ  पहले  पाओ ਂ
 कम  फास्ट

 के  आधार  पर

 लाकर  भावंटित करने  की  है  1

 इंद्रावती  विद्वत  परियोजना  के  लिए  दबाव  बेक  द्वारा  वित्तीय  सहायता

 964.  श्री  रास  बिहारी बहेरा  :  कया  वित्ता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 63
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 i

 क्या  काला  उड़ोसा  की  अपर  इन्द्रावती  बांध  परियोजना  क्रो  विद्युत  परियोजना

 के  लिए  विश्व  बैंक  द्वारा  दी  जाने  वाली  वित्तीय  व्यवस्था  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि
 तो

 इस  मामले  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;  और

 इस  विद्युत  परियोजना  के  लिए  विश्व  बैंक  कितनी  धन-राशि  देने  के  लिए  सहमत  है

 और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 चित्त  मन्त्री  प्रणव  मुख़र्जी  )
 :  शौर  विश्व बैंक के चालू बैंक  के  चालू

 कोषीय  वह  में  विष्य  बैंक  समूह  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  उड़ीसा  की  अपर  इन्द्रावती

 frock  परियोजना  को  बैंक  के  सम्मुख  रखने  प्रस्ताव  है  ।  विश्व  ब  क  परियोजना  का  मुल्यांकन

 कर  लिया  है  लेकिन  समूह  के  साथ  विचार-विमर्श  अभी  होना है
 ।  विश्व  बैंक  समूह  द्वारा  सहायता

 आदि  के  सम्बन्ध  में  दी  जाने  वाली  धनराशि
 का

 पता  विचार-विमर्श
 के

 अन्तिम  रूप  से  समाप्त  हो

 जाने  पर  ही  चलेगा  |

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  अनुसूचित  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अन्य  पिछड़  ant  के  लोगों  के  लिए  पदों  का  आरक्षण

 965.  थी  माधव  राव  सिंधिया
 :

 क्या  बिल  weal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 सरकारी  क्षत्र
 के

 उपक्रमों  में  इस  समय  अनुसूचित  अनुसूचित

 पिछड़े  वर्गों  तथा  संरक्षण  प्राप्त  अन्य  वर्गों  के  लोगों  के  लिये  अलग-भाग  तथा  कुल  के  लिए  कितने

 प्रतिशत  पदों  का  आरक्षण  किया  जाता  और

 मण्डल  आयोग  ने  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  विभिन्न  वर्गों  के  लोगों  के  लिये  कितने

 प्रतिशत  अतिरिक्त  पदों  का
 आरक्षण  करने

 की  सिफारिश  की  है  और  इसको  ध्यान
 में  रखते  हुए

 कार  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 fara  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  फट्टा मि रॉस  :  सरकारी  उपायों  में

 विभिन्‍न  प्रकार  के  आरक्षणों  के  लिये  निम्नलिखित  प्रतिशत  लाग  है

 —  ee  «  शाह  का  न

 समूह  rei  aie  tg?  समूह  aye

 ——  लपटा  ia

 अनुसूचित  15  प्रतिशत  15  प्रतिशत  15  प्रतिशत

 7-1/2  प्रतिशत अनुसूचित  जनजाति  1-1/2  क्ति  7-2/2  प्रतिशत

 युद्ध में  वीरगति  प्राप्त

 सैनिकों के  आश्रितों  सहित

 भूतपूर्व  सैनिक  शून्य  14-1/2  प्रतिशत  24-1 /2  प्रतिशत

 शारीरिक  रूप  से  विकल  छि  शून्य  3  प्रतिशत  3  प्रतिशत

 आयोग
 नें  अन्य

 पिछड़े  वर्ग के  सिए  27
 प्रतीत  की  सिफारिश  की  है  ।
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 मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  पर  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  के  परामर्श

 से  अभी  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 राज  सहायता
 प्राप्त  एल्यूमीनियम  का  निर्यात

 966.  शो  रूप  चन्द  पाल  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 कया  सरकार  का  विचार  एल्यूमिनियम  में  विश्वव्यापी  मंदी  को  देखते  हुए  एल्यूमिनियम

 निर्यात  में  राजसहायता देने  का  है  ;

 यदि  तो  उक्त  राज  सहायता  का  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 यह  व्यवस्था  कितने  समय  तक  बनी  रहेगी  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  :  जो  नहीं  ।

 तथा  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सेवा  नियमों का  पुनरीक्षण

 967.  श्री  मनोहर  लाल  सैनी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिनांक  18

 1982  के  इण्डियन  एक्स प्र स  में  1979  स्कीम  wad  आल  पेंशनर्स  सेज  सुप्रीमਂ  कोटਂ

 wes  से  उल्लिखित  उच्चतम  eaters  के  निर्णय  की  दुष्टि  से  THT
 विमान  आवश्यकताओं  के

 अनुरूप  सी ०  सी ०  एस०  सी ०  सी०  एस०  सी
 ०

 सी
 ०  एस०  सी०  To)  आदि

 जेसे  सेवा  नियमों  की  पुनरीक्षण  करने  तथा  उन्हें  अद्य  तन  बनाने  का  विचार है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाली
 :  सरकार  ने  निर्णय  की  समीक्षा करने  के

 लिए  उच्चतम  न्यायालय  में  एक  याचिका  दायर  को  है
 ।  इस  प्रश्न  पर  कि  क्या  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 केन्द्रीय  सिविल  geet  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  नियन्त्रण  और  आदि ध

 जैसे  सेवा  नियमों के  निर्णय  के  आलोक  में  समीक्षा  को  मानीं  आवश्यक  है  ।  समीक्षा  के  लिए  दायर

 की  गई  याचिका  का  परिणाम  ज्ञात  हो  जाने  के  बाद  विचार  किया  जाएग  ॥

 भारत  से  बन्दरों  का  निर्यात

 968.  थो  सुभाव

 भी  एस०  रामगोपाल  :  बया  वाणिज्य  मन्त्री  यहं  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  दस  वर्षों  के  दौराने  भारत  से  बड़ी  संख्या  में  बन्दरों  का

 निर्यात  किया  गया  है
 :

 कया  बन्दों  के  निर्यात  घर  लगे  प्रतिबन्ध  को  सीमांत  करने  के  लिये  सरकार  पर  दब/व

 मया  है  ;

 क्
 क्या  सरकारें  का  बिचार  बन्दर  के  निर्यात  को  रोकने  के  लिये  ara  प्राणी  संरक्षण

 नियम  के  अन्तर्गत  लाने  का  है  ;  और
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 यदि  नहीं
 इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 Greer).  {=\  at वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  रामदुलारी  चट्  ( क  +  ्र  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 तथा  भारत  में  पाए  जाने  वाले  बन्दर  पहले  ही  वन्य  जीव
 अधिनियम

 1972  को  अनुसूचियों  में  शामिल हैं  और  इस

 प्रकार  कानूनी  तौर  पर  उन्हें  शिकार

 तथा

 वाणिज्यिक उपयोग
 में

 संरक्षण  प्रदान  किया  जाता  है  ।

 ‘adhe  से  पदकों  aera feerey L)  का  प्रायोजित  करने  का  एकमात्र  अधिकार

 969.  श्री  कृष्ण बन्दर  हाज़िर  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन मन्त्री  यह  बताने  की

 रगे  कि

 उड़ानों में  यूरोप  से  पर्यटकों को  लाने  की  योजना के  अन्तर्गत  पर्यटकों के  लिये

 बाधित  उड़ानों  को  प्रायोजित  करने  का  एकमात्र  अधिकार  एयर  इंडिया  के  ways  कर्मचारी  को

 दिया  गया  था  और  तत्सम्बन्धी  नियमों  और  यदि  कोई  है  ;  तो  उनका  ब्यौरा क्या

 उक्त  प्रबन्ध का  ब्यौरा क्या  है  और  इससे  एयर  इंडिया  वे  अब  तक  क्या  लाभ

 हुआ  हैं  ;  और

 इस  प्रकार  के  कितने  प्रबन्ध  इस  समय  बिमान  और  किन-किन क्षेत्र  में  हैं  ?

 पर्यटन  और  नागर  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद आलम  पर्यटकों

 को  भारत  में  लाने  के  लिए  किसी  भी  एजेंसी  अथवा  कर्मचारी  को  चार्टर  उड़ानों  को  प्रयोजित  करने

 का  एकमात्र  अधिकार  नहीं  दिया  गया  भारत  में  आने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  को  और

 परिणाम-स्वरूप  और  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  की  से  ट्रस्ट  चोरों  के  सबंधन  और

 उन्हें  भारत  में  आने  की  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  गया  था  |

 एयर  इंडिया  चाटकर  विमानन  के  युरोप  के  दो  यथा-म्यूनिख  और

 ज्यूरिच  से  दिल्‍ली  आने  और  वापसी  हेतु  सप्ताह  में  एक  बार  परिचालन  के  लिए  मैसेज  अतीश  एम
 ०

 Uo
 एजेन्सी  से  स्विटजरलैंड में  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  यह  करार  एजेन्सी  को  ट्रस्ट  चार्ट  रों

 के  परिचालन के  अधिकार नहीं  देता  ।  एजेंसी  एयर  इंडिया  चाटकर  लिमिटेड  को  प्रति

 चार्टर  के  लिए  7.77  लाख  रुपये  का  भुगतान  चाहे  यात्रियों की  संख्या जो  भी  रही  हो  ।

 करार  में  एयरलाइन  की  लाभ  व  हानिਂ  होने  की  परिकल्पना  थी  ।

 कोई  भी  अन्य  प्रबन्ध  असितत्व  में  नहीं  है  ।

 विभिन्न  बन्दरगाहों पर  गिरफ्तार  किए गए  तस्कर

 970.  को  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  बया  वित्त  मन्त्री  याद  बताने  की  कि
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 पिछले  एक  ag  के  दौरान  विभिन्‍न  बन्दरगाहों  पर  बन्दरगाह-वार  कितने  भारतीय

 विदेशी  तस्करों  की  गिरफ्तार  किया  गया  है  ;

 उन्होंने  कुल  कितने  मूल्य  के  माल  की  तस्करी  को  है  ;  और

 कुल  कितने  मूल्य  के  माल  को  जब्त  किया  गया  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 :  से  सुचना  एकत्र  को

 रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 क  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  fat

 971.
 श्री  राम  प्यारे  पालिका

 :
 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  ओवरड्राफ्ट  न  लेने  के  लिए  कुछ  निदेश  जारी  किए

 हैं  ;  और

 (a)  भो बर ड्राफ्ट के  रूप  में  राज्यों को  कितनी राशि  निकालने  को  अनुमति अब  तक  दी

 गयी  है  ?

 चित्त  मन्त्र  प्रण  :  :  भारतीय  ford  बैंक  अधिनियम  में  राज्य  सरकारों

 को  ओवरड्राफ्ट  की  मंजूरी  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  अनेक  खजाना  कार्यालयों

 और  बैंकों में  राज्य  सरकारों के  धन  का  लेन-देन  साथ-साथ  होता  है  ।  जब  राज्य  सरकांर  के  खाते

 में  उनकी  प्राप्तियों  और  प्राधिकृत  अर्थो पाय  की  सीमाओं  से  अधिक  वितरण  हो  जाता  है  तब

 ड्राफट  होते  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई
 है  कि

 अपरिहार्य  परिस्थितियों
 में

 भी  वे
 लगा+

 सतार  सात  कार्य  दिवसो ंसे  अधिक के  लिए  ओवरड्राफ्ट त  लें  ।

 :
 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 972.  श्री  चन्द्र  :

 थ्री  जगपाल सिंह  :

 श्री  राजेश  कुमार  सिह  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  राजधानी  में  एक  अमेरिकी  राजनयिक  के  घर  पर  2

 करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  को  तस्करी  का  माल  पाया  गया  थां  ;  ak

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  दस  सम्बन्ध  में  सरकार को  क्या

 क्रिया है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  पट्टाली रॉम  ओर

 :
 दिल्ली  हवाई a

 wes  पर  तैनात  सीमाशुल्क  अधिकारियो ंने  1  1982 को  संयुक्त राज्य  अमेरिका  के  जूता
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 वास  के  एक  TUsaATs  कर्मचारी  और  उसकी  पत्नी  के  चार  सूटकेस  रोक  लिए  थे  ।  यह  दम्पत्ति

 हांगकांग से  हवाई  जहाज  द्वारा  यहाँ  पहुंचा था  ।  1982  को  इन  सूटकेसों की  जांच

 करने  से  साइनाकोबलियम  और  प्रिडिनसोलन  घड़ियों  के  कलाई  घड़ियां

 आदि  बरामद  हुए  ।  इस  माल  का  लागत  सीमा  भाड़ा  सहित  कुल  मुल्य  लगभग  21.84  लाख  रुपये

 था  और  इसे  सीमाशुल्क  1962  के  अधीन  अभिगृहीत  किया  गया  था  1

 बाद  18  नवम्बर  1982  को  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  दूतावास  के  पूर्वोक्त  कमेंचारी

 ने  विदेशी  मार्क  के  सोने  की  कुल  270  ग्राम  वजन  की  सत्रह  छड़ें  भी  सीमाशुल्क  अधिकारियों  को

 सौपीं  ।  इनका  मुल्य  लगभग  43,200  रुपये  था  ।  इस  बारे  में  उसने  बताया  कि  उसने

 1981  में  हांगकांग  के  अपने  पूर्ववर्ती दौरे  के  दौरान  इन  छड़ो ंको  खरीदा  और  उसने  गैर

 कानूनी  ढंग  से  उनका  भारत  में  आयात  किया  था  ।  सोने
 की

 उक्त  छड़ों  को  भी  सीमाशुल्क

 1962  के  अधीन  अभिगृहीत  कर
 लिया  गया  ।

 जहां  तक  ऐसे  मामलों  का  सम्बन्ध  सरकार  संबंधित  देशों  की  सरकारों  के  सहयोग  से

 उचित  कार्यवाही  करती  है  और  इन  सरकारों  के  साथ  गोपनीय  सम्पर्क  साधे  रहती  है  ताकि  दुरुपयोग

 के  ऐसे  मामले  नहीं  होने  पायें  ।  इस  मामले  में  भारत  सरकार  के  अनुरोध  पर  पूर्वोक्त  कम  चारी

 के  देश
 द्वारा उसे  वापस

 बुलाये  जाने
 वहू

 4-12-1982  को  सपत्नीक  भारत  से  चला  गया
 |

 निरीक्षण  महानिदेशालय के  व्हीकल  विभाग  में  कार्यरत  सेना  के  स्थायी  रूप  से

 स्थानांतरित  अधिकारों

 973.  श्री  ato  चिन्नास्वामी  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निरीक्षण  महानिदेशालय  संगठन  के  व्हीकल  विभाग  में  कितने  स्थायी  रूप  से

 तरित  ले०  कर्नेल  और  ब्रिगेडियर  कार्यरत  हैं  ;

 व्हीकल  विभाग  में  जूनियर  वैज्ञानिक  अधिकारी  से  निदेशक  1  तक  के  विभिन्‍न

 ग्रेडों  में  कितने  सिविलियन  वैज्ञानिक  अधिकारी  कार्यरत

 व्हीकल  विभाग
 से

 त्री  1980  से  पिछले  तीन  वर्ष  के  दौरान  सेना  के  कितने

 रियों  को  विदेशों  में  शिक्षण  कार्यभार  संभालने  के  लिए  भेजा  गया  है  ;

 इसी  अवधि  में  कितने  सिविलियन  वैज्ञानिक  अधिकारियों  को  इसी  प्रकार  का  प्रशिक्षण

 प्राप्त  करने  कार्यभार  संभालने  के  लिए  भेजा  गया

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  पी०  सिंह  :  निरीक्षण  महानिदेशालय
 को  वाहन  शाखाओं  में  स्थायी  रूप  से  उप नियुक्त  थलसेना  अफसरों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :

 मेजर  17

 ले०  ज  21
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 1904
 ))

 कान  7

 ब्रिगेडियर  3

 वाहन
 शाखाओं

 में
 विभिन्न  ग्रेडों

 में
 सिविलियन

 वैज्ञानिक  अफसरों  की  संख्या
 इस

 प्रकार है

 कनिष्ठ  वैज्ञानिक  अधिकारी  10

 वरिष्ठ  वैज्ञानिक  अधिकारी-आ  38

 वरिष्ठ  वैज्ञानिक  30

 प्रधान  वैज्ञानिक  अधिकारी  11

 उप  मुख्य  वैज्ञानिक  अधिकारी  02

 निदेशक  डा  01

 वाहन  शाखाओं
 से  प्रशिक्षण/नियुक्ति  के  लिए  पिछले  तीन  सालों  के  दौरान  विदेश  भेजे

 गए  सेना  अफसरों  की  संख्या  नीचे  दी
 गई  है

 1980  03

 1981  01

 04 1982

 इसी  तरह  के  प्रशिक्षण-नियुक्ति  पर  विदेश  भेजे  गए  सिविलियन  वैज्ञानिक  अधिकारियों

 की  संख्या इस  प्रकार  हैं  :

 1980

 1981  01

 1982

 विभिन्  प्रकार  के  शुल्कों  को  ऊंची  दरें  लागू  करने  के  लिए  जारी  की  गई  अधि

 सूचनाएं

 974.  श्री  सुरज

 राम  प्रसाद  अहिरवार :

 अटल  बिहारी  बाजपेयी
 :

 कया  वित्त  मंत्री  age  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 विभिन्‍न  प्रकार  के  सीमाशुल्क और  उत्पादन  शुल्क  तथा  अन्य  शुल्कों की  ऊंची  दरें

 लागू  करने  के  लिए  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  में  तथा  चालू  वर्ष में  उनके  मंत्रालय

 ने  कितनी  अधिवुचनायें  जारी  की  हैं  तथा  उनके  जारी  करने  की  तारीख  क्या  हैं  तथा  इनसे  कितनी

 आमदनी  होने
 का

 अनुमान

 इनमें  से  कितनी  अधिसूचनायें बजट  प्रस्तुत  करते  के  चार  मदीने  के  अन्दर  जारी  की
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 पिछले  दिसम्बर  में  जारी  की
 गई  अधिसूचनाओं से  कितनी  आमदनी  होगी  और  इन्हें

 संसद  में  बजट  प्रस्ताव  के  रूप  में  प्रस्तुत  करने  में  या  कठिनाई  और

 क्या  बजट  से  पहले  उपाय  करने  विपक्षी  दलों  ने  अतीत  में  विरोध  किया  था

 और  यदि  तो  कब  और  कसे  ?

 वित्ता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (-it  पट्टाली राम  :  और  :  वर्ष  1980,

 1981,1982  और  1983  (15-2-1983  में  जारी  की  गई  अधिसूचनाओं  की  संख्या  क्रमशः

 35,68,53,  और  5  थी
 ।  वि  वर्ष  1982-8  ।  के  दौरान  जारी  की  गई  अधिसूनाओं  में  28

 अधिसृचनाएं  1.11.1982  के  बाद  जारी  की  गई  थी  ।  1982  में  जारी  की  गई

 सूचनाओं  की  संख्या  12  थी  ।  उनके  जारी  होने  की  तारीखें  अधिसूचनाओं  में  उल्लिखित  जिनकी

 प्रतियां  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  गई  हैं  ।  इन  nfaraarart  के  अपने  स्वरूप  के  कारण  इनमें  ग्रस्त

 राजस्व  प्रभाव  का  कोई  भी  अनुमान  बिल्कुल सही  और  ठोस  नहीं  हो  सकता  i

 यदि  awe  से  पहलें  ऐसी  अधिसूचनाएँ  जारी  करने  के
 खिलाफ  विपक्षी  दलों  ने  अतीत

 में  विरोध  किया  भी
 तो

 ऐसे  विरोध शायद  कुछ
 गलत  फहमी के  कारण  थे  ।  सही  स्थिति ag

 है  कि  संसद  बजट  प्रस्तावों  को  ध्यान  में  रखते  प्रत्येक  वर्ष  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  से  प्राप्त  राजस्व  के  मूल्यांकन  के  अधार  पर  कतिपय  दरों  से  इन  शुल्कों  के  उदग्रहण  का

 प्राधिकार  देती  अप्रत्यक्ष  कराधान  में  लचीलेपन  की  आवश्यकता  महसुस  करते  कानून

 द्वारा  सरकार  को  यह  अधिकार  feat  गया  है  कि  वह  इसके  द्वारा  प्राधिकृत  शुल्क  की  दरों  की

 परिसीमा में  जनहित  में  शुल्क से  छूट दे  सकती है  ।  वित्त  वर्ष  के  कुछ  ऐसी

 स्थितियां  उत्पन्न  होती  हैं  या  विकार  दिखाई  देते  जिनके  कारण  प्रभावी  शुल्क  दरों  में  afta

 करने  की  जरूरत  हो  तो  वित्तीय  प्रशासन  को  अपने  उपयु क्त  अधिकार  के  मुताबिक  जवाब  देना

 होता  है  और  उपचारी  कार्रवाई  करनी  होती  है  ।  इन  अधिसूचनाओं  का  सम्बन्ध  संसद  द्वारा

 शुल्क-दरों  की  परिसीमा  के  भीतर  रहते  छुट  स्तरों  को  पुनः  समायोजित  करके  की  गई

 संशोधनकारी  कार्यवाही  से  है  ।  यह  संशोधनकारी  कार्यवाही  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  बात

 को  ध्यान  में  रखकर  की  गई  है  जिससे  आयातित  माल  के  अन्तर्राष्ट्रीय  मुल्य  में  भारी  गिरावट

 और  कतिपय  क्षत्रों  में  न्यायालय  द्वारा  दिये  स्थगन  आदेशों  जैसे  कतिपय  घटनाओं  के  कारण  प्राप्य

 अनुमानित  राजस्व  पर  पड़ने  वाले  प्रतिकूल  प्रभाव  को  निष्प्रभावी  किया  जा  सके  |

 इन  कार्यवाहियों  को  बजट  प्रस्तावों  के  पेश  किये  जाने  तक  स्थगित  रख  पाना  हमेशा  मुमकिन

 नहीं  यदि  ऐसे  संशोधनकारी  जो  परिवर्तनशील  परिस्थितियों  के  कारण  आवश्यक

 हो  गई  संसद  में  बजट  प्रस्तावों  कौ  पेश  किये  जाने  तक  स्थगित  रखी  जाती  तो  उस  समय

 प्राप्य  हो  गये  राजस्व  की  उस  स्थिति  में  हानि  हो  सकती  है  यदि  वे  जिनके  सम्बन्ध  में

 संशोधनकारी  कार्यवाही  अपेक्षित  नहीं  रहतीं हैं  ।

 बिक्रीकर
 के  स्थान  पर

 अतिरिकत
 उत्पाद  शुल्क  लगाने  के  बारें  में  समिति  की  frate

 975.  श्री  जी
 ०

 एम  ०  बनात वाला  :

 थी  भोलू  राम  जेने
 :

 क्या  बिरा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लीग

 क्या  बिक्री  कर  आदि  के  स्थान
 पर  अतिरिक्त  उत्पाद  शुल्क  लगाने  के

 बारे  में

 अध्ययन  करने  के  लिये  श्री  कमलापति  की  ज्रिपाठी  अध्यक्षता  में  नियुक्त  समिति  ने  सरकार
 को

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 समिति  के  मुख्य  निष्कर्ष  तथा  सिफारिशें  क्या  और

 जम्पू  और  केरल  और  पश्चिम  बंगाल  द्वारा  समिति  के  गठन  के  प्रस्ताव  के

 विरोध  को  ध्यान में  रखते  हुए  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टा  राम  :  हा ँ।

 (@)  तथा  समिति  की  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  जम्मू  और  कश्मीर

 तथा  पश्चिम  बंगाल की  राज्य  के  विचारों को  ध्यान  में
 रखते हुए  इस  मामले  में

 यथासमय  उपयु क्त  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 पक्षियों के  टकराने  से  विमानों  को  क्षति  तथा  मरने  वाले  व्यक्तियों को  संख्या

 976.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  :

 at  एडुआर्डो फुलौरा  :  क्या
 पर्यटन

 और
 नागर  विमानन  मंत्री ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारत  में वर्ष  1978  सेवा  1982  की  अवधि  के  दौरान  वर्षवार  कितनी  बार

 पक्षियों  के  टकराने  से  मिवानों  को  क्षति  पहुंची  है  ;  विमान  को  मरम्मत  के  लिए  नीचे  उतारने  के

 कारण  किराये  के  रूप  में  कितने  राजस्व  की  हानि  कितने  यात्री  तथा  इंडियन  एयरलाइन्स  के

 कितने  होनहार  युवा  पायलट  मारे  गये  ;  और

 पक्षियों  के  टकराने  की  समस्या  का  समाधान  करने  तथा  हवाई  अड्डों  के  निकट

 वरण  स्वच्छ रखने  के  लिये  विभाग  ने  क्या  उपाय  तथा  उपचार  किए  हैं  ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  quite
 आलम

 :

 अपेक्षित  सुचना  देने  का  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 :
 पक्षियों  से  टकराने  की  घटनाओं  को न्यूनतम  करने  कें  लिए  नागर

 विमानन  सचिव

 की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  इस  समस्या  के  नियंत्रण  के  लिए  आवश्यक  विभिन्‍न  उपायों  का

 ठीक  निर्धारण  करती  है  तथा  इनके  कार्यान्वयन  का  प्रबोधन  करती  है  ।  इस  संबंध  में  आरम्भ  किए

 गए  उपायों  में  पर्यावरणीय  घास  का  कीटनाशक  दवाइयों  का  खतरनाक

 पक्षियों  को  समाप्त  करना  सम्मिलित है  3

 ह
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 बिना  अध्यक्ष  घाले  सरकारी  क्ष  त्र  के  उद्यम

 978.  श्री  के०  एफ०  :

 श्री  गुफरान आजम  :

 कुमारी  पुष्पा  देवो  सिंह
 :

 क्या  बित्ता  मंत्री  यह  बतानें
 की

 gat  करेंगे
 कि  :

 क्या  ae  सच  है  कि  वर्ष  1982  के
 अन्त  में  19  सरकारी  क्षेत्र

 के
 उद्यम  अध्यक्ष

 विहीन थे  तथा  अन्य  33  में  कृत्यकारी  निदेशक  नहीं  थे  ,

 यदि  तो  ऐसे  उद्यमों  के  नाम  क्य  हैं  ये  संच  कब  से  खाली  पड़  हैं  और  इसकी  वजह

 से  इन  उपक्रमों  के  कार्यकरण  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा

 क्या  इन  रिक्त  पदों  कों  भरने  के  लिये  इस  बीच  कोई
 कदम  उठाये

 गये  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या है
 ?

 चिरा
 सान्याल

 में  राज्य
 मन्त्री  एस०  वी०

 पो०  पट्टंभिराम :  (#)  से  :

 माननीय  सदस्यों  का  आशय  20  1982 के  स्टेण्डडਂ  में  प्रकाशित

 समाचार से  है  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि  सरकारी  क्षेत्र के  19  उद्यमों में  शीष  अधिकारियों के

 पद  रिक्त  थे  तथा  अन्य  33  उद्यमों  में  कार्यकारी  निदेशकों  के  पद  रिक्त  थे  ।  किन्तु  31.12.1982

 को
 स्थिति  यह  थी

 कि
 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्यमों  में  मुख्य  कायंपालंकों

 के  16  पंद  तथा  कार्यकारी

 निदेशकों के  24  पद  रिक्त  थे  ।  जिन  तारीखों  से  पद  रिक्त  हुए  उन  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया

 गया है  ।  जब  तक  किसी  पदाधिकारी  की  नियमित  नियुक्त  न  हो  तब  तक  यह  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  कि  काम  में  कोई  हानि  न  अन्तरिम  व्यवस्थाओं  की  जाती  हैं  ।  इसी  बीच  कार्यकारी

 निदेशकों  के  10  पदों  को  छोड़कर  इन  सभी  cet  को  भरने  के  लिये  सरकारी  उद्यम  चयन  मण्डल  ने

 सिफारिशें  की  हैं
 ।  10  मुख्य  कार्य पालकों  तथा  2  कार्यकारी  निदेशकों  के  नियुक्ति  आदेश  भी  जारी

 कर  दिये गये  हैं  ।  सरकारी  उद्यम चयन  मण्डल  की  शेष  सिफारिशों  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से

 विचार  कर  रही  है  ।

 विवरण

 31  1982  को  सरकारी  उद्यमों  में  मुख्य  काय  पालकों  और  कार्यकारी

 निदेशकों के  रिक्त  पद

 ho  at  पद/उुद्यम  का  नाम  पंद  रित  होने  तारीख

 ष  कार्यपालक

 1.  रिक्तियां  जिनके  लिए  सरकारी  उद्यम  बने  मण्डल नें  सिफारिशें  भेजी हैं  ।

 1.7.1982 अध्यक्ष  एवं  sare
 इंजीनियरिंग

 प्रोजेक्ट्स  fats

 प्रबन्ध  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  7.6.1982

 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  aq  ate  कृ०  fee  1.172.1987
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 os

 ऋ०  स०  पद/उद्यम  का  नाम  पद  रिक्त  की  तारीख

 विक  विक्  cm  er  ककना  भार

 4  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  19.8.1982

 5  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  कार पो ०  28.2.1982

 6  प्रबंध  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  लि
 ०  1.12.1982

 7  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  रही  धातु  व्यापार  निगम  1.8.1982

 प्रबंध  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  fore  15.4.1982

 प्रबंध  होटल  कार पो  आफ  इण्डिया  1.4.1982

 23.5.1982 10  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम

 11  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  6.5.198 2

 12  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  भारी  इन्जींनियरी  निगम  22.11-1982

 13  प्रबंध  हिन्दुस्तान  केस  लि०  23.8.1982

 14  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  कर्नाटक  एसटी  बायोटिक्स  एण्ड

 नया  पद फार्मेश्यूटिकल्स  लिमिटेड

 15  प्रबंध  राजस्थान  इलेक्ट्रोनिक्स  एण्ड  इन्स्ट्रैंट्स  लि०  नया  पद

 16  प्रबंध  नागालेण्ड  पल्प  एण्ड  पेपर  मिल्स  लि०  नया  पद

 ख-कार्यकारी  निदेशक

 1.  रिक्तियां जिनके  लिये  सरकारी  उद्य  म  चयन  मण्डल  ने  सिफारिशें  भेजी  हैं

 निदेशक  बने  स्टैण्डर्ड  काठ  लि०  15.7.1982

 निदेशक  इंजीनियर्स  इण्डिया  लि ०  1.9.1982

 निदेशक  भारत  पेट्रोलियम  कोरबा  लि०  30.1.1982

 निदेशक  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम  1.1.1982

 निदेशक  इंजीनियर्स  इण्डिया  लि  ०  18.11.1982

 निदेशक  इंजीनियर्स  लि०  नया  पद

 ब्रिज  एण्ड  रूफ क  ०  लि०  नया  पद

 ब्रिज  एण्ड  रूफ  क०  लि०  नया  पद

 मारुति  उद्योग  लि०
 '

 नया  पद

 10  इण्डियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  go  fa{o द  नया  पद
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 ee

 io  सं०  पद/उंद्यम का  नाम  पद  रिक्त को  तारीख

 द

 11  निदेशक  (aerate),  कोल  इण्डिया  लि०  नया  पद

 12.  निदेशक  हिन्दुस्तान  आगनिक  केमिकल्स  लि०
 नया  पद

 13.  इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्यूटिकल्स  लि ०  नया  पद

 14.  निदेशक  हिन्दुस्तान  लि०
 नया  पद

 11.  सरकारी  उद्यम  चयन  मण्डल  के  विचाराधीन  रिक्त  पद

 कार्यपालक  व्यापार  निगम  26.9.1981

 कार्यपालक  राज्य  व्यापार  निगम  31.7.1982

 निदेशक  feed  कोल फीट इस  लि ०  1.2.1982

 कार्यपालक  खनिज  एवं  धातु  व्यापारिक  निगम  20.5.1981

 श्रैथवेट  एण्ड  Fo  लि०  1.11.1982

 निदेशकਂ  नेशनल  प्रोजेक्ट्स  कन्स्टूक्शन  कार पो ०  24.12.1982

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  25.10.1982

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  लि ०  24.12.1982

 एवं  भारतीय  तेल  निगम
 नया  पद

 10  एवं  हिन्दुस्तान  शिया  लि ०  नया  पद

 ग्रामीण
 और  शहरी  क्षेत्रों  को  अनुसूचित  बैंकों  से  ऋण

 979.  थी ए०  के०  राय
 :

 वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH  :

 ग्रामीण  और  शहरी  क्ष  त्रों  को  अनुसूचित  बैकों  से  कुल  कितना  ऋण  दिया गया  है  ;

 क्या  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  ऋण  देने  में  ग्रामीण  क्षेत्र की  ओर  अधिक  ध्यान

 दिया गया  इसका  तथ्यात्मक ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बैंकों  से  ऋण  न॑  सिलने  के  कारण  बिहार के

 धनवाद  जिले  में  लघु  कृषक  विकास  एजेंसी  के  अन्तर्गत  अनेक  योजनाओं  पर  काम  रुक  गया  यदि

 तो  इसका  तथ्यात्मक ब्यौरा  कया  है  ;

 (=)  क्या  बिहार  में  धनवाद  के  जिला  प्रशासन  और  a aq  अघिकारियों  के  बीच  शीत युद्ध

 चल रहा  और
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 (=)  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्रों  जनार्दन  पुजारी  :  और  दिसम्बर  1977  से

 दिसम्बर  1981  तक  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों के  ऋण  वितरण  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया

 है  ।
 यह  देखा  था  सकता  है  कि  ग्रामीण  केन्द्रों  में  समस्त  बैंक  ऋण  में  बैंक  ण  ऋ  का  जो  दिसम्बर

 1977
 में  7.2%  था  दिसम्बर  1981 में  11.9% हो

 गया
 ।  ग्रामीण  शाखाओं

 के

 माध्यम से  दिए
 गये

 ये  अग्रिम  ग्रामीण
 क्षेत्र  में  प्रयुक्त  बैंकों  के  समग्र  अग्नियों  का  भाग  नहीं  है

 ।

 1980  में  जनसंख्या  समूहों  के  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  ऋणों  के  व्यावसायिक

 रूप  के  विशलेषण  से  पलता  चलता  है  कि  कृषि  को  दिये  wa  प्रत्यक्ष  विस  का  जिसका  उपयोग  स्पष्टत

 ग्रामीण  क्षेत्रो ंमें  किया  60  प्रतिशत  भागा  ग्रामीण  क्षत्रों से  भिन्न  शाखाओं  के  माध्यम से

 दिया  गया  |

 (7), & (F)
 से

 1981-82  के  धनबाद  जिले  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  समन्वितਂ

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  दिए  गए  ऋण  27.82  लाख  रुपये  थे  ।  इस  कार्यक्रम के

 गत  ARTA  ब्रैंको  दवारा  1.70  लाख  रुपये  के  अग्रिम  दिए  गए  ।  निःसंदेह  इंस  बात  में  कोई  शक

 नहीं  कि  प्रति  स्तरों  बैंकों  और  जिला  प्रशासन  के  समन्वय  में  सुधार  की

 गुंजाइश  है  ।  जिला  स्तरीय  परामशंदात्री  जो  देश  के  सभी  जिलों  में  गठित  की  गई  है

 राज्य  सरकार  और  बैंकों  के  विभिन्न  अभिकरणों  के  बीच  समन्वय  सुनिधि चत करने  के  प्रयोजन  से

 नियमित  रूप  में  बठक  करती  है  ।  उपयु  क्त  समिति  की  स्थायी  समिति  की  बैठक  में  प्रतिमास  प्रत्येक

 जिले  आई०आर०  डी०  पी०  और  ऋण  सहायतओं  की  अपेक्षा  वाली  विभिन्‍न  स्कीमों

 की
 समीक्षा  की  जाती  है

 ।
 इससे  स्थानीय  मुद्दों  को  स्थानीय  रूप  से  सुलझाने को  अपेक्षा  की  जाती

 है
 ।  सभी  at act

 द्वारा  समुचित  भनुप्रवेतन
 शौर  समय किए  जाने  से  देश  के  fees भागों  में

 जुटाये  गये  सावधि  ऋण  केवल  207  करोड़  रुपये  के  थे  जो  1981-82  में  बढ़कर
 470  करोड़

 रुपये  हो  गएं  ।  विहार  राज्य  में  आई०  आर०  डी०  पी०  के  अन्तर्गत  जटाएं  गए  ऋण  1980-81  के

 13.57  करोड़  रुपए  से  बढ़कर  1981-82  में  36-11  करोड़ रुपए  हो  यए ॥

 सहकारी  क्षेत्र  के  कर्मचारियों  को  महंगाई  wat  के  पुनरीक्षण  के  लिए

 समिति

 980.  at  चित्त  बसु  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  सरकारी  क्षेत्र
 के

 कर्मचारियों  के  मंहगाई  भत्ते  की  वृद्धि  के  लिए  gra
 क्षण

 के  समस्त
 की

 जाँच  हेतु
 एक

 समिति
 का

 गठन  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो
 उस  दिशा  में

 a
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  स्त्री  पट्टाभिराम
 :  और  सरकार  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कामना  रियों
 के  महंगाई  भत्ता  ला  के  जांच  के  लिए  त्रिपक्षीय  समिति

 गठित  करने  संबंधी  सुझाव  पर  ध्यान  दे  रही  है  ।

 16
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 भक  सत  सामान  Wiehe  का  दुरुपयोग

 981.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी
 :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ८

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  बेइमान  व्यापारी  कुल  महत्वपूर्ण  कच्चे  माल  को  घरेलू

 बाजार  में  ऊंचे  मूल्यों  पर  बेचकर  निर्यात  किये  जाने  वाले  उत्पादनों  के  लिए  शुल्क-मुक्त  आयात  की

 सुविधा  का  दुरुपयोग  कर  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप

 की  भारी  मात्रा  में  हानि  हो  रही  है  ;  पपी  दुहा

 की

 शाप  होन  की  ara
 विदेशी  मुद्रा

 यदि  तो  इस  सुविधा  पर
 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आग  हुई और  कितनी  व्यय  की

 क्या  सरकार  का  इस  प्रकार  के  कदाचार  के  प्रकाश  में  जाने  निर्यातकों  की

 लब्ध  अग्रिम  शुल्क  मुक्त  आयात की  वर्तमान  सुविधा  की  पुनः  जाँचे  करने  का  विचार है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम दुलारो  सिन्हा  तथा  कतिपय

 अग्रिम  लाइसेंस  धारियों  द्वारा  शुल्क  मुक्त  सुबिधा  का  दुरुपयोग  करने  के  वारे  में  सरकार  को  कुछ

 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ।  इन  मामलों  की  जाँच  हो  रही  इस  योजना  के  अंतगर्त  प्रक्रियाओं  को

 कड़ा  करने  की  भी  कार्यवाही  की  जा  रही  है  जिससे  इसके  दुरुपयोग  को  रोका  जा  सके  ।

 1981-82 के  दौरान  शुल्क  युक्त  आधार पर  310.18  करोड़  रु०  मुल्य  के  अग्रिम

 लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  अग्रिम  लाइसेंसों  पर  निर्यात  दायित्वों  का  सम्बधित  एफ  ओ  ०

 वी०  मुल्य  845.87  करोड़  रु०  है  ।

 आयात  तथा  निर्यात  नीतियों  के  कार्यकरण  की  प्रतिवर्ष  समीक्षा  की  जाती  है  ।  198  3-

 84  के  लिये  नीतियाँ  बनाने  हेतु  इस  प्रक्रिया  के
 एक

 अग
 =  रूप

 में
 इत

 योजना  के  कार्यकरण  की

 समीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 घाटे  में  चल  रहे  सरकारी  क्षत्रों की  संख्या  में  वृद्धि

 982; श्री  आर०  आर०  भोले :  क्या  fact  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  वित्त  मन्त्रालय  में  यह  पाया  गया  है  कि  सरकारी  क्षत्र  के

 चाटा  उठाने  वाले  उपक्रमों  की  संख्या  वर्ष  1978-79
 में

 69
 मे  बढ़कर  86  हो  गई  है  तथा

 24000  करोड़  रुपये  के
 निवेश  वाले  ये  क्षत्र

 अपने  लक्ष्यों
 को

 प्राप्त  करने  में  असफल  रहें  हैं  ;

 और

 क्या
 यह  सच

 है
 कि

 राज्यों  के  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  घाटे  की  राशि  22  करोड़

 से  बढ़कर  2200  करोड़  रुपये  हो  गई  है  ?

 वित्त
 मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  पट्टी  राम  :  1981-82  में  कुल  187

 में  से
 78

 चालू  उद्यमों  ने  हानि  उठाई  जबकि  1978-79 में  कुल  159 में  से  68  चालू  उद्यमों
 ने  हानि  उठाई  किन्तु  समग्र  लाभकारिता की  दुष्टि  से  आकरे  ar  asses 1.0  ११1९  ar  त्र  के  उपक्रमों  के

 थ
 18
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 कन

 कार्य-निष्पादन में  काफी  सुधार  दिखाई  पड़ता  है  ।  1978-79  में  कुल
 मिलाकर  185  करोड़  रुपये

 का

 कर  पुर्व  लाभ  प्राप्त  हुआ  जो
 कि

 बढ़कर  1981-82 में  1074  करोड़  रुपये तक  पहुंच  गया  इस

 प्रकार  इसमें  लगता  6  गुनी  वृद्धि  हुई  1978-79  में  लगी  पु  जी  की  तुलना  में  सकल  लाभ  का

 प्रतिशत  7.67  रहा  था  जो  कि  बढ़कर  1981-82  में  12.23  प्रतिशत  हो  गया  है  ।

 कदाचित्‌  माननीय  सदस्य  का  आशय  राज्य  सरकारों  के  उपक्रमों  से  है  ।  राज्य  सरकारों

 के  उपक्रम  अपनी  संबंधित  राज्य  विधान-सभाओं  में  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करते  है  |

 राज्यों  द्वारा  ओवर  ड्राफट

 983.  श्री  जी०  नरसिंह  रेडडी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  को  अपने  राजस्व  संसाधनों  की  तुलना  अपने

 में  व्यय के  संतुलन  में  बड़ी  कठिनाई  हो  रही  #  तथा  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायतार्थ  अनुदान  की

 मांग को  है

 यदि  तो  ऐसे  राज्य  कौन  से  हैं  तथा  प्रत्येक  द्वारा  कितनी  मांग  गई  है  ;

 क्या  राज्यों  द्वारा  ड्राफटਂ की  पद्धति  अभी  जारी  है  तथा  यदि  तो  किन

 मामलों  में  इसमें  ढील  दी  गई  है  ;  कौर

 उपयुक्त  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 वित्त  मन्त्री  प्रणव
 :  1982-83  के  लिए  सभी  राज्यों  के

 व्यय  के  लिए  qu  वित्त  व्यवस्था  उन्हें  तैयार  करते  समय  राज्यों
 के  अपने  संसाधनों  और  केन्द्रीय

 सहायता  द्वारा
 की

 गई  थी
 ।

 तब  से  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  नई  जिम्मेदारियां  ले  लीं  और  Te

 अपने  व्यय
 को

 संतुलित  करने  में  कठिनाईयां  हो  रहीं  थीं
 ।

 फिर  भी  1983-84  के  लिए  aries

 नायोजना  परिव्यय  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  योजना  आयोग  में  हुए  हाल  के  विचार-विमर्श  के  दौरान

 पांच  राज्यों  अर्थात्‌  पंजाब  और  सिक्किम  ने  यह  बताया  था  कि  चालू

 ay  में  उन्हें  ऋमशः  15.00  करोड़  1°25  करोड़  4.00  करोड़  14.00  करोड़

 0.52  करोड़  रुपए  का  घाटा  होगा  इन  घाटों  को  1983.84  के  लिए  राज्य  के  संसाधनों

 में  समायोजित  कर  दिया  गया  है  और  तदनुसार  पांच  राज्यों  के  योजना-परिव्यय  सियत  कर  |  a 4

 गए
 हैं

 ।

 भारतीय  रिजवी  da  अधिनियम  में  राज्य  सरकारों  को  ओवरड्राफ्ट  की  मंजूरी  के  लिए

 कोई  विशिष्ट  व्यवस्था  नहीं है  ।  खजाना/उप-खज ना
 कार्यालयों  और  बैंकों  में  राज्य

 सरकारों के  धन  का  लेन  देन  साथ-साथ  होता  है
 ।

 जब  राज्य  सरकारों  के  खाते  में  उनकी  प्राप्तियों

 और  प्राधिकृत  अर्थो-पाय  की  सीमाओं  अधिक  वितरण  हो  जाता  है  तब  ओवरड्राफ्ट  होते  हैं
 ।

 भारतीय  चीजें  बैंक  औवरड्रापटों  पर  दंड  ब्याज  वसूल  करता  है  ।  जब  नकदी-प्रवाह  में  असंतुलन  दूर

 दिया  जाता  है  तब  ओवरड्राफ्ट समाप्त  हो  जाता  है

 प्रश्न  नहीं  उठता

 q9
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 आधिक  अपराधियों के  विरुद  अभियान

 084.  श्री  गुफरान  आजम

 शी  झ०  लक प्पा
 :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 सरकार  को  मालूम  है  कि  पिछले  कुछ  महीनों  में  आर्थिक  अपराधियों  के  विरुद्ध

 आयकर
 के

 छापों  में  वजित  माल
 को

 जब्त  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी

 की  गतिविधियां  निवारण  के  अन्तर्गत  गिरफ्तारियों  तथा  संपत्ति  जब्त  करने  सहित

 यन  में  ढिलाई  हुई  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  संबंधित  प्राधिकारियों को  इस  मामले  पर  तत्परता

 बरतने के  निदेश  दिए  और

 तो  आधिक  अपराधियों के  विरुद्ध  अभियान
 प्रारम्भ

 करने
 के

 लिए
 सरकार

 क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  कर  रही  है  ?

 faca  nearer  में  राज्य  मन्त्री  पटरी  राम  से  राजस्व  विभाग  के

 अधीन  प्रवर्त्तन  एजेंसियों  द्वारा  आर्थिक  अपराधियों  के  विरुद्ध  चलाए  जा  रहे  अभियान  में  किसी  प्रकार

 की  ढिलाई  नही  आई  है
 ।

 वर्ष  1982 के  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों ने  लगभग  65.89  करोड़  रुपए  के  मुल्य

 का  तस्करी  का  माल  पकड़ा  जबकि  वर्ष  1981  के  दौरान  39.72  करोड़  रुपये  का  तस्करी  का  माल

 पकड़ा  गया  था  !  प्रवत्तेन  निदेशालय  मुद्रा  विनियम
 ने  पूर्ववर्ती  वर्ष  में  पकड़ी

 गई  1.14  करोड़  रुपये
 की

 तुलना  में
 1982

 के  दौरान
 1.36

 करोड़  रु०
 की  भारतीय

 और
 विदेशी

 मुद्रा  पकड़ी
 |

 वर्ष
 1982  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  क्रियाकलाप  अधिनियम  के

 अन्तर्गत  443 व्यक्तियों को  नज़र बन्द  किया  गया  जबकि  पिछले  at  नज़र बन्द  किये  गए  व्यक्तियों

 की  संख्या  265  थी  ।  आयकर  प्राधिकारियों  ने  वर्ष  1982  में  4.686  तलाशियां  जबकि  वर्ष

 1981  में  3814  तलाशियां  लीं  गयीं  थीं  ।  वर्ष  1982  के  दौरान  केंन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  अपवंचन

 के  7100  से  अधिक  मामलों का  पता  लगाया  गया
 जिनमें  लगभग  59  करोड़  रुपये  का  शुल्क  अप

 अख़्तर  स्त  है  जबकि  वर्ष  1981  में  5257  ऐसे  मामलों का  पता  लगाया  गया था  जिनमें  50

 करोड  रुपये  का  अपवंचन  अख़्तर  स्त  था  ।

 विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  धोखा-धड़ी  और  काले  धन  से  सम्बन्धित  सभी  मामलों  की

 सतत  समीक्षा  की  जाती  है  और  ay  सुनिश्चित  करने  के  लिए  समुचित  कायंवाही  की  जाती  हैं  जिससे

 सम्बन्धित  एजेंसियां  सड़क  और  प्रभावकारी रहे  ।

 कोटा अडडे  को  अन्यत्र  ले  जाना

 985.
 श्रीं  राम  अवध  :  क्या  पये टन  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने की  कंपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान
 के  कोटा  नगर  के  पास  स्थित  हवाई  अड्डे  को  कोटा

 80
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 रोड के  किसी  cara  ee  ले  जाए  जाने  का  लिय
 लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  क्या है  ?

 पर्यटन और  नागर  मदिरालय के  समय  मन्त्री  दादी  आलम
 :

 नही ं।

 (a)  प्रश्न  नहीं  है
 ॥

 राष्ट्रीय  कपड़  निगम  के  जी  आधार

 986.  श्री के०  रामम ति
 :

 क्या  वाणिज्य
 मन्त्री

 यह  बताने की  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  gait
 आध

 र
 को  पुर्नगठित  करने  के  लिए

 प्रस्तावों को  कोई  रूप  दिया  है  तथा  यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  संयन्त्र  तथा  मशीनरी
 की

 लागत  में  वृद्धि  के  कारण  छठी  योजना

 क्षमता  पूरी किए  माने  की  संभावना  नहींहै  और

 यदि  तो  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  अपनी  मिलों  जिनकी  लागत  wat

 के  दौरान  220  रुपये  स्थान  1-1  करोड़  रपये  आएगी
 के  BATH.  तथा  विस्तार

 को  किस श्र  कार  क्रियान्वित  करेगा  ?

 वीणिज्य“मभ्वालल
 में  मन्त्री  राम दुलारो  :'  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 से
 सरकार

 से
 अपने  पूँजीगत  आधार  afer

 कतिपय  वित्तीय  राहतो ंके  लिए  अनुरोध

 किया है  ।

 छठी  छठी--योडा-के  2.09  मिलियन
 अतिरिकत  तकुओं  क्रि  -  व्यवस्था

 हूँ  जिसमें से  राष्ट्रीय  तकुए  ।:  2.09  मिलियन
 तकुओं

 छठी
 योजना  लक्ष्य  पूरा  क्रिया  का  चुका  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  को  अब  योजना

 अवधि
 के

 दौरान
 अपनी  तकुआ

 क्षमता  4.0
 लाख  तक  बढ़ाने  की  संभावना

 उपलब्ध  वित्तीय.प्ररिक्थय
 ध्यान

 में
 रखते

 हुए  राष्ट्रीय
 नियम  ने  आधुनिकीकरण

 तथा  विस्तार  के  लिए  अपने  वास्तविक  लक्ष्यों  को  संशोधित  किया  है  ।

 एशियाई  खेलों  के  लिए  होटलों  पर  व्यय

 987.  श्री  दया  राम  शाक्य  :

 थ्रो  रवीन्द  बर्मा  :

 बापू  साहेब  पालेकर :

 थ्रो
 मोती  भाई  आर०  चौधरी

 :
 क्या  पये टन  और  नागर  विमानन  मन्त्री यह  बताने  की

 छिपा  करेंगे  कि
 क्या  यह

 नवम
 198

 2  बनाए  होटलों  पर

 विशाल  धनराशि  व्यय  की  गई  है  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 पेंशन  ate  सागर  विमानन  मन्त्रालय  में
 स्त्री  नाबूद  अस्लमਂ  नवम
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 1982  के  लिए  9  होटलों  के  निर्माण  तथा  एक  होटल  के  विस्तार  हेतु  लगभग  22.38  करोड़

 रुपये  की  पू  जी  लगाने  का  प्रस्ताव  था I

 अहमदाबाद  में  टेक्सटाइल  य्र्प चची  पर  आयकर  के  छापे

 088.  श्री  रवीन्द्र वर्मा  :

 att  बापू  साहेब  परुलेकर :

 श्री  मोती  भाई  आर०  चौधरी
 :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आयकर  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  अहमदाब/द  में  एक

 टाइल  ग्रूपਂ  पर  छापे  मारे  थे
 ;

 यदि  तो  उस
 टेक्सटाइल  का  नाम  क्या  है  ;

 इन  छापों  में  सरकार  ने  क्या  अनियमितता यें पाई  हैं  ;  और

 छापे  मारने  के  पश्चात  पाई  गई  अनियमितताओं  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाली  राम
 :

 से  दिनांक  22

 19893  और  30  1983  के  बीच  आयकर  विभाग  अहमदाबाद  के  पटेल  मिल्स  लि०

 और  सी ०  eto  एम०  टेक्सटाइल्स  तथा  सी  ०  लाजपत  राय  प्रा ०  बम्बई  तथा  इन  कम्पनियों

 के  निदेशकों  श्री  लाजपत  राय  चतु भु ज  अग्रवाल  और  श्री  मोहन  लाल  चतु भु ज  अग्रवाल  के  मामलों

 में  तथा  अन्य  सम्बन्धित  मामलों  में  भिवानी  तथा  सुरत  में  तलाशियां  लीं  थीं  ॥

 इन  तलाशियों  के  17  लाख  रु०  की  प्रथमदृष्टया  लेखाबाह्म  परिसंपत्तियां  पकड़ी  गई  ।

 के  रूप  में  ली  गई  तथा  दी  गई  रकमों  तथा  कराधान  प्रयोजनों  के  लिए  प्रकट

 नहीं  किए  गए  गुप्त  लाभों  को  दर्शनी  वाले  अपराध-आरोपणीय  दस्तावेजों जो  इन  तलाशियों  के

 दौरानਂ  पकड़  गए  छान-बीन  की  जा  रही  है  तथा  विभिन्‍न  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों  के  अन्तर्गत

 समुचित  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 एयर  इण्डिया  तथा  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमान  बेड़ों  को  संख्या

 989.
 श्री  चिरंजी  लाल  क्या

 पेंशन  और
 नागर  विमानन  मन्त्री  यहਂ  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 है

 एयर  इंडिया  तथा  इण्डियन  एयरलाइन्स  के
 विमान

 बेड़ों  की
 वत

 मान  संख्या  कितनी

 क्या  यह  विमान  यातायात  की  आवश्यकता  के  लिए  पर्याप्त  है  ;

 यदि  तो  क्या  मांग  की  पूति  के
 लिए  बेड़ों  में  और  अधिक  विमान  जोड़ने  का  कोई

 प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 82



 4  काह  1904  लिखित  उत्तर

 ———

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ख्ाुद आलस  :  एयर

 इण्डिया  और  xfer  एयरलाइन्स  के  विमानों  की  संख्या  इस  समय  निम्नलिखित है
 :---

 एयर  इण्डिया

 छः बोइंग  707

 बोइंग  747

 एयरबस 300  बी  4  तीन

 इण्डियन  एयरलाइन्स

 एयर बस  ए  300  wa

 बोइंग  737  पच्चीस  वायुसेना  को  gee  पर  दिए  गए  दो

 विमानों

 एच०  एस०  748

 एफ०  27  और  को  पट्टे  पर  दिए  गए  एक  विमान

 हाँ

 और
 प्रश्न  नहीं  है

 ।

 सरकारी  क्षत्र  की  कंपनियों  के  ewer  एवं  प्रबन्ध  निदेशकों  को  नियुक्ति

 सूची  को  भर्ती  रूप  दिया  जाना

 990.  at  सल चन्द  डॉग

 att  गुफरान  आजम

 कुमारी देवी  सिंह  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृप  करेंगे कि

 कया  यह  संच  है  कि  सरकारे  द्वारा  सरकारी  उच्च  मों  के  चयन  बो डंकी  सिफारिश  ot

 सरकारी  क्षेत्र  को  अध्यक्ष-विहीन  कम्पनी  कें  अध्यक्ष-एवं-प्रबन्ध-निदेशकों  की  नियुक्ति  सुची  को

 अन्तिम रूप  दे  faut गया  है

 यदि  तो  उन्हें  दी  गई  सरकारी  क्षत्र  की  कंपनियों  के  नाम  सहित  उन  अध्यक्ष

 एवं-प्रब्घ-निदेशकों के  नाम  क्या  और

 यदि
 तो  इसके  कया  कारण  हैं  तैथा  इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?

 वित्त
 मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  एस०
 ato  पी०  पट्टाली रामा  ८

 से

 माननीय  सदस्यों का  आशय  20  1982 के  में  प्रकाशित

 समाचार  से  जिसमें  यह  कहा  गया
 था

 कि  केन्द्रीय  सरकारी
 उद्यमों  में

 मुख्य  कार्य पाल कीं  के
 19

 पद  रिक्त  थे  ॥

 सरकारी  उद्यम च्  चन  चयन  मण्डल  ने  इन  सभी  रिक्त
 पदों  को  भरने  के  लिए |  नग  व  वल  at  सिफारिशें  भेज  दीं
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 हैं  और  ऐसे  13  रिक्त  पदों  के  लिए  नियुक्ति  आदेश  जारी  कर  दिये  हैं  संलग्न
 ।  शेष

 पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही  और  आशा  है  कि  उन्हें  शीघ्र  ही

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाएगा  य

 विवरण

 |  श्री  एच०  ale

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध
 इंजीनियर  रिंग  प्रोजेक्ट्स  feo

 2.  डा०  एस०

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  इण्डियान  पेट्रो  केमिकल्स  कार पो  लि०

 3.  श्री  पी०  ato

 प्रबन्ध  ने  शनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन

 4.  att  एम०  के

 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  रही  धातु  व्यापार  निगम

 5.  श्री  के०

 प्रबन्ध  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  लि  ०

 6.  श्री  एच०  आर०  एस०

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  कर्नाटक  एंटीबायोटिक्स  एण्ड  हार्बेह्यूटि  हित  a9

 7.  att  एम

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम  fate

 8.  श्री  एस०  के ०

 प्रबन्ध
 हिन्दुस्तान  tara  लि

 9.  श्री  पी०  एन

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  इण्डियन  ड्रग्स  एंड  फार्मेस्युटिकल्स  fare

 10.  श्री  एस०  आर०

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  एण्ड  Fo  लि०

 11.  eto  करनेल  इन्द्रजीत

 प्रबन्ध  इलेक्ट्रोनिक्स  एंड
 sugar

 ft

 12.  श्री०  ale  एन०

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  टेनरी  एण्ड  फुटवियर  कार पो  अब  इण्डिया

 13.  श्री  वी०
 के०  Fo

 प्रबन्ध  इण्डियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  ao  fito
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 कोचीन  हवाई  अड्डे  का  विस्तार

 991.  st  जेवियर  भरा कल  :  क्या  पर्यटन और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 कांगेसी
 '

 कया  सरकार  को  हवाई  अड्डों  पर  सुविधाओं  के  विस्तार
 की  कोई

 योजना  है  यदि

 हो  ऐसी  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  और

 क्या  कोचीन  हवाई  अड्डे तथा  वहां  की  सुविधाओं  के  विस्तार  की  कोई  योजना  है

 और  यदि  तो  उसका  ब्योरा  कसा  है
 ?

 प्रबंधन मौर  तार  .  विमान  मन्त्रालम्र  के  राज्य  welt  (ait  aia  आलम  :

 विमान क्षेत्रों  पर  सुविधाओं  का  विस्तार/सुधार  wrt  एक  निरन्तर  चलने  वाली  प्रकिया  है  तथा

 mat  विमान  यातायात  में  परि चाल नात्मक  अग्रताओं  तथा  संसाधनों  की

 उपलब्धता
 को  ध्यान  में  रखकर

 लगातार  समीक्षा
 की

 जाती
 है

 ।
 छठी  पंचवर्षीय योजना  (1980-

 85)  में  देश  में
 विभिन्‍न  अंतर्देशीय  विमानों त्रों  पर  उड़ान  पथों  एवं  सहायक  पेवमेंटों का  विकास

 पुनः  फर्शे  नये  मीनल  भवन  के  क्लिंटन  टर्मिनल भवन  के  वैमानिक

 संचार  सुविधाओं  में  सुधार  तथा  सुरक्षा  सेवा  उपस्कर  का  सुधार/की  व्यवस्था  आदि  जैसे  सुविधाओं

 के  विस्तार  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  योज़ना  में  अंतरदेशीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान

 क्षेत्रों  पर  रेडियो  राडार  तथा  वि क्र चालन  मार्गनिर्देशन  सम्बन्धी  साधनों  का  विस्तार  आधुनि  करण

 तथा  संचार  सुविधाएं  भी  सम्मिलित  हूं  ।  जन  शक्ति  संघटक  alga  सभी  योजनाओं/परियोजनाओं

 के  लिए  छठी  योजना  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  158.50  करोड़  रुपये  है
 ।

 छठी  योजना  की  अवधि  में  14  1.00  करोड़  रुपये
 की

 कुल  लागत  से  अन्तर्राष्ट्रीय

 क्षेत्रों  के  विस्तार  की  योजना  भी  तैयार  की  गई  है  ।  यात्री  विकास  योजनाओं  में  बम्बई  में  नये  अन्त

 राष्ट्रीय/टर्मिनल  परिसर  क़ा  निर्माण  दिल्‍ली  में  नया  अन्तराष्ट्रीय  art  gat  सामान

 मीनल  परिसर  मद्रास  में  नये  अन्तर्राष्ट्रीय  टर्मिनल  भवन  का  निर्माण  तथा  बम्बई

 में  श्रेणी  11  प्रकाश  प्रणाली  की  व्यवस्था  आदि  सम्मिलित  हैं  ।

 चालू  योजना  में  कोचीन  विमानों  पर  निम्नलिखित  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने

 फा  प्रस्ताव है

 wpa लागत

 दर्शकਂ  दीर्घा  का  निर्माण  15.00

 >,  उड़ान पथ  की  मरम्मत  3.00

 १.  बिजलीघर  का  निर्माण  2.00

 4.  हौदी  तथा  आओ बर हैड  टैंक  का  निर्माण  4:73

 5.  कर्मचारी  कैंटीन  का  निर्माण  1.60

 3.00 6.  fegrasit मकानों  का  निर्माण
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 छठी  योजना  की  अवधि  में  कोचीन  विमान  पर  af  उच्च  आवृत्ति  सांविधिक  परास

 की  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  सुविधा  5.00  लाख  रुपये  की
 अनुमानित  लागत  से  1981  में

 चालू  कर  दी
 गई  है

 ।  यह  भी  प्रत्याशा है  कि  एक  दूसरी  मापक  उपस्कर  भी  अति
 उच्च  आवृत्ति

 सार्वजनिक  परास  के  पास  ही  लगाया
 जाएगा

 ।

 दार्जिलिंग  के  चाय  बागानों  के  लिए  garataeay  योजना

 992.  शनी  आनन्द  पाठक  :  क्या  बाशिज्य  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :..

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  दार्जीलिंग  चाय  बागानों  के.लिए  40  करोड़  रुपये  कीं

 पुनर्नवीकरण  at  योजना  कों  लिए  योजना  आयोग  ने  अपनी  मंजूरी  पहले  ही  दे  दी  थी

 वापस  भेज  दिया है  ;

 यदि  तो  सरकार  ऐसा  करने
 के  लिए

 क्यों
 उद्यत  हुई  तथा  योजना  आयोग  की  मंजूरी

 कब  तक  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ;  और

 क्या  दार्जीलिंग  चाय  बागानों
 में  तेजी  से  बढ़  रही  बीमारियों  की  दृष्टि  से  इसके  कारण

 योजना  के  क्रियान्वयन  में  और  अधिक  विलम्ब  नहीं  हो  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  पी०  ए०  :  से  सरकार  ने
 दार्जीलिंग

 चाय  बागान  ब्याज  उत्पादन
 योजना  जिसमें  10  ad

 की
 अवधि

 में
 43  करोड़  रु०  के  कुल

 परिव्यय  की  व्यवस्था  कांर्येन्वियंन  के  लिए  चाय  बोर्डे  को  10  1983  को  अपनी

 स्वी
 कृति  पहले  ही  भेज  दी  है  ।

 _  जीवन  निगम  का  विखण्डन

 093.  श्री  कृष्ण चन्द्र  पांडे
 :  क्या  चित्त  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  जीवन  बीमा  निगम  को  विभिन्‍न  मण्डलों  में  विखण्डिक  करेने  की  अपनी

 योजना  को  आरम्भ  करने  में  अभी  भी  हिचकिचा  रही  है  ;

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ;

 नई  योजना  को  कब  तक  लागू  किए  जाने  की  आशा  है  ;  और

 जीवन  बीमा  निगम  के  विखंडन  से  बीमा  व्यवसाय  में  क्या  लाभ  होने  कौ  आशा

 ह ै?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  wearer  :  और  नहीं  ।

 प्रस्ताव हैं  ।
 निगम  का

 पुनर्गठन  करने
 से

 सम्बन्ध
 बिल  को

 संसद
 के

 चालू
 सत्र  में  पेश  करने  का

 माशा
 है  कि  प्रस्तावित  पुनर्गठन  से

 व्यापक  अधिक  कार्यकुशलता  और
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 धारकों
 को

 प्रदान  की  जाने  वाली  सेवा  के  सतर  में  सुधार  के  द्वारा  कुल  मिलाकर  कर  कारबार
 में

 जाली  नोटों  का  चलन

 $994.  थी  जगपाल  सिह  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  कई  स्थानों  पर  जाली  नोटों  का  चलन  तेजी  से  बढ़  रहा  है  तथा

 सरकार  इस  पर  काबू  पाने  में  अपने  को  असहाय  महसूस  कर  रही

 वित्त  मन्त्रालय
 में

 TTA
 दनादन

 :  करेंसी  नोटो
 में

 जाल-साजी
 के

 मामलों
 का

 समय-समय
 पर

 देश
 के

 विभिन्‍न
 भागों  में  पता

 चलाया  जाता है  ।  कानून में

 साजी  के  अपराधों  के  लिए  कड़े  निवारक-दण्ड  की  व्यवस्था है  ।  प्राधिकारी इस  प्रकार  के

 कानूरी और
 समाजविरोधी  कार्यों

 में  लगे  हुए
 अपराधियों  को  पकड़ने के  लिए  लगातार  चौकसी

 रखती  है
 ।

 सरकार  समस्या
 की

 पूरी  जानकारी  है  और  इस  सम्बन्ध  में  उपयु  कत  कारवाई की

 जा  रही  है
 ।  केन्द्रीय  अन्वेषण  व्यारा  बी०  के  आर्थिक  अपराध स्कंध  में  एक

 जाल-साजी के  अपराधों की  जांच  करता  है  और  राज्यों  में  की  जाने  वाली  जांच  का  समन्वय

 करता है

 सरकार के  पास  उपलब्ध  आंकड़ों से  यह  प्रकट  नहीं  होता
 कि  जाली  नोट  कई  स्थानों  में

 बहुत  तेजी  से  परिचलन  में
 आ

 रहे

 1982-83  के  दौरान
 आधार

 995.  aft  quite  gare  गिरि
 :

 बया  anfiner  wait  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  1982-83  के  दौरान  का  आयात

 पिछले  वर्ष  की  तुलना  में

 अधिक  था  जिसके  कारण  व्यापार  में  अंतर
 बढ़  गया  है  ;

 क्या  काजू  की  तम्बाक्‌  और  सिले-सिलाये  वस्त्रों  के  निर्यात  में

 कमी  आई  है  जिसमें  6  प्रतिशत  की  कमी  दर्ज  की  गई  है  ;

 क्या  सोवियत  संघ  ने  कई  मदों  की  खरीद  तेजी  से  कम  कर  दी  है  ;  लौर

 यदि  प्  तो  भारतीय  अर्थव्यवस्था पर  .  इसके  प्रभाव  के  ब्यौरे  सहित  इसके  कारण

 क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 राज्यमंत्री  रामदुलारी  :  1982  तक

 उपलब्ध  अन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  1982  के  दौरान  आयात  पिछले  ay  की
 wet

 अवधि
 को  तुलना  में  अधिक  थे

 ।

 तम्बाकू  के  अलावा  अन्य  मदों  के  निर्यात  में  गिरावट  आई  है  ।

 1982  तक  उपलब्ध
 सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार अपर
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 1982  के  दौरान  सोवियत  संघ  को  भ  के
 मिथि  अन्तिम

 रूप  से  81  3.66  करोड़

 रु०  के  हुए  जबकि  पिछले  वर्ष  की  उसी  अवधि  के  दौरान  687.95  करोड़  रु०  के  हुए  इस  प्रकार

 18.3  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  ।

 आवश्यक  वस्तुओं
 के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  मुद्रास्फीति

 996. श्री  हरीश  रावत
 :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे कि  :

 उन  आवश्यक  वस्तुओं  के
 नामे  कया  हैं  जिंनके  थोक  सूचकांक  में  दिसम्बर

 1982  तथा  1983  के  महीने  *  दौरान  बृद्धि  हुई  है  तथा  यह  कितने
 प्रतिशत

 बढ़ा है  ;  और

 कया  इससे  मुद्रास्फीति  की
 दर

 पर  भी
 प्रभाव  पड़ा  है तथा

 ती
 पिछले  ATT

 महीनों  के  दौरान  मुद्रास्फीति  कौ  तुलनात्मक स्थिति  कया  थी
 ?

 चित्त  मन्त्री  प्रणव  :  और  थोक  मूल्य  सूचकांक  (1970-7-1-100)

 में  चुनी हुई
 उपभोक्ता

 समूहों  के
 सम्बन्ध  में  अपेक्षित  सूचना  मुद्रास्फीति  की  मासिक  दर  सहित

 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 थोक  मूल्य  सूचकांक  में  पूर्ववर्ती  महीने को  तुलना  में  प्रतिशत  afvaca

 (1970-71-100)

 ननद

 न्नक््स्मर  82  सितंबर  2  83

 tt  a  eer a  क

 |
 सभी  वस्तुएं  +  04

 खाद्य  वस्तुए  “0.6  +  0.9

 दालों  से  भिन्न  water  0.2  “0-5  2.7

 —  0.7  1:6  +  0.4

 +  1.6  +1.3  6.7 गेहूं

 ज्वार  —  2:3  aerate  +24

 —  1.6  +10  “4.0

 —  1.2  2.4

 —  2.2  +2:9  +1.

 कैलर  और  feat  2.1  +  0.5
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 1

 1...  मछली  और  मांस  +  2.4  +2.5  +  1.0

 —
 2.5 भुन  छाद्य  वस्तुए

 —
 0.9  +  3.7

 चाय  1.90  +  3.5

 खाद्य तेल  +0.3  +  1.2

 मंगफली का तेल का  तेल  +  1.9  +  1.7

 नज़रीयात  का  तेल  4.7  +4.1  +  5.1

 वस्त्र  उद्योग  0.2  +  1.3

 हाथ करघा  ate  विद्युत  चालित  नगण्य  0-6  +  1.6

 करा क
 ee

 अनंतिम

 दानापुर  प्रभाग  के  बोहरा  रेलवे  स्टेशन  पर  एक  बैगन  से  सेना  के  हाथ गोलों  को  चोरो

 997.  हरीश  कुमार  गंगवार  :  बया  रक्षा  गच्चा  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  रि

 क्या  यह  सच  कि
 ra  रेलवे  दानापुर  प्रभाग  के  बोहरा  रेलवे  as  पर  एक  ब  गन  के

 दिनांक  19-12-82  को  सिल्चर  भेजे  जा  रहे  सेना के  35  हथगोले  चोरी  चले गए  थे

 यदि  तो  उन  परिस्थितियों  सहित  जिनमें  वे  चोरी  चले  गए  थे  उनका  ब्यौरा  क्यां

 है  तथा  भविष्य
 में  सतर्कता  बरतने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ;

 क्या  अब  तक  चोरों  को  प्रकट  लिया  गया  और

 यदि
 तो

 उसके  कला  कारण हैं  तथा  कया
 प्राधिकारियों  द्वारा  भविष्य  में  रक्षा

 उपकरणों
 की  सुरक्षा के  लिए  सुरक्षा  उपाय  अपनाने के  अतिरिक्त  इस  मामले  में  क्या  कार्यावधि

 करने  का  विचार है  ?

 में  राज्य  मन्त्री  पीना  fag  :  पूर्वी  रेलवे  के  दानापुर

 मॉडल
 के  बोहरा  रेल  या

 में  एक  dua से  35  थलसेना  हथगोलों  की  कोई  चोरी  हुई  है  ।

 लेकिन  गहवारा  उत्तर-पूर्वी  रेलवे  में  19.12.82  और  23.12.1982  के  बीच
 तीन

 फ्यूज ों  की  चोरी  हुई  है  ।

 से  :  इस  चोरी  का  पता  23  1982  को
 चला  जब  पानागढ़ से  सिल्चर

 जाने  वाले  रेल  बैगन  की  जो  गड़हारा  बी  जी  घटाई  ars  पर  खड़ा  था  और  जिसमें  सैनिक  सामान

 भरा  हुआ  पश्चिम
 की

 तरफ  से  खाजे
 की

 शील  टूटी  हुई  पाई  गई  कौर  उसका  eats  गायब

 पाया  गया  ।  यह  बेगम  गड़ह्वारा में में  19.12.82  को  पहुंचा था
 |

 सुचना  मिलने  पर  रेलवे  सुरक्षा दल
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 और
 सरकारी रेल  पुलिस

 अफसरों
 ने  आवश्यक  कार्यवाही  की  ।  5 व्यक्तियों  को  हिरासत  में  लेने

 की  रिपोर्ट  मिली  है  परन्तु  जांच  पड़ताल  अभी  जारी

 सरकार  ऐसी
 सभी  को  गम्भीरता  से  लेती  है  और  रक्षा  शस्त्र  और  गोलाबारूद ले

 जाने  वाले  डिब्बों
 की

 सुरक्षा  के
 सभी  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ।  गह  तथा  रेल  मंत्रालयों के  साथ

 परामर्श  करके  मार्ग  रक्षा  सामान  की  सुरक्षा  के  उपायों  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  विशेष  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ।

 वस्तुओं at  fast  पर  उत्पाद  शुल्क  के  क्षत्र  की  जांच

 998.  श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  क्या  बित्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  वस्तुओं  की  बिक्री  पर  पर्याप्त  राजस्व  की  दृष्टि  से  उत्पादन  शुल्क के

 क्षत्र की  जांच की  और

 यदि
 तो  सरकार इस  मामले  की  जांच  करने  तथा  अपर्याप्त  राजस्व  की

 दृष्टि  से  वस्तुओं  की  बिक्री  पर  उत्पाद  शुल्क  का  परित्याग  करने  का  विचार  कर  रही  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पटटामिराम  तथा  (a)  केन्द्रीय  उत्पादन

 men  उत्पादित  अथवा  निर्मित  उत्पादन  शल्क  योग्य  माल  पर  लगाया  जाता  माल  की  fast  पर

 नहीं  ।  प्रश्नगत  विषय  का  आशय  संभवत  उत्पादन  शुल्क  का  अतिरिक्त  महत्व  की

 अधिनियम  1957  के  अनुसार  तकनीक  और  वस्त्रों  के  लिए  बाग  वर्तमान
 बिक्री

 वर  के  स्थान

 एस  अतिरिक्त  उत्पादन
 शुल्क

 की  वसूली  की  योजना  से

 सरकार  दिसम्बर  1981  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  औषध  द्रव्यों  और

 सीमेन्ट  कागज  और  गत्ते  तथा  पेट्रोलियम  उत्पाद  पर  बिक्री  कर  के  स्थान  पर  अतिरिक्त

 उप्पादन  शुल्क  लगाने  के  प्रस्ताव  के  वित्तीय  प्रभावों  का  तथा  उस  तरीके  का  सुझाव  देने  जिससे

 राज्य  के  वित्तीय  हितों  की  रक्षा  की  जा  सकती  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति

 नियुक्त  की  थी  ।  समिति  सरकार
 को

 अपनी  रिपोर्ट  29  1983  को  पेश कर  दी है

 जिसकी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 सोडा-एश  के  आयात  पर  नियन्त्रण

 999.8  डी०  पी०  यादव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  सोडा-एश के  सम्पूर्ण  मामले  की  जाँच  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 वाणिज्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  आर्थिक  मंत्रालयों  की  कोई  उच्च  शक्ति  प्राप्त  सचिव  समिति

 गठित  को  गई

 यदि  तो  क्या  समिति  ने  अपनी  सिफारिशें  भेज  दी  है

 यदि  तो  सिफारिशों
 की

 मुख्य-मुख्य बातें  क्या  हैं

 (7)  कया  सरकार  ने  सभी  सिफारिश  स्वीकार  कर  ली  हैं  ;  भर
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 —

 क्या  समिति  ने  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  विरुद्ध  निर्णय  लिया  जेसा  कि

 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  पी०  ए०  :  औद्योगिक  उत्पादन  के  लिए

 देश में  स्थापित  क्षमता  के  उपयोग  पर  आयात  आयात शुल्कों और  अन्य संबंधित बातों  के

 प्रभाव  जांच  को  करने  के  लिए  वाणिज्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  स्थाई दल  गठन  किया

 गया  स्थायी  दल  ने  सोडा-एश  की  वर्तमान  आयात  नीति  की  भी  जांच  की  है  ।

 (a)  से  (s)  :  स्थायी  दल  ने  सोडा-एश  की  वर्तमान  आयात  नीति  में  किसी  परिवर्तन  की

 सिफारिश  wet  की  ।

 एशियाई  खेलों  के  लिए  रंगीन  टी०  ato  सेटों  के  आयत  से  अजित  राजस्व

 1000.  डा०  वसन्त  कुमार  पंडित  :

 ait  मोहन  लाल  पटेल  :

 थो  वाल  कृष्ण  वासनिक :

 Sr  ee तवा डो०  पी०  जडेजा  :  बया  वित्त
 मंत्री  नह  ad  ने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 एशियाई  खेलों  के  लिए  विशेष  उपहार  योजना  के  अंतगर्त  कल  कितने  रंगीन  टी ०

 घी०  सेटों  का  आयात  किया  गया  था  ;

 इनमें से  31
 दिसम्बर  1982  चैक

 कुल  कितने  रंगीन  gto  वी०
 सेट  प्राप्त हुए  और

 छुड़ा  लिए  aa  थे  कितने  सेटों  को  प्राप्त  होने  के  बाद  छुड़ाया  नहीं  गया  था  तथा  कितने  सेट  बिना

 दावे के  पड़  थे  ;

 दिनांक  31  1982  तक
 सीमा  शुल्क  जुर्माने  तथा  पूर्ण  नियमित  आयात  शुल्क

 के  रूप  में  रंगीन  ato  वी०  से  कितनी  धनराशि  अजित  की  गई  ;  और

 बिना  दाबे  के  पड़े  रंगीन  टी०  ato  सेटों  की  बिक्री  से  सीमा  शुल्क  राजस्व  की  कितनी

 धनराशि  प्राप्त  होने  का  अनुमान  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  पटंटाभिराम  :  (#)  जब  निबंधित  सामान्य  लाइसेंस

 योजना  लागू  उस  दौरान कुल  62,  360  रंगीन  टी०  ato
 सेट  आयात

 किये  गये  थे  ।

 उपयुक्त  to  वी०  सेटों  में  से  अब  तके  60,809  Ao  बी०  की  निकासी  सी  iG

 शुल्क  विभाग  के  माध्यम  से
 की

 गई
 1551

 रंगीन
 ao  वी०

 सेट  विभिन्‍न  सीमाशुल्क  गृहों  में
 निकासी

 के  लिए  पड़े  हूं  ।  31  दिसम्बर  1982  तक  के  ब्यौरे  एकत्र  किये  जा  रहे  हैं  और  सभा-पटल

 पर  रख  दिये  जाएंग े।

 (at)  सीमाशुल्क  विभाग  के  माध्यम  से  90,809  रंगीन  टी»  वी०  सेटों  की  निकासी  से

 55.80  करोड़  रुपये  का  सीमाशुल्क  बसूल  हुआ  था
 :  31  L704  WUT 10090”  तत > ७  |  ब्यौरे  एकत्र  किए

 जगा  रहे  हैं  ौर  सभा-पटल  पर  रख  दिये  जाएंगे  ।
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 निन

 निकासी  किये  जा  चुके  सेटों  पर  वसूल  सीमाशुल्क  के  stag  के  हिसाव  से  551

 अनिकासित
 रंगीन

 do  वी०  सेटों
 पर  राजस्व की  अनुमानित  राशि  लगभग  14.23  लाख  रु०

 बैठती है  ।

 विदेशी  पर्यटकों  द्वारा  अन  भव  की  गई  कठिन  इयां

 1001.  श्री  संतोष  मोहन  देव  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पर्यटन  अनुसंधान  भर  जागरूकता  कार्यक्रम  ने  मंत्रालय  को  कुछ  ऐसी

 सिफारिशें  भेजी  थीं  जिनमें  प  सी  मा  शुल्क  सम्बन्धी  औपचारिकताओं
 के  बारे  में

 तथा  विभिन्‍न  एजेन्सियों  में  समन्वय  की  कमी  के  कारण  aah  पर्यटकों  करा  TTT  की  जाने

 वाली  कठिनाइयों  का  उल्लेख  है  ;  और

 स्थिति
 में  सुधार  करने  से

 और  अधिक  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने के

 लिये  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  करने का  विचार  किया  गया  है  ! ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  भ्  औसत

 भौर  स्थिति  में
 सुधार  करने  के  लिए  सतत  प्रयास  किए  जाते  हैं  ताकि  और

 अधिक

 पर्यटकों  को  आकर्षित  किया  जा  सके  |  इसके  anfafera  क्षोभक  तत्वों  को  हटाने  के  लिए  लगातार

 कदम  उठाये  जति

 भारतीय काफी  के  लिए  अन्य  बाजार  खोलना

 1002.  श्रीमती  सदी ला  गोपलान  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कप  कैरैंगें किਂ कि

 नये  अन्तराष्ट्रीय  काफी  करार के  अनुसार  भारत  के  किया  ad  वर्ष  के

 54,975  टन  की
 तुलना  में  वर्ष  1982-83  के  लिये  38,551  zt  निर्धारित  feat  wat हैं

 और

 यदि
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  अन्य  बाजार  खोजने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में

 उप मन्त्री  पी०  पु  :  जी  हां  |

 (a)  TT-BAT  देशों  की  काफी  कें  fate  बढाने  के  लिए  कदम  उठाए are

 राजस्थान में  राष्ट्रीयकृत  बेक

 1003  श्री  घिरा  राम  फुलवरिया :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 eo  oy  ४ राजस्थान  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  संख्या  कयों  है  तथा  ag  1982-85
 मैं

 कितने

 भौर  बैंक  खोलने
 का

 विचार  किया  गया  है
 और

 इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है
 ?
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 a एएए  ए
 ह

 वित्त  मिताली  में  राज्य  मन्त्री  (ait  जनार्दन  (vr)  से  1982  के  अन्त

 की  स्थिति  के  अनुसार  राजस्थान  राज्य  में  कार्य  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बैंकों  समेत  सरकारी  क्षत्र  के

 बैको ंकी  1599  शाखाएं  थीं  ।  इसके  अलावा  इनके  पास
 राज्य  में  127  और  कार्यालय  खोलने

 के  वास्ते  आवंटने  पत्र/लाइसेंस भी  मोजूद  थे  ।

 अप्रैल  1982  के  आरम्भ  से  भारतीय  रिज  बैंक  ने  एक  नयी  शाखा  विस्तार  aif  aa

 की  है  जिसका  उदय  ग्रामीण और  अर्ध  शहरी  क्षेत्रों
 में

 औसतन  17,000  बव्यंक्तियों  के  वास्ते

 एक  बैंक  कार्यालय  बेंकिंग-व्याप्ति  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 कुछ  राज्यों  में  केन्द्रों  के  निर्धारण  तथा  उनके  बैंक-वार  आवंटन  की  प्रक्रिया  अभी  पूरी  नहीं

 हुई  है
 ।

 भारतीय  रिज
 े

 बैंक  द्वारा  बैंकिंग  व्याप्ति  के  प्रस्तावित  स्तर  पर
 के  लिय

 शाखाओं  की  राज्यवार  आयश्यकताओं  के  मोटे  अनुमान  विवरण  में  दिये  गए  हैं  ।  तथापि  अन्तिम

 आयोजन  भारतीय  fort  बैंक  ari  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  बातचीत  के  बाद  परिलक्षित

 होंगी  ।

 राजस्थान  के  मामले  राज्य  ने  कम  बैंक  वाले  जिलों  में  बैंक  रहित  ग्रामीण  और
 हानि

 शहरी  केन्द्रों में  तकरीबन  379  शाखाओं  तथा  अन्य  जिलों में  13  शाखाओं  की  आवश्यकता  का

 अनुमान  लगाया  था
 ।

 राज्य  सरकार  से  बातचीत  के  पश्चात  ग्रामीण/अधे-शहरी

 केन्द्रों  में  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  वर्ष  1982-83  से  1984-85 के  राजस्थान  में  बैंकों

 को  585  अतिरिकत  लाइसेंस/आवंटन प्रेम  प्रदान
 करने  के  बैंक  अनुमति  देंनें कों  सहमत

 ह हो  गया है  1

 विवरण

 1982-83  से  1984-85  तक  कौ  शाखा  लाइसेंसिंग  नोति  के  अधीन  ग्रामीण

 तथा

 अर्घ-दाह

 क्षेत्रों  में  शाखा  का  विस्तार

 17,000  से  अधिक  कमी  वाले  जिलों  में  शेष  जिलों  में  बती

 ए०  पी०  पी०  ats  लक्षित  व्याप्ति  at  रहने  वाली

 ओ०  वाले  जिलों  प्राप्त करने  के  वास्ते  अध  शहरी  tad

 की  संख्या  अपेक्षित  ग्रामीण /

 अरे-शहरी  शाखाओं

 की  संख्या

 ee

 असम  468

 आंध्र  प्रदेश  21  430  12

 30  1094  12
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 11  199  19 गुजरात

 हरियाणा  46  40

 हिमाचल  प्रदेश  23

 जम्मू  तथा  कश्मीर  31

 11  147  77

 मध्य  प्रदेश  36  634  59

 22  665  38
 महा  राष्ट्र

 मणिपुर  35

 1:

 उड़ीसा  13  350

 राजस्थान  24  379  13

 10  332  83

 उत्तर  प्रदेश  47  1712  46

 पश्चिम  बंगाल  14  1013

 268  7540  336 जोड़-कं

 137

 104

 अण्डमान  तथा

 निकोबार

 द्वीप  समूह

 अरुणाचल प्र  देश

 दादरा तथा  नगर
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 हवेली

 दिल्ली  12

 गोवा  दमन  और

 दीप  लक्षद्वीप

 मिजोरम  3

 पांडिचेरी  3

 जोड़-ख  272

 कुल  जो  268  7540  808

 ee  ee  ere

 एयर  ie  और  इण्डियन  एयरलाइन्स  के  विमानों  में  उड़ान  के  दोरान

 प्रस्तुत  1.0

 al  जाज फ़र्नान्डिस 1004  कया  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइन्स के  विमानों  को  उड़ान  के  दौरान  उपलब्ध  किये

 जाने  वाले  जनता  किन  शर्तों  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  ;  ओर

 इन्हें  प्रकाशित  करने  के  लिए  कोई  भारतीय  मुद्रणालय  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ?

 पटन  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खोद अः  लम  खान

 और  एयर  इंडिया  और  इण्डियन  एयरलाइन्स  की  उड़ानगत  पत्रिकाएं

 हैं  जो  1980  से  और  1981  से  मेसर्स  मीडिया  ट्रांजेशिया  लिमिटेड  द्वारा

 प्रकाशित की  जा  रही  हैं  ।

 एयर  इण्डिया  के  साथ  किए  गए  करार  में  उक्त  द्वारा हरेक  अंक  की

 50,000 प्रतियां  निगम  को  बिना  किसी  लागत पर  दिये  जाने  की व्यवस्था  निगम को  केवल

 फोटोग्राफरों  और  लेखकों  को  अपने  विमान  मार्गो  पर  निःशुल्क  पुष्टि कृत  किफायती  श्रेणी  के  टिकट

 होते हैं  ।  विज्ञापन से  प्राप्त  होने  बाला  राजस्व  प्रकाशकों को  मिलेगा  और  संपादकीय  सामग्री

 कुल  मुद्रित  सामग्री  के
 60

 प्रतिशत  से
 कम

 नहीं  होगी
 ।

 पत्रिका  के  पृष्ठों  की  संख्या  64  से  कम  नहीं

 होगी  ।  पत्रिका  में  प्रकाशित  होने  वाली  सभी  सामग्री  का  नियंत्रण  एयर  इंडिया  का  मुख्य  जन  संपर्क

 प्रबंधक  करेगा  ।  एयर  इण्डिया ने  दिनांक  1.12.1982 को  इस  संविदा  को  समाप्त करने  का

 नोटिस दे  दिया  है  और  ada  संविदा की  शर्तों  के  अनुसार  यह  समाप्ति इस  नोटिस के  जारी

 होने  के  एक  वर्ष  बाद  लागू  होगी ॥
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 जहां तक  इण्डियन  एयरलाइन्स का  सम्बन्ध  यह  फर्म  हरेक अंक  की  50.000  प्रतियां

 far  क  देती  है  तथा  निगम  को  इस  पत्रिका  के  हरेक  अंक  में  एक  पृष्ठ  का  विज्ञापन  देना

 है  और  इस  फर्म  के  लेखकों  ओर  विपणन  कार्मिकों
 को

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  क्षेत्रकों

 में  पुष्टि कृत  किफायती
 श्र  णी  के  टिकट  देने  होते  हैं

 ।  संपादकीय  मीडिया  ट्रांजेशिया  द्वारा

 इंडियन  एयरलाइन्स  के  परामर्श  से  तयार  किया  जाना  होता  है
 |

 मेसर्स  मीडिया  ट्रांजेशिया  थाइलैंड  लिमिटेड  के  साथ  करार  करने  से  एयर  इडिया

 और  इंड़ियन  एयरलाइन्स  ने  किसी  लागत  के  आधार  परਂ  उड़ा नग तय  पत्रिका  के  प्रकाशन  के

 लिए  भारत  में  अनेक  प्रकाशन  प्रतिष्ठानों  से  प्रस्ताव  आमन्त्रित  किये  थे  परन्तु  उनसे  प्राप्त  उत्तरों

 में  से  कोई  भी  प्रोत्साहक  उत्तर  नहीं  था  क्योंकि  उन्होंने  बहुत  ही  अधिक  प्रभारों  के  लिए  था  बढ़िया

 fata  का  कागज विदेशों  से  आयात  करने  के  लिए  मांग  की  थी  ।

 और  टैंकों  को  बदला  जाना

 1905.
 श्री  रशीद  मसूद

 श्री  राजेश  कुमार fag  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सज  है  क्रि  भारतीय  रेंजीप्रेंटी  में  से  अधिकांश  के  प्राप्  उपलब्ध  विजयंती

 टैंक  पुराना  पड़  गया  दै  तथा  सुभेदय  होने  के  ज्नाध-ज्ञान  इसमें  इंजन  और  संचार  सम्बन्धी  समस्यायें

 अनुभव  की  जा  रही  हैं  ;

 क्या यह  भी  सच  है
 कि

 और
 टंकों ने भी अपना

 भी
 अपना  प्रयोजन  पूरा  कुर

 लिया  है  तथा  इसे  क्षेत्र  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी  को  देखते  हुए  नवें  नानइटीज  और  awd  दशक  के

 किसी  भी  युद्ध  में  इन  पर  भरोसा  नहीं  किया  जा  सकता
 ;  और

 यदि  तो  भारतीय  सेना  को  सुज्जित  करने  के  लिए  उन्नत  प्रौद्योगिकी  वाले
 लड़ाकू

 a  के  विरासत  और  निर्माण  के  लिए  सरकार  ने  अब  तंक  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्री आर०  :  और  जी  नवदीं
 ।

 भारतीय  थलसेना  के  पास

 कोई  58
 टेंक

 नहीं हैं
 ।

 अन्य  दो  किस्म  के
 ठेकों  को

 आधुनिक
 बनाया  जा  रहा  है  ताकि

 वे  बढ़ी

 हुई  चुनौतियों  का  सामना  कर

 रक्षा  अनुसंधान
 और  विकास

 संगठन
 ने  नवीनतम  तकनीक

 युक्त  मुख्य  लड़ाकू  टैंकों

 ९वीं
 ०  का

 विकास  करने  का  काम  शुरू
 कर

 दिया  इस  तरह  विकसित

 टेंक  देश  में  a  निहित  किया  जाएगा  ।
 होने  पर  यह

 बैंकों  की  ज़माराधि में  ahs

 1006
 श्री  aR  नाथ  :  क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने

 की
 कृपा  करेंगे कि

 क्यो
 वर्ष  1982 के  अन्त में  बैंक  क़ी  जमा राशि  50,00

 कसेड़  से  अधिक
 थी  |
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 ,
 यदि  तो  वर्ष  1982  के  दौरान  बैंक को  जमा राशि में  कितने  प्रतिशत  वद्ध

 हु

 गैर  सरकारी  कम्पनियों  और  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  दारा  समग्र  समय  पर  चलाई

 गई  जमा  योजनाओं  से  बैंक  की  जमा राशि  wet  तक  प्रभावित  हुई  है  ;  भोर

 क्या  इन  जमा  योजनाओं  से  वर्ष  1982  में  राष्ट्रीयकृत  बैकों  से  ऋण  की  मांग  में  किसी

 प्रकार कमी  झाई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री दनादन  :
 जी  1982 के

 अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यक  बैंकों  की  जमाराशियां  50,671

 करोड़  रुपये  थीं  ।

 :
 सभी  अनुसूचित  वाणिज्य  बैंकों  की  जमाराशियों  में  1982  में  14.8

 प्रतिशत
 की

 वृद्धि हुई  ।

 :
 बैंकों  में  जमा  की  वृद्धि  दर  में  गिरावट  आना  एक  पेचीदा  तथ्य  है

 जो
 कई  बातों पर

 निर्भर  होता  है  जिनमें  से  एक  तथ्य  बचती  की  धारिता  के  लिए  वैकल्पिक  माध्यम  की  उपलब्धता

 हैं बैक  जमा  और  कम्पनी  बचतों  धारित  के  अलग-अलग  साधन  दें  और  वे  विभिन्‍न  प्रकार  की

 नि्वोग्यताओं  तथा  विशेष  सुविधाओं  पर  निसार  होते  हैं  और  विभिन्‍न
 श्र

 जियों  के  घचतकर्ताओं  की

 आवश्यकताएं पूरा  करते  हैं  ।  विभिन्‍न  कारकों  के  बीच  यह  ठीक  निर्धारित करना  संभव  नहीं  है

 कि
 बैक  जमाओं  में  धीमी  गति से  वृद्धि  होने के  लिए  कौन-सा  तथ्य  जिम्मेदार है  ।  इसके  अलावा

 इस  सम्बन्ध में  कोई  एक  समान  प्रवृत्ति  नही ंहै
 ।  उदाहरण  के

 तौर  उपलब्ध
 अनन्तिम  आंकड़ों

 के  1982  की  प्रथम  छमाही में  जमा  में  1302  करोड़  रुपए  की  वृद्धि हुई  जबकि

 इसकी  तुलना  में  1982  की  दूसरी  छमाही  में  5246  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  हुई  थी  जो  वर्ष

 1981  की
 इसी  अवधि  की  3574  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  से  अधिक  थी

 ।

 aa  ऋणंकर्ताओं  की  ऋण  आवश्यकताओं  का  निर्धारण  करते  समय  उनके  द्वारा

 विभिनन  स्रोतों  से  जुटाये  जाने  बाले  संसाधनों को  हिसाब  में  रखते  हैं  जनता  से  प्राप्त  जमा
 राशियां  शामिल  हैं  ।

 राजनयिक  से  जब्त  किया  गया  निषिद्ध माल

 1007.
 को  नारायण  चौबे

 :
 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि

 क्या यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  garg  अड्डे  पर  3  1982  को
 सीमाशुल्क  विभाग

 के  अधिकारियों  द्वारा  एक  अमरीकी  राजनयिक  तथा  उसकी  पत्नी  को
 रोका  गया  और  उनसे  लाखों

 का  निषिद्ध  माल  जब्त  किया  गया  |

 यदि
 तो

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उस  पर
 आगे

 की
 जांच

 का  ब्यौरा क्या  है  और  यदि  कोई  कार्यवाही को  गई
 तो
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 वह  क्या है  ?

 वित्त
 मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  :  से  दिल्ली  हवाई  अड्ड

 पर  स्थित  सीमाशुल्क  अधिकारियों ने  दिनांक  1-11-1982  को  अमेरिकी  इतवार  के  स्टाफ  के  एक

 ऐसे  अराजनयिक सदस्य  भर  उसकी  पत्नी के  चार  सूटकेसों  को  रोका  जो हांगकांग से  वायुयान

 द्वारा  पहुंचे  थे  ।  इन  सूटकेसों  की  3-11-1982  को  जांच-पड़ताल  किए  जाने  पर

 सियोनोकोवोलियम  और
 प्र  डनिसोलीन  घड़ियों  के  कलाई  की  घड़ियां  आदि  बरामद

 जिनका  लागत  बीमा  भाड़ा  सहित  कुल  मुल्य  लगभग  21-84  लाख  रु०  था  ।  इन्हें  सीमाशुल्क

 नियम  1962  के  अधीन  अभिहित  किया  गया  था 1

 18-1  1-1982  को  अमेरिकी  दूतावास  के  स्टाफ  के  उक्त  सदस्य
 ने  सीमाशुल्क

 अधिकारियों  को  लगभग  43,200  स०  के  मुल्य  की  270  ग्राम  भार  की  विदेशी  मार्क
 की

 सोने
 की

 17  छड़ें  भी  age  ae  दीं  जिनके  बारे  में  उसने
 बयान

 दिया  कि  उसने
 अप्रैल  1981

 में
 हांग-कांग

 की  अपनी  पूर्ववर्ती  यात्रा  के  दौरान  खरीदी  थीं  और
 जिनका

 उसने  अनधिकृत  रूप  से
 भारत

 में

 आयात  किया  था  ।  सोने  की  उक्त  छड़ों  को  भी  सीमाशुल्क  अधिनियम  1962  के  अधीन

 गृहीत  कर  लिया  गया
 |

 अनुवर्ती  कार्यवाही  में  ऐसे  दो  भारतीय  राष्ट्रिक ों  गिरफ्तार  किया  गया  जो  उक्त

 चारी  द्वारा  की  जा  रही  तस्वीर  की  गतिविधियों  में  अवतार
 स्त

 पाये  गए  थे  ।  भारत  सरकार
 के

 अनुरोध  पर  उस  BHAT  के  देश  द्वारा  उसे  वापस  बुलाये  जाने  पर  वह  अपनी  पत्नी  के  साथ

 4-12-1982  को  भारत  छोड़  कर  चला  गया  |

 राज्यों सें  ग्राम्य  बेक

 1008.  श्री  चिन्तामणि  पार्णिग्रहो  :  क्या  बिता  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  में  अब  तक  कितने  ग्राम्य  बैक  खोले  जा  चुके  हैं  ।

 वर्ष  1983-84  में
 विभिन्‍न  राज्यो ंमें  कितने  नये  ग्राम्य  बैंक  खोलने  का  विचार

 किया  गया  है  ;

 उड़ीसा में  ये  बेक  कहां-कहां  खोले  जायेंगे  ;  और

 (a)  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऐसे  ग्राम्य  बैंक  खोलने का  प्रयोजन और  कार्यक्रम  क्या है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जनार्दन  :  माननीय  सदस्य  को

 भाशय  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  से  है  ।  देश  के  19  राज्यों में  अब  तक  ऐसे  130  बैंक  खोले  जा  चुके हैं  ।

 इन  बैंकों  के  राज्यवार वितरण  को  दर्शाने वाला  विवरण  संलग्न

 वर्ष  1983-84  के  दौरान  18  नये  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोलने  का  प्रस्ताव  हैं  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  में  नये
 क्षे

 त्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  के  वास्ते  स्थानों  का  निर्धारण

 करना  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  है  तथा  ऐसे  स्थानों  का  वाणिज्यिक  की  शाखाओं  द्वारा
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 ऐसे  क्षत्र की  अपर्याप्त  छोटे/सीमांतिक  किसानों और  अन्य  कमजोर  ant  की  ऋण

 यकताओं को  पुरा  करने  में  ऋण-अन्तराल एवं  क्षेत्र
 में

 सहकारी  ऋण  ढांचे  की  स्थिति  को  ध्यान

 में  रखकर  किया  जाता  है  ।  उड़ीसा के  13  जिलों  में  से  11  जिलों  को  9  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 द्वारा  पहले  ही  व्याप्त  किया  जा  चुका  है
 ।

 इस  समय  उड़ीसा  में  नया  क्षत्रीय  ग्रामीण बैंक  खोलने

 का  कोई  प्रस्ताव नहीं  है  ।

 मुख्य रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कमजोर  वर्गों  की  ऋण  आवश्यकताओं की  पूति  करने

 और  ग्रामीण  बचतों  में  वृद्धि  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोले  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 बेक  का  राज्य-वार  विवरण

 स्थापित किए  गए  व्याप्त जिलों  को  संख्या

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  संख्या
 a

 (1)  (2)  (3)

 —

 1.  आंध्र  प्रदेश  10  14

 2.
 5  10

 3.  बिहार  17  27

 4.  गुजरात  5

 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू तथा  कमी  र
 19

 कर्नाटक
 12

 9.  केरल

 29 10.  मध्य  प्रदेश  16

 11.  मणिपुर

 12.  महाराष्ट्र

 13.  मेघालय

 11 14.  उड़ीसा

 15.  19

 16.  तमिल arg
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 pe  —_——  nn

 17.  त्रिपुरा

 18.  उत्तर  प्रदेश  30  36

 19.  पश्चिम  बंगाल  15

 130  222

 बम्बई  और  जयपुर  में  होटलों  का  निर्माण  करने  के  सिए  प्रोत्साहित  किए

 गए  संगठन ।

 1009.  श्रीमती  किन्नौरी  सिन्हा  :

 श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :
 व्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  एशियाई  खेलों के  दौरान  देश  में  भारी  संख्या  में  पर्यटकों के  आने  की  संभावना

 को  देखते हुए  बम्बई  और  जयपुर  में  होटलों का  निर्माण  करने के  लिए  कुछ  संगठनों  को

 प्रोत्साहित किया  गया  था  ;

 तो  ऐसे  कौन-कौन  से  संगठन  हैं  तथा  वे  किन-किन  नगरों  से  संबंधित  हैं  ;

 कौर

 प्रोत्साहन  के  रूप  में  उन्हें  मुहैया  की  गई  अन्य  सुविधाओं  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय के  राज्य  मन्त्री  खुर्शीद  आलम
 :  ate

 :  एशियाड  के  लिए  नई  दिल्‍ली  में  होटलों  के  निर्माण  हेतु  निम्नलिखित  संगठनों  को  अनुमति

 दी  गई  थी

 एशियन  होटल्स  लिमिटेड

 कॉस्मोपोलिटन  होटल्स  मिलि  मिटेड

 सिद्धार्थ  इण्टरकांटिनेंटल  होटल्स  लिमिटेड

 भारत  होटल्स  लिमिटेड

 सी०  जे०  इंटरनेशनल  होटल्स  लिमिटेड

 एन्टरेप्राइजेस  कारपोरेशनਂ  प्राइवेट  लिमिटेड

 भारत  प्ले  विकास  निगम

 होटल  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया
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 9,  आई०  टी
 ०

 सी
 ०

 वेल्कम  होटल  के  विस्तार  हेतु

 10.  इण्डियन  होटल  कम्पनी/डो ०  डी०  To

 एशियाड के  लिए  बम्बई  और  जयपुर  में  किसी  होटल  परियोजना को  अनुमोदित  नहीं

 किया गया  था

 (7)  उन्हें  सामान्य  नियमों  के  अनुसार  सुविधाएं दी  गई  थी ं।

 इलायचा  के  आयत  के  लिए  लाइसेंस

 1010.  श्री  पोएस  विज धरा धवन  :  क्या  बाशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ae  सच  है  कि  इलायची  के  आयात  के  लिये  कोई  लाइसेंस  जारी  किया  गया

 यदि
 तो  इसकी  कुल  कितनी  मात्रा  आयात  करने  का  विचार  किया  गया

 आयात
 करने

 के
 क्या

 कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम दुलारो  :  से  :  संबंधित

 आयात  लाइसेंसिंग  प्राधिकरणों  से  जानकरी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर

 रख  दी  जाएगी ।

 सोवा  frame  लिमिटेड  के  कमेंचारियों  के  लिए  आवासीय-गह

 1011.  श्री  एडुआर्डो  फेली रो
 :

 रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गोवा  में  और  विशेष  रूप  से
 वास्कोडिगामा

 कस्बे  में  आवासीय गृहों  की  भारी

 wal  और

 यदि  तो  गोवा  शिष्यों  लिमिटेड  ने  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  आवास  संबंधी

 योजनाएं  शुरू  करने के  क्या  उपाय किए  हैं  ?

 रक्षा  में  राज्य  मन्त्री  के०  पी०  सिंह  :  गोवा  में  मकानों  की  कमी

 गोवा  शिया  लिमिटेड  अपने  अधिकारियो ंके  लिए  24  मकान  बना  रही  16

 मकान
 ओर

 बनाने
 के  प्रस्ताव  पर  भागे  विचार  क्रिया  जा  रहा  कम्पनी

 उपयुक्त  भूमि  प्राप्त

 फेरने  के
 प्रयास भी  कर  रही  ताकि  सहकारी  आवास  योजनाओं  के  आधार  पर  अपने  कर्मचारियों

 के  लिए  एक  आवास  कालोनी  का  निर्माण  किया जा  सके  |

 सांगानेर हवाई  अड्डे  के  समीप  से  संबंधित  ग्लाइडर  का

 बुघटवाप्रस्त हो  जाना

 1012.  शी  एच०एन०  गोड़ा

 थ्री  डी०एम०पुत्ते  गौडा
 :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार ने  इस  बात  की  जांच  की  है  कि  28  दिसम्बर  x =  1982  को  सांगनेर

 हवाई  के  समीप  )  [  ग्लाइडर  कसे  दुर्घटनाग्रस्त  हो  और

 यदि  तो  इस  संबंध में  ऐसे  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ताकि  ऐसी  दुर्घटनाएं  फिर

 न

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०पी०  fag
 भोर

 ग्लाइडर  दुर्घटना

 का  पता  लगाने  के  लिए  अदालती  जांच  का  आदेश  दे  दिया  गया  है  ।  अदालत  का  निष्कर्ष  अभी

 प्राप्त  नहीं  हुआ है  |

 निवासी  भारतीयों  द्वारा  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  में  प  जी  निवेदन

 1013.  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  :  कया  वित्त  मंत्री  ae  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  बात  सरकार  की  जानकारी  में  भाई  है  कि  अनिवासी  भारतीयों  अथवा  विदेशों

 में  बसे  भारतीय  मूल  के  लोगों  का  भारतीय  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  में  शेयर  और  डिबेंचर

 के  रूप में  पूंजी  लाने  का  उत्साह  ठंडा  पड़ता  जा  रहा

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  इस  मामले  में  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  से  तक  :  चंकी  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  पूंजी

 लगाने से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  योजनाओं  केवल  1982  से  ही  ढील
 दी

 गई  इसलिए

 ऐना  कहना  कि  अनिवासी  भारतीयों  अथवा  विदेशों  में  बसे  भारतीय  qe  के  लोगों  भारतीयਂ

 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  के  शे  रों  और  डिबेन्चरों में  पूंजी
 लगाने

 का  उत्साह  ठंडा  पड़े  गया

 जल्दबाजी  होगी  ।

 आया  कारखानों  की  चमार  गेर-स

 कारी  क्षत्र  को  मैगजीन बकस  बनाने के

 sitet  दिया  जाना

 014.  श्री  इन्द्रजीत भ्  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  संच  है
 कि

 मेगजीन
 कसे  बनाने

 के  कुछ  ्  आयुध  कारखानों की  बजाय

 गैर  सरकारी  क्षत्र  को  दिये  गये  हैं

 यदि  तो  इस  कार्यवाही के  क्या  कारण  और

 क्या ये  आंध्र  मेल  कन्टेनर  बनाने  वाली  कलकत्ते  में  स्थित  एकਂ  प्रसिद्ध
 बहुराष्ट्रीय

 कम्पनी  को  दिये  गये

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मित्रो  (aft
 हैरी

 fag  जी  नहीं  ।
 इस  का  कोई

 मामला  अभी  तक  इस  मंत्रालय  के  ध्याम  में  नहीं  आया  है  ।

 ate  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।
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 स्टाक  एक्सचेंज  की
 प्रबन्ध-ब्पवस्था

 के  पुनगंडन  गी पो जर  ण

 1015.  थो  भी क्राम  जेन  :  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  स्टाक  एक्सचेंजों  की  सार्वजनिक  सेवा  संस्थाएं  बनाने  के  उद्देश्य  से  सरकार  की

 इनकी  प्रबन्ध  व्यवस्था  के  पुनर्गठन  की  कोई
 योजना '

 हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या है  ?

 वित्त  मन्त्री  प्रणव  :  तथा  पिछले  कुछ  |वर्षों  से
 सरकार  इस  आशय

 की  सुनिश्चित  व्यवस्था  करने  के  लिए  स्टाक  एक्सचेंजों  के  प्रबन्धकायें  को
 पुनर्गठित  *करने

 का  प्रयत्न

 कर  रही  है  कि  सरकारी  बडों  में  विभिन्‍न  हितों  का  व्यापक  प्रतिनिधित्व  ताकि  बोड़ें  निर्णय

 लेते  समय  स्टाक  ब्रोकरों  से  भिन्न  हितों  के  दृष्टिकोणों पर  भी
 विचार  करें  ।  1967  में

 तथा  अहमदाबाद  के  स्टाक  एक्सचेंजों
 को

 दुबारा  मान्यता  प्रदान  करने  के

 के  साथ  इस  आशय  की  एक  शर्त  बांध  कर  इस  दिशा  में  शुरूआत  गई  थी  कि  इन  एक्सचेंजों के

 नियमों  में  संशोधन  करके  यह  व्यवस्था  कर  दी  जाए  कि  इनके  शासी  बोर्डों में  एक  ऐसे  व्यक्ति  को

 नामजद  किया  जाए  जिसको  हिसाब  निक  प्रतिनिधिਂ  कहा  जिसका  प्रतिभूतियों  के  कारबार

 से  कोई  संबन्ध
 न  हो  और  जो

 सार्वजनिक  ख्याति
 प्राप्त  व्यक्ति  हो

 ।
 1980

 और  198]  में  इस

 उपबन्ध  को  हैदराबाद  और  कोचीन  के  स्टाक  एक्सचेंजों पर  भी  लागू  कर  दिया  है गया ।

 दिसम्बर  1982  में  बम्बई  स्टाक  एक्सचेंज के  नियमों में  भी  सरकार  के  अनुरोध  पर  संशोधन  किया

 गया  और  एक्सचेंज  के  शासी  छोड़  पर  तीन
 ''

 सार्वजनिक  प्रतिनिधियोंਂ  तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के

 एक  प्रतिनिधि  को  नामजद  किए  जाने  की  व्यवस्था  की  गई  ।  इन  प्रतिनिधियों  को  निकट  भविष्य  में

 ही  नामजद  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  अन्य  स्टाक  एक्सचेंजों  के  प्रबन्ध  को  और  अधिक  व्यापक

 आधार  पर  सुव्यवस्थित  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  विचार कर  रही  है

 काज  उद्योग  में  संकट

 1016.
 श्री  fo  बाला नन्दन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 निर्यात  मण्डियों  में  मन्दी
 आ

 जाने  के  कारण  काजू  उद्योग  को

 संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ;

 ऐसी
 पारम्परिक

 मंडियां  कौन-कौन  सी  हैं  जहां  हमारे  काजू  का  निर्यात  होता  है  ;

 निर्यात  व्यापार  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  अब  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी

 :
 काजू  की

 निर्यात  कीमत  में  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  गिरावट  आई  है  ।

 काजू  गिरी  के  निर्यात  के  लिए  परम्रारत  बाजार  हैं  ।
 आस्ट्रो

 संघीय  सं०  रा०  अमरीका

 सोवियत संघ  1
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 सामान्य  मुद्रा  क्षे  त्रों  तथा  अब  तक  पता  न  लगे  बाजारों में  बेचने  के  लिए  प्रयत्न किए

 जा  रहे  हैं  ।  काजू  निर्यात  संवर्धन  परिषद  द्वारा  अन्य  निर्यात  dada  उपाय  भी  किए जा  रहे  हैं  |

 सदस्य  सेना  मुख्यालय  में  जिन  स्टेनोग्राफर ों  को  पदोन्नति  में  गतिरोध

 उनको  पदोन्नति  के  अवसर

 1017.  Sto  अजित  कुमार  मेहता  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आन्दोलन कर  रहे  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  अध्यापक  संगठन  और

 सरकार के
 बीच

 समझौता  करने  के  उद  तय  से  ag  विचार  किया  गया  है  कि
 दिल्‍ली  के

 तेजो

 में  ऐसे  अध्यापकों  जो  15  वर्ष  की  सेवा  कर  चुके  अगले  प्री  में  पदोन्नत  कर  दिया

 जाए  और

 यदि  ef,  तो  वायु  सेना  मुख्यालय  में  जिन  स्टेनोग्राफर ों  की  पदोन्नति  में  गतिरोध  भा

 गया  उनके  साथ  व्यवहार  न  करने  तथा  15  AT  की  सेवा  पूरी  करने  पर  उन्हें  अगले  ग्र ड

 में  पदोन्नत  न  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के  ०पो  ०  सिह  और  दिल्‍ली

 विद्यालय  के  अध्यापकों  की  नियुक्ति  की  पद्धति  और  सेवा  शर्तें  आदि  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  के

 आशुलिपिकों  की  सेवा  शर्तों  आदि  से  बिल्कुल  भिन्न  हैं  इसलिए  इन  दो  वर्गों  के  पदों  में  तुलना  करना

 उचित  नहीं  हैं  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  विदेशी  कार्यालयों  का  नवीकरण

 1018.  श्री  ईरा  अनबारास  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  नियति  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  अपने  विदेशी

 लयों  के  लिए  गए  नवीकरण  का  ब्यौरा क्या  है  ;  और

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  अपने  विदेशी  कार्यालयों  के  इस  प्रकार
 किए

 गए  नवीकरण

 के  परिणामस्वरूप  निर्यात  में
 कितनी  वृद्धि  हुई  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  तथा  राज्य

 व्यापार  निगम  के  विदेशी  कार्यालयों  के  ढांचे  तथा  निष्पादन  का  इस  समय  मैंनेजमेंट  द्वारा

 पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  इस  इन  विदेशी  कार्यालयों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  निर्यातों

 के
 संवधन

 पर  अपेक्षाकृत  अधिक  ध्यान  दें  और  पिछले  ag  के  दौरान  555  करोड़  रु० के  वास्त

 विक  निर्यातों
 के  मुकाबले  1982-83  में  622  करोड़ रु०  का  निर्यात  लक्ष्य  प्राप्त करने  में  राज्य

 व्यापार  निगम  की  मदद  करें  |

 पदिचमोत्तर  और  पूर्वोत्तर  पहाड़ी  राज्यों  में  पर्यटन

 1019.  भरा  नारायण  चन्द  पराशर

 की  कृपा  करेंगे कि

 पय दर  और
 नागर  विमानन मिलनी  ag  बताने
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 (#)  क्या  भारतीय  पेंशन  विकास  निगम  ने  पश्चिमोत्तर  और  पूर्वोत्तर  के  पहाड़ी  राज्यों

 जम्मू  और  हिमाचल  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्ष  त्र  और  अरुणाचल

 त्रिपुरा  ओर  नागालैंड  में  पर्यटन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  कोई  योजना

 dare की  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  राज्यवार  योजना  का  ब्यौरा  है  ;
 और

 7)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  रेल  और  परिवहन  के  साथ  किसी  प्रकार  का  समन्क्क किये गया किया  गया

 है  और  तत्सम्बन्धी ब्योरा  क्या  है
 ?

 और  नागर  विमानन  के  क्त्र  खोद  आलम  (®)

 कर  असम  भोर  मेघालय  ५  राज्य  सरकारों की  भर  भारत्त  पयंटन  विकास  निगम  ने  इन

 राज्यों में  पेंशन  के  बिकास  के  लिए  एक  सामान्य  परिसर  क्य  योजना  तैयार  की  है  ।  भारत

 विकासनिगम
 ने  भी

 पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  उत्तर  पूर्वी  क्षत्र  के  राज्यों  में  ओर  जम्मू

 तथा  में  होटलौ/रेस्तराओं  के  निर्माण  के  लिए  प्रस्ताव  dare  किये  जो  धनराशि की

 लापता  और  व्यवहार्यता  अध्ययनों  के  संतोषजनक  होने  पर  निर्भर  हैं  ।  राज्यवार  स्कीमों  का  ब्यौरा

 दर्शाने  atat  एंक  विवरण संलग्न  है  ।

 जहां  कहीं  भी  जरूरी  पिता  रेलवे  और  परिवहन  सहित  सभी  संबन्धित  मंत्रालयों  के

 साथ  आवश्यक  समन्वय  रखा  जाता

 विवरण

 राज्य/संघ  शासित  आई०  टी  ०  डी०  पा०  द्वारा  आई  zto  डी०  सो ०

 क्षत्र का  नाम  जुटाई  गई  मौजूद मोजूदा
 सुविधाए

 वधवा  की  प्लान  स्कीमें

 |  2

 prt  rca  नन  ee  —  7175  औ  a

 (1):  ओर  कश्मीर
 स्यू  50  100  भैंसें  गुलमर्ग में  होटल

 भारत  पर्यटन  विकास वाला  एक  होटल  जो  TAT

 की
 अन्य  सुविधाए  जुटाता है  निगम  की  संयुक्त उद्यम

 पर्यटन  विभाग  की  आर  से  प्रबंध  स्कीम  के  अंतमें जम्मू

 आधार  फर  शालीमार  और  कश्मीर  सरकार

 धरिनमर में ध्कनिन्व में  ध्वनिक  शो  के  सहयोग  से  स्कीम

 फा  तैयार की  जा  रही

 कामिल

 कंगन  और

 मातंण्ड में  er

 निर्माण  करने  के  लिए
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 ig  es  ee

 राज्य  सरकार  से

 युक्त  स्थलों  का  अधिग्रहण

 करने  के  वास्ते  अनुरोध

 किया गया  है

 (2)  हिमाचल  प्रदेश  कुल्लु  ओर  मवाली  में  6  चालू  योजनावधि के

 कमरों  22  #3  और  10  कमरों  दौरान  कुल्लु  ओर  मनाली

 30  बैडो  वाले  यात्री  गृह  ॥  में  यात्री  wet  के  विस्तार

 को  परिकल्पना  की  गई

 है  ।

 (3)  उत्तर  प्रदेश  में  भारत  wed  विकास

 निगम  को  संयुक्त  उद्यम

 स्कीम  के  अन्तर्गत  उत्तर

 प्रदेश  जलयान  विकास

 निगम  के  सहयोग से

 प्रमुख  पर्यटक  केन्द्रों  पर

 स्थापित परियोजनाएं

 करने  के  लिए  संभावनाओं

 का  पता  लगाया जा  रहीं

 है॥

 (1)  meet  में  एक  परिवहन  भारत  पर्यटन  विकास
 (4)  असम

 निगम  की  संयुक्त  उद्यम
 यूनिट  जिसके

 फ्लीट  में  4  वाहन

 हैं  जिसमें  से  2  एम्बेसेडर  कारें  स्कीम  के  अन्तगेंत  गोहाटी

 एक  बड़ा  और  मिली  कोच  है
 ।  में  एक  होटल  की  €qT-

 पना की  जा  रही है  ॥

 (2)  पेंशन  विभाग  की  ओर
 से

 भारत

 में  24  बैडों  वाले  एक

 बन  गृह  का  परिचालन

 कर  रहा

 (5)  मेघालय  शल्य  सरकार  की  ओर  से  भारत  मेघालय  सरकार  की  और

 पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  से  भारत  अ  विकास
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 हक

 क  3

 ee भ  भ  od  svi?

 प्रबंध  आधार  पर  55  कमरों  निगम  ने  मेघालय में

 वाले  3
 स्टार  होटल-होटल  टन  के  विकास  के  लिए

 वुड  शिलांग  का
 परिचालन  छठी  योजना  1980-82

 किया जा  रहा  है  तेयार की  है  ।

 (6)  अरुणाचल  प्रदेश  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम को  संयुक्त  उद्य म

 के  अंतगर्त

 चल  प्रदेश

 विकास एवं  वित्त  निगम

 के  सहयोग से  55  लाख

 रु०  को  अनुमानित लागत

 पर  इटानगर में  20  कमरों

 वाले-स्टार॒  होटल  कां

 निर्माण  करने  को  aw

 बनाओं का पता का  पता  लगाया

 a

 शैफुल  ओर  कोलासिब में (7)  मिजोरम

 पयंटक el  का

 प्रबंध हाथ  में  लेने  के  लिए
 राज्य  सरकार से  सहयोग

 से  परामर्श  करके  करारों

 को  अन्तिम  रूप  दिया  जा

 रहा  gt

 (8)  मणिपुर  भारत  पये टन  विकास

 नियम  को  संयुक्त उद्यम

 स्कीमों के  अस्तंगत

 पुर की  राज्य  सरकार के

 सहयोग से  इंफाल  में  25-

 30  कमरों वाले  3  स्टार

 होटलों निर्माण  करने

 की  संभावनाओं  का  पतो

 लगाया जा  रहा  है
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 — el

 भारत  पर्यटन  धटिका
 (9)  त्रिपुरा

 निगम  की  संयुक्त  उद्यम

 स्कोर  के  अंतगर्त  अगर

 तला  में  एक  छोटे  होटल

 का  निर्माण करने  के  लिए

 संभावनाओं  का  पता

 लगाया जा  रहा  है  ।

 (16)  नीति  नागालैंड  औद्योगिक

 विकास  निगम  ढारा

 पुर  में  निर्माणाधीन  26

 कमरों  वाले

 होटल  को  हाथ  में  लेने  के

 लिए  भारत  पर्यटन  विकास

 निगम  ने  मैनेजमैंट की

 शर्तें  भिजवा दी  हूँ  t

 (Gd.  श्र  टी०  ance  क्यां  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  छि
 :

 at  सुच  है
 कि  देश  में  वर्ष  1982-83  अवधि  के  दौरान  आयात

 विदेश  व्यापार  में
 कितना  घाटा  हुआ  है  ;  और

 प्रतिकूल  व्यापार-संतुलन  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बौा्णिज्य  मन्त्रालय  ध  में  राज्य  रामदुलारी  :  1982

 तंक  उपलब्ध  भनन्तिर्म  आँकड़ों  के
 1982  के  दौरान  भारत  का  विदेश

 व्यापार  3327.63.  करोड़  रु०  रही  ।

 सरकार ने  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्‍न
 उपाय  किए  हैं  ताकि  आगे

 आने  वाले  समय

 मैं  भारत  विदेशी  व्केपारे  के  घाटे  कों  कम  किया  जा  सके
 ।

 इन  उपायों  में  ये  शामिल  है
 =ਂ

 1.  क्षमता
 तथा

 के
 प्रयोजनाओं  निर्यात

 हेतु  उत्पादन
 का  अलगਂ

 विनिर्माण  के  लिये  औद्योगिक  एकक  लाइसेंस  दिया  गया

 3.  frat  उत्पादन  के  लिये  प्रगतिशील  तथा  आधुनिक  प्रौद्योगिकी  आयातों  के  जिनसें
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 रायल्टी की  एकमुश्त  अदायगी  अन्तर्गत  अनुकूल  व्यवहार प्रदान  करना

 4.  सभी  100  प्रतिशत  निर्वात  अभिमुख  एककों  को  मुक्त  व्यापार  क्ष  त्र  जेसा  व्यवहार  ;

 5.  निर्यातों  हेतु  उत्पादन  बढ़ाने  के  प्रय  योजनायें  उद्योगों  की  विस्तारित  सुची  में
 स्वत

 विस्तार  की  अनुमति  देना  ;

 इंजीनियरी  को  कतिपय  मदों  तथा  अन्य  अभिमुख  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में

 यती  ब्याज  दर  पर  लदान-पूर्वे  ऋण  की  अवधि  को  135  दिन से  बढ़कर  780  fea

 किया  जाना

 7.  महानगरीय शहरों  में  ऐसे  एककों  जों  निर्यात के  लियें  उत्पादन  करतें  नयें

 औद्योगिक  उपक्रमों  पर  लगाए  गये  प्रतिबन्धों  में  चयनात्मक  छुट  देना  ;

 8.
 हाल  ही  में  स्थापित  छुक्जिम  बैंक  से  निर्वात  वित्त  का  प्रावधान  बढ़ाने  कीं  आशा  है

 9.
 इंजीनियरी  माल  के  निर्यातकों

 को
 उनकी  स्टील  की  आवश्यकताओं  की  पूरी  अन्त

 राष्ट्रीय  कीमतों  पर
 की

 जाती  है  ।  निर्यातकों  के  निर्यात  हो  जानें  कैं  वाद  ata

 कोमल  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  के  बीच  अन्तर  की  प्रतिपूर्ति  कर  दी  जाती  है

 | हैै  शुल्क  वापसी  के  सं वितरण  में  क्लिक  कों  कम  करनें  के  लिये  नीतियों  तथा  प्र क्रियाओं

 को  सरल  तथा  कारगर  बनाया  जाना

 11  सार्वजनिक  ef  त्रीय  उपक्रम  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  की  संभाव्यता  का  पता  लगाना ;

 12..
 नकद  मुआवज़  सहायता  मंजूर  करने  करें  नीति  31  1985 तक  की  तीन  ad

 की
 और

 अवधि  के  लिये  बढ़ा  दी  गई  है  ;  और

 13.  वर्तमान  आयात  निर्यात  1982-85  को  उत्पादकता  वर्ष  और  निर्वात

 क्षेत्र
 मे ंऔर  अधिक  तेजी  लाने  की  अत्यावश्यक  जरूरत  को  ध्यान  में  रखकर  तयार

 को  गई

 साथ
 हीं  प्रमुख  आयात  मदों  जैसे  कि  तिलहन  आदि  के  सम्बन्ध  में

 घरेलू  उत्पादनਂ  को  बढ़ाने  लिये  भी  प्रयास  किये  जा  रहें  हैं  ।

 आयकर  अधिनियम  के  ्य  छट  बाले  न्यास

 1021.
 शी  सुनील  मैत्री  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  ती  कृपा  करेंगे  कि

 आज  की  तारीख  तक  कितने  गैर  सरकारी  न्यास  अस्तित्व में  और

 (@)  उनमें  से  कितने  न्यासों  को  अंतगर्त  पुरी  छूट  दी  गई

 वित्र  पाल  में  मित्रो  opens  :.  मंगी  :
 सुना  प्रस्तुत

 नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  संगत  सांख्यिकीय  आंकड़े  अलग  से  नहीं  रखे  जाते
 ।
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 )  आयकर  1961  के  अत्यंत  निजी  न्यासों  को  पुरी  छूट  नहीं  मिलती ।

 आयकर  विभाग  में  वरिष्ठता  का  पुनरावलोकन

 1022.  att  सोमजो भाई  दामोर  :  क्या  fact  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  कार्मिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  ने  दिनांक  6  जनवरी

 1981  कार्यालय
 ज्ञापन  संख्या  20036/1/80-  इस्टैब्लिशमेंट  द्वारा  सभी

 मंत्रालयों
 और

 केन्द्रीय

 सरकार  के  विभागों  को  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  वरिष्ठता  के  आधार  पर  स्थायी  करने  व

 न  कि  कोटा  प्रणाली  के  आधार  पर  वरिष्ठता  के  पुनरावलोकन  आदेश  जारी  किए  हैं  ;

 क्या  आयकर  विभाग  को  सभी  शाखाओं  में  में उन  आदेशों को  लागु  कर

 दिया  गया  है  और  सभी  शाखाओं  में  आदेश  को  लागुं  करने  की  तारीख  क्या  है

 यदि  नहीं  तो  आयकर  विभाग
 की

 उन
 शाखाओं  के  नाम  हैं  जिनमें

 दिनांक 6  1981  के  उपरोक्त  कार्यालय  ज्ञापन
 को

 अभी
 तक

 नहीं  किया  गया  है  ;

 और

 आयकर  विभाग  की  इन  दोषी  शाखाओं  में कब  तक  इन  भादेशों  को  लागू

 करने  की  सम्भावना  है
 ?

 वित्त  स्ल्न्नालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाभिराम  :  से  आयकर  कर्मचारी  महा

 संघ  1978  से  यह  मांग  करता  आ  रहा है  कि  आयकर  विभाग  में  वरिष्ठता  तथा  पदोन्नति  के  yay

 के  लिए  मुल्  संवर्ग
 को

 अपनाया  जाय  ।  महासंघ  की  यह  विचाराधीन  रही

 महासंघ  को  मांग  को  देखते  कार्मिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  के  दिनांक  6

 1981
 के  कार्यालय  ज्ञापन  में  निहित  अनुदेशों  के  अनुपालन  के  लिए  आयकर  विभाग

 में
 अभी  aw

 उनकी  समीक्षा  नहीं  की  जा  सकी है  ।

 पुन्नालाल में  नौसेना के  पोतों  के  लिए  सूखा  बन्दरगाह

 023.  श्री  क्र  टो०  कौशल राम  :  कया  रक्षा  मंत्री बताने  की  कृपा  कि

 क्या  सरकार
 के

 ध्यान  में  यह  बात
 लाई

 गई  है  कि  तूतीकोरिन  के  नजदीक  पुन्नालाल

 में  नौसेना  के  पोतों  के
 लिए

 सूखे  बन्दरगाह
 के  लिए  40  फीट से  afar  डुबाव  की  आवश्यकता  है  ;

 भौर

 यदि  हां
 तो

 इस  परियोजना
 को

 ary  करेने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  रही  है
 ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ष्ह्
 पी०  fag

 जी
 नहीं

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 टेक्नोलोजी का  आयात

 1024.  श्री  जयनारायण रोत  क्या  यबाण्ज्यि  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  सरकार  का  विचार  टेक्नोलॉजी  का  आयात  करने
 का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारे
 :  से  वर्तमान  नीति

 की  शर्तों  के  अनुसार  सरकार  आधुनिक  और  उच्च  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  निर्यात  अभिमुख

 अथवा  आयात  ऐवजी  अथवा  घरेलू  उद्योग  को  भारत  में  विद्यमान  अद्यतन  टेक्नोलॉजी

 प्रदान  करने  के  लिए  ताकि  बदलते  उपभोक्ता  अधिमानों  को  प्रभावशाली  ढ़ग  से  पूरा  किया  जा

 सके  और  ।  अथवा  निर्माण  बाजार  में  प्रतियोगी  बन  टैक्नोलोजी  के  आयात  की  अनुमति  दे

 रही  23  1980  के  औद्योगिक  नीति  विवरण  में  यह  कहा  गया  है  कि  जहाँ  कहीं  बड़े

 art  का  उत्पादन  विदेशों  में  भारतीय  उद्योग  की  प्रतियोगिता  को  सरकार

 आधुनिक  टेक्नोलॉजी  के  प्रयोग  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचर  करेगी
 ।

 1982-83  के  लिए  आयात और  निर्यात  नीति  1)  के  अध्याय  19
 में  टे

 क्लोज़ा

 के  आयात  के  सम्बन्ध में  दिए  गए  उपबन्धों  को  भी  देखें  ।

 सीधे  करों  में  छुट  के  कारण  राजस्व  में  घाटा

 1025.  थ्रो  उत्तम  राठौर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  सरकार ने  पिछसे  दस  वर्षो  के  दौरान  पिछड़े  क्षत्रो ंके

 करण  को  प्रोत्साहन  देने  और  रोजगार  के  अधिक  अवसर  करने  की  दृष्टि  से  सीधे  कर  नियमों  में

 छूट  तथा  भास्कर  और  कारपोरेट  कर  देने  वाले  उद्यमियों  को  अनेक  प्रोत्साहन  दिये  हैं  ;

 इस  प्रकार  की  छूट  से  सरकार  को  राजस्व  में  कितना  घाटा  हुआ  है  ;

 क्या  किसी  स्वतंत्र  संगठन ने  पिछड़े  क्षेत्र में  उद्योगों  की  बृद्धि और  रोजगार की

 क्षमता  के  निर्माण  की  तुलना  में  राजस्व  में  हुए  घाटे
 का

 का  मूल्यांकन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  किए  गए  अध्ययन  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाभिराम
 :

 सरकार  प्रत्यक्ष कर

 1974  के  माध्यम  से  आयकर  में  धारा  80  जज  पिछड़  हुए

 क्षेत्रों में  नये  औद्योगिक  उपक्रम  अथवा  होटल  कारोबार
 स्थापित  करने

 के  लिए  प्रोत्साहन  दिये  जाने

 की  व्यवस्था  की  इस  धारा  में  यह  व्यवस्था है  कि  सभी  वर्गों  के  अन्तर्गत  आने  वाले  कर  दाता

 आयकर  अधिनियम की  आठवीं  अनुसूची में  विनिर्दिष्ट  पिछड़े  क्षत्रो ंमें  31-12-1970  के  पश्चात कि

 स्थापित किए  गए  औद्योगिक  उपक्रमों और  मंजूरशुदा  होटलो ंसे  उनके  द्वारा  प्राप्त  किए गए  लाभों

 के  20  प्रतिशत  के  बराबर  कटौती  के  हकदार  होंगे  ।  यह  उक्त  धारा  में  विनिर्दिष्ट  सभी

 शर्तों  को  पुरा  करने  पर  ही  मिल  सकती है
 ।  यह  औद्योगिक  उपक्रम  द्वारा '  वस्तुओं  का

 निर्माण  अथवा  उत्पादन  या  होटल  का  कारोबार  प्रारम्भ  किए  जाने  के  पु्वेर्तों  वर्ष  के  संगत

 से  शुरू  होने वाले
 10

 कर-निर्धारण  वर्षों  में  से  प्रत्येक में  उपलब्ध  है
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 आयकर  अधिनियम की
 धारा  80  जज

 में  निहित  कर  रियायतों के  कारण  होने  वाली

 राजस्व  हानि  का  तथा तथ्य  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सरकार  को  ऐसे  किसी  अध्ययन  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सरकारी  क्ष त्न  के
 उपक्रमों  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा के  अधिकारियों  की

 प्रतिनियुक्ति

 1026. श्री  के०  ए०  स्वामी :  क्या  बित्ता  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 ज़न  सभी  सार्वजनिक  क्षेत्र  यूनिटों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  भारतीय  फ्र शास
 मिक  सेक  के

 अधिकारी  प्रतिनियुक्ति  पर

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  ऐसे  सभी  अधिकारियों
 के

 काडर  का  ब्यौरा  देते  हुए

 सार्वजनिक  क्षेत्र  की
 इन

 कम्पनियों  का  पुरा  ब्यौरा  क्या

 म्गर्वजरिक  क्षत्र  की  यूनिटों  में  उच्च  पदों  पर  व्यावसायिक  व्यापार  प्रशिक्षण  की  कमी

 के  बावजूद  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की

 प्रतिनियुक्ति

 करने  के  क्या  कारण

 ओर

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  ऐसी  व्यर्थ  की  प्रतिनियुक्ति  कों  बन्द  करने

 के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रहीं हैं  2

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री

 पट्टाभिराम
 :  और  केन्द्रीय

 सरकारी

 क्षेत्रों  के  19  उपलों ae  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा के  35  अधिकारी  प्रतिनियुक्ति पर  हैं  ।  भारतीय

 प्रशासनिक
 सेवा  के  ऐसे  afumiFeat  के

 नाम/पदनास  स्त  इना  उद्यमों  के  नामों  कर  छ्विरण  संलग्न

 =
 a.  |

 और  सरकारी
 क्षे  ऋ  के  उपक्रमों  उच्च

 फ्रबन्घकीया
 के  चयन  पदों  नही

 कार्यात्मक  आवश्यकताओं  के
 अनुरूप  व्यक्तियों

 की  agar  तथा  अनुभव  के  आधार  पर  किया

 जाता  है  ।  इन  पदों पर
 भारतीय

 प्रयास
 सेवा  के  अधिकारियों  का  चयन  अन्य  लोगों  की  तुलना

 में  उनकी  बेहतर  के  आधार  पर  कया  जाता  है  ।'

 मौजूदा  नीति  के  अनुसार  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  का  कोई  जों  2500-

 3000.  रपये  के  वाले
 पद  पर  कार्य  2.  कय

 और  निम्न  स्तरीय  पद  पर  कार्य  करने  तीन  अधिक  प्रतिनियुक्ति  ae

 रह  सकता  है  ।  इस  अवधि  के  भीतर  उसे  में  अपने  मूल  में

 के  लिये  विकल्प  प्रस्तुत  पड़ता  1.

 चयन
 कीः  मौजूदा  चयन  के  renin  we  care  किया  जाता  ig

 कि  सरकारी  उद्यमों  के  भीतर
 हीਂ  प्रवस्धक्ीयः विकास  बढ़ावा  दियाः  जक  तक  कि  बाहरा

 से  कोई  विशेष  सुयोग्य  उम्मीद कार  सुलभ  न  हों  तो
 sar के  भीतर  हीं  ड्रोन
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 हारा  भर  दिया  जाता  जिस  उद्यम  में  कोई  उपयुक्त  उम्मीदवार  सुलभ
 न  हो  सरकारी  aT

 के  अन्य  उद्यमों  के  उम्मीदवारों को  अधिमान्यता  दी  जाती  सरकारी  उद्यमों  में  उपयुक्त  उम्मीदवार

 न  मिलने  पर  सरकारी  सेवा  और  गेर  सरकारी  क्षेत्र  जैसे  अन्य  स्नोतों  से  व्यक्तियों का  चयन  किया

 जाता है  ।

 विवरण

 31  1982  को  सरकारी  उद्यमों  मैं  मुख्य  कार्य  पालकों  कौर  क्राकरी

 निदेशकों  के  रिक्त  पद

 to  पद/उधम  का  नाम  पद  रिक्त  होने  की  तारीख

 क-मुख्य  कार्यपालक

 1.
 रिक्तियां  जिनके  लिए  सरकारी  उद्यम  चयन

 मण्डल
 ने  सिफारिशें  भेजी हैं  ।

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  इन्जीनिर्यारंग  प्रोजेक्ट्स  लि०  1.7.1982

 प्रबन्ध  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  7.6.1982

 अध्यक्ष एवं  प्रबंध  जेसप  एण्ड  कं  ०  1.12.1982

 19.8.1982 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  ग्राम  विद्युतीकरण  निगम

 28,2.1982 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  इण्डियन  केमिकल्स  कार पो ०

 1.12.1982 प्रबंध  इण्डियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  लि ०

 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  रही  धातु  व्यापार  निगम  1.8.1982

 प्रबंध
 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लि०  15.4.1982

 प्रबंध
 होटल  कारपो  ०  आफ  इण्डिया  1.4.1982

 10  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  भारतीय  चाम  व्यापार  निगम  23.5.1982

 11  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  6.5.198 2

 12  अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  भारी  इन्जींतियरी  निगम  22.11.1982

 13  प्रबंध  हिन्दुस्तान  केस  लि ०  23.8.1982

 14.
 अध्यक्ष  एवं  प्रबंध  कर्नाटक  एसटी  बायोटिक्स  एण्ड

 फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड
 नया  पद

 15  sad  राजस्थान  इलेक्ट्रॉनिक्स  ave  caries  लि०  नया  पद

 16  खंधा  नागालैण्ड qe  रू  पेयर  fires  fire  कया
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 ख-कार्यकारी  निदेशक

 1.  रिक्तियां  जिनके  लिये  सरकारी  उद्यम  चयन  मण्डल  ने  सिफारिशें  भेजी  हैं  ।

 ऋण  स०  पद  रिक्त  की  तारीख
 पद/उद्यम  का  नाम

 वि  यय  कि  क  क  Fe  ae

 15.7.1982 निदेशक  बर्न  स्टेण्ड  कं०  लि०

 1.9.1982 निदेशक  इंजीनियर  इण्डिया  लि ०

 30.1.1982 निदेशक  भारत  पेट्रोलियम  रहो  लि०

 1.1.1982 निदेशक  राष्ट्रीय  खनिज  विकास  निगम

 18.11.1982 निदेशक  इंजीनियर  इण्डिया  लगी

 नया  पद निदेशक  ),  इंजीनियर्स  इण्डिया  लि  ०

 नया  पद ब्रिज  एण्ड  रूफ  क०  लि ०

 नया  पद ब्रिज  एण्ड  रूफ  कं०
 लि०

 नया  पद मारुति  उद्योग  लि०

 10  नया  पद इण्डियन  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कं
 ०  लि०

 11  निदेशक  कोल  इण्डिया  लि ०  नया  पद

 12  नया  पद निदेशक  हिन्दुस्तान
 आर्गेनिक

 केमिकल्स  लि०

 13:  नया  पद इण्डियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मेस्यू  टिकट  लि  ०

 14  हिन्दुस्तान  लि०  नया  पद

 11.  सरकारी  उद्यम  चयन  मण्डल के  विचाराधीन  रिक्त  पद

 कार्यपालक  व्यापार  निगम  26.9.1981

 कार्यपालक  राज्य  व्यापार  निगम  31.7.1982

 निदेशक  ईस्ट ने  लि ०  1.2.1982

 कार्यपालक  खनिज  एवं  धातु  व्यापारिक  निगम  20.5.1981

 ब्रेसलेट  एण्ड  कं०  लि० प  a  1.11.1982

 निदेशकਂ  नेशनल  प्रोजेक्ट्स  कन्स्टूकशन  कार पो  24.12.1982

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  fate  25.  कि  0.  1982
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 क्र०  स ं०  पद  का  नाम  पद  रिक्त  को  तारीख

 ——  ——  .«  ील्‍एशएएय नाय

 8  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स लि  ०
 24.12.1982

 9  एवं  भारतीय  तेल  निगम  नया  पद

 10.  एवं  हिन्दुस्तान  शिष्यों  लि
 ०  नया  पद

 गोले के  तेल  का  आयात

 1027.  Sto  पी०
 जे०  कुरियन

 :
 क्या  वाणिज्य

 मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  पिछले  एक  साल  में  कुल  कितना  गोले  के  तेल  का  आयात  किया
 गया  ;

 क्या  फिलीपीन्स  से  गोले  के  तेल  का  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  मौर

 क्या  केरल  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  आयात  का  विरोध  किया  है  ?

 वाणिज्य  भन्त्रलाय  में  राज्य  मंत्रो  रामदुलारी
 :

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान

 आयातों के  बारे  में  जानकारी अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  1981-82  जुलाई  1981  तक

 आयात  किये  गये  नारियल  के  तेल  की  कुल  मात्रा  19,041 मे  ०  टन  थी  ।

 तथा  :  नारियल  के  तेल  का  आयात  राज्य-व्यापार  निगम  को  मार्फत  सारणीबद्ध

 है
 ।

 पंजीकृत  निर्यातकों  के  लिए  आयात  नीति  के  अंतगर्त  वसायुक्त  अम्लों
 ।  वसायुक्त

 एमिनों के  निर्यातों  के  आधार पर  प्रतिपूर्ति  के  रूप में  सीधे  आयात के  लिए  सीमित  प्रावधान  है  ।

 केरल  सरकार  ने  नारियल  के  तेल  के  आयात  का  विरोध  किया  था  लेकिन  सरणीकरण  अभिकरण

 ने  अब  तक  इंस  मद  का  कोई  आयात  नहीं  किया है  ।  सरलीकरण  अभिकरण  द्वारा  फिलीपीन  ने

 नारियल  के  तेल  की  आयात  करने  का  भी  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  हुआ  है  ।

 राज्य  के  स्रोतों  में  कमी  आना

 1028.  श्री  सोम  नाथ  चीजों  :  क्या  पत्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  मंहगाई  भत्ते  और  वेतन  में  संशोधन  के  कारण  राज्यों  की  समस्याओं

 के  बारे  में  जानकारी  है  जिसके  कारण  उनके  साधन  में  बहुत  कमी  आई  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  को  इस  पर  ant  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मन्त्री  प्रणव
 :  :  जी  ।

 राज्यों की  बारिक  आयोजना को  अन्तिम  रूप  देते  वेतन  और  महंगाई  भत्ते  में

 संशोधन  संभी  सम्भावित व्यय  को  हिसाब में  लेने  के  गशचात्‌ भ  राज्यों  के  संसाधनों  का  निर्धारण

 किया  जाता  है  ।

 स्वदेशी  प्री  आफ  मिल्स  का  राष्ट्रीयकरण

 1029.  श्री  आर०  एन०
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 ह  नटणणणण

 थी  चिंतामणि जन

 sit  राब  प्रधान  :  क्या  बाणधिज्य  मन्त्री  स्वदेशी  प्र  प  ars  मिल्स  का  कार्यक्रम

 के  बारे  में  22  1982  के  अवारांतिक  प्रश्न  संख्या  3170 के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1982-83  में  कायें  सम्बन्धी  स्थायी  परिणाम  क्या  रहे  हैं

 स्वदेशी  काटन  मिल्स  कं०  लिमिटेड की  सभी  यूनिटों और  इससे  सम्बन्ध  स्वदेशी

 माइनिंग  एण्ड  मंन्युफेक्चारिंग  कम्पनी  लिमिटेड  को  राष्ट्रहित  में  और  15000  से  अधिक  कामगारों

 को  रोजगार  देने  को  सुनिश्चित  करने के  लिए  तथा  सरकारी  बचें  से  आधुनिकीकरण कार्यक्रम  में

 तेजी  लाने  के  सिंह  भी  सरकर  qe  रूप  से  इसका  अधिग्रहण  करने  ake  राष्ट्रीयकरण  करने

 में  क्यों  झिझक  रही  है  ;  और

 यदि  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  ने  afer  के  Ta,
 1983

 में  पांच  शाल  पूरे

 होने  वाले  इन  के  आधुनिकीकरण  पर  कुछ  व्यय  नहीं  किया  है
 तो

 अभी  भी  इनका  तुरन्त

 कराने  करेने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  tse  मत्ती  (silat  रामदुलारी  ata  से

 1982  की  अवधि  के  दौरान  स्वदेस  अप  arn  face  को  5.53  करोड़  Fo  को  अनन्तिम  हानि

 हुई  ।

 तथा  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लि०  के  6  औद्योगिक  उपक्रमों  मिल

 का  उद्योग  तथा  1951  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  अधिग्रहण  कियां

 गयां  ae  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  अधिग्रहण  किये  गए  एककों  का  राष्ट्रीयकरण  किया

 जाएगा

 लद्दाख  में  के  लोगों  की  डाक  और  यात्रियों  के  लिए  है  लीकाप्टर  सेवा
 की

 मांग

 030.  श्री  पी०  नाम्यपाल  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया
 ag  सच  है  किं  weer  राज्य  के  घिरे  क्षेत्र  साहिल  और  समिति

 के  लिए

 रक्षा  मन्त्रालय  ने  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के  सहयोग  से  महीने  में  दो  बार  हैलीक्राप्टर  सेवा  चलाई

 है  और

 क्या  लद्दाख  के  जांचकर  के  लोगों  ने  भी  डाक  और  यात्रियों  के  लिए  हैलीकाप्टर  सेवा

 शुरू  करने  के  लिए  ऐसी  ही  मांग  की  है  और  यदि  तो  भारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  कया

 वाही  की  है  ।

 रक्षा  मन्त्रालय में  राज्य  मंत्री  के०  पी०  सिह
 :

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार के
 अनुरोध  पर  लाहौल  स्पीती  घाटी

 में  1983  तक  महीने  में  दो  बार
 हैलीकाप्टर

 सेवा  चलाने
 को  बात  मौन  ली  गई  है  ।
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 यद्यपि  जांचकर में  हैलीकाप्टर  सेवा  शुरू  करने  का
 एक

 प्रस्ताव  प्राप्त
 हुआ  हे  परन्तु

 इसके  बारे  में  अभी  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है
 |

 सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  तथा  अन्तर  सेना  संगठनों  में  कामे  कर  रहे  सिविलियन

 शादियों का  निलम्बन ।

 1031.  शी  रोतलाल  owt  बसी  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  हे  कि  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  तथा  अन्तर  सेना  संगठनों  में
 कर

 रहे

 अनेक  सिविलियन  कमंचारी  लम्बे  समय  से  निलम्बित  जिनमें से  कुछ  कर्मचारियों  को  न
 तो

 निलम्बित  किए  जाने  के  कारण  बताए  गए  हैं  और  न  ही  निलम्बल  के  विरोध  में  उच्च

 रियों  से  ait  कसने
 का

 अवसर  दिया  गया  है  तथा  कुछ  कर्मचारियों  को  मूल  नियम
 53

 के

 ठीक  उपबन्धों  के  अनुसार  निलम्बन  भत्ता  भी  नहीं  बढ़ाया गया  है

 अदि  हो  हंसे  निलम्बित  कर्मचारियों  का  ब्यौरा  क्या  उन्हें कब  निलम्बित

 किया  गया  उन्हें  नियुक्ति  किशुजाने  के  कारणों  े  अवगत  श्र  कराए  जाने  तथा  निलम्बन  भत्ता

 marge दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  कौर

 {m)  उनके  निलम्बन को  cae  करने  के  की  कई  edged का  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  सान्याल  में  राज्य  मन्त्री  के०  पी०  सिंह
 :

 से
 सशस्त्र  सेना

 मुख्यालय  dat
 के  आने  वाले  सशस्त्र  सेना  मुख्यालय  ag  अन्तर  शेवा

 संगठनों
 के  14

 सिविलियन  कर्मचारी  मुअत्तल  किए  गए  हैं  ge  सम्बन्ध में  ब्यौरे  विवरण में  द्विए  गए  हैं
 |

 इन  14  कर्मचारियों  में  से  11  कर्मचारियों  को  पुलिस  प्राधिकारियों  द्वारा  फौजदारी  के

 आरोप  में  गिरफ्तार  करने  के  फलश्वरूप्न  मुझत्क्तित  किया  गया  ॥  को  आचरण

 नियमों
 का  घोर

 उल्लंघन
 करने  की  वजह  से  मुअत्तिल्न  किकया  गा  ।

 केवल  एक  कर्मचारी  के  मामले  में  मुअत्तल  करने  के  कारण  नहीं  बताए  गए  क्योंकि

 उसकी  आरम्भिक  जांच  रिपोर्ट  पर  अभी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 9  कर्मचारियों के  मामले  भें  निर्वाह  भत्ते की  समीक्षा  की  नाई  है  ।  एक  मामले में  अभी

 समीक्षा
 का  काम  कहीं  हुआ  है  और  शेष  4  में  समीक्षा  की  जा  रही है  ।

 बेकिंग  भोंडे  लाइसेंस  के
 लिए  सहकारी  बैंकों

 के
 ०

 पत

 1032.  ser  प्रकाशन  चोधरी  :  बया  प्रदत्त  मंत्री  qe  बताने  कपा  कि

 उन  सहकारी  बैंकों  के  नाम  और  संख्या  कितनी  है  जिन्होंने  बैंकिंग  व्यवसाय  के  लिए

 लाइसेंस
 हेतु  आवेदन

 किया  है  ;  और

 ford  बैंक  आफ  इण्डिया  ने  इस  आवेदन  पत्रों  पर  क्या  कार्यवाही  की
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 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मंत्रो  जलावन
 :

 और
 :  1  1956  को

 1089  प्राथमिक  सहकारी  बैंक  जिनमें  वे  बैंक  भी  शामिल  जिन्होंने  इस  तारीख
 को

 ऐसे  बैंकों  की  स्थिति  प्राप्त  कर  ली  थी  जब  कि  बैंककारी  विनियमन  afafian,  1949  को  सहकारी

 बैंकों  के  लिए  लागू  किया  गया  था  ।  इनमें  से  149  बैंकों  को  भारतीय  रिज  बैंक  द्वारा
 लाइसेंस

 दे

 दिये  गए  थे  ।  सहकारी  बैंकों  पर  बैंककारी  विनियमन  अधिनियम  लागू  कर  दिये
 जाने  के  बाद

 से

 भारतीय  ford  बैंक  ने  177  नये  प्राथमिक  '
 सहकारी  बैकों  को  लाइसेंस  प्रदान  कर  दिये

 इनकी  सूची  अनुबंध में  दी  गयी  है  ।

 में  रखी गई  ।  देखिए  संख्या  5916/83

 समय-समय  नये  शहरी  सहाकरी  बैंकों  पंजीकरण  तथा  लाइसेंस  दिये  जाने  के  वास्ते

 आवेदन  प्राप्त  होते  रहे  हैं  ।  भारतीय  ford  बैंक  द्वारा  ये  आवेदन  सीधे  अथवा  राज्य  सरकारों  या

 अनेकों  अन्य  प्रवर्तकों  के  माध्यम  से  प्राप्त  किये  जा  सकते  हैं  ।  ऐसे  आवेदनों  पर  भारतीय  रिज

 बैंक  द्वारा  तभी  विचार  frat  जा  सकता  है  जबकि  यह  जानकारी  मिल  जाए  कि
 प्रस्तावित  बैंक

 वास्तव  में  सहकारी  किस्म  का  ऐसे  बैंक  की  आवश्यकता  उस  क्षेत्र  में  विद्यमान  बैंक  शाखाओं

 के  शाखा  जाल  के  परिप्रेक्ष्य  आवेदक  दानव  द्वारा  आवश्यक  विशेषज्ञता  तथा  अनुभव
 पर

 नियंत्रण होने  पर  निर्भर  है  ।

 इंडियन  एयर  लाइन्स  की  कार्यक्षमता  में  सुधार  लाने  हेतु  उच्च  अधिकार  प्राप्त
 समितियाँ

 1033.  को  एस०  ato  सिदनाल  :  क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  जताने  की

 कृपा

 क्या यह  संच  है
 कि  इंडियन  एयरलाइन्स  की  कार्य  क्षमता  में  सुधार  लाने  के  लिए दो

 उच्च  अधिकार  प्राप्त  समितियों  का  गठन  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  समितियों  द्वारा  विचार  किए  जाने  वाले  विशेष  पहलू  क्या-क्या  हैं  और

 समितियों  के
 कार्यकारण  के  परिणाम  कब  तक  मिल  जायेंगे  ?

 पेंशन
 और

 नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  खुर्शीद  आलम  :

 हां

 :  आरक्षण  हवाई  अड्डों  पर  सामान  संचार  यात्री

 सुचना  सेवा  तथा  भवनों  की  देखभाल  सहित  यात्रियों  के  लिए  सरलीकरण  तथा  सुविधाओं  में  सुधार
 की

 जांच  करने  तथा  उनमें  सुधार  करने  के  लिए  उपाय '  सुझाने  के  लिए दो  दलों का  गठन  किया

 गया है  ।

 ये  दल  अनवरत  रूप  से  कार्यान्वित जाने  के  प्रबन्धकों  को  अपनी  सिफारिशें

 करते

 निर्यात  लक्ष्य

 तय  नवा  यह
 ष  rst 1034.  शी  सैफुद्दीन  चौधरी  :  क्यां  वाणी  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :
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 is

 (a)  क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  में  रुपयों  में  निर्यात  का  कितना  लक्ष्य  रखा  गया  है  ;  और

 और  निर्यात  के  बीच  कितना  अन्तर  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मती  रामदुलारी  सिन्हा  चालू  वित्तीय  वर्ष

 1982-83  के  लिए  निर्यात लक्ष्य  8650  करोड़  रु०  का  है  ।

 1982-83 के  पहले  7  महीनों  के  लिए  उपलब्ध  अनन्तिम  आंकड़ो ंके  अनुसार

 भारत  के  निर्यात  तथा  आयातों के  अन्तराल  (4)  3327.63  करोड़  रु०  का  है  ॥

 बम्बई-बड़ौदा से  दिल्‍ली  के  लिए  दैनिक  उड़ान

 1035.  श्री  आर०  थी  गायकवाड  क्या  पर्यटन  और  शायर  विमानन मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 सरकार  का  विचार  बम्बई-बड़ौदा  से  दिल्ली  और  वापसी  के  लिए  बुकिंग

 गौर  पूरी  क्षमता  की  उड़ानों  को  देखते  हुए  सप्ताह  में  तीन  दिन  कीचालू  उड़ानों  के  स्थान  पर  दैनिक

 उड़ान  शुरू  करने  का  हैं
 ;  और

 यदि  तो  कब
 और  यदि

 तो
 इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 पये टन  भीर  नागर  विरासत  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  पयोद  आलम  :
 और

 इंडियन  एयरलाइन्स  का  1983  की  अपनी  गीष्मकालीन  समयसारणी  में  दिल्‍ली/बड़ौदा

 सैक्टर  तथा  वापसी  में  एक  दैनिक  उड़ान  प्रारम्भ  करने
 का

 प्रस्ताव  है  ।

 सिक्किम  में  उत्पादन  शल्क  और  आयकर  से  छट  प्राप्त  औद्योगिक  उपक्रम

 1036.  श्री  पी०  एम०  सब्ज़ा  :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सिक्किम  में  औद्योगिक  उपक्रमों  को  उत्पादन  शुल्क  और  आयकर

 से  छट  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  नीति  से
 सरकार  को  प्रतिवर्ष  राजस्व

 में  कित  घाटा  होता  है

 क्यां  सिक्किम  के  औद्योगिक  उपक्रमों  को  दी  गयी  करों  की  woe  पर  पुनर्विचार  करने

 का  प्रस्ताव  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाभिराम  से  :  जहाँ  तक  प्रत्यक्ष कर

 कानूनों का संबंध है इनको का  संबंध  है  इनको
 अभी  तक  सिक्किम

 में  लागू  नदीं  किया  गया  है  ।  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों
 को

 सिक्किम
 में  लागू  करने

 के
 प्रश्न

 पर  गृह  मंत्रालय के  साथ  विचार  विमर्श  करके

 समय  पर  समीक्षा
 की

 जा  रही  है
 ।

 केन्द्रीय  उत्पादनਂ  शुल्क  एवं  नमक  1944  को

 1  1983
 से  सिक्किम  राज्य  में  लगू  कर  दिया  गया  अकेले  सिक्किम राज्य  में  ही

 आद्योगिक  उपक्रमों
 को

 अभी  ae  कोई  छूट  wet  की  गई  हे  ।
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 कए

 माष्य  प्रदेश  में  पर्यटन  योजनाओं  को  लागू  करना

 1037.  श्री  पी०  रामगोपाल द्ष्भ  :  क्या
 प्रश्न  और

 नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 आन्द्र  प्रदेश  में  इस  वर्ष  oder  के  अन्तत  कोन-कोर्स  सी  लागू  की  गई  हैं
 ;

 और

 इस  वर्ष  कौन  सी  योजनायें लागू  की  जायेंगी  ?

 aged  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  |  area
 :  भोर

 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग
 ने  हैदराबाद  में  भारत  सरकार  का  एक  पर्यटन  कार्यालय  खोलने  के  लिए

 मंजूरी  दे  दी  है  ।  भारत  पेंशन  विकास  निगम  का भी  see  प्रदेश  यात्रा  और  प्यारे  विकास

 निगम  सहयोग  से  एक  संयुक्त  उद्यम  स्कीम  के  रूप  में  हैदराबाद  में  एक  होटल  का  निर्माण  करने

 की  योजना है  ।  होटल  एक  50  कमरों  वाली  परियोजना के  रूप  में  होंगा  जिसका  निर्णय  195.50

 लाख  रुपये
 की  अनुमानित लागत  से  किया  जायेगा  ।  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  की  वार्षिक

 योजना  1983-84  से  25  लाख  रुपये  का  एक  परिव्यय  शामिल  किया  गया  है  ।

 अवरोध  यात्रा  रियायत  के  स्थान  पर  एक-मुक्त  राशि  कसो

 1038.  सो तो भाई आर  ०  चौधरी

 श्री  भीखा भाई  :  नया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  कमेंचारियों  को  अवकाश  यात्रा  रियायत  eto  ato)

 के  स्थान  पर  एक-मुश्त  राशि  की  अदायगी  करने  का  अन्तिम  निर्णय  ले  लिया  और

 यदि
 तो

 उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाभिराम  :  ओर  wet  यात्रा  रियायत  की

 सुविधा  में  किए  गए  व्यय  कीं  प्रतिपूर्ति  के  लिए  व्यवस्था है  अर्थात्‌  कोई  भी  व्यक्त  प्रतिपूर्ति  की  मांग

 तभी  कर
 सकता  है  जब  पहले  यात्रा  पर  cae  ।  किसी  भी  व्यक्ति  के  स्थान  वास्तविक

 यात्रा  किए  बिना  गए  निश्चित  एक-मुश्त  राशि  की  अदायगी  करना  रियायत की
 भावना  के  अनुरूप

 नहीं  होगा  ।  यदि  दी  गई  एक  मुश्त  राशि  यात्रा  के  प्रयोग  में  न  लाई  जाएं तौ  यहं  प्रयोजन  बेकार

 हो  जाएगा  ।  इसलिए  इससे  पहले  कि  मामले  में  अन्तिम  निर्णय  लिया  जा  सके  इस  सारे  मामले  पर

 बहुत  सावधानी  से  विचार
 करना  |

 एशियाड  के  लिए  होटलों  के  निर्माण  हेतु  उपलब्ध  भूमि

 1038.  प्रो  पदवी-और  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि

 एशियाड  के  लिए  आने  वालें  को  आवास  उपलब्ध  कराने  के  लिए  दिल्‍ली  में

 कितने  होटलों का  निर्माण  किए  जानें  कीं  आधा
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 कितने  मामलों  में  होटल  मालिकों  को  रियायती  दरों  पर  उपलब्ध  कराई  गई

 थी  ;  और

 कितने  मामले  में
 होटलों  का  निर्माण  एशियाड  से  पहले  समय  पर  पुरा  हो  गया  था

 ?

 पेंशन और  नागर  विमानन  मन्त्रालय के  राज्य  मन्त्री  खुशामद  आलम  :

 एशियाड के  लिए  पर्यटकों को  आवास  मुहैया  कराने के  लिए  नौ  नई  होटल  परियोजनाओं  और

 एक  मौजूदा  होटल  के  विस्तार  के  लिए  अनु  मोहन  दिया  गया  था  ।

 पब्लिक  सेक्टर  के  एक  होटल  को  रियायती  दरों  पर  भूमि  दी  गई  ह द ory  ।

 सुचना  विवरण में  दी  गई  है

 विवरण

 कमरों  की कम  सं
 ०

 होटल
 का  नाम  होटलों  के  एसईसी

 कुल
 पु ०

 तैयार  कमरे  द्वारा  प्रयोग

 में  लाए  गए

 कमरे

 ऋस ना

 एशियन  होटल  588  250  150

 258  200

 सिद्धार्थ  कान्ती  नेपाल  156  120  45

 122  122 मौर्य  शेराटन
 122

 500  200

 300  136  35

 416  200

 425  100 मेरेडियन

 भारत  होटल  >00  100

 — 10  231  50  X

 अन्यत्र
 वैकल्पिक  आवास  की  पेशकश  की

 सुपर  ताप
 बिजली

 घर  के  लिए  रूसी  ऋण

 1040.  श्री
 बी

 oafo  देसाई  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  एक  सुपर  तापीय  बिजली  घर  की  स्थापना  के  लिए  भारत  और  रूस  के  बीच

 की  शर्तों  के  बारे  मेंਂ  मतभेद  उत्पन्न  हो  गया  है

 यदि  तो  क्या  मतभेद  होने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  ऋण  की  शर्तों को

 ओर  कड़ा  करना  चाहता  है  जिसमें  व्याज  की  दर  को  बढ़ाना तथा  भुगतान  की  '  अवधि को  घटाना

 शामिल  है

 इस  संबंध  में  भारत  का  क्या  दृष्टिकोण

 (=)  क्या  इन  शर्तों पर  केन्द्रीय  सरकार के  साथ  चर्चा करने  के  लिए  1982  में

 रूस के  उच्चस्तरीय  शिष्टमंडल  ने  भारत  का  दौरा  किया  था  तथा  कोई  औपचारिक fia  नहीं

 हो  सका था

 =)  क्या  रूस  से  तकनीकी  दल  ने  स्थल  का  निरीक्षण  किया  ;

 कया  रूस  के
 तकनीकी

 दल  ने  बताया है  कि  ऊर्जा  और  दोनों ही  मन्त्रालय

 बिजली  परियोजनाओं के  लिए  संशोधित  शर्तों  पर  रूसी ऋण  लेने ंके  इच्छुक  नहीं  और

 अन्तिम  निर्णय  कब  तक  किए  जाने  की  संभावना  है
 ?

 वित्त  सन्नो  प्रणव
 :  से  :  faeqraat  तापीय  बिजली  जिसका

 निर्माण  इस  समय  सोवियत  सहयोग  से  किया  जा  रहा  है  उसका  वित्तपोषण  दिनांक  10.12.19-

 80  के  52
 करोड़  रूबल  के  सोवियत  ऋण  के  ania किया  जा  रहा  है  ।  यहं  ऋण  20  वर्षों  की

 अवधि
 में  3  वर्ष

 की  छूट
 की  अवधि  सहित  वापसी  अदायगी  योग्य  होगा  ।  और  इसके  लिए  2.50

 प्रतिशत  वार्षिक  ब्याज  की  अदायगी  की  जायेगी  ।  सोवियत  सहयोग  से  और  तापीय  बिजली  घर

 कीं  स्थापना  की  संभावना  विचाराधीन  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रारंभिक  विचार  विमश  भारत-सोवियत

 कारी  दल  की  विद्युत
 संबंधी  ग्रुप  की  बैठक  में  किया  गया  था  जो  दिसम्बर  1982

 में नई  दिल्‍ली  में  हुई  जब  1982 में  सोवियत  समाजवादी  जनतंत्र  संघ  को  faa

 भारिक  संबंध  राज्य  समिति  के  उपाध्यक्ष  डाक्टर  लिटविनाको ंने  भी  भारत का  दौर

 किया  था
 ।

 चूंकि  विचार  विमर्श  अभी  तक  प्रारंभिक  अवस्था में  है  इसलिए  :  विचार  विमर्श  के

 परिणाम  का  अभी  अनुमान  लगान
 या  यह  बताना  समान  नहीं  है  कि

 इस  विषय  में  अंतिम  f
 निश्चय

 कब  तक  at  जाएगा  ॥

 कच्चे लोहे  का  निर्यात

 1041.
 श्री

 चिन्तामणी
 जैना  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  कि  :

 1980-81  और  1981-82  के  प्रत्येक
 वर्ष

 प्रत्येक  देश
 को

 कितना  कच्चा

 लोहा  नियति किया  गया  और  1982-83  के
 दौरान  कितना

 निर्यात  करने
 की  आशा  और

 वर्ष  1983-84 के  दौरान  कच्चे  लोहे  का  निर्यात  बढ़ाने  के
 लिए

 क्या  प्रयास  किए

 जा  रहे  हैं  ?
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 बाणी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  मतों  fen)  1980-81,

 1981-82  के
 दौरान  देशवाल  निर्यात  की  गई  लोहे  आर्थिक  की  मात्रा  तथा  1982-83  के  लिए

 लक्षित  निर्यात  संतान  विवरण  में  दर्शाये  गये  हैं  ।

 (@)  विश्व  इस्पात  उधोग  श्रत्पधिक  मंदा  हो  ज़ाने  के  कारण  लौह  श्रमिक की  मांग  में

 गिरावट भा  रही  है  ।  हमारे  लौह  अयस्क  के  निर्यातों  के  लिये  बजारों  का  विविधीकरण  करने  हेतु

 प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 गन्तव्य  स्थान  ae  लोह  anes के  नियति

 मिलियन  दन

 ———  क. य are

 गन्तव्य  स्थान  1980-8 I  1981-82  1982-83

 अनुमानित
 ति  ल्‍  ल  ा  a  aan

 जापान  ०सी  ०
 )  7.37  7.55  695

 को  )  6.75  8.94  9.00

 साऊथ  (THezt ०सी  ०  ह  1.48  2.45  2.20

 कोरिया  0.72  0.61  0.76

 की  ]  0.09  0.03  0.01

 afranr

 युरोप  की )  0.26  0.47

 कवल  खनिज  लथा  धाते  व्यापार  निगम

 आर  2.02  2.09  2-71

 3.04  4.09  2.71

 0.35  0.36  0.16

 हंगरी  0.11  0.06  0.01

 जर्मनी  0.46  0.68  0.62

 0.56  at 0.33

 a
 0.09  0.10

 0.05  0.11  0.16
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 सऊदी  अरब  0.04  0.11  0.19

 आबू  ary  0.15  0.16

 0.06

 0.04  0.03  0.02

 उतरो  कोरिया  0.13  0.03

 योग  23.49  25.94  26.32

 राजनयिकों हारा  तस्करों

 1042.  बो  ०बो०  देसाई  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  हवाई  अड्डे  पर  दिनांक  3  1982  को  एक

 अमरीकी  राजनयिक  को  उसकी  पत्नी  सहित  रोका  गया  और  उससे  सीमाशुल्क  विभाग  द्वारा  23

 लाख  रुपये  कोमल  का  निषिद्ध माल  ster  किया

 कया  यह  भी  सच  है  कि  घोटाले  में  ऐसे
 अनेक  राजनयिक पकड़े  गये  हैं  ;

 तस्करी कार्य  में  बड़ी
 संख्या

 में  राजनयिकों के  पाए
 जाने

 को  ध्यान में
 रखते  हुए

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 क्या  उनसे  निबटने  के  लिए  कोई  कानून  पेश  किंया  और

 यदि  तो  देसा  कब  किए  जाने  की  संभावना  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 ्

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मन्त्री  पट्टा  :
 दिल्‍ली  हवाई  अड्डे पर

 तैनात  सीमाशुल्क  अधिकारियों ने  1-11-1982  को  संयुक्त  राज्य  अमरीका के  दूतावास  के  एक

 अराजनयिक  कर्मचारी  att  उसकी  पत्नी  के  चार  सूटकेस  रोक  लिए  थे
 ।

 यह  दम्पत्ति  हांगकांग से

 हवाई  जहाज  हारा  पहुंची  थी  ।  3  1982  को
 इन  मुटकेंसीं  को  जाँच  करने  से

 सोन
 साइना

 को
 और  प्रिडिनसोलन घड़ियों  के  कलाई

 घड़िया
 आदि

 बरामद

 हुए
 ।

 इस  माल  का  लागत  बीमा  भाड़ा  सहित  कुल  मूल्य  लगभग
 21-84

 लाख
 रूपये

 था  और  इसे

 सीमाशुल्क  1962
 के  अधीन  अभिगृहीत कर  लिया  गया

 था
 1

 अब  तक  की  गई  जांच  पड़ताल से  यहं  पता  नहीं
 चलता  कि  मौजूदा  मामले  में

 ईतावास  के  कोई  अन्य  राजनयिकं/अराजनथिक  अन्त ग्रस्त  थे  ।
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 $s

 1982  के  दौरान
 सीमाशुल्क  अधिकारियों

 ने  दूतावास  के  6  राजनयिक/अराजनयिक

 कमेंचारियों  का  तस्करी  की  गतिविधियों  में  ग्रस्त  होने  का  पत्ता  लगाया  |  ऐसे  मामलों  में  सरकार

 ने  सम्बन्धि  देशों  की  सरकार  के  सहयोग  से  उचित  कायंवाही की  है  और  वह  इन  सरकारों के  साथ

 गोपनीय  arse  साधे  रखती  है  ताकि  दुरूपयोग  ऐसे  मामले  फिर  नहीं  होने  पायें  ।

 भर  सरकार  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  जिसके  अधीन

 तस्करी  में  अन्त ग्रस्त  राजनयिकों  के  खिलाफ  कार्यवाही  करने  के  लिए  किन्हीं  see  विधायी  उपायों

 को  लागू  करने  के  लिए  कहा  गया  हो  |

 विशेषाधिकार  व्यक्तियों  को  प्राप्त  इन  आयात  सुविधाओं  की  व्यवस्था  राजनयिक  और

 कौंसलीय  सम्बन्धों  पर  वियना  अभिसमय  के  अधीन  की  गई  है  जिसका  पक्षकार  भारत  भी  है  ।.  इन

 आयातों के  तरीकों  और  कुछ  मामलों में
 उनके  निपटाने

 को
 विनियमित

 करने  के  लिए  समय पर

 नियम  बनाये  जाते  रहे  आमतौर पर  इन  नियमों  का  पालन  होतो  रहा
 जब  भी  इग

 नियमों  उल्लंघन  होता  तो  आवश्यक  उपचारी  कार्यवाही  किये  जाने  के  साथ-साथ

 बधित  सरकार  को  भी  उसकी  सुचना  दी  जाती  है  ।

 भारतीय  वायुसेना  की  रूटीन  और  प्रशिक्षण
 उड़ानों

 की  जिनमें  मौतें  हुई

 1043.  श्री  अबू म  सेठी :

 श्री  रामलाल  राही  :  नपा  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वह  1981  और  1982  में  भारतीय  वायुसेना  को  नैतिक  और  प्रशिक्षण

 उड़ानों  के  दौरान  न  ऐसी  कुल  कितनी  दुर्घटनाएं  हुई  जिसमें  मौते  हुई  और  विमानों
 को क्षति

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  ये  विमान  बीयू-दुर्घटनाएं  विश्व  के  अन्य  देशों  में  होने

 वाली  दुर्घटनाओं  की  तुलना  में  काफी  चौंकाने  वाली

 यदि  तो  कया  ऐसी  दुर्घटनाओं  के  करणों  का  पता  लगाने  के  लिए  निगरानी  की

 कोई  प्रणाली  तैयार  की  गई  और

 क्या  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  और  ऐसी  दुर्घटनाओं  को  रोकने  के

 लिए  अन्य  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्री
 आर०  :  भारतीय  वायु  सेना  में  1981-82  और

 1982-83  में  प्रति  10,000  उड़ान  घंटों
 पर

 0.82  और  1,52  दुर्घटना  दर  रही  ।

 इससे  देशों  में  विमान  दुर्घटनाओं  के  प्रामाणिक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  इसलिए  ऐसे
 किसी  निर्णय  पर  नहीं  पहुंचा  जा  सकता  ।

 सभी  बड़ी-बड़ी  दुर्घटनाओं  की  जांच,जांच-अदालतों  द्वारा  की  जाती
 है  और  इस  तरह

 की  दुर्घटनाओं  से  बचते  के  लिए  उपचारात्मक

 लय  में  सक्रिया  तथा  अनुरक्षण  स्टाफ  द्वारा  और
 जहां  जरूरी  हों  किए  जाते  हैं  ।  थलसेना

 ties  फार्मेशनों
 में  भी  दुर्घटनाओं  के  कारणों  पर

 निगरानी  रखी  जाती  है  और  उपचारात्मक  उपायों  का
 अनुपालन  किया  जाता  है  ।

 126,



 लिखित  उत्तर 4  4190  )

 एना

 उड़ान  सुरक्षा  उपायों  को  बेहतर  बनाने  और  विमान  तथा  जमीन  पर  काम  करने  वाले

 विमान  के  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  को  व्यापक  बनाने  के  axa  में  अनेक  उपायों  पर  विचार  किया  जा

 रहा  हवाई  अड्डों  के  पास  पक्षियों  का  उड़ना  क्रम  कराके  पक्षियों  से  टकराकर  होने  वाली  विमान

 दुर्घटनाओं  में  बहुत  कमी  लाने  की  संभावनाओं  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उडीसा  रक्षा  प्रतिष्ठान

 1044.  श्री  न  सेठी
 :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  उड़ीमा में  रक्षा  प्रतिष्ठानों  क
 बारे  में

 13  1982  के  अतारांकित  tet  संख्या  5439  के
 उत्तर  के  संबंध  में  ag  की

 कपा

 करेंगे कि  :

 उड़ीसा  के  तटवर्ती  जिला  बालासोर  में  स्थापित  जाने  के  लिए  निश्चित  किए  गए

 नेशनल  टेस्ट रेंज  को  शीघ्र  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  किन  विशिष्ट  क्षत्रों  का  विकास

 शुरू  किया गया  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इसकी  विंमान  स्थिति  क्या  है
 ?

 रक्षा  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  के०  पी०  fag  नेशनल  टेस्ट  रेंज  सुविधाओं

 के  लिए  क्षेत्र  का  सामाजिक-आर्थिक  दृष्टि  से  सर्वेक्षण  किया  जा  रहो  है  ।

 चांदीपुर  के  पास  न्यूनतम  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  मंजूर  किया

 निर्माण-कार्यो  प्रगति  पर  है  ।

 सेना  में  कैप्टन  के  के  अधिकारियों  की  वेतनमान  को  अधिकतम  सोमा  पर

 पहुचने  पर  पदोन्नति

 1045.  श्री  निहाल  सिंह  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि

 सेना  में  कैप्टन  के  रक  के  उन  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी है  जो  अपने  वेतनम न

 को  अधिकतम  सीमा  पर  पहुंच  चुके  हैं  और  ग्रुप-डी  परीक्षा  पास  कर  चुके  हैं  लेकिन  जो  अभी

 पक  पदोन्नत  नहीं  किए  गए  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उन्हें  कब  तक  पदोन्नति  कर  दिया  जाएगा

 ज
 Wy  नै  1.12.1982 को रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सके  पी०  fag

 स्थिति  के  अनुसार  थलसेना  में  कैप्टन के  रैंक  के  335  ऐसे  अफसर  थे  जिन्होंने  भाग
 परीक्षा

 कर  ली  थी  ah  कैप्टन  के  वेतनमान  में  अधिकतम  तक  पहुंच  गए  थे  परन्तु  अभी  पदोन्नत  नहीं

 हुए  थे  ।

 अफसर  निम्नलिखित शर्तों  को  पूरा  करने  के  बाद  मेजर  के  स्थायी  रैंक  में  पदोन्नति  के  पात्र

 होते  हैं

 (1)  अफ्सर  ने  13  कज  की  सेवा  पूरी  कर  ली
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 (11)  निर्धारित  13  वर्ष  की  सेट सेवा के  भीतर  अफ्सर ने  पदोन्नति  परीक्षा भाग  पास

 कर  ली  ate

 (ILL)  सेवा  का  रिका  संतोषजनक  हो  ।

 आमतौर पर  स्थायी  रक  में  अदालत  करने  के  आदेश  जारी  करने  से  पहले  संबंधित  रक्षा

 लेखा  नियंत्रकों  और  रक्षा  लेखा  महानियंत्रक  के  साथ  परामर्श  करके  जांच  पड़ताल  संबंधी

 रिश्तों  पुरी  करने  में  थलसेना  मुख्यालय  में  तीन  चार  महीने  का  समय  लग  है  ।  परन्तु

 आदेश  उस  पिछली  तारीख  से  लागू  किए  जाते  हैं  जित  तारीख  को  अफसर  नेਂ  13  वर्ष  को  सेवा  पुरी

 उपयुक्त  335  अफसरों  ने  अपनी  13  वर्ष  की  सेवाਂ  नवम्बर/दिसम्बर  1982  में  पुरी  की

 है
 उनके  मामले  अंतिम  रूप  से  तयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 भारतीय  स्टेट  बेक  की  मेहसाना  और  गांधीनगर  शाखाओं  का  ठगा  जाना

 1046:  श्री  विजय  कुमार यादव  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे
 कि

 क्या  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  मेहसाना  और  गांधीनगर  शाखाओं  को  ठगा  गया

 है  और  लगभग  4  करोड़  रुपये  से  वंचित  किया  गया  है

 कया  इस  ठगी  का  पूर्ण  प्राप्त  करने  के  लिए  कोई  जांच  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी पूर्ण  ब्यौरा  कयों  है

 कया  कुछ  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया  हैं  और  प्रथम  सूचना  रपट  दर्ज  कराई  गई

 यदि  हाँ
 तो  तत्संबंधी ब्यौरा  क्या  हैਂ  ;  और

 इस  मामले  में  आगे  क्या  कार्यवाही  की  रही

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  उप  मन्त्री  दनादन  :  से  स्टेट  awe  ने  सूचित

 किया है  कि  1978 से  1982  क  कौ  अवधि
 गांधी  नगर  शाखा  में  एक

 क्लकंने  जालसाजी  की  थी  जिसमें  3.24  करोड़  रुपये
 की  रकम

 अख़्तर  स्त
 थी  ।  बैंक  ने  कायें

 प्रणाली में  करने  के  लिए  उपाय  fea  हैं  और  धन  बरामद  करने  के  लिए  भी  उसने  are

 वाई  शुरू  की  इस  :  आठ.-कर्म  चोरियों
 जो  इस  जालसाजी  के

 लिए  जिम्मेदार पाये  गये  मुअत्तल  कर  दिया  है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ने  भी  4  1982

 को  बैंक के  तीन  कम  चोरियों  और  तीन  अन्य  व्यक्तियों के  खिलाफ  मामला  दरजे  किया है  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो
 की

 जाँच  अभी  पूरी  नहीं  हुई  है
 ।

 भारतीय  tee  बैंक  ने  आगे  और  सूचित  है
 कि  1982  और  1982  तक

 की  अवधि  के  बीच  उसकी  मेहसाना  शाखा  में  2.16  लाख  काता  से aa  का  नाय की  कने
 गई  थी  बैंक नें
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 जाच  ब्यूरों  के  पास  शिकायत  दायर  को  है  जिसने  छक  मामला  दर्ज  किया  है  ।  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  द्वार  जॉच  पुरी  किये  जाने  तक  बैंक के  एक  कम  चारी  को  मुअत्तल  किया  गयाहै  ।  बैक  ने  सूचित

 किया  है  कि  set  ard  प्रणालियों बे  सुधार  करने  के  लिए  उपयुक्त  कारवाई  को  है  ।  इच  दोनों

 जान्तताजियों के  बारे  में  और  अधिक  ब्यौरा  देना  लोकहित में  नहीं  क्योंकि इससे  जांच  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ सां  ।

 छुपाई  गई  आय  को  सूचना  मिलने  पर  आयकर  विभाग  द्वारा  को  गई  कार्यवाही

 1047.
 शो  पीयूष  तरीको

 :
 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 ८

 क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि  आयकर  faa
 को

 छुपाई  गई  आय  के  बारे  में  महत्वपूर्ण

 दी  जाती  है  फिर
 भी  वह  छापे  मारने  में  प्रभावी  नहीं  है  और  सूचना  देने  वालों  को  पुरस्कार

 की
 धनराशि  देने  के  लिए  ara  पर  कोताही  नहीं  करता  है  ;

 यदि
 तो  1981  से  1983 तक  प्राप्त  हुई  सूचना पर  की  गई

 कार्यवाही का  माहवार  ब्यौरा  कया  है

 1981
 से

 1983  के  दौरान
 सूचना  देने

 वालों  को
 दी  गई  पुरस्कार

 की  राशी  का  माहवार  प्यारा  कया  है  ;  और

 छुपाई  गई  आय  की  सूचना  देने  के  लिए  atta  से  अधिक  व्यक्तियों  को  कथित

 करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पर्ट्टाभिराम
 :  नही ं।

 प्राप्त  हुई  तथा  एकत्र  को  गई  सूचना  के  आधार  हर  पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  आयकर

 बिभा  द्वारा  ली  गई  तलाशियों  की  संख्या  निम्नानुसार  थी

 ag  earn को

 1980-8}  3746

 1981-82 क  बिनी  OO  दि  42  §2

 1982-83  3459

 1993

 पुरस्कारों  के  महीने-वार  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  हैं
 ।

 पिछले  दो  वर्षों  में  अदी
 की

 Ue
 पुरस्कार  की  कुल  रकम  निम्नानुलार है  da

 1980-81  3,6  6,33  0-9

 1981-82

 है है  निरीक्षण  जिसे  सूचना  दी  जाती  राजस्व  में
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 होने  वाले  लाभ  जो  प्रत्यक्षतः  मुखबिर  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  कारण  हुआ  10  प्रतिशत  से

 अनधिक  पुरस्कार  प्रदान  करने  के  नियापक  मागं दर्शी  सिद्धान्तों  में  निर्धारित  शर्तों  के  तहत

 मंजूर  करने  हेतु  समक्ष  है  ।  जिन  मामलों  में  पुरस्कार  की  कुल  रकम  से  अधिक  होती

 उनमें  इसकी  म  जूरी  केन्द्रीय  अनाज  कर  बोड़े  द्वारा  दी  जाती  है  ।  इस  बात  को  बढ़ावा  देने  के

 लिए  कि  मुखबिरों  से  निरन्तर  सूचना  आती  रहे वर्तमान  मागंदर्शी-सिद्धान्तों  में  संशोधन  करने  का

 एक  प्रस्ताव  सरक।र  के  विचाराधीन  है  ।

 आवास  सहकारिताएँ  को  दिए  गए  ऋण  पर  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  व्याज  की

 दर  घटाना

 1049.  श्री  पीयूष  तिरकी
 :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  शहरी  विकास  की  केन्द्रीय  परिषद और  स्थानीय  सरकार  ने  जीवन

 बीमा  निगम  द्वारा  आवास  सहकारिताएँ  को  दिए  गए  ऋणों  पर  वसूल  की  जाने  वाली  व्याज  की

 दर  घटाने का  अनुरोध  किया है  ;

 यदि
 तो  इस  प्रस्ताव  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 समाज  के  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  आवास  कार्यक्रमों  को  त्वरित  करने

 हेतु  अन्य  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्ता  मन्त्रालय में  उप  मन्त्री  जर्नादन
 :

 :  जी

 जीवन  बीमा  निगम  शीर्षस्थ  सहकारी  आवास  समितियों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर

 इस  समय  12  प्रतिशत  विधिक  की  दर  से  व्याज  ले  रहा  है  ।  बाजार  में  दीर्घावधिक  ऋणों के  ब्याज

 की
 प्रचलित

 दरों  को  देखते  हुए  यह  दर  ठीक  ही  है  ।

 आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  लोगों  के  लिए  मकान  बनाने  की  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 करना  सरकार  के  नए  कार्यक्रम  का  एक  afara  अंग  है  ।  छठी  योजना  में  आर्थिक  दुष्टि

 से  कमजोर  वर्गों  के  मकान  बनाने  के  वास्ते  सरकारी  क्षत्र  से  प्रत्यक्ष  सहायता  की  परिकल्पना  की  गई

 है  ।  साधारण  बीमा  राष्ट्रीयकृत  बैंक  और  आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  भी  इस

 प्रयास  में  अपना-अपना  योगदान  दे  रहे  हैं  ।

 इस  प्रयोजन  के  लिए  जो  नीति  अपनाई  गई  उसके  अनुसार  न्युनतम  निर्माण-कार्य  के

 लिए  व्याज  की  रियायती  दरों  पर  तथा  20-25  at  की  अवधि  में  चुकाए  जाने  वाली  पर्याप्त

 राशियों  के  साथ  के  स्थलों  और  सेवाओंਂ  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।  यह  योजना  इस  आशा

 के  आधार  पर  तैयार  की  गई  है  कि  इससे  लाभ
 उठाने  वाले  कुछ  समय  अपने  मकान  में

 सुधार  करने  की  स्थिति  में  हो  जाएगे  |

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 1050.
 श्री  नवीन  राव थी

 :

 थ्रो  मोहन
 लाल  पटेल

 :  वाणिज्य  मंत्री
 ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :
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 )  क्या  सरकार  कृषि  उत्पादों  का  नि  ot
 fare  कर  है

 तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ;

 ह्य  1982-83  के  लिए  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  का  कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 और

 आगामी ae  1983-84  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  रामदुलारी
 :

 जी
 |

 राज्य  सरकारों  के  सक्रिय  सहयोग से  बढ़  हुए  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  के  जरिये

 काम  उत्पादों के  निर्यात  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।  कृषि  वस्तुओं  के  निर्यातों  को  व्यापार  मेलों  में  भाग

 लेकर  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडलों  के  आदान-प्रदान  तथा  चुनिन्दा  पदों  पर  प्रोत्साहन  देकर  प्रोत्साहित

 किया  जा  रहा  है  ।

 वर्ष
 1982-83

 के  लिए  लक्ष्यों  तथा  प्रमुख  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  का  ब्यौरा

 घाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 1983-84
 के  दौरान  कृषि  वस्तुओं  के  निर्यात  में  लक्ष्य  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विचरण

 ब्लू  1982-83  के  लिए  लक्ष्यों  तथा  प्रमुख  कृषि  उत्पादों  के

 निर्यात  का  ब्यौरा  दर्शाने  वालों  विवरण  ।

 मुल्य  करोड़  झूमें

 ht  a अनित

 1982

 1982-82

 a  ae  a

 तम्बाकू  उत्पाद  300.00  210.77

 काजू  ०
 एने०  एस०  एवं  |  160.00  111.66

 संसाधित  खाद्य  पदार्थ  220.00  192.00

 मसाले  इलायची  को  छोड़  70.00  41.97

 अरंडी  का  तेल  48.00  24.47

 18.00  9.93 चपड़ा  दाना

 चावल  गेर  बासमती  180.00  124.91

 64.09 बासमती  105.00

 8.  चीनी  120.00  74.05

 x  अनन्तिम
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 CES,

 /ETA  भारत  से  समुद्री  खाद्यों  के  आयात  पर  रोक

 1051.  श्री  शांतुभाई  बेटे  :  कया  arfotee  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  aa  है  कि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  की  प्रतिकूल  रिपोर्ट  के  आधार  परे  कटार

 ने  भारत  से  जैसे  झींगा  मछली  लावस्टर  आदि  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लंगा

 दिया है

 यदि  at;  तो  क्या  ऐसी  कोई  सरकारी  एजेंसी  नहीं है  जो  यह  सुनिश्चित  करे कि

 आयात  किए  जाने  वाले  समुद्री  खाद्यों  का  अपेक्षित  स्तर  न  गिरें  तथा  निर्यातक  गलत  तरीके  न

 अपनाए  ;  और

 क्यों  किसी  अन्य  देश  में  भी  भारतीय  सेमुद्री-खाद्यों  पर  रॉक  लगायी  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  पी०  ए०  जी  ।  कटार  ने  भारत

 आदि  से  मीटर  Parra  तथा  ली बस्ट र्स  कें  आयात  पर

 दी  है  क्योंकि  विश्व  स्वास्थ्य  संगठन  के  अनुसार  हैजे  के  जीवाणु  नदी/संमुद्र  में  उत्पन्न  हैं

 और  यह  उप-महाद्वीप  हैजा  saa  क्षेत्र  करार  स्वास्थ्य  चिनाय  पोषण  आधार  पर

 भारत  से  आयातों  की  निकासी  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया  है  परन्तु  नदीय  उत्पादों  के  सम्बन्ध

 में  पूर्ण  है  ।

 रोक  किन्हीं  क्वालिटी  मनकों  के  आधार  पर  नहीं  है
 ।

 जी  नहीं 1

 वाराणसी  में  लकडी  के  खिलौने  बनाने  के  उद्योग  सें  संकट

 1052.  श्री  नील  बदार  :  क्या  बोशिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वाराणसी  में  लकड़ी  के  खिलौने  बनाने  वाला  लघु  जो  अपने  माल  का

 निर्यात  करके  विदेशी  मुद्रा  अजित  करता  लकड़ी  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  इन  दिनौं  में  संकट

 में  है  ,  और

 यदि  तो  यह  संकट  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है
 ?

 मन्त्रालय  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  (  तथा  जनकारी

 एकत्र  की  रही  है  और  सभापटल  पर  रख दी  जाएगी  |

 renee  स्टील  के  आयात  में  भारी  वृद्धि

 1053.  घो  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  बताने  की  कपा क करेंगे  कि  क्या  वाणिज्य
 मन्त्री  स्टेनलेस  स्टील  की  सामग्री  के  निर्यात के  बारे  में  52

 अक्तूबर
 1982  के

 अतारांकित
 प्रश्न

 संध्या  3276  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :
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 ह

 3  1982  को  afer  भारतीस  सॉँसें  कपिल  उद्योग  ससोसिएशंन  के  साथ

 हुई  बैठक का  क्या  परिणाम  निकला  ;

 1979-80  और  1980-82  के  दौरान  स्टेनलेस  स्टील  के  आयात  में
 भारी  बुद्धि

 के

 क्या  कारण  हैं  ;  किन  देशों  से  आयात  किया  गया  था  और  स्टीले  की  आयात  की  भद  कीनिया

 देश  में  उपलब्ध  थी  ;  और

 जापान  और  अन्य  -  देशों  को  निर्वाह  किए  गए  कच्चे  लोहे  का  कुल  मुल्य  कितना

 और
 क्या  कच्ची  धातु  के  निर्यात

 को
 बन्द  करने  तथा  उनके  स्थान  पर  तयार  शुदा  माल  का  निर्यात

 करने  का  विचार हैं  ?

 वाणिजेयें मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  :  अखिल  भीस्तीवें

 tata  स्टील  जायँगे  एसोसिएशन  (qo  आई»  एस०  आई०  To)  द्वारा  मन्त्री  महोदय

 को  संबोधित  उनके  अभ्यावेदन में  उठाये  गए  विभित्त
 मामलों

 पर  3  1982  को  हुई  अंतः

 मंत्रालय
 बैठक  में

 विचारविमर्श
 किया

 wer
 थी

 ।  बैक
 में

 लेंगे  गए  निर्णयों की  शमिल  करते  हुए

 विचार-विमश  की  रिकीडि  टिप्पणी  fo  argo  Uo  एस०  ओर  को  भेजें  दी
 गई

 स्टेनलेस  स्टील  शीट्स के  लिए  आयात  नीति  और  वास्तविक  प्रयोक्ताओं को  उसका

 वितरण  1977-78  से  आगे  चरणों में  उदार  बनाया  गय  ।  उदारीकरण से  और  साथ  ही  इसके

 पहले  के  went के  em  स्टेनलेस  स्टीले
 का  में  निर्णय  कोसों

 की  eer बहुत  ऊंचा

 प्रीमियम  रहा  जिसका  मुख्य  कारण  इस  वस्तु  के  लिए  मांग  का  अनिश्चित  स्वरूप  का  होना  था

 उदाहरण  के  तत्काल  बाद  CHO  एम०  zo  सी ०  के  यहां  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  के  मांग  पंजीकरण

 1977-78  की  तुलना  में  1978-79  में  100  प्रतिशत  से  भी  अधिक के  हिसाब  से  तेजी  से  बढ़े  ।

 पंजीकरणों में  इस  वृद्धि के  आधार  पर  अगले  वर्ष  अर्थात्‌  1979-80  के  दौरान  स्टेनलेस  स्टील  के

 आयातों  को  बढ़ाया  गधा  ।  बाजार  के  सन्तृप्सि  स्तर  पर  पहुंचने  और  मांग  तथा  उठान  में  कमी  से

 इम  आयतों  में  भौरी  कमी  की  गेई  जैसा  कि  मिंम्नेलिखिंत  अकेलों से  देखा  था  wae है  ।

 aq  मात्रा में  टन

 1979-80  34942

 ४9  80-84  5464

 1981-84  3911

 1979-80  से  1980-82  के  वर्षों  के  दोरान  स्टेनलेस  के  आर्थी  त  देशों से

 किए  गए  :

 पश्चिम

 फिनलैड  और  दक्षिण  कोरिया  |  इस  अवधि  के  दौरान  आयातित  क्वालिटी  का  स्टेनलेस  स्टील  माल

 देश  में  पूरी  मांग  को  पूरा  करने  लिए  उपलब्ध  नहीं  था  |  सेलम  स्टील  संयंत्र  सि  a तम्बर  1981
 में

 a
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 शुरू  हुआ  और  तभी  भी  आयात  ate  आयातित मालਂ  का  निर्गम  सेल  के  साथ  परामर्श  करके

 है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  लिए  जापान  तथा  अन्य  देशों
 को  एम०  एम०  टी०  सी०  द्वारा लौह

 अयस्क  निर्यातों  का  मुल्य  नीचे  दिया  जाता  है  :

 करोड़  &o )

 aq  जापान  अन्य  देशਂ  योग

 1979-80  98.11  73.04  170.15

 1980-81  110.29  218.50

 1981-82  140.13  266.63

 लौह  अयस्क  के  निर्यात  को  रोकने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।  सरकार  देश  के

 औद्योगिक  आधार  के  विविधीकरण  के  साथ  तैयार  माल  के  निर्यात  का  dat  करती  रहेगी  तथा

 उसे  प्रोत्साहित  करती  रहेगी  ।

 मद्रास में  उपचर्या  ग्रहों  तथा  अस्पतालों पर  आयकर  के  छापे

 1054.  श्री  डी०  एस०  Vo  शिवा प्रकाशम  :  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa :

 क्या  ag  संच  है  कि  1982  में  मद्रास  के  आयकर  प्राधिकारियों  ने  राजस्व

 आसूचना  निदेशालय  की  देखरेख  के  अधीन  मद्रास  शहर  में  तथा  उसके  आसपास  स्थित  प्राइवेट

 चर्या  तथा  अस्पतालों  पर  छापे  मारे  थे  ;

 यदि  तो  उन  संस्थानों  के  स्वामित्व  संबंधी  ब्यौरा  और  पकड़ी  गई

 राशि  तथा  अन्य  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  मामले  में  सरकार  ने  आगे  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ait  पट्टाभिराम :  से  निरीक्षण  निदेशक
 नई  दिल्‍ली  द्वारा  जारी  किए  गए  प्राधिकारों  के  आधार  पर  6  1982  को  मद्रास

 में  निम्नलिखित  परिचर्या
 गृहों

 के  मामलों  में  तलाशियां  ली  गई  थीं  $a

 ]  देवकी  अस्पताल

 डा०  चाक लिंगम

 डा०
 मुत्तु से  तु

 डा०  पी०  ato  To  मोहनदास  सतलज
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 ा

 डा०  सोलोमन

 डा०  आर०  सुब्बारमण

 डा०  To  बी ०
 सलवारंगम

 डा०  क्लाकसिमिकान्तन

 9  एस०  एम०  क्लिनिक

 10  डा०
 बी०

 11  डा०  एम०  एस०  एमश्सन

 12  डा०  के०  Ho  रामलिंगम

 13  डा०  टी ०  Ho  शंमुधसुन्द  रम

 14  डा०  सी ०  से तिल नाथन  |

 डा०  के०  के०  रामलिंगम को  सचिव  एवं  स्वान
 ती  कठ  facror 8  ह  3

 प  TQute  अब्राहम  के  निवास-स्थान

 की  भी  तलाशी  ली  गई  थी  ॥

 इन  तलाशियों  के  को  प्रथमदुष्ट्या  लेखा-बाह्म  नकदी  पकड़ी

 गई  ।  कुछ  लाकर  सील  कर  दिये  गए  हैं  ।  बेनामी  रूप  में  किए  गए  निवेशों  को  दर्शाने  वाले  अपराध

 आरोपी  दस्तावेज  पकड़  गए  हैं  और  उनकी  छानबीन  को  जा  रही  है  ।  आयकर  अधिनियम  तथा

 अन्य  प्रत्यक्ष कर  अधिनियमों  के  अन्तगंत  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जायेगी  ।

 विभिनन  राज्यों  में  पावरलूम  लगाना

 1055.  श्री  डी०  एस०  ए०  दिव  प्रकादाम :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 var  पिछले  दो  वर्षों
 के

 दौरान  सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  को  पावरलूम  लगाने  का

 नियतन  किया  था  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को  कितने  पावरलूम  आवंटित  किए  गए  ;

 क्या  किसी  राज्य  ने  पावरलूम  आबंटन  बढ़ाने  के  लिए  अभ्यावेदन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  उन  अभ्यावेदनों  के  सम्बन्ध  में  सरकार
 की

 प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी :  हां
 ।

 एक  विवरण  dart  है  ।

 हां  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पावरलूम  क्षत्र  में  संपूर्ण  प्रस्तावित  विस्तार  को
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 सकता ॥

 विवरण

 हथकरघा  सहकारी  समितियों  को  आबंटित  करने  के  लिए  छठाँ  पंचवर्षीय

 योजना  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  आबंटित  पावरलूम  कोटा

 aaa वाला  विवरण

 at  कि er  oer  La  a  लि  fe  tee oe

 राज्य/संघ  शासित  क्षत्रों  के  नाम  7  सहकारी  समितियों

 को  आबंटित करेने  के  लिए

 ्  की  संखया  ।

 विनस  अ  क  द  ा  pee  फिक  म्

 2,000

 2,000

 2,000.

 2900

 2,000

 हिमाचल  प्रदेश  1,000

 1,000

 1,000

 1,000

 1,000

 सिविक  1.000

 1,000

 बिहार  1,000

 आंध्र  प्रदेश  700

 700

 कर्नाटक
 700

 मेध्य  प्रदेश  700

 700
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 अटाए

 1
 2

 DD

 600

 700

 उत्तर  प्रदेश  700

 पश्चिम  बंगाल  700

 दिल्लो  350

 पॉंडिचेरी  350

 ee  —  ण  नन

 25,000

 वेदों  में  ग्राहक सेया

 1056:,9  ए०  शिव  प्र का दाम  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 क़्या  भारतीय  रिज  बैंक  ने  1982  में  गैर  सरकारी सेक्टर  के  बैंकों  को  बैंकों

 में  ग्राहक  सेवा  पर  की  कोई  सिफ़ारिशें  भेजी  थीं

 होता  की  सिफारिशों  का  क्या  ब्यौरा है  ;

 क्या  ने  बैकों
 को

 यह  निर्देश  दिए  हैं  कि  ये  सरकार को  उन  सिफारिशों  के

 कार्यान्वयन में  हुई  रिपोर्ट  ;
 और

 यदि  at,  तो  क्या  gat  ने  ऐसी  रिपोर्ट  भेजी  हैं  उनका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप वित्त  मन्त्री  जनादेश  हां  ॥

 बैंकों  में  ग्राहक  सेवा  विषयक  कार्यकारी  दल  की  edgy  रिपोर्ट  को  प्रतियां  संसद

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।  रिज  बैंक  द्वारा  गैर  सरकारी  क्षत्र  के  अनुसूचित  बैंकों
 के

 नाम

 में  परिचालित  उक्त  रिपोर्ट  के  अध्याय  11,  में  विनिर्दिष्ट  सिफारिशों  को  क्रम  संख्या  विवरण

 में
 दी  गई

 भारतीय  बैंक
 को

 सम्बन्धित
 बैंकों

 से  अभी  सूचना  नहीं  मिली  है
 कि

 1982  में  परिचालित  सिफारिशों  को  वस्तुतः  किस हद  तक
 कार्यान्वित  किया गया  है  ।

 विवरण

 बैंकों  में  ग्राहक  सेवा  विषयक  कार्यकारी  दल
 की

 अन्तिम  रिपोर्ट  के
 अध्याय  उल्लिखित

 विन  er
 क

 ह
 इत  1982

 में  सरकारी  क्षत्र  के  सभी

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  में  परिचालित  किया या
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 ——

 I,  2,  5,  6,  8,  9,  11,  Z  ),  25,  26  ध  1,

 40,  46,  52,  53,  57,  9,  60,  6  64,  ्  66,  67,78,  84,  85,  86,  87,  90,

 92,  93,  94,  114,  115,  116,  117,  119,  120,  121,  122,  123,  124,  125,

 128,  129,  131,  132,  133,  137,  138,  140,  141,  142,  143,  144,  145,  146

 147,  148,  149,  150,  151,  152,  153,  168,  169,  170,  171,  172,  173,  174,

 175.

 चकराता  के  सिविल
 भाग  का  प्रवासन  fafaa  प्रबन्ध  को  सोचना

 1057.
 श्री  टी ०  एस०  नेगी  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चकराता  को  छावनी  और  सिविल  क्ष  त्रों  में  विभाजित  किया

 गया  है  जिससे  वहां  संदेहास्पद  स्थिति  और  सिविल  क्षेत्र  की  ओर  ध्यान  न  दिए  जाने  की  स्थिति

 हो  गई  है  तथा  वहाँ  के  निवासियों  में  मुनीम  दीवार  खड़ी  हो  गई  है  ;

 क्या  सरकार  का  दोनों  क्षेत्रों  में  मूल  नागरिक  सुविधाओं  का  समान  रूप  से  विकास

 करने  हेतु  ठोस  तरीका  अपनाने  का  विचार  है  और  यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  की  योजना

 का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्या  सरकार  का  चकंराता  के  सिविल  भाग  का  प्रशासन  सिविल  प्रबन्ध  को  सौंपने  का

 विचार  है  जैसा  कि  उनके  द्वारा  लम्बे  समय  से  मांग  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के०  पो०  सिंह  :  जी  नही ं।

 समग्र  वित्तीय  दबाव  के  भीतर  सरकार  की  पहली  प्राथमिकता  छावनियों  में  रहने

 बाले  सैनिक  टुकड़ियों  का  कल्याण  होती  है  ।  फिर  छावनियों  के  भीतर  रहने  बाले  सिविल

 जनता  की  जरूरतों  छावनी  बोर्डों
 के

 पास  उपलब्ध  साधनों  के
 ac  यथासम्भव

 सीमा

 तक  की  जाती  है  ।

 (7)  जी  नहीं  ।

 राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  के  लिए  दिया  गया  धन

 1058.  श्री  अशफाक  हुसन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मन्त्रालय  के  1980-81,  1981-82  और  1983-84  के  वर्षो ंके  बजट  में  राष्ट्रीय

 हथकरघा  विकास  निगम  को  कितनी  धनराशि दी  गई  ;

 इन  वर्षों
 के  दौरान  निगम  द्वारा  क्या  ard  किया  गया  और  उस  पर  कितना  घन  खर्चे

 हुआ
 ;

 कया  ag  सच  है  कि  क  |  रहि  दिए  ca  विकास निगम  अब  भी  कागजों में  है  और  अभी
 तक

 उसने
 कार्य  करना  आरम्भ नहीं  किया  है  :  और
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 यदि  तो  यह  किस  तारीख  स  काय  करना
 ज  छाए  कार

 आरम्भ  करेगा  और  कायें  क्षत्र  तथा

 संभावना  कया  है
 ?

 «

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  :  1981-82  के

 दौरान 2  करोड़  रु०  का  प्रावधान  जिसे  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि उस  वर्ष  के

 दौरान  निगम की  स्थापना  नहीं  हो  सकी  ।  1982-83  के  दौरान  राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम

 की  इक्विटी  को  अ  मदान  के  लिए  योजना  में  75.70  लाख  रु०  की  राशि  की  व्यवस्था  को  गई

 है  ।
 1980-81

 के  दौरान  कोई  प्रावधान  नहीं  था ।

 से  fara  पंजीकृत  हो  गई  है  और  अध्यक्ष  निदेशक  तथा  अन्य  ate

 निदेशकों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  आगे  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  जैसे  ही  इन्हें  अन्तिम  रूप

 दे  दिया  जाएगा  निगम  द्वारा  अपनी  nfafafirat  शुरू  कर  दिये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  यह  पुरे

 देश  के  लिए  होगा  ।  निगम  की  गतिविधियां  निम्नलिखित  रूप  में  हैं

 (1)  हथकरघा  क्षेत्र  के  रंजकों  तथा  रसायनों  जैसे  हैंक  यार्न  तथा  अन्य  कच्चे  माल  की

 अधिप्राप्ति  तथा  वितरण

 (2)  यथावश्यक  रूप  में  खुदरा  बिक्री  केन्द्र  खोलकर  हथकरघा  क्षत्र  में  उत्पादन  तथा

 मन  अभियान  में  तेजी  लाना  |

 गैर-सहकारी  क्षत्र  में  कताई  ।  रोलिंग  गतिविधियों  का  वित्त  पोषण  ।

 विदेशी  व्यापार  में  घाटा

 1059.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  |

 श्री  मोहन  लाल  पटेल
 :

 पा  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 fh
 क्या  1982  की  अवधि  के  दौरान त  1981  को  इसी  अवधि  की  तुलना

 विशेशी  व्यापार  में  घाटा  हुआ  था  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  करण  हैं  और  उन  वस्तुओं  के  क्या  नाम  हैं  जिनमें  व्यापार  में

 गिरावट  और

 हमारा  निर्यात  बढ़ाने  और  वर्ष  1982-83  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  उपाय

 किए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  :  1982

 के  लिए  विदेश  व्यापार  घाटा  अनन्तिम  तौर  पर  2060.23  करोड़  रु०  लगाया  गया  है  जबकि

 पिछले  ag  की  तत्संबंधी  अवधि में  2290.3  करोड़  रूज  का  अनन्तिम  घाटा  था  ।

 इस  अवधि  के  दौरान  भारत  के  समग्र  निर्यातों  में
 वृद्धि

 लगभग  16%  हुई
 |

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  सामान्य  मन्दी  की  स्थिति  तथा  साथ  ही  उत्पादक  देशों  के  बीच  dia

 eal  के  कारण  कतिपय  मदों  अर्थात्‌  काजू
 म मं द ा  TI  ॥  |  स्मरण  जूट  उत्पादकों
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 तथा  सुती  वस्त्रों  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  में  गिरावट  आई

 ध
 ध  सरकार  ने  निर्यातों  के  संवर्धन  तथा  लक्ष्य  प्राप्ति  के  लिए  अनेक  उपाय  किये  हैं  ।  इनमें

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :

 1  क्षमा  तथा  प्राधान्यਂ  के  प्रयोजनार्थ  निर्यात  उत्पादन  का

 अलग  किया  जाना ;

 वहां  निर्यात  हेतु  नई  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने  कीं  अनुमति जहाँ  उस  वस्तु  में
 भिन्नता

 हो  जिनके  विनिर्माण  के  लिये  औद्योगिक  एकक  लाइसेंस  दिया  गया  हो  ;

 निर्यात  उत्पादन  के  fat  प्रगतिशील  तथा  धुनिक  प्रौद्योगिकी  आयातों  के  लिये

 जिनमें  रायल्टी  कीं  एकमुश्त  अदायगी  sawed  अनुकूल  व्यवहार  प्रदान  करना  ;

 सभी  100  प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  को
 मुक्त  व्यापार

 क्षत्र  जेसा  व्यवहार  ;

 निर्यात  हेतु  उत्पादन  बढ़ाने  के  प्रयोजनाओं  उद्योगों
 की  विस्तारित  सुची  में  स्वत

 विस्तार  की  अनुमति  देना  ;

 इंजी  नियरे  का  कतिपय  मदों  तथा  अन्य  निर्यात  अभिमुख  उद्योगों  5  सम्बन्ध  में

 यती  ब्याज  दर  पर  लदान-पूछं  ऋण  की  अवधि  को  135  दिन  से  बढ़कर  180  दिन

 किया  जाना  ;

 महानगरीय शहरों  में  ऐसे  एककों  जो निर्यात  के  लिये  उत्पादन  करते  नये

 भौद्योगिक  उपक्रमों  पर  लगाए  गये  प्रतिबन्धों  चयनात्मक  छूट  देना  ;

 हाल  ही  में  स्थापित  एक्जिम  ae  से  निर्यात  वित्त  का  प्रावधान  बढ़ाने  की  आशा

 इंजीनियरी  माल  के  निर्यातकों  को  उनकी  स्टाल  की  आवश्यकताओं  की  पूर्ति

 ट्रीय  कीमतों  पर  की  जाती  है  ।  निर्यातकों  का  निर्यात  हो  जाने  बाद  घरेलू  कीमत

 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  कोमत  के  बीच  अन्तर  की  प्रतिपूर्ति  कर  दी  जाती  है  ;

 10  शुल्क  वापसी  के  संवितरण  में  बिलम्ब  को  कम  करने  के  लिये  नीतियों  तथा  प्रक्रियाओं

 को  सरल  तथा  कारगर  बनाया  जाना  ;

 11
 सार्वजनिक  क्ष  त्रीय  उपक्रम  के  निर्यातकों  को  बढ़ाने  की  संभाव्यता  के  पता  लगाना  ;

 12  नकद  मुआवजा  सहायता  मंजूर  करने  की  नीति  31  1985  तक  की  तीन  वर्ष

 की
 और  अवधि  के  लिये  बढ़ा  दी  गई  है  ;  और

 13  वर्तमान  आयात  तथा  निर्यात  1982-83  को  वर्षਂ  और  निर्यात

 क्षेत्र
 में  और  अधिक  तेजी  लाने  की  अत्यावश्क  जरूरत  को  ध्यान  में  रखकर  तेयार

 की  गई

 140



 4  1904
 )

 लिखित  उत्तर

 —  ————

 साथ  हीं  प्रमुख  आयात  we  जसे  किं  उर्वरकों  तिलहन  आदि  के  सम्बन्ध में

 घरेल  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  भी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 tare  निर्दोष  के  लिये  प्रोत्साहन

 1060.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  संया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  रेशम  निर्यात  के  लिए  कुछ  प्रोत्साहनों  की  घोषणा  की  है  ;  और

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  वे  प्रोत्साहन  कब  से  शुरू  होंगे
 ?

 चाशणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  :  हा

 रेशम  निर्यातों  के  लिए  प्रोत्साहनों  से  संबंधित  एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 विवरण

 1982 से  31.3.1985  तक  की  अवधि  के  लिए  tara  माल के  निर्यात

 नकद
 ्  सहायता  नोचे  लिखे  रूप  में  है

 :--

 1.10.85 से  31.3.1982  तक

 उत्पादन का  विवरण  कोप्र  भावी  दर

 1.  प्राकृतिक रेशम  के  पुस्तक  अथवा  बने  फैब्रिक्स  10

 प्राकृतिक  रेशम  की  पूर्णत  अथवा  बनी  साड़ियां  10

 प्राकृतिक रेशम  की  अथवा  बनी  मेंडिस  वस्तुएं  10

 प्राकृतिक  रेशम
 की  पुर्णतः  अंथवों  अंत  ay  सिलेसिलाये  परिधान  10

 5.  प्राकृतिक रेशम  के  एकता  अथवा  बनें  निटवियर  10 (  )

 नकद  मुआवजा  सहायता  के  निर्यातक  वर्ष  1982-83  के  लिये  आयात  तथा

 निर्यात  नीति  के  परिशिष्ट 17  के  अन्तर्गत  उल्लिखित  अनुसार  मुल्य  सीमाओं के  अध्यधीन १  बच्चे

 स्पेन  रेशम
 घायल  याने  तथा  रसायनों  के  आयात  के  लिए  लाइसेंस के  लिए

 भी  पात्र हैं  ।
 निर्यातकों  को  निम्नलिखित  को  शुल्क  मुक्त रूप  में  आयात  करने

 की
 भी  अनुमति

 हैः

 वर्ष  1982-83  के  लिए  आयात  तथा  निर्यात  नीति  के  परिशिष्ट  209  के  अन्तर्गत

 विनिर्दिष्ट  कतिपय  रेशम  उत्पादों के  निर्यात  के
 आधार

 पर  किसी  भी  ग्रेड  के

 तूती  कच्चे  ड्युपीयंन  कंच्चे
 ert  रेशम  तैथा  नायल  थाने  जेसा

 कच्चा  माल  |

 अग्रिम  लाइसेंसिंग  योजना  के  अन्तर्गत  निर्यात  दायित्वों के  आधार  पर  वर्ष  19872-

 83  के  लिए  आयात  तथा  निर्यात  नीति  के  परिशिष्ट  19  के  अंतगर्त  किसी  भी  ग्रेड
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 के  शहतूत कच्चे  इड्यूपीयन  कच्चे  रेशम  पन  रेशम  याने  तथा  नायल  याने

 जया  कच्चा माल

 निर्यातकों  को  दी  गई  अन्य  सुविधा  है  सार्वजनिक  सुचना  बैंक  पी  एन-50/82 दिनांक दिनांक

 1.6.1982 में  उल्लिखित  अनुसार  1.6.1982 से  31  3.1883  माल  के  निर्यात  पर

 शल्क  वापसी

 रंगीन टी  ०  वी०  सेटों  के  अजित  सीमा  घालक

 061.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 में  रहने  वाले  भारतियों  द्वारा  उदार  नियमों  के  अन्तर्गत
 भारत

 में
 रंगीन

 विजन  सेट  भेजने पर  भारत  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  सीमा  wen के  रूफ  में  अजित की  गई

 क्या  वह  नियम  अब  भी  उदार  है

 यदि  तो  इन  नियमों  को  कब
 तक

 प्रभावी  रखने  का  प्रस्ताव  है  ;
 और

 इस  सबंध  में  सरकर  का  क्या  कार्यक्रम  हैं
 ;

 बाशी  मन्त्रालय  में
 उप मन्त्री

 पी०  ए०  :  खुला  सामान्य  लाइसेंस

 23/82  दिनांक  11  1982  के  अधीन  आरम्भ की  गई  उपहार  योजना  के  अन्तरगत
 रंगीन

 टी०  वी०  सेटों
 के

 आयात  पर  अब  तक  वसूल  की  गई  सीमा  शुल्क
 की  राशि  55.80  करोड़  रु०  है

 प्रश्नाधीन  खने  लाईसेंस  की  अवधि 4  982  को )
 से

 समाप्त हो  गई  ।  इस  योजना  को  फिर  से  चलाने  का  इस  समय  als  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 छावनी  ate  के  लिए  वित्तीय  आबंटन

 1062.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश  में  कुल  कितने  छावनी  बोर्ड  काम  कर  रहे  हैं

 दो  वर्षों  में  प्रत्येक  छावनी  बोड़ें  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ;  और

 छावनी  ate  के  लिए  1983-84  के  वित्तीय  ag  में  निर्धारित  की  जाने  वाली

 वित  धनराशि  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  Fo  पी०  fag  देश में  62  छावनी  बोर्ड

 काम कर  रहे  हैं  ।

 इन  छावनियों  980-81  और ,.1  98  1-8.2  के  दौरान  रकम  विवरण

 दी  गई

 1983-84  के
 लिए  रकम के  आबंटन  को  aT  रूप  दिया  जा  रहा  है  |

 142



 4  1904  लिखित  उत्तर

 विवरण

 छावनियों  के  लिए  वित्तीय  आबंटन

 क्रम  सं०  छावनी  बो  का  नाम  1980-81  1981-82

 |

 1.  आगरा  13,50,000  12,14,000

 भदमदाबाद  8,7  5,000  12,27,500

 7:50,000  17,24,000

 4,20,636  2,97,000

 इलाहबाद  12,58,425  15,91,600

 अलमोड़ा  नਂ

 हा
 2,60,0.00

 अमृतसर  7,32,000  4,47,900

 औरंगाबाद  8,10,914  2,51,150

 10  4,61,600  4,21,200

 1]  बदामी  बाग  4,  ||  9,000
 8,  90,050

 12  बकलोल  4,38,700  4,39,800

 13  9,90,400  11,60,000

 14
 बैरक

 पुर  22,34,100  20,40,700

 बेलगाम 15  4,72,000  4,13,000

 16  कलानौर  1,88,800

 17  चकराता  4,  18,000
 3,47,000

 18  क्ले मेन  टाउन  3,67,000  4,64,000

 19  3,04,500  3,86,000

 20  डलहौजी  3,38,700  4,64,260

 21  22,10,000  -23,56,000

 22  देहू  रोड़

 23  दिल्ली
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 2  3  4

 24.  .9,27,400

 25.  दानापुर  13,44,300

 26.  फैजाबाद  9,13,000

 27.  फतेहगढ़  11,09,000

 28. '  फिरोजपुर  27,  0,  309
 21,69,117

 WY.  HTT  TC

 30  2,;78,100  4,36,474

 31  2,56,200

 32  4,89,000,  362,500

 33  .  21,54,500  £5,55;000

 34

 35  9,16,100  10,  1  1,0  20

 36  =

 37  walt  7,1  7,0  50  9,37,200

 38  खास  योल  5,11,400  000

 39  किसकी

 40  लाहौर

 41  .  लैंसडौन  8,30,000  3,48,000

 42  1,81,800  3,08,779

 43.  22,63,000

 श्वे  मथुरा  572,800

 4  17,7  1,100

 46.  मोरार
 3,55,900  3,08,000

 47.  महू  13,22,900  _9,67,000
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 1  2

 ee

 48.  नैनीताल  50,000

 49.
 srarrctae  15,76,200  pond:

 200

 50.  पचमढ़ी  6,82,400  6,98,000

 51.  पूना

 52.  रामगढ़  7,25,400  8,41,500

 53.  रानीखेत  87,000

 2,38,100  13,50,560

 55.  सेंट  थोमस  माउन्ट  15,400

 56.  सागर

 57.  सिकन्दरा बाद  28,96,900  17,55,800

 58.  सहारनपुर  4,08,000
 16,17,400

 59.  शिलाँग
 _

 4,57,300  97,000

 3,05,000 60.  सहायता  3,82,900

 61.  वाराणसी  3,21,000  2,45,000

 62.  वेलिंग्टन  18,30,000  11,27,000

 जोड़  4,53,54,325  5,06,27,470

 he  ent  ee

 सरकारी  स्वामित्व  के  काटन  कारपोरेदान  आफ  इण्डिया  में  हानि

 1063.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  सरकारी  स्वामित्व  के  कारण  कारपोरेशन आफ  इण्डिया  को  वर्ष

 1982-83  में  बड़ी  धनराशि  की  हानि  हुई  ।

 यदि  तो  हानि के  लिए  क्या  कारण  जिम्मेदार हैं  और  उन
 कारणों

 से
 कितनी

 धनराशि  की  हानि  हुई  है  ;

 वर्ष  1983-84  से  आगे  लाभ  कमाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  करने  का

 प्रस्ताव है  ?

 145



 25  1983

 वाणिज्य  मंत्रालय
 में

 राज्यमंत्री
 रामदुलारी  :

 से  प्रश्न में
 माननीय  सदस्य  का  अभिप्राय  वित्तीय  वर्ष  1982-83  से  है  और  1981-82

 198  1982)  इसके  बीच  में  आता  है  ।

 इस
 वर्ष

 के
 दौरान

 भार  य
 रुई  निगम  को  लगभग  26-65  करोड़  रु०  की  हानि हुई  ।  हानि

 इस  कारण  हुई
 कि

 रुई  वर्ष  1981-82  के  दौरान  देश  में  रुई  की  रुई  का  रिकार्ड
 जो  अनुमान  84  लाख  गांठे  के  कारण  काफी  सलभ  रही  ।  दूसरी  ओर  बम्बई  में  मिलों  में  काफी

 अरसे  से  चली  आ  रही  हड़ताल  और  साथ  ही  कुछ  राज्यों  में  बिजली  की  कटौती  तथा  अनुकूल

 अन्तर्राष्ट्रीय  रुई  स्थिति  के  कारण  निर्यातों  में  कठिनाई  के  कारण  घरेलू  खपत  में  अत्यधिक  गिरावट

 आई  ।  इसके  रुई  की  कीमतों  में  गिरावट  आई  ।  निगम  को  अलग-अलग  राज्यों  में

 कपास  की  खरीद  करनी  पड़ी  ताकि  रुई  उत्पादकों  को  लाभकारी  कीमतें  मिल  सकें  जबकि  इसके

 पास  निपटान  के  सीमित  साधन  थे  जिससे  इसे  लगभग  6-31  लाख  गाँठों  का  बहुत  अधिक  स्टाक

 जमा  रखना  पड़ा  और  इसे  19.5%  प्रति  वर्ष  के  ब्याज  सहित  स्टाक  बनाये  रखने  की  अत्यधिक

 लागत  देनी  पड़ी  जो  कि  लगभग  43.07  करोड़  रु०  बैठती  है  ।

 निगम  द्वारा  लाभ  अर्जित  किये  जाने  के  लिए  fea  गये  महत्वपूर्ण  उपायों  में  निम्नलिखित

 शामिल  हैं

 प  मांग तथा  पूर्ति  स्थिति  में  सन्तुलन  बनाये  रखने  हेतु  न  केवल  रुई  निगम  बल्कि  अन्य

 निर्यातक  अभिकरणों  को  भी  समय  पर  निर्यात  कोटे  रिलीज  करना  ।

 निगम  ने  समग्र  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  रखों  और  इसकी  वाणिज्यिक  क्षमता

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  एक  वितरण  नीति  बनाई  है  ।

 निगम  ने  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाने  वाली  मुद्रा  सीमा  के  अंतगर्त  कपास

 खरीदने  सम्बन्धी  नीति  अपनाई  है  जबकि  अधिक  मात्ना  में  खरीदारियां  केवल  मुल्य

 समर्थन  कार्यों  के  अंतगर्त  की  जाती  है  |

 निगम  का  केवल  एन०  टी०  ato  बल्कि  राज्य  वस्त्र  सहकारी  कताई

 खादी  ग्रामीण  उद्योग  आयोग  तथा  निजी  मिलों  जैसे  अन्य  संस्थागत  खरीदारों  को

 अपनी  बिक्री  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अपनी  बिक्री  में  वृद्धि  करने  के  लिए  निगम ने  साख
 भियादी

 बिलों  आदि  जैसी

 वित्तीय  सुविधाओं  के  विस्तार  और  रियायत  अवधि
 में  छूट  देने  का  निर्णय

 लिया  है  ।

 निगम  अपने  निर्यातों  की  मात्रा  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विदेशों  में  खरीदार  मिलों  के

 साथ  सीधे  सम्पर्क  स्थापित करने
 के  प्रयास  कर  रहा है

 अन्त  में  समय-समय  पर  सरकारी  स्तर  पर  नियमित  रूप  से  इसके  काय
 निष्पादन

 की  समीक्षा  की
 जा  रही है  और  इसके  कार्य  संचालन  एवं  वित्तीय  परिणामों  में

 सुधार  करने  के  लिए  आवश्यक  सुझाव  दिये  जाते  हैं
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 गणतन्त्र  दिवस  परेड  में  राष्ट्रीय तिरंगे  झण्डे  का  न  फहराना

 1064.  et  एन ०  ई०  हीरो
 :

 कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या यह  सच  है
 कि  26  1983  को  गणतन्त्र  दिवस  परेड  के  प्रारम्भ

 में

 राष्ट्रीय  ्  झंडा
 न

 फहराया  जा  सका  जब  सम्पूर्ण  राष्ट्र  उसकी  ओर
 देख

 रहा  था
 ;

 क्या  ag  भी  सच  है  कि
 झंडे

 को
 भूमि  से

 कई  बार
 खींचने  पर  भी  वह  खुल  नहीं  सका

 और  राष्ट्रपति  उसे  लिपटा  हुआ  छोड़कर  अपनी  कुर्सी  की  ओर  चले  गए  ;  और

 यदि
 तो

 इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 मन्त्री
 आर०  :  से  :

 यह  सच  है  कि  26  1983

 को  राष्ट्रगान  की  पहली  धुन  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय  ध्वज  नहीं  फहराया  जा  सका  क्योंकि  नीचे  से

 झटका  देने  पर
 ऊपर

 की
 गांठ

 नहीं  खुली  थी  ।  इसलिए  ध्वज  को  एकदम  नीचे  उतारा  गया

 गौर  गांठ  खोलने  के  बाद  फहरा  दिया  गया

 अच्छी  तरह  से
 जांच  की  गई  पिछली  प्रणाली  जो  अब  तक  असफल  नहीं  रही  थी  26

 1983  को  भी  अपनाई गई  थी  ध्वज  को  एक  नाईलोन के  रस्से  से  सादी  गांठ  लगाई  थी

 भारतीय  थलसेना  के  एक  कैप्टन  ने  ध्वजारोहण  प्रक्रिया  का  कई  बार  पूर्वाभ्यास  किया  था  ।  इन

 पूरवा भ्या सों  तथा  एहतियात ों  के  बावजूद  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  घटना  घटी

 अकाली  दल  के  आनन्दपुर  साहिब  प्रस्ताव  को  पूर्ण  समर्थन  देने  के  लिए  भूतपूर्व

 सैनिकों  का  अमृतसर  में  सम्मेलन
 |

 4065.  श्री  बो ०  बो०  देसाई  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 यह सच  है
 कि  23  1982  को  अमृतसर  में  हुए  5,000  भूतपूर्व

 सैनिकों  के  सम्मेलन  में  आनन्दपुर  साहिब  प्रस्ताव  को  अपना  सेन  देते  हुए  आठ  प्रस्ताव  पास

 किए  और  सभी  भूतपूर्व  सैनिकों  से  कहा  गया  कि  वे  इस  कार्य  में  अपने  सभी  संसाधनों  सहित  अकाली

 दल  की  सहायता करें

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  wage  सैनिकों  को  निर्देश  जारी  किए हैं
 कि

 उनके  राजनीतिक  गतिविधियों  में  शामिल  होने  को  भूतपूर्व  सैनिकों  के  नियमों  का  उल्लंघन  माना

 जाएगा  |

 यदि  तो  निर्देशों  के  बावजूद  भूतपूर्व  सैनिक  अकाली  गतिविधियों
 में

 शामिल

 हुए
 ;  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उनके  विरुद्ध  क्या  छकार्यव,ही  की  गई  है  अथवा  यदि

 कोई  कार्यवाही  नहीं
 की

 गई  है  तो
 अब

 कया  कार्यवाही
 की  जानी

 है  ?

 रक्षा  मन्त्री  आर०  :  जी
 1
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 जी  नहीं  ॥

 q |  |
 और  :

 प्रश्न  नहीं  उठता

 आयात  में  त्रुटिपूर्ण  क्ष  त्रों  का
 पता  चलना

 1066.  श्री  बी०  ato  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिकारियों  के  उच्चस्तरीय  ग्रूप  ने  आयात  में  त्रुटिपूर्ण
 क्षत्रों

 का  पता  लगाया  है  और  आवेदन  पत्रों  को  आगे  मंजूर  करते  समय  संघटकों  के  आयात  के  लिए

 आवेदन-पत्रों  की  ठीक-ठीक  छानबीन  करने  का  सुझाव  दिया  है  ;

 क्या  यह  भी  सोच  है  कि  इस  उच्चस्तरीय  ग्रूप  ने  आयात  में  त्रुटियां  दूर  करने  के

 रास्ते  निकालने  के  लिए  कई  बैठकें  की  हैं  जिससे  देश  की  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  का  पता  चलता

 ह ै;

 तो  इस  उच्चस्तरीय  ग्रूप  द्वारा  सरकार  को  क्या  उपाय  और  कदम  सुझाये

 गए  हैं ;  और

 यदि  तो  सरकार  हारा  इन  रिपोर्टों  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  ;  चूक कर्ताओं  के

 विरुद्ध  कहां  तक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  राज्यमंत्री  :
 से  1983-

 84  के  लिए  आयात  व  निर्यात  नीति  तैयार  करने  से  सम्बन्धित  मामलों  में  इस  स्तर  पर  कोई  ब्योरे

 नहीं  दिये  जा  सकते  ।

 यूरोपियन
 आधिक  समुदाय  के  साथ  व्यापार  में  घाटा

 1067  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  भारत  युरोपियन  आधिक  समुदाय  के  साथ  व्यापार  घाटा  1980-

 81  में  1300  करोड़  रुपये  पहुंच  गया  है  जो  कि  अब  तक  सबसे  अधिक है  ;

 यदि  तो  1975  से
 लेकर

 अब  तक  के  व्यापार के  आंकड़  क्या हैं  ;  और  इस  घाटे

 के  कार्य  के  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  स्थिति  भारी  मात्रा  में  फैली  माल  के  आयात  भौर  सर्विस  के

 कारण  उत्पन  हुई  है  ;  और

 ब्या  सरकार  के  पास  देश  की  अर्थव्यवस्था  के  रक्षण के  लिए  कोई  ठोस  योजना

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री
 रामदुलारी  :  (*),& से  (4)  197  5-76

 से  अब  तक  यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  देशों  से  किये  गये  आयातों  और  उनको  किये  गये  निर्यातों
 के

 ब्यौरे
 निम्नोक्त  प्रकार  हैं
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 er  ET  ट

 कर ate

 aq
 e

 आयात  निर्यात  व्यापार  शेष

 ——_—————————  ee  ए  ए  एएए  ए  लिव

 1096  854 1975-76

 1008  1395  +387
 1976-77

 1511  1594  "117 1977-78

 1978-79  2084  1560

 2174  1751
 1979-80

 1680-81  2732  1464

 हाल
 1981-82  2924  1460

 भारत  में  विकासात्मक  प्रयासों  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  के  कारण  Fo  ई०  सी०

 उपस्कर  तथा  औद्योगिक  कच्चे  माल  के  आयातों  में  वृद्धि  हुई  है  जबकि  घरेलू  कुछ

 उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  घरेलू  तथा  वैकल्पिक  बाजारों  के  प्रभाव  और  कुछ  अन्यों  में  ई०  Fo  सी ०
 की

 प्रतिबन्धक  नीतियों  के  कारण  ई०  ई०  सी०  को  भारतीय  निर्यातों  की  उतनी  तेजी  से  वृद्धि  नहीं

 हुई  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  अब  तक  की  कार्यवाही  निम्नोक्त  प्रकार  है

 (1)  एक  नये  वाणिज्यक तथा  आर्थिक  सहयोग  करार  जिसे  यूरोपीय आधिक  समुदाय

 और  भारत  के  बीच  घनिष्ट  व्यापार  तथा  आधिक  सम्बन्धों  को  बढ़ाने  के  लिये  तेयार  किया  गया

 1981  में  हस्ताक्षर  किये  गये  हैं  ।

 (2)  भारतीय  निर्यातकों  को  क्वालिटी  तथा  पैकेजिंग  विवरण  .

 डिजाइनों  सम्बन्धी  टेरिफ  तथा  गैर-टेरिफ  बैरियरों  आदि  के  बारे  में  बाजार  आसूचना

 एवं
 जानकारी  प्रदान  करने  लिये  ब्रुसेल्स  में

 भारत  व्यापार  केन्द्र  की  स्थापना  की  गई  केन्द्र

 पश्चिम  यूरोप में
 मेलों  में  भाग  लेने  के  लिये  और  व्यापार  मिशनों  को  भेजने  के  लिये  भारतीय

 रनों  को  समर्थन  प्रदान  करता  है  ।

 (3)  यूरोप  में
 व्यापार  मेलों

 में  भारत  की  सहभागिता  में  वृद्धि  gee  भारतीय

 उत्पादों के  लिये  कार्यशालांयें  आयोजित  भारतीय  मदों  के  लिये  व्यापारਂ  मिशन  प्रायोजित

 युरोप  में  बाजार  सर्वेक्षण  आयोजित  Fo  Fo  सी०  देशों  में  भारतीय  कार्मिकों  के  लिये

 प्रशिक्षण की  व्यवस्था  करने  के  अलावा  भारत  को  विशेषज्ञों  st  के  लिये  प्रतिवर्ष

 समुदाय  की  वित्तीय  सहायता  से  एक  भारत  न  Fo  सी०  व्यापार  संवर्धन  कार्यक्रम  आरम्भ  किया

 गया  है  ।
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 एएए  एएए

 (4)  सरकार  अपने  निर्यात  tat  क्त  प्रयासों  को  बढ़ाती  रहेगी  और  ई०  ई०  सी०  को  वस्त्रों

 जैसे  महत्वपूर्ण निर्यात  उत्पादों  के
 लिये  अधिक  उदार  व्यापार  नीतियां  अपनाने  के  लिये  राजी

 करेगी ।

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  हेतु  स्थापित  समिति

 1068.  श्री  हरिकेश  बहादुर  :  क्या  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  आयात  करने  और  विदेशी  मुद्रा  में  विमान  निर्गम  को  रोकने  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  ऋण  पर  निर्भर  होने  के  लिए  एक  समिति  बनाई

 टाइम्स  2,  12,  82)  और  यदि  तो  सरकार  द्वारा  निर्धारित  इन  द्वि-उद्देश्य  नीतियों  का

 ब्यौरा  क्या  है

 (a)  विदेशी  मुद्रा  के  संरक्षण  की  आवश्यकता  को  सरकार  ने  सर्वप्रथम  कब  महसूस  किया

 था  और  इस  दिशा  में  कदम  कब  उठाए  गए  थे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  विश्व  aa am) fefar बी  रिफिल बंक  ql  I4He  त  ऋण

 योजनाओं  के  अंतगर्त  उन  मदों  का  आयात  किया  जा  रहा  है  जो  सरलता  से  उपलब्ध  होती  थीं

 और  जो  देश  में  फालतू  है  और  यदि  तो  सभी  विश्व  बैंक  परियोजनाओं  के  लिये  आयातों  का

 अब  तक  कुल  मुल्य  क्या  है  ;
 और

 इस  असंतोषजनक  स्थिति  पर  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार
 है  ?

 वित्त  मन्त्री  प्रणब  :  सरकार  ने  भुगतान  शेष  की  स्थिति  को  ध्यान  में

 रखते  आयातों  को  कम  करने  का  सुझाव  देने  के  लिए  अधिकारियों  के  दल  का  गठन  किया

 है  |

 सरकार  का  लगातार  यह  प्रयास  रह  है  कि  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  साधनों  का  संरक्षण

 किया  जाए  और  इन  साधनों  को  केवल  उन्हीं  अनि वा यें  आयातों  के  लिए  खर्चे  जाए  जों

 आधिक  क्रियाकलाप  को  प्रोत्साहन  प्रदान  उत्पादन  बढ़ाने  अथवा  कीमतों  के  स्तर  को  बनाए

 रखने  के  लिए  जरूरी  हों  ।

 और  विश्व बैंक  परियोजनाओं  के  अन्तर्गत  जो  खरीद  की  जाती  है  ag  देश  के

 अन्दर न्यूनतम  बोली  के  आधार  पर  तथा  विश्व  व्यापी  टेंडरों  के  आमन्त्रण  द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय
 योगी  बोली  के  आधार  पर  दोनों  प्रकार  से  की  जाती  है  ।  विश्वव्यापी  टेंडरों  के  मामले  विश्व

 कीमतों  भारतीय  उपस्करों  और  सामग्री के  सम्बन्ध  में  15  प्रतिशत  की

 और  सिविल  निर्माण  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  7-1/2  प्रतिशत  की  तरजीह  करता  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 सफल  भारतीय  बौलीकर्तानों  को  उनके  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  माल  को  निर्यात  मान  करਂ

 caret  दिए  जाते  हैं  ।  इसके  परिणामस्वरूप  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतियोगी  बोलीਂ  के  अन्तर्गत  अधिकांश

 खरीद  देश  में  से  ही  होती  है
 ।

 केवल  उन  मामलों  में  आयातों  का  सहारा  लिया  जाता है  जब

 राष्ट्रीय  प्रतियोगी  बोली  के  अंतगर्त  विदेशी  बोलीकर्ता  टेंडर  जीत  लेता  है  और  इसलिए  आयात  की

 150



 4  ,  1904  लिखित  उत्तर

 —  मदों  जो  देश  में  सरलता  से  उपलब्ध  है  और  यही  फालतू  बाहर  से  मंगाने

 का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 महाराष्ट्र से  अर्जेन्सी  आगमों का  निर्यात

 1069.  छी  मघ  दण्डवत  :
 क्या  वाणिज्य

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  के  कोंकण  क्ष  त्र  से  अर्जेन्सी  आमों  का  बड़ी
 मात्रा  में

 निर्यात  किया  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  इसका  निर्यात  बढ़ाने  तथा  देश  के  लिए  और  अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमाने

 के  लिए
 आम-उत्पादकों  को  कया  सुविधाएं  और  रियायतें  दी  जाती  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप मंत्रो  पी०  ए०  :  भारत से  ताजे  आमों  का

 निर्यात  निम्न  प्रकार  था

 वह  मात्रा

 1980-81  6692

 1981-82  3280

 AT  ल-दिसम्बर  82.  8040

 निर्यात  आंकड़े  किस्म  वार  नहीं  रखे  जाते  ।  ताजे  आमों  के  कुल  निर्यातों  में  अल्फॉन्सो  किस्म

 के
 आमों  का  मुख्य  अश  रहता  है  ।

 आमों  तथा  अन्य  फलों  के  निर्वात  बढ़ाने  के  लिये  विभिन्‍न  निर्यात  dada  उपाय  किये

 गये  हैं  जसे  विशेष  वस्तु  हवाई  भाड़ा  दरों  का  निर्धारण  व्यापार  मेलों  में  भाग  व्यापार

 निधिमंडल  प्रायोजित  बाजार  पैकिंग  सामग्री  के  आयात  के  लिये  आयात  प्रतिपूर्ति

 लाइसेंस  देना  तथा  अन्य  प्रोत्साहन  ।

 भारत  द्वारा  जनेवा  में  जी०  ए०  gto  टी ०  मंत्रालय  स्तर  की  बठक  में  भाग  लेना

 1070.  थो  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यो
 मॉरिस  ने  गत  में  जेनेवा  में  जी०  To  Zo  दी ०  मंत्रालय  स्तर-की  बैठक  में

 भाग fe  था

 हों  चसके  क्या  परिणाम  और

 यह  बैठक  भारत  के  उद्देश्य  पूरे  करने  में  कहां  तक  सफल  हुई

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  दुलारी  :  नही ं।

 इस  बैठक  में  स्व सम्पत्ति  से  एक  संयुक्त  मंत्रिस्तरीय  घोषणा  पारित  की  गेई  जिसमें

 यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  राष्ट्रीय  आर्थिक  नीतियों  में  समरूपता  की  संरक्षणवादी  दबावों
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 गाट  नियमावली  को  अवहेलना  तथा  गोट  प्रथाली  के  कार्यचालन  में  कमियों  की  बजहਂ  से  बहुपक्षीय

 व्यापार  प्रणाली  गंभीर  रूप  से  खतरे  में  है
 ।  गाट

 सदस्य  देशों  ने  बहुत  से  विनिश्चियों:को

 स्वीकार  किया  जिनसे  इन  समस्याओं  पर  काठ  पाने  में  सहायता  मिलेंगी  i  इन  '  विनिर्णयों में  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  अन्य  संरक्षणवादी  दबावों  को  ऐसे  कोई  उपाय  न  जो  गाट  से  मेल  न

 खाते  हों  तथा  ऐसे  उपायों  से  जिनसे  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  सीमित  बने  अथवा  उसमें  विकृति

 का  वचन
 देना  शामिले है  ।  मंत्रिस्तरीय घोषणा  में  गाट  के  काय  से  सम्बन्धित  विशिष्ट  क्षेत्रों

 में  बहत  से  विनिश्चय  भी  शामिल

 जबकि  मंत्रिस्तरीय  बैठक
 के  समग्र  निर्णय  सन्तुलित  विद्यमान म  दीवाली  विश्व  अथ

 व्यवस्था  तथा  व्यापार  स्थिति  में  यह  समझा  जाता  है  कि  इस  aoa  में  भारत  सहित  विकासशील

 देशों  की  विशेष  चिन्ताओं  के  सम्बन्ध  wer  गया  संरक्षण बाद  का  प्रतिरोध  करने  तथा

 के  रुकावट  नियमों  का  पालन  करने  की  सामान्य  वचन  बद्धताओं  के  अलाव  सावधानी  उपाय

 के  बारे  में  समझौता  तेयार  करने  वस्त्र  तथा  कृषि  वस्तुओं  के  व्यापार  का  अध्ययन  मात्रा

 सम्बन्धी  प्रतिबन्धों  तथा  अन्य  गेर  ट  रिफ  उपायों  पर  ध्यान  देने  तथा  साथ  ही  विवादों  को  तथ  करने

 की  गाट  की  व्यवस्था  में  और  आगे  सुधार  करने  के  लिए  विशिष्ठ  निर्णय  किये  गये  वे  सभी

 विकासशील  देशों  के  लिये  लाभ  की  बातें  हैं  ।

 बी  आईपी  स्वीडन  के  लिए  हेलिकॉप्टर  का  चयन

 1071.  श्री  के ०  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  वायु  सेना  अपने  वी  आई  पी  स्ववेड्रन  के  लिए  एक

 कोर्ट  का  चयन  करने  के  लिए  पाश्चात्य  देशों  से  चार  भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  हेलिकॉप्टर  का  मूलयां

 कर  रहा  है

 यदि  तो  क्या  यह  इस  समय प्रयोग में  लाये  जा  रहे
 वी०  आई०  पी०  उड़ानों के

 लिए  सोवियत  रूस  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  एम  है  नीकाप्टरों  की  तुलना  में  अधिक  उपयोगी

 या  मितव्ययी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  हैं
 ?

 रक्षा  मन्त्र मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  के  पी०  fag  तेल  और  प्राकृतिक  गैस

 आयोग  के  अपतट  कार्यों  में  सहायता  पहुंचाने  और  भारतीय  वायु  सेना  के  संचार
 '
 संबंधी  कार्यों  को

 qa  करने
 के  लिए  चार  पश्चिमी  निर्माताओं  से  उपयुक्त  हैलीकाप्टर  सप्तध्दाकसें ने छि के  प्रस्ताव

 प्राप्त हुए  हैं  ।

 हैलीकाप्टर  के  नियम  कार्यों  को  ध्यान  मेरे  खाते  हुए  स़जा  मुख्या
 ज़ौकाप्टरों

 की  विशिष्टियो ंतैयार  कर  ली  है  और  जो  हैलीकाप्टर  इन  विशिष्टियों  के  अनुरूप  a  खरीदने

 का  प्रस्ताव है  ।

 (77)  प्राप्त  हुए  प्रस्तावों पर  विचार किया  जा  रहा  इस  बारे  में  और  ब्यौरा  बताना

 लोकहित  में  नहीं  होगा  1
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 भारतीय  वायसेना  के  लिए  अनुसंधान  ate  विकास  कार्यक्रमों  में  सधार

 1072.  श्री  के०  सालाना  :  कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  भारतीय  वायुसेना  को  आधुनिक  प्रोद्योगिकी  विकास  पर  आधारित

 विमान  और  अस्त्र लैस  प्रणाली  की  आवश्यकता  की  जानकारी  है

 यदि  तो  नए
 विचारों  और  डिजायनों  को

 तैयार  करने  हेतु  पुरानी

 डिजायनों और  आकारों  को  बदलने  के  बारे  में  ब्यौरा  कया
 जो  देश

 की  सुरक्षा  आवश्यकता  पूरी  करने

 में  समर्थ हो  ;  ओर

 तो  सुदृढ़
 क्षमता  का  विकास  करने  में  सफलता  प्राप्त  करने  आत्म

 निर्भरता  का  लक्ष्य  पूरा  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  भारतीय  वायुसेना  के  लिए  लघु  लड़ाकू  विमान

 बनाने  तथा  उन्नत  लघु  हेलीकोप्टर तैयार  करने  अनुसंधान  और  विकास  कार्यों  में  shaq  करने

 हेतु  बया  कदम  उठाए हूँ
 ?

 रक्षा  मन्त्रालय  में
 राज्य  मन्त्री  पो०

 fag  :
 भारतीय  वायुसेना  को  पुन

 सज्जित  करना  एक  लगातार  चलने  वाला  कार्यक्रम  है  और  सुनियोजित  योजनाओं  के  अनुसार

 पुराने  और  अमिलित विमानों  तथा  शस्त्र  प्रणालियों  को  क्रमिक  रूप  से  हटा  दिया  जाता  है  ताकि

 लब्ध  साधनों  भीतर  अति-आधूनिक और  समसांमाथिक  उ
 नके  स्थान  पर  लाए  जा  सकें  ।

 अभी  हाल  में  मौजूदा  पीढ़ी  के  विमान  जैसे  और  जगुआर  लाए  गए  हैं  और  सिराज

 2000  विमान  के  लिए  हाल  में  एक  संविदा को  गई  है

 नए  उपस्कर  लाने के  बारे  म
 फैसला  करते  समय  देशी  डिजाइन  और  स्वीकृत  समय

 सीमा  के  भीतर ऐसे  उपस्कर  का  विकास  करने  की  व्यवद्दायता  पर  हमेशा  विचार  किया

 जाता  है
 ।

 देश  में  प्रोद्योगिकी  आधार  भर  मूलभूत
 ढांचे

 को  छिदु  करने  के  भी  उपाय  किए  जा

 रहे  हैं  ताकि  विमान तथा  wes  प्रणालियों  की  भावी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने के  लिए  उनका

 देश  में  ही  विकास  किया  जा  सके  ।

 (a)  डिजायन  क्षमताओं  का  विकास  उन्नत  लाइट  हेलिकॉप्टर  और  लाइट  कम्बेट  विमान

 परियोजनाओं  में  शामिल  होता  है  ।

 बम्बई-सूरत-भावनयर-कच्छ के  लिए  घायुदूत  सेवा

 1073.  थी  उत्तम  भाई  एच०  पटेल  :  क्या  पर्यटन और  नागर  विमानन मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 कया  सरकार
 ने  बिस्वा-सूरत  भारी

 के
 लिए  वायु दूत चलाने  का

 friar  feat  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
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 क्या  सरकार  का  विचार  गुजरात-सौराष्ट्र को  कुछ  पिछडे  तथा  अदिवासी  क्षेत्र  से

 जोड़ते  हुए  कुछ  और  वायरस  सेवाएं  चलाने  का  है  ;

 यदि  तो  कैसे और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  कच्छ-बड़ौदा  को  के  साथ  जोड़ने  की  निकट  भविष्य

 में  सरकार की  कोई  योजना है  ताकि  गुजरात  के  कच्छ  और  सौराष्ट्र क्षत्र  के
 लोगों  को

 के

 लिए  सीधी  विमान  सेवा  मिल

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इस केन्या  कारण  हैं
 ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  ब्यौरे
 आलम  :

 नहीं  ।

 :
 प्रश्न  नहीं  हैं  ।

 और  :  वायु दूत  दिनांक  1  ~ ः दें  1983  से  बम्बई/कांडला/  अहमंदाबाद/कांडला

 बम्बई  सेवा  शुरू  करने  की  योजना  कर  रहा है

 :
 प्रश्न  नहीं  है

 ।

 और  :  इंडियन  एयरलाइंस  दिल्‍ली-अहमदाबाद-बम्बई से  और

 बड़ौदा
 -

 बम्बई  से  प्रचालन  कर  रहा  सौराष्ट्र
 कच्छ  क्षेत्र

 में  अन्य
 .

 स्टेशन  अर्थात्‌

 भावनगर  और
 राजकोट  बम्बई  से  जुड़ हुए  जहां  से  दिल्‍ली के  लिए

 सुविधाजनक  जोड़ने  वाली  विमान  सेवा  उपलब्ध  है  ।

 सौराष्ट्र
 और

 गुजरात  के  हवाई  भ्रष्ट डो च्  पर  हवाई  सेवाएं रद्द  करना

 1074.  भी  उत्तम भाई  एच०  पटेल  :  क्या पर्यटन और  नागर  विमानन  मन्त्री  ag  बताने

 की  कृपा
 करेंगे

 कि  और  गुजरात  के  विभिन्‍न हवाई  अड्डों  पर  1.1.82 से  31.-

 1.83  तक
 की

 अवधि
 के  दौरान कई  हवाई  सेवाएं  अनेक  बार  wast  गई  हैं  या  बिलम्ब से

 आरम्भ की  गई  हैं  ?

 पर्यटन  और  नागर
 विमानन

 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्शीद  आलम
 :  इडियन

 एयरलाइन्स  इस  क्षत्र  में  बम्बई  से  कई  सेवाओं  का  परिचालन  करती  है  जो  निम्नलिखित  स्टेशनों

 से  होकर  जाती  है  :

 भावनगर
 केशोद
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 ह  भज  पार बन्दर च्

 जामनगर  राजकोट

 दिनांक  1.1.82  से
 दिनांक  31.1.83

 की
 अवधि

 में  लगभग  69%  उड़ाने समय  पर  हुई  ।

 खराब  वाणिज्यिक  विमान  अनुरक्षण  भारी  जैसे  कारणों से  होने  वाली  प्ररंभिक

 उड़ानों  में  होने  वाली  देरियों  का  3.85%  रहीं
 ।

 प्रत्येक  विमान  दिन  भर  में  अनुक्रम  में  कई  उड़ाने

 करता  है  तथा  इनमें  से  किसी भी  उड़ान में  होने  वाली  देरी  के  परिणामस्वरूप  उस  दिन  उसके

 बाद  में  उस  विमान  से  की  जाने  वाली  सभी  उड़ानों  में  देरी हो  जाती  है  ।  इस  प्रकार  की  परिणाम

 के  स्वरूप  होने  वाली  देरियां  सबसे  अधिक  संख्या  में  लगभग  27%  रही  हैं  ।

 राज्य  कृषि  मन्त्रियों का  सम्मेलन

 1075.  श्री  कमला  मिश्र  मधुकर  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली में  19  1982 को  राज्य  कृषि  मंत्रियों  का  द्वि दिवसीय  सम्मेलन

 हुआ  भर

 यदि  तो  सम्मेलन  में  हुए  निष्कर्षों का  ब्यौरा क्या  है  ?

 वाणिज्य मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी :  जी  हाँ  ।

 यह  स्वेसम्मति से  सहमति  व्यक्त की  गई  थी  कि  कृषि  वस्तुओं  के  निरन्तर  तथा

 लगातार  आधार  पर  किये  जाने  वाले  निर्यात  किसानों के  हित  में  होंगे  ।  वधित  उत्पादन  तथा

 उत्पादकता
 जरिये  कृषि  वस्तुओं  के  निर्यातों  को  बढ़ावा  देकर  आय  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  की  जा

 जा  सकती  है  ।  विधिवत  उत्पादन  तथा  उत्पादकता से  निर्यात  के  लिए  वास्तविक बेशी  माल  उपलब्ध

 हो  जाएगा
 ।

 निर्वाह  कृषि  से  वाणिज्यक  कृषि  तथा  निर्यात  क़षि  करने  में  प्रगति  करने  की  आवश्यता

 है  ।  प्रत्येक  राज्य  सरकार  मौसम  परिस्थितियां  उपलब्ध  सिचाई  सुविधाओं  के  आधार

 पर  स्वयं  उन  वस्तुओं  का  पता  लगायेगी  जिनमें  ag  निर्यातों  को  बढ़ा  सकती  है  ।  कृषि  वस्तुओं  के

 निर्यातों  के  संवर्धन  से  संबंधित  सभी  मामलों पर  कार्यवाही  करने  हेतु  राज्य  स्तर पर  एक  निर्यात

 प्रकोष्ठ  स्थापति  करने  के  लिए  सर्वसम्मति  व्यक्त  की  गई  थी  ।  वाणिज्य  मन्त्रालय  अपने  अभिकरणों

 के  जरिये  विपणन  जानकारी  संबंधी  ह  आदि  प्रदान  करेगा  ।

 राजनयिकों दवारा  तस्करी

 1076.  श्री  पीयूष  तिरकी
 :

 वित्त  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 यह सथ  है
 कि

 कुछ  विदेशी  राजनयिक  और  उनके  सम्बन्धी
 तस्करी  में

 सम्मिलित

 पाए गए  हैं  ;

 यदि  तो  तस्करी  में  शरीक  राजनयिकों  के  ब्यौरे  कया  हैं  ;

 उन  राजनयिकों और  उनके  सम्बन्धियों  को
 संख्या  कितनी है  जिन्हें  जनवरी  82  से
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 जनवरी  94  वक  तकर  क  array  पर  भारत  से  वापस  लिया  गया  है  सोर

 बिदेशी  राजनयिकों और  सम्बन्धियों  की  इस  पर  की  कार्यवाहियों को  कारगार  ढंग  से

 रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्या  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  पट्टा भि राम :  हां  ।

 तथा  1982  से  1983  की  अवधि के  सीमाशुल्क

 अधिकारियों  ने  छह  विदेशी  राजनयिकों /  दूतावास  स्टाफ  के  राजनयिक  सदस्यों  भारत  के

 अप्रत्याशित दो  राजनयिक  शामिल  का  तस्करी  की  गतिविधियों  में  अन्त ग्रस्त  होने  का  पता

 लगाया
 ।

 भारत  सरकार  के  अनुरोध  पर  इनमें  पे  तीन  व्यक्तियों  को  उनके  अपने  देशों  द्वारा  वापिस

 बुलाਂ  लिया  गया  ।  सम्बन्धित  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  के  हित  को  देखते  हुए  तस्करी  में

 ग्रस्त  राजनयिकों  के  नाम  बताना  उचित  नहीं  होगा

 सरकार  ने  सम्बन्धित  देशों की  सरकारों  के  सहयोग  से  उचित  कार्यवाही की  है  तथा

 इन  सरकारों  के  साथ  गोपनी+  सम्यक  साधे  हुए  है  ताकि  दुरुपयोग  के  ऐसे  मामले  फिर  नहीं  होने

 पाय
 ~

 |

 भूमि  से  हवा  में  मार  करने  बाली  मिसाइल  के  लिए

 फ्रांस  बातचीत  और  स्वीडन  से  आर ०  बी०  के  लिए  बातचीत

 1077.  हों
 अबू

 न  सेठी  :

 श्री  बाला साहिब सीखें  पाटिल
 :

 कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  क  से  हवा  में  आर  करने  वाली  मिसाइल

 300  श्रान्त  करने  के  लिए  फ्रांस  से  बात-चीत  कर  रहा  है  और  साथ  ही  भूमि  से  हवा  में  सार  करने

 वाली  मिसाइल
 आर०  बी०  के  लिए  स्वीडन  से  बात  कर  रहा  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  पहले  से  ही  शस्त्रों  से  लैस  है  और  उसके  पास  ara

 लें  किन्तु  अत्याधुनिक  अस्त्र  है  ;  और

 यदि  तो  जहां  तक  हमारे  देश  की  रक्षा  का  सवाल  सरकार ने  इस  सम्बन्ध  में

 अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्री
 आर०  :  (

 देखी हैं
 और

 सरकार  ने  इस  आशय की  रिपोर्ट

 हमारी  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाली  ऐसी  सभी  घटनाओं  पर  सरकार  नजर  रखती

 है  और  पूरी  रक्षा  तैयारी  बनाए  रखने के  लि  ए
 उपयुक्त  उपाय  करती  रहती  है

 ।
 अधिक  ब्यौरे  देना
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 1904

 उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में  यूनियन  बेक
 आफ  इंडिया हारा  प्राथमिकता

 वाले  क्षेत्रों को  वित्तीय  सहायता |

 1078.  श्री  गुल  शिकार
 :

 कया  विस्  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 राज्य  सरकार  को  एजेन्सियों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश के  गाजीपुर  जिले  में  1

 1982  से  31  1982  के  दोरान  श्ावमिकता  बाले  क्षेत्रों  में  यूनियन  बैंक  की  प्रत्येक  शाखा

 को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  कितने  मामले  भेजे  गए  हैं  ;

 उनमें
 से  कितने  मामलों  को  बैंक की  प्रत्येक शाखा  द्वारा  सहायता  प्रदान  की  गई  ;

 और

 सभी  मामलों  को  जिन्हें  संवीक्षा  के  बाद  भेजा  गया  स्वीकृत  न  करने के
 क्या

 न  ि

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जनार्दन
 :

 से
 :
 बैंकों  क्रि  सूचना  प्रमाली

 से  पकड़े  उस
 रूप  में  प्राप्त  नहीं  होते  जिसमें  मांगे  गये  हैं  ।  विभिनन  स्कीमों  के  अन्तगेत  ऋण  सहायता

 के  वास्ते  राज्य  सरकार  के  विभिन्‍न  अभिकरणों  से  आवेदन-पत्र  प्रायोजित  किए  जाते  हैं  ।  लेकिन

 ऋण  ब्ावेदन-पत्रों  चा पर मिंतर  करने से  पहले  शाल  प्रबंधकों  द्वारा  प्रस्तावित  उपक्रमों  की

 क्षमता  आदि  का  मूल्यांकन  किया  जाता  है  ।  बैंकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  10,000  रुपये

 से  कम  के  छोटे  आवेदन  प्राप्ति  के  3-4  सप्ताहों  के  भीतर  निपटा दें  और  छोटे  ऋणकर्त्ताओं

 के  ऋण  आवेदन  पत्रों  श्रीमती  मारजिन  आदि  पर  जोर  दिए  विचार  करें  |

 सरकारी  आवास  समितियों  के  ऋण  पर  लिये  जाने  वाले  व्याज  की  दरों  में  कमी

 1079.  श्री  चख दो खर  मति  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  [9  1983
 को

 केन्द्रीय
 नगर  परिषद्‌  और  स्थानीय  शासन  की

 नई  दिल्‍ली  में  कोई  बैठक  हुई  थी  ;

 यि  तो  उसकी  प्रमुख  सिफारिश  यह  थी  कि  सहकारी  आवास  समितियों
 को  दिए

 जाने  वाले  ऋणों  पर  लिए  जाने  वाले  ब्याज  की  दरों  को  कम  करने
 और

 प्रत्येक  ऋण
 के  लिए

 सरकारी  जमानत  की  निर्धारित  सीमा  बढ़ाने  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  को  निर्देश  जारी  किए

 जाएं  ;

 (7)  सदी  तो  हया  सुझाव  को  तत्काल  क्रियान्वित कर  लिया  गया था

 यदि  तो  हम  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सभावना  है

 (5)  सरकार के  इस  निर्णय
 को  ध्यान में  रखते  हुए  क्रि  उसी  फ्लैट  अथवा  कान

 को  दोबारा

 गिरवी  रखने  की  अनुमति  दी  क्या  व्यक्तियों  और  ग्रुप  हाऊसिंग  सोसाइटियों  को  ऋण  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  कोई  निर्देश जारी  किया  गया  है
 ;  और

 157



 लिखित  उत्तर  25  1983

 यदि  तो  कितने  बैंक  ऋण  उपलब्ध  कराने  को  सहमत  हो  गये  हैं  ?

 थि वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जनादेश  :  केन्द्रीय  स्थानीय  शासन  और

 नगर  विकास  परिषद्‌  की  एक  बैठक  17  आर  18  1983  को  हुई थी  ।

 don  में  पारित  संकल्पों  में  से  एक  संकल्प  के  द्वारा  परिषद्‌  ने  सरकार  से  जीवन  बीमा

 निगम  द्वारा  शीर्षस्थ  सहकारी  अ  वास  समितियों को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  ब्याज  की  दर  को  कम

 करने  का  अनुरोध  किया  है
 ।

 परिषद  ने  8.5  प्रतिशत
 से  अधिक  ब्याज  वाले  ऋणों  के  लिए  सरकार

 द्वारा  गारन्टी  दिए  जाने  का  भी  सुझाव  दिया  है  |

 और  इस  बात को  ध्यान में  रखते  हुए  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  पालिसीਂ

 होल्डरों को  अपनी  पूंजी  पर  उचित  आय  प्राप्त  यह  निश्चय  किया  गया
 कि

 जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  इन  समितियों  को  जो  ऋण  दिए  जाते  हैं  वे  सरकारी  गारन्टी  के  अतिरिक्त  अन्य  प्रतिभूति  पर

 दिए  जाने  चाहिए  और  उनके  व्याज  की  दर  उचित  होनी  चाहिए  ।  इन  ऋणों  के  व्याज  की  दर  10

 प्रतिशत  है  और  यह  दर  तय  करते  समय  बाजार  में  दीर्घावधिक  ऋणों  के  व्याज  की  मौजूदा  दरों
 को

 ध्यान  में  रखा  गया  अतः  इन  परिस्थितियों  में  व्याज  की
 दरों

 में  कमी  करना

 नहीं है  ।

 और
 आवश्यक

 सूचना  इकट्ठी
 की

 जा  रही  है  भर  सभा
 पटल

 पर
 रख  दी

 जाएगी  |

 राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  द्वारा  रोजगार  पद्धति  का  अध्ययन

 1080.  श्री  जगदीश  टाइटलर :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम ने  टी०  सी  ०)  ने  साउथ  इण्डिया

 टेक्सटाइल  feed  एशोसिएशन  को  अपने  सहायक  निगमों  और  मिलों  में  कामगारों  और  अन्य

 चोरियों  की  रोजगार  पद्धति  का  अध्ययन  करने
 को

 कहा  है
 ;

 क्या  कार्यचालन  में  घाटे  को  कम  करने  के  लिए  अथवा  सरकार  द्वारा

 कोई  अन्य  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  :  जी  हां

 तथा
 राष्ट्रीय  निगम  की  मिलों के  कार्यचालन  परिणामों

 को
 सुधारने  के  लिए

 किये  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  निम्नोक्त  प्रकार  हैं  :

 ds
 मशीनरी  का  आधुनिकीकरण

 कौर
 जहां  कहीं  आवश्यक  हो  क्षमता  का  विस्तार  :

 2  कार्यभार  तथा  श्रमिक  बल  का  सुल्यवस्थाकरण  ;
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 केन्द्रीकृत  आधार  पर  कच्चे  माल  की  बल्क  अधिप्राप्ति ;

 उत्पादन  पद्धति  में  ओर

 बिजली  की  कमियों  को  पुरा  करने  के  लिए  कुछ  मिलों  में  डीजल  जैन रेटिंग  सेटों  की

 स्थापना

 बेमानी  उत्पादकता  से  सम्बन्ध  बोनस  प्रणाली  का  पुनरीक्षण  करने  के  लिए

 कार  प्राप्त  समिति  का  गठन

 1081  थ्री  जगदीश  टाइटलर

 श्री
 राम  विलास  पासवान  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार ने  adam  उत्पादकता  से  सम्बद्ध  बोनस  प्रणाली  का

 पुनरीक्षण  करने  के  लिए  एक  उच्चाधिकार  प्रात्त  समिति  का  गठन  किया है

 क्या  सरकार  उन  सभी  सरकारी  कर्मचारियों  पर  इस  योजना  को  लागू  करने  कौ

 सहायता पर  विचार  कर  रही  जो  अभी  तक  इस  योजना  के  अन्तर्गत  नहीं  आते  और

 यदि
 तो

 क्या  यह  योजना  सैनिकों  पर  भी  लागू  की  जाएगी
 ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  पट्टा भि रास  :
 से  सरकार  ने

 दकता  से  सम्बद्ध  बोनस  स्कीम  के  प्रचालन की  सभी  पहलूओं  से  जांच  करने  और  उसके  सम्बन्ध  में

 सिफारिशें  करने  के  लिए  के  एक  समूहਂ  का  गठन  किया  है  ।  के  इस

 समूहਂ  की  सिफारिशें  प्राप्त  होने  पर  और  आगे  कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 “1979  स्कीम  कलर्स  पाल  पेशन सं  शीर्षक  समाचार

 1082.  डा०  पु  आजमी  :  क्या  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नि

 क्या  सरकार  का
 ध्यान  18  1982  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित

 "1979  स्कीम
 कवर्स  आल  सेस  सुप्रीम  शशांक  समाचार  की

 ओर
 दिलाया

 गया

 यदि
 तो

 मुख्य  बातें  क्या  हैं  जिन  पर
 उच्चतम  न्यायालय

 ने
 निर्णय  दिया

 है
 और

 क्या  वह  निर्णय  सरकार  पर  बाध्य  है  अथवा
 सरकार

 ने  उस  निर्णय  के  विरुद्ध  अपील  की  और

 कया  निर्णय
 की

 एक  प्रति
 सभा

 पटल  पर  रखी
 जाएगी

 ?

 )  att वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टा भि राम

 न्यायिक-निर्णय  में  संक्षेप  ऐसे  जो  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  fra

 1972  और  जो  सेना  पेंशन  विनियमों के  अन्तर्गत  प्रशासित होते  के  सम्बन्ध में  पेंशन

 का  हिसाब  लगाने  सम्बन्धी
 प्रक्रिया के  मामले  में  3  1  1979  को  या  उसके

 बाद  और  उस

 तारीख  से  पहले  सेवा-निवृत  होनेवाले  व्यक्तियों  के  बीच  अस्तर
 को

 समाप्त  किया  गया
 है
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 सरकार
 ने

 उक्त  निर्णय  की  समीक्षा के  लिए  एक  याचिका  दायर  की  है  और  मामला

 उच्चतम  न्यायालय  के  पास  निर्णय  के  लिए  पड़ा  हुआ  है
 ।

 fro  की  प्रतियाँ  लोक  सभा  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं
 ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  की  गई  भागें

 1083.  श्री  निहाल  सिह  :  क्या  fact  मन्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  ने  10  से  15  1983

 तक  बोट  नई  दिल्ली  पर  अपनी  मांगों  के  समन  में  प्रदेश  किया

 यदि  तो  उनकी  मागों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 उनकी  प्रत्येक  मांग  पर
 सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  की
 जा  रही  है

 और  अन्तिम

 मनीषा  कब  तक  लिए  जाने
 की

 संभावना  है
 ?

 वित्त  areata
 में  राज्य  मन्त्री  पट्टाभिराम  :

 इस  आशय  की  प्रेस  रिपोर्ट

 और  इश्तहार  है  कि  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  बोट  नई  दिल्‍ली  पर  अपनी  मांगों  के

 समर्थन  में  प्रदर्शन  किया  गया  था  ।  परन्तु  उनसे  कोई  औपचारिक  अभ्यावेदन/ज्ञापन/मांग पत्र  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।

 और  केंन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  की  मांगों  की  उनसे  ऐसे  ज्ञापन/अभ्यावेदन/

 मांग  पत्र  के  प्राप्त  होने  परं  जांच  की  जाएगी  ।

 निर्यात

 1084.  थी  के०  लिप्सा  :

 श्री  गुफरान  आजम
 :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag
 सच

 है  कि  जो  अपेक्षाकृत  कम  हुआ  देश  में  योजना  बनाने  वालों

 के  लिए  गम्भीर  चिता  का  कारण  है  ;

 ()
 तो

 किन  चीजों
 का

 निर्वात  कम  हुआ  है  ;  और

 (77)  निर्यातकों  को  अपना  निर्यात  बढ़ाने  की  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम उठाए  गये  हैं  ?

 निर्यातों  में  1981-82  में  16.2%

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में

 राज्य  watt
 रामदुलारी

 :  भारत  के  कुल
 और

 art  1983  के  दौरान  अनन्तिम

 आधार
 पर

 17.8
 की  वृद्धि  हुई

 ।  व्यापार  घाटे  के  काफी  बड़े  स्तर  को

 देखते  प्रतिकूल  व्यापार  शेष
 की

 समस्या  से  एक  बड़ी  चुनौती  पैदा  हुई  है
 ।

 सरकार
 निर्यातों

 और  साथ
 ही  आयात  के  महत्वपूर्ण

 क्षत्रों  में  घरेलू  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिऐ  सभी  सम्भव  प्रयास  कर

 160



 4  19.04
 लिखित  उत्तर

 वि

 रही  है
 ।

 ज़िन्  सजदों  के  निर्यात  में  1982-83  के  दौरान  फ़ीहा
 उनमें  मुख्यतयातया

 ये  शामिल  काजू  तथा  चमक  का  सुती

 qt  |

 (77)  सरकार  ने  निर्मित  बढ़ाने  को  प्रोत्श्राह्नित  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें

 अन्य  के  साथ-सोच  निम्नलिखित  शामिल  हैं

 लाइसेंस शुदा  क्षमताਂ  तथा  के  प्रयोजनार्थ  निर्यात  हेतु  उत्पादन  का

 अलग  किया  जाना  ;

 2.
 वहां  नियति हेतु  नई  वस्तुओं का

 उत्पादन  करने  की
 अनुमति  जहां

 उस
 वस्तु में

 भिन्नता  हो  जिसके  ब्रितिर्माण  के  लिये  औद्योगिक  एकक  को  लाइंस  दिया

 हो

 3  निर्यात  उत्पादन
 के

 लिये  प्रगतिशील  तथा
 आधुनिक

 प्रौद्योगिकी  आयातों  के  लिये

 जिनमें  रायल्टी  की  एक  मुश्त  अदायगी  अख़्तर  स्त  अनुकूल  व्यवहार  प्रदान

 करना

 4.  सभी  100
 प्रतिश्त  निर्वात  अभिमुख  एककों  को  मुकंत  व्यापार  क्ष त्र  जैसा  व्यवहार ;

 5.  निर्यातों  हेतु  उत्पादन  बढ़ाने  के  प्रयोजनार्थ  उद्योगों  की  विस्तारित
 सची

 में  स्वतः

 विस्तार  को  अनुमति  देना ;

 6.  इंजीनियरी  की  कतिपय  मदों  तथा  ama  निर्यात
 अभिमुख  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में

 रियायती  ब्याज  दर  पर  लदान-पूर्वे  ऋण  को  अवधि  को  135  दिन  से  बढ़ाकर  ।  80

 fea  किया  जाना  i

 7.  महानगरीय  शहरों  में  ऐसे  एककों  जो  चिर्यात्त के के  लिये उत्प्राइन  करे  नये

 आद्य
 तक  पर  कमाए  गए  प्रतिबन्धों  में  चयनात्मक  छूट  ;

 8.  हाल  ही  में  स्थापित  एक्जिम  बैंक  से  निर्यात  वित्त का  प्रावधान  बढ़ाने  की  आशा

 9.  इञ्जीनियरी  माल  के  निर्यातकों  को  उनकी  स्टील  को  आवश्यकताओं  की  पूति

 राष्ट्रीय कीमतों  पर  की  जाती  है  ।  निर्यातकों को  नियति  हो  जाने
 के  बाद

 घरेलू

 कीमत्त
 तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  के  बीच  अन्तर  को  श्रीमती

 कर
 दी  जाती  है

 id  शुल्क  वापसी  के  संव्रितारण  में  विलम्ब  को  कस  करने  के  लिये  नीतियों  तथा  प्रक्रि

 पद्यों  को  सरल  तश्ना  कारगर  बचाया  जावा

 il  सार्वजनिक  क्ष  त्रीय  उपक्रम  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  को  सम्भावना  का  पता  लगाना

 42  नकद  मुआवजा  सहायता  मन्जूर  करने  की  नीति  31  1985  तक  की  तीन  ae
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 की  और  अधिक  लिये  बढ़ा  दी  गई  i  और

 13.  वर्तमान  आयात  तथा  निर्यात  1982-83  को  वर्षਂ  ओर

 निर्वात क्ष  त्र  में  और  अधिक  तेजी  लाने  की  अत्यावश्यक  जरूरत  को  ध्यान मे

 रखाकर  तैयार  की  गई  है  ।

 साथ  ही  प्रमुख  आयात  मदों  जैसे  कि  पी०  ato  एल०  तिलहन  आदि के  सम्बन्ध

 में  घरेलू  उत्पादन
 को

 बढ़ाने  के  लिये  भी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 केरल  में  विदेशी  am  कौ  आय  और  सहकारी  संस्थाओं  में  निवेश

 1085.  श्री  ए०
 निकालो  हादसा नाडार  :  कयों  वित्त  मन्त्री

 यह
 बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 भारत  द्वारा  प्रति  वर्ष  अर्जित  विदेशी  मुद्रा  की  कुल  राशि  कितनी

 केरल  द्वारा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अर्जित  की  जाती  है  और  भारत  के  कुल  विदेशी  मुद्रा

 भजन  की  तुलना  में  उसका  प्रतिशत  कितना

 पुरे  भारत  में  सरकारी  संस्थाओं  में  कुल  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया  हुआ

 केरल  में  कितनी  धनराशि  का  निवेश  किया  गया  हैं  और  उसका  प्रतिशत  कितना

 क्या  सरकार  का  यदि  आवश्यक  तो  केरल  की  विदेशी  मुद्रा  अजन  की  प्रतिशत

 और
 जनसंख्या  के  अनुसार  नए  सरकारी  क्षत्र  के  संस्थान  खोल  करके  सरकारी  क्षत्र  के  संस्थानों

 में  निवेश  का  प्रतिशत  बढ़ाने  के  लिए  कदम  उठाने  का  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री
 पट्टा धि राम

 :  और  ज  1981-82

 दौरान  भारत  को  निर्यात  तथा  आवक  प्र  क्षणों  के  माध्यम  से  10.350  करोड़  रुपये  की  विदेशी

 मुद्रा  की  अनुमानित  आय  हुई  है  ।  अजित  विदेशी  मुद्रा  की  जानकारी  राज्यवार  संकलित  नहीं  की

 जाती  यह  बताना  संभव  नहीं  कि  fan  केरल  द्वारा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई

 है  ।

 31.3.  1982  को  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उद्यमों  में  सामान्य  शेयर  पूंजी  तथा

 सावधिक  ऋणों  को  मिलाकर  कुल  लगी  पूंजी  24,761  करोड़  रुपये  थी  ।

 उपयुक्त  में  उल्लिखित  लगी
 पूंजी  का  राज्यवार  ब्यौरा  तैयार  नहीं  किया  जाता

 किन्तु  31.3.1982  को  प्रत्येक  राज्य  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  की  अचल

 परिसंपत्ति
 के

 सकल  मुल्य  के  रूप  में  केरल
 में  लगी पूंजी  535.50  करोड़  रुपये  थी  जो  केन्द्रीय

 कारी  क्ष  त्र  के  सभी  उद्यमों
 की  अचल  परिसंपत्ति  के  सकल  मूल्य की  2.1  प्रतिशत  थी  ।

 (8)  कौर  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र
 के  उद्यमों  की  स्थापना  से  ही  उनमें  लगी  पूंजी  में
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 निरन्तर  वृद्धि  होती  रही  है  ।  केन्द्रीय  सरकारी  क्ष  त्र  के  नए  उद्यमों  अथवा  विंमान  उद्यमों  में  पूंजी

 लगाने  संबंधी  निर्णय  केवल  उद्यम  द्वारा  अजित  विदेशी  मुद्रा  की  रकम  के  आधार  पर  ही  नहीं  किया

 जाता  है  ;  बल्कि  आर्थिक  पिछड़े  क्षेत्रों  के  अवस्थापना  सम्बन्धी  सुझावों  भादि

 जैसी  अन्य  बातों  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 सोवियत  संघ  और  पोलैंड  को  अथक  का  निर्यात

 1086.  श्रोतों  माधुरी  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 सोवियत  संघ  और  पोलैंड  के  व्यापार  शिष्टमंडलों  ने  इस  वर्ष

 जनवरी
 के

 दौरान  बिहार  में  अभ्रक  उत्पादन  केन्द्रों  का  दौरा  किया  था  ;

 क्या  इन  दोनों  देशों
 को  भारत

 से  अभ्रक  निर्यात  करने  के
 लिए

 किसी  ठेके  को

 अन्तिम रूप  दिया  गया  था  और

 यदि  तो
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्ना  रामदुलारी
 :  (  से  सोवियत

 संघ  और  पोलैंड  के  व्यापार  प्रतिनिधिमंडलों ने  1983  में  नई  दिल्‍ली  और  कलकत्ता
 का  दौरा  किया था  ।  सोवियत  संघ  को  1001  लाख  ०  मूल्य के  270  मे ०  टन  पथिक  और

 पोलैंड  को  156  लाख
 रु०  मुल्य के  662  मे०  टन  अश्क  अधिकांशतः  स्क्रैप

 तथा  स्प्लिटिंगूस
 की  सप्लाई  के  लिये  संविदायें  सफल  की  गई  थीं

 ।

 परिचित  बंगाल  में  चाय  श्रमिकों  द्वारा  को  गई  मांगें

 1087  श्री  अमर  राम  प्रधान  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  चाय  श्रमिको ंने  अपना  मांग  पत्र  दिया

 gi

 यदि  हा  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  कौर  उन  पर  अब  तक  क्या  वे यें वाही  की

 गई  है

 क्या
 यह  सच  है

 कि  सरकार
 ने

 चाय  अधिनियम  के
 अन्तगेंत्त  बन्द  भर  छोड़े

 चाय  बागानों  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  का  निर्णय  किया  है

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 और

 अब
 तक

 छोड़े  गए  और  बन्द  चाय  बागानों

 की  संख्या क्या  है

 (=)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  सरकार  का  राज्य  व्यापार  निगम  चाय  बोले  अथवा  भारतीय

 चाय  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  ग्राहकों  को  सीधे  चाय  बेचने  के  लिए  दार्जिलिंग  में  एक  पैकिंग

 उद्योग स्थापित  करने  का
 विचार  और
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 लिली

 heat

 क

 hase  laud

 सम  लक

 न

 लिया  गया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी
 :  )  तथा  (@)  सरकर

 shies  avd  &  चाय  halurel  ah  vee  wh  aS  Ce

 बन्द  ओर  परित्यक्त चाय  बगानों  के  प्रबन्ध  ग्रहण  करने  के  लिए  कोई  सामान्य  सरकारी

 निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  चाय  अधिनियम  में  कतिपय  परिस्थितियों  के  अंतगर्त  चाय  बागानों  के

 प्रबन्ध  ग्रहण  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  अधिकार  दिया  गया  इन  का  aT  करने

 में  सरकार  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुण  की  जांच  के  आधार  पर  समय-समय  पर  चाय  बागानों  के

 प्रबन्ध  ग्रहण  के  बारे  में  निर्णय  लेती  है  ।

 बन्द  बागानों  की  संख्या  निम्नोक्त  प्र  कार  है
 :--

 पश्चिम  बंगाल
 -  16

 हरिपुरा

 केरल

 जी
 नहीं

 ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 वस्त्र  उद्योग  का  उत्पादन

 1088.  श्री  चित्त  क्या  बार्णिन्य  मन्त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं
 :

 पिछले  पाँस  वर्षों  में  बस्त्र  उद्योग  का  उत्पादन  कितना  रहा  ;  और

 aster  अवधि  में  वस्त्र  setter  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिंए  सरकार  दारा  क्या

 उठाए गए  हैं  ?

 वाणिज्य  में  राज्य  मन्त्री  (Siterett  रामदुलारी  पिछले  पांच  वर्षों  के

 लिये  विकेन्द्रित  क्षे
 त्र सहित  वस्त्र  उद्योग  में  कपड़े  का  उत्पादन  निम्नोक्त  प्रकार  है

 “-

 (fates  मीटर  ठन

 1977-78 wer &  9513

 1978-79  10769

 1979-80  10454

 1980-81  10988

 E98  1-82  1१981
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 1904  स्तर

 (&)  ब  औद्योगिक  कीमत

 आदि  पर  निर्भर  रहता  सरकार  द्वारा  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  किए  गए  महत्वपूर्ण उपाय

 निम्नोक्त  warts  रेहे  हैं

 (1)  आधुनिकीकरण  के  लिए  सुलभ  ऋण  योजना
 की

 उपलब्धता
 ।

 (2)  विभिन्‍न
 मदों  के

 विनिर्माण
 के  लिए  अधिक  लोचशीलता  की  व्यवस्था  करने  वाले

 री करण  के  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  कतिपय  प्रतिबन्धों  के  अध्यधीन  कताई  क्षमता

 स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंसिंग  हटाना  ।

 3)  क्षत्र  a  झै धिक  के  लिए  योजनाएं

 (4)  अधिक  देशी  उत्पादन
 तथा  साथ

 ही  उदार  आयतों  के  जरिए  पर्याप्त  रेशा  उपलब्धता

 सुनिश्चित  करना  ।

 ऑदिवांसी
 के  लिए  उत्पादन डॉलर  tft

 1089.
 श्री  श गिरंघर  गोपांगना  :  क्या  वित्त  मंत्री  येह  बताने  की  कृपा  fa :

 उनके  मंत्रालय  ने
 देश

 के
 छा दि वीसी  क्षत्रों

 के  लिए  कौन  सी  सत्पात्र-शुल्क  afr

 अपनाई  और  के  लिए  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  भेजी है  ;  और

 '  इसे  उत्पाद-शुल्क  मोती  के  see  को
 प्राप्त  करने  के  लिए  राज्यों संघ  शासित

 हों ने  gan  क्रियान्वयन  के  लिए  अब  तक  राज्य-वार  बया  कदम  उठाये  है ं?

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाभिरांम  देश के  आदिवासी  क्षेत्रों के

 लिए  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क की  अलग  से  कोई  नीति  नहीं  है  ।

 ऊपर  में  दिए  उत्तर  की  देखते  हुए  इसको  '  प्रशन  ही  नहीं

 पाकिस्तान  के  साथ  व्यापार

 1090.  श्री
 जगदीश  टाइटलर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तान  से  सोडा  एश  और  अन्य  कच्चा  '  कंपास

 भर  अन्य  उपभोक्ता  वस्तुएं  आयात  करने  के  संबंध  में  सरकार  के  विचारों  में  कोई  परिवर्तन  भाया

 क्यो  पाकिस्तान सरकार  ने  हमारी
 सरकार

 के
 साथ  आपसी  aaa

 और  निर्यात

 करार  के  लिया में  कोई  बात  की  है

 (78)  क्या  इस  संबंध  में  हमारे  देश  द्वारा  कोई  पहल
 की

 गई

 ae
 ती  तत् सं  बंधी  setter  कथा  '  है

 ?

 थाशणिज्य  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :
 सरकार

 द्वारा  प्रत्येक
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 लिखित  उत्तर

 कनिकाਂ  ा  ा

 वित्तीय  वर्ष  के  आरंभ  में  घोषित  वार्षिक  आयात  होती  स्तान  है  आयातों पर  भी  लागु  होती

 है  ।

 से  :
 भारत  तथा

 पाकिस्तान  के
 बीच  व्यापार  करार  1978  में  समाप्त

 हो  गया  और  एक  नया  व्यापार  करार  करने  के  लिए  बातचीत  अनिर्णायक  रही  ।  विचार-विमर्श

 राजनयिक  माध्यमों के  जरिये  जारी  है  ।

 बजट से  ga  सिगरेट  तथा  बीड़ी
 की  कीमतों में  वद्ध

 1091.  aft  राजनाथ  सोनकर  aes  :  कया  बित्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सस्ती  सिगरेटों  तथा  बीड़ियों
 की

 कीमतों  में  बजट  के  पूर्व  ही  वृद्धि  कर  दी  गई

 है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टाभिराम  :  सिगरेटों  को  उन  पर

 हास्य  केन्द्रीय  उत्पादन शुल्क  के  एक
 भाग

 छूट  से  दी  गई  थी  ।  यह  छूट  30,11.1982  से  वापस ले

 ली  गई  थी  और  सिगरेटों  पर  अब  सांविधिक  दर  पर  शुल्क  लगता  है  ।  बीड़ियों  पर  उद् ग्रहणीय

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  दरों  में  हाल  ही  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  |

 बजट  के  समय  कराधान  में  किए  जाने  वाले  परिवर्तनों  के  संबंधित

 वित्तीय  और  आर्थिक  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  समय-समय  पर  शुल्क  दरों  को

 योजित करना  आवश्यक  हो  जाता  है  ।  इसी  संदर्भ  विगत  समय  के  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  और

 सीमाशुल्क  के  संबंध  में  दी  गई  कुछ  रियायतों  को  हाल  ही  में  संशोधित  किया  गया
 है  और  सिगरेटों

 पर  उद् ग्रहणीय  रियायती  शुल्क  भी  उनमें  से  एक  है  ।

 विदेशों  में  जीवन  बी मानि मस  फे  व्यापार  सें  कमी

 1092.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :

 शी  राजेश  कुमार  सिह  :  क्या
 वित्त

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  विदेशों  में  जीवन  बीमा  निगम  का  व्यापार  पिछले  कुछ  वर्षों  में

 लगातार घटता  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  पिछले  पांच  वर्षों
 के  दौरान  विदेशों  में  जीवन  बीमा  निगम  व्यापार  में

 प्रतिवर्ष  किस  हद  तक  कमी  आई  है  और  उसके  कारण  क्या  हैं  ;  और

 विदेशों  में  जीवन  वीमा  निगम  के  व्यापार  को  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए गए  हैं  ?

 वित्त
 मन्त्रालय

 में  उप  मन्त्री  जनार्दन  और  :  जीवन  बीमा  निगम
 द्वारा

 पिछले  पांच
 वर्षों

 में  युनाइटेड  फिजी  और
 मारिशस

 में  तथा  26  1979

 तक  केन्या  में  किए  गए  नए  कारबार  का  ब्यौरा  ate sq
 प्रकार  है
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 qq  पालिसियों  की  संख्या  बीमा कृत राशि  करोड़  रुपए

 1977-78  4242  15.85

 1978-79  3809  15.92

 1979-80  2746  11.23

 1980-81  3628  14.23

 1981-82  3560  15.74

 इन  देशों  में  परिस्तियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपनी  नीतियों  और  प्रथाओं की

 बर  समीक्षा  करके  जीवन  बीमा  निगम  विदेशी  शाखाओं  में  अपना  कारबार  बढ़ान ेके  लिए  कदम

 उठा  रहा  है
 ।

 सन्डे
 लन्दन

 के
 वरिष्ठ  पत्रकार  को  दिया  गया  मुआवजा

 1093.  श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री

 थी
 जगपाल  fag:  क्या  dear  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लन्दन  में  एयर  इंडिया  के  तत्कालीन
 क्षे

 त्रीय  निदेशक श्री  परेरिया

 द्वारा  1980  में  कतिपय  असत्य  टिप्पणियां  करने पर  एयर  इंडिया  को  सन्डे  लन्दन  के  एक

 वरिष्ठ  पत्रकार  को  मुआवजा  देना  पड़ा  था  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है
 और  सरकार  द्वारा  कितना  मुआवजा  दिया

 गया  था  और  असत्य  टिप्पणियां  करने  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जिसके  कारण

 सरकार  को  मुआवजा देना  पड़ा  ?

 पर्यटन
 और

 नागर  विमानन  मंत्रालय  के
 राज्य  मंत्री

 खुर्शीद  आलम
 :

 और  एयर  इंडिया  लन्दन  के  तत्कालीन
 क्षे

 त्रीय  निदेशक  श्री  इरिक  परेरा  ने  टाइम्स  समाचार

 पत्र  के  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  सन्डे  टाइम्स  के  देशीय  समाचार  सम्पादक  को  लिखा  था  कि  श्री  एंथनी

 मंसकरेन्हास  ने  अपने  लिए  एयरलाइन  से  अधिमान्य  व्यवहार/सुविधा  प्राप्त  करने  के  प्रयोजन  के

 एयर  के  विरुद्ध  अनुसूचित  वाणिज्यिक  कार्यों  के  संबंध
 में  कुछ  निराधार

 लगाए
 Ti  श्रीमैसकरेन्हास  द्वारा  मामले  को न्यायालय  में

 ले
 जाया  गया  तथा

 ली  गई

 कानूनी  सलाह के  आधार  पर  एयर  इंडिया  ने  श्री  मैसकरेन्हास  के  साथ  अदालत  से  बाहर  से  एक

 समझौता  किया  |  समझौते  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 (1).  क्षति  के  लिए  श्री  मैसकरेन्द्ास
 को

 नकद  मुआवजे  के  रूप  में
 2000  पौंड

 की

 राशि  मिलनी  चाहिए  ॥

 (2)  क्षति  पर  ब्याज  के  एवज  में  लन्दन/बम्बई/लन्दन  सैक्टर  के  लिए  एक  किफायती  श्रेणी

 का  वापसी
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 सिप  तरार

 1983

 (3 3)  श्री  मंसकरेन्हास  दवारा  किए  गए  कानूनी  खर्चों  का  भुगतान  उनके  वकील  की  फीस

 सहित  2000  पौंड  से  अधिक  नहीं  होगा  ।

 (4)  श्री  परेरा  की  ओर
 से

 न्यायालय  में  खेद  व्यक्त  किए  जाने  वाला
 खुला  बयान  तथा

 श्री  मंसकरेन्हास  से  यह  आश्वासन  कि  वे  मामले  को  आगे  नहीं  बढ़ाएंगे  ।

 श्री  परेरा  को  समझौते में  सम्मिलित  किया  गया था  तथा  वे  250  पौंड  की

 अदायगी  करने  पर  सहमत  हो  गये  थे  ।  श्री  परेरा  ने  अब  एयर  इंडिया  से  स्वैच्छिक सेवा  निवृति

 लेली

 weasel वर  fare  रखने  के  उपाय

 1094.  श्री  राजनाथ  सुनकर  शास्त्री

 श्री  चिरंजीलाल  शर्मा  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 पिछलें  वर्ष
 ae

 अप वंचकों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  उठाए  गए
 कदमों

 का
 ब्यौरा

 कया  और

 बकाया  राशि  की  वुली  में  क्या  प्रगति  हुई  है
 और

 बकाया  राशि  का  ब्यौरा  क्या

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पट्टा भि राम  कर  अपवंचन  पर  नियंत्रण

 रखने  के  उद्देश्य  से  आयकर  विभाग  ने  नए
 कर  निर्धारित यों  का  पता

 लगाने  तथा
 विद्यमान

 कर

 निर्धारितियों  के  मामलों  की  जाँच  करने  दोनों  के  लिए  उपयोगी  सूचना  को  एकत्र  उसका

 मिलान  तथा  प्रसार  करने  के  लिए  तन्त्र  को  सुव्यवस्थित  बनाने के  लिए  उपाय  किये  हैं  ।  सतत

 आधार  IX  सचबज्षण  करने  के  लिए  विभाग  ने  एक  स्थायी  संगठन  sar  आयकर  विभाग  के

 गुप्तचर्या  स्कन्ध  को  सुदृढ़  बनाया  गया  है
 |

 जहां  कहीं  उचित  समझा  जाता  है  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियम

 के  अन्तरगत  अपराधों  के  लिए  अभियोजन  चलाये  जाते  हैं  ।  इन  उपायों  के  प्ररिणामत्ः  वित्तीय  ay

 1981-82  के  दौरान  1.06  लाख  ने  मामलों  में  आयकर  की  कार्यवाहियां  आरम्भ  की  गई  थों

 1.92  लख  नए  भाम लीं  में  आयकर  विवरणियां  दाखिल  की  गईं  थीं  ;  4282  तलाशियाँ  ली  गई

 तथा  30.66  करोड़  रुपये  मुल्य  की  अप्रकट  परिसम्पत्तियों  पकड़ा  ग  ग  थी  और  390  अभियोजन

 चलाये गये  थे

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  अपवंचन के  किक  श्री  प्रभावशाली  कदम  उठाये गए  शे  ।  जसे

 1982  के  दौरान  पकड़े  गये  कुल  मामलों  की  संख्या  7108  है  जिसमें  अनुमानतः  59  क्रोड़  aga
 का

 शुल्क  अपकंचन  ग्रस्त  है  जबकि  1981  में  5257  मामले  पकड़े  और  उनमें  50  करोड़

 रुपये  का  शुल्क  अपनेपन  ग्रस्त  था  ।

 जहाँ  तक  शरारती  निसेनी  sare
 शा  संबंध

 1982  के
 दीवान  लकड़ी

 मई  निषिद्ध
 वस्तुओं

 का  मुल्य  लगभग
 64.78

 करोड़  रुपये  बनता  है  जो  1981  की  ae  अम्नी  के  दौरान  पकड़ी  गई

 are 2 aya  के  मूल्य
 (39.72

 करोड़
 से  63  प्रतिशत  अधिक  है  ।  वास्तव  यह  विगत

 दशक
 के

 दौरान  पकड़ी  गई  निषिद्ध  वस्तुओं
 को

 अधिकतम  मूल्य  है  ।
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 1904  लिखित  उत्तर

 आयकर  अधिनियम  1961  बकाया  कर  की  उगाह्दी  तथा  वसूली  करने  के  लिए

 अथेंदन्ड  चूककर्ता  को  संदेय  रुपयों  की  कुर्की  चल  सम्पत्ति  की  कुर्की  बिक्री  करने

 सम्पत्ति  कौ  कुर्की  और  बिक्री  करने  जैसे  अनेक  उपायों
 की

 व्यवस्था  है  प्रत्येक  मामले  के  तथ्यों  तथा

 परिस्थिति वीं
 के

 आधार
 बकाया  की

 शीघ्र  वसूली  करते  के  संबंधित  आयकर  अधिकारियों

 द्वारा  समय-समझ  पर  उपयुक्त  कार्यवाही  कीं  जाती  है  ।  वसूली  की  गति  को  तेज  करने  तथा

 पति  अपीलों  आदि  के  शीघ्र  निपटान  करने तथा  बकाया  राशि  की  कमी  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  के

 लिए  अनेक  प्रशासनिक उपाय  भी  किये
 गये  1-4-1982 से  31-12-1982  की  अवधि  के  दौरान

 31-3-1982  की  स्थिति
 के  अनुसार  बकाया  आयकर  मांग  की  बकाया  राशि  में  से  376.09  करोड़

 रुपये  (29.74  की  उगाही/कमी  की  गई  है  ।

 31-10-1982
 की

 स्थिति  के
 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 की  और  तथा  सीमा  शुल्क
 की  राजस्व को  बक़ाया  राशि  324,26  रुपये  तथा  19.25  करोड़  रुपये थ्री  ।

 सीमा  शुल्क  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  समाहर्ताओं  कोन  ताया  राशि के  परिसमापन के

 लिए  हर  संभव  प्रयास  करने  के  निर्देश  दिये  गये  हैं  ।  उन्हें  स  मझाने  बुझाने  के  उपायों  द्वारा

 पूर्ण  ढंग  से  बकाया  राशि
 की

 वसूली  करने  के  निर्देश  भी  दिये  गये  हैं  ।

 एशियाड  की  आवश्यकतओं को  पुरा  करने के  लिए  होटल

 1095.
 श्री  Toto  fag :

 श्री  रसीद  थम

 शी  कृष्ण  चन्द्र  पाड़े  :

 शी  सोहम्मर  असरार  अहमद

 श्री  रवीन्द्र चर्चा  :

 श्री  ध  साहिब  पालेकर :

 ait  मोती  भाई  अ  To  चौधरी :

 श्री  एन ० के  शेज्बलक़र  क्या  पसंद  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  ata  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (#)  एशियाड  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करते  के  लिए  किले  होटलों  का  निरमाण  करने

 की  योजना  थी  और  कितने  होटल  समय  पर  वास्तव  में  तयार  हो  गए  थे  कौर  लक्ष्य  की  तुलना

 में  कितने  कमरे  उपलब्ध  कराए  मए

 एशियाड  को  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अन्य  होटलों  के  समय  पर  gu

 होने  के  क्या  कारण हैं  और  क्या  इस  उद्दीन के  लिए  सरकार  द्वारा  इन  होटलों
 को

 कोई

 विशेष  सहयता  दी
 गई  थी  और  क्या

 (1) ये  होटल  कब  तके  बजरी  तैयार  ही  जायेंगे  ;  और

 एशियाड  के
 दौरान  फ्ेंडकों  के

 एस  भावी  तलक  सकी  HBA  तयेबा
 ati  ate
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 नकाਂ

 एशियाड
 के

 दौरान  पर्यटकों  की  संभावित  संख्या में  कमी  यदि  कोई  हो  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 पेंशन  और  नागर
 विमानन  मन्त्रालय

 के
 राज्य  मन्त्री खुर्शीद  आलम

 :

 और
 :

 एशियाड  की  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिए  नौ  नए  होटलों  और  एक  होटल  विस्तार

 परियोजना के  लिए  योजना  तैयार  की  गई  थी  जिसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :-

 योजना  बद्ध

 --

 होटल  का  नाम  कमरों की  कुल  होटलों के  अनुसार  एशियाड

 के  लिए  तेयार कमरे

 588  250
 1.  एशियन  होटल

 नेशनल  258  200
 2.

 सुर्य

 156  120 3.  सिद्धार्थ  कॉंटिनेंटल  होटल

 4.  ata  शेराटन  122  122

 5.  ताज  पैलेस  होटल  500  200

 416  200

 7.  सम्राट  होटल  300  136

 8.  भारत  होटल  500  100

 9.  मेरेडियन  होटल  425  100

 10.  होटल  231  50

 अन्यत्र  वैकल्पिक  आवास  कौ  पेशकश  की  गई  ।

 एशियाड  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  इन  होटलों  द्वारा  पर्याप्त  संख्या  में  कमरे

 उपलब्ध  कराए  गए  |

 होटल  परियोजनाओं  के  प्रशंसकों  को  नियमों  और  परिस्थितिओं  के  अनुसार  सहायता  प्रदान

 की  गई  थी  ।

 दूसरे  होटलों
 को  एक  वर्ष  से  कम  समय  में  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 (=)  10000  अतिरिक्त  प्रत्याशियों  पर्यटकों  के  मुकाबले  इस  अवधि  के  दौरान  लगभग

 3000  ent  की
 कमी  रही  और  ऐसा  समृद्ध  देशों  की  अर्थव्यवस्था  में  सामान्य  के  कारण

 हुमा  vies  यातायात  में  विश्वव्यापी  गिरावट  से  प्रतिबिम्बित  होता  है  ।
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 4  1904  )  लिखित  उत्तर

 अहमदाबाद  और  अन्य  स्थानों में  उद्योगपतियों  के  परिसरों
 पर  छापा

 10096. श्री  रामजा  भाई  cater  :  क्या  वित्त  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  शनि  वाला

 विवरण  सभा पटल  पर  रखने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अहमदाबाद और  बम्बई  और  भिवानी  के

 अन्य  स्थानों  पर  कुछ  सिल  उद्योगपतियों के  निवास  और  कार्यालय  परिसरों  पर  हाल  ही  में  मारे

 गए  छापों  में  6  करोड़  रुपयों  के  घोटाले  का  मामला  प्रकाश  में  आया

 सरकार का  ध्यान  अहमदाबाद से  प्रकाशित  2  1983 के

 समाचारਂ  का  एक  गुजराती  के  समाचार की  ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें

 ब्यौरा  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  बम्बई  और  हरियाणा में  ऐसी  तलाशियों  का  ब्यौरा है

 are  अघोषित  सोने  बैक  खातों  आदि  का  ब्यौरा  क्या

 उद्योगपतियों  और
 अन्य  सम्बद्ध  लोगों का  ब्यौरा  और

 (=)  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 बित्ता  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  पट्टा भि रीम  :  से  (=)  :  सरकार को

 ware  से  प्रकाशित्त  2  1983  के  समाचार  का  एक  गुजराती

 टेक्सटाइल  समूह में  छापो ंके  सम्बन्ध में  छपे  समाचार  जानकारी  22

 1983  और  .30  1983  के  बीच  ओर  विभाग  अहमदाबाद  के  पटेल  मिल्स  लि०

 गर  सी  ०टी  ०एम०  टेक्सटाइल्स  तथा  सी ०  लाजपतराय  बम्बई  तथा  इन  कंपनियों

 के  निदेशकों  श्री  लाजपतराय  चतुभ ुज
 अग्रवाल  और  श्री  मोहनलाल  चतु भ ूज

 अग्रवाल  के  मामलों

 में  तथा  अन्य  संबधित  मामलों  में  भिवानी  तथा  सुरत  में  तलाशियां  ली  थीं  ।

 इन  तलाशियों के  17  लाख  रुपए की  प्रथम  द्रष्ट्या  लेख  बाह्य  परिसंपत्तितां पकड़ी

 गई  ।  पकड़ी  मनी  के  रूप  में  ली  गई  तथा  दी  गई  रकमों  तथा  कराधान  प्रयोजनों  के  लिए

 प्रकट  नहीं  किए  गये  गुप्त  लाभों  को  दर्शाने  वाले  अपराध-आरोपणीय  दस्तावेजों  जो  इन

 प्राणियों  के  दौरान  पकड़े  गए  छानबीन  की  जा  रही  है  तथा  विभिन्‍न  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमों

 के  अन्तरगत  समुचित  कायंवाही  की  जाएगी  ।

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  को  निर्यात

 1097.
 को  सुझोल  भट्टाचार्य

 :
 क्या  वाणिज्य  मन्त्री यह  बचाने

 को
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  ने  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  साथ  घट  बढ़  रहे  प्रतिकूल  व्यापार  शेष

 को  कम  करेने के  लिए  अपना  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  हैं  ;  और

 यदि  तो  अरब  और  प्रशान्त  महासागरीय  देशों  को  जो  यूरोपीय  आधिक  समुदाय
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 ——

 के  सहयोगी  दवाएं  जिसमें  भारत  को  विशेषज्ञता  हासिल  नियत  करने  के  लिए  सरकार  ने

 पहल  करने  के  क्या  कदम  उठाये  है  ताकि  व्यापार  शेष  कम  हो  सके
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  ई०  ई०सी के  साथ

 प्रतिकूल व्यापार  शेष  को  कम  कम  करने के  लिये  संरकार  द्वार  किये  गये  sit  निम्नोक्त

 प्रकार  हैं

 (1)  एक  नये  वाणिज्यिक  तथा  भारिक  सहयोग  करार  जिसे  यूरोपीय  पथिक  समुदाय

 और  भारत  के  बीच  घनिष्ट  व्यापार तथा  आधिक  सम्बन्धों  को  बढ़ाने  के  लिए  तैयार  किंया  गया

 जून  1981  में  हस्ताक्षर किये  गये  हैं
 ।

 (2)  भारतीय  निर्यातकों  को  क्वालिटी  तथा  पैकेजिंग  वितरण

 डिजाइनों  संम्बन्धी  प्रवृतियों  ,  Fhe  तथा  गैर-टैरिफ  shad  आदि  के  बारे  में  बाजर  भा सूचना

 एवं  जानकारी  प्रदान  करने  के  लिये  समें  भारत  व्यापार  केन्द्र  को  स्थापना  की  गई  है  नरेंद्र

 पश्चिम युरोप  में  मेलों  में
 भाग

 लेने  के  लिए  और  व्यापार  मिशनों
 को

 भेजने
 के  लिये  भारतीय

 संगठनों  को  समर्थन  प्रदान  करता  है  ।

 (3)  युरोप  में  व्यापार  मेलों  में  भारत  की  सहभागित  में  वृद्धि  यूरोप  में  भारतीय

 उत्पादों  के  लिये  कार्यशाला ये  आयोजित  भारतीय  पदों  के  लिये  व्यापार  मिशन

 आरोप  में  बाजार  सर्वेक्षण  आयोजित  ई०ई०सी०  देशों  भारतीय  क्नार्मिकों  के  लिए

 प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करने  के  भारत  को  विशेषज्ञों  को  प्रतिनियुक्ति  के  afore

 समुदाय  की  वित्तीय  सहायता  से  एक  भारत-ई०सी०सी० च्यापार  संविधान  कार्यक्रम
 '
 आरंम्भ

 गया है  ।

 (4)  सरकार  अपने  निर्यात  संवर्धन  प्रयोगों  की  बढ़ाती  रहेंगी  और  ईएसी  की की  वस्त्रों

 जैसे  महत्वपूर्ण
 उत्पादों  के  लिये  अधिक  उदार  नीतियां  अपनाने  के  लिये

 करेंगी ।

 कैरिबियन  देशों  में  भारतीय  औषधियों  और  भेषजों  अच्छी

 संभावनाएं  1982  के  दौरान  रसायन  निर्यात  dada  परिषद  दवारा  रा

 कनाडा  तथा  बैस्ट  इन्डिज़  के  लिये  प्रायोजित  किये  गये  उच्च  अधिकार-प्राप्त

 मंडल  ने  बताया  है  कि  परिषद्‌  के  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  लिए  पर्याप्त  गंजायश  है  और  ae  बताया

 कि  वे  इन  बाजारों  को  औषधि  उद्योग  से  नौटंकी के  विशेष  दल  भेजने  के  अलाव  कैरीबियन  देशों  में

 विस्तृत  बाजार  सर्वेक्षण  करेंगे  ।  इसके  अलावा  परिषद्‌  का  स्वास्थ्य  मंत्रालयों  विशेषतया  ट्नीडाड
 और  बारबडोस  के  अधिकारियों  को  भारतीय  भेषजीय  उद्योग  का  दौरा  करने  के  लिये  आमंत्रित

 करने  का
 विचार  है  ।  यह  आशा  की  है  कि  उपायों से  में  औषध  के

 निर्यातों  में  निश्चित  रूप  से  सुधार  होगा
 ' तथापि  ईई सी  के  साथ  इन  देशों का  सम्बद्ध  स्थिति

 भारत
 के  निर्यातों को  बढ़ाने  में  सहायता  नहीं कर  सकती है  क्योंकि  इससे  केवल  उन  देशों के

 उत्पादों के  लिये  ईई सी ०  बाजार मैं  बेहतर  स्थान  प्राप्त  नीति है  ।
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 अन्तर  ट्रीय  मुद्राकोष  द्वारा  भारत  का  ऋण  संबंधो  शर्तों  का  कठोरता
 से

 पालन

 करने  के  लिए  नये  निदेश

 1098.  थ्री  हलकान  गे ल्लाह  :  क्या  fea  मन्त्री ag  बताने  की  कृपा  करेगे

 ag  सच  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  अधिकारियो ंने  ऋण  सम्बन्धी  शर्तों  का

 कठोरता  से  पालन  करने  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  को  कोई  नए  निदेश  भेजे

 नदी  तो  नये  face  क्या  और

 सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मन्त्री  प्रणब  :
 नहीं  ।

 और  (7)  ये  सवाल
 पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 चाय  का  उत्पादन और  निर्वात

 1099.  ait  हन्नान  मोहल्ला
 :

 थी  चित  महारा :

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी
 :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 पिछले  तीन  वर्षों  में  चाय  कितना  उत्पादन  हुआ ;

 उपरोक्त  अवधि  प्रति  कितनी  विदेशी  मुद्रा की  आय  हुई  ;  और

 (7)  सरकार
 का

 चाय  के  उत्पादन में  वृद्धि  के  क्या  कदम  उठाने  विचार  क्योंकि

 उद्योग  में  1983  में  70  लाख  किलोग्राम  उत्पादन  होने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  पी०  ए  :  अपेक्षित आंकड़  नीचे  दिये

 गये हैं  :-

 वर्ष  चाय  का  (fae  feo

 1980  571.66

 1081  560.72

 1982  564.00  (argutftat}

 अपेक्षित  भांकड़  नीचे  दिये  गये  हैं  i °

 ay  निर्यात  ara

 1980  429.00

 1981  432.14

 1982  343.69
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 ण

 25
 ada

 1981  की
 तुलना  में

 1982
 के  दौरान  चाय  का  उत्पादन में  कोई  कमी  नहीं  हुई

 ।

 gat ओर  4  fro  fom
 की  मामुली वृद्धि  हुई  ।  चाय  इस  समय  लघु  उपजकर्ताओं के  लिए

 चाय  उत्पादन के  सुधार  के  लिए  विभिन्‍न
 विकास  योजनाओं  अर्थात्‌ चाय  बागान  वित्त

 चाय  मशीनरी तथा  सिचाई  उपस्कर  किराया खरीद  gat  तथा
 नवीकरण  उपदान

 योजना  और  अन्य  विकास  संबंधी  योजनाएं  कार्यान्वित  कर  रहा है  |

 काफी  का  उत्पादन और  निर्यात

 1100.
 श्री  हन्नान  मोहल्ला

 :
 कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far

 पिछले  तीन  वर्षों  में  काफी  का  कितना  उत्पादन  हुआ  ;  और

 उपरोक्त  अवधि  प्रति  वर्ष  निर्यात  से  कितनी  आय  हुई ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  पी०  ए०  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में

 काफी  का  उत्पादन
 निम्नलिखित  तालिका

 में  दिया  गया  है

 काफो  aq  उत्पादन

 पहली  अक्टूबर  से  30

 19  70
 79-8

 o  0
 149.233

 1980-8]  118.048

 1981-82  150.907

 गत  तीन  facia  वर्षों  के
 दौरान  काफी

 के  frat  से  हुई  आय  निम्नलिखित  तालिका

 में  दी  गई  है  :-

 वित्तीय  जी  भाव

 अप्रेल  से  31

 1979-80  178-97  करोड़  स०

 1980-81  215.77  करोड़  रु०

 1981-82  162.20  करोड़

 1101.  श्री  एम०वी०  चन्द्रशेखर  भूति  :

 ्रो
 नवीन

 रावणी
 :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  भारत  को  वर्ष  1982-83  के  दौरान  8650  करोड़  रुपये  का  निर्यात  लक्ष्य  प्राप्त
 नहीं  किया  जा  सकेगा ;
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 यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या  हैं  ;

 क्या  मन्त्रालय  ने  देश  की  आर्थिक  स्थिति  और  निर्यात  लक्ष्य  की  प्रगति  में  असफलता

 के  कारणों  के  बारे  में  एक  नोट  तैयार  किया  है  ;

 यदि  at,  तो  उसके  ब्योरे  हैं  और

 लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने  हैं  और  उनके

 क्या  परिणाम  प्राप्त  होने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  :

 से
 :  अन्तिम

 आधार  पर  विंमान  वित्तीय  वर्ष  अर्थात्‌  1982  के  पहले  सात  महीनों  के  दौरान

 भारत
 के

 समग्र
 निर्यात

 4664.55
 करोड़  रु०  के  हुये  जबकि  पिछले  ay  उसी

 अवधि
 के

 दौरान

 3959.89  करोड़ रु०
 के  हुये  इस  प्रकार  17.8  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  ।

 विधि  को  इस  दर  पर  निर्यातो ंके  1982-83  के  लिए  निर्धारित  8650  करोड़  रु०  के

 निर्वात  लक्ष्य  से  बढ़ने की  संभावना है  ।

 वायु  सेवा  द्वारा  डाक  ले  जाना

 1102.  श्री  हरिजन  सोरेन .

 थ्रो  एडुआर्डो  क्लोरो
 :

 क्या
 पटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार का
 विचार

 किन्हीं  रूटों  पर  डाक
 ले

 जाने  का  काम  वायु  सेवा  के

 से  करने  का  है  ;

 यदि  तो  उन  रूटों  के  नाम  क्या  हैं  और  किन-किन  महत्वपूर्ण  स्थानों  के  लिए  डाक

 ते  जाने  का  काम  वायु दूत  सेवा  के  माध्यम  से  किया  जाएगा  ;

 क्या  कलकत्ता-राउरकेला  रूट  भी  उक्त  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  और

 यदि  तो  बायुदूत के  माध्यम  से  उक्त  सेवाएं  कहां  से  उपलब्ध
 की  जाएंगी ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  aula  आलम  और

 वायु दूत  निम्नलिखित  मार्गों  पर  पहले  से  डाक  ले  जा  रहा  है

 तेजू
 —

 डिब्रूगढ़ —  तेजू

 गोहाटी
 —

 अगरतला —  मोहाली

 सिलचर  —
 गोहाटी

 दिल्‍ली
 --

 लुधियाना
 —  दिल्‍ली

 दिल्ली  —
 देहरादून

 —  दिल्‍ली
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 भर  डाक-तार  महानिदेशालय  ने  इस  विषय में  अभी  तक
 अन्तिम

 निर्णय  नहीं

 किया है

 वाणिज्यिक  बैंकों  की  नेपाल  में  शाखाएं  खोला  जाना

 1103. श्री  हरिहर  सोरेन  :  क्यो  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 को

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  सरकार ने  कुछ  विदेशी  वाणिज्यिक  बैकों  को  देश  में  कार्य

 करने  की  अनुमति दी  है  ;

 क्या  किसी  भारतीय  वाणिज्यिक  बैंक  ने  नेपाल  में  अपनी  कोई  शाखा  खोली  है  अथवा

 खोलने  की  विचार  है  ;  भर

 यदि  तो  उन  भारतीय tat  के  नाम  क्या  हैं
 जिनका

 उस
 देश

 में  अपनी  शाखायें

 खोलने का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उप  मंत्री  जनार्दन  :  भारतीय  रिज  बैंक  के  पास

 उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  नेपाली  प्राधिकारियों  ने  नेपाल  में  शाखा  खोलने  के  किसी  विदेशी

 बैंक  को  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 और  इस  समय  नेपाल  में  कोई  भारतीय  बंक  कार्यरत  नहीं  भारतीय  स्टेट

 बैंक  ने  prods  में  tee  शाखा  खौलने  की  प्रस्ताव  किया  था  परन्तु  नेपाली  लाइसेंसिंग  प्राधिकारियों

 द्वारा  इसकी  स्वीकृति  दिया  जाना  अभी  वाकी  &  |

 भयंकर  विभाग  के  पास  उपलब्ध  जन-बल

 1104.  श्री  रतन  fag

 stra मौतों भाई  आर०  चौधरी :  क्या  fact  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  कालेਂ  धन  को  पता  लगाने  के  लिए  आयकर  विभाग  के  पास  उपलब्ध  जेन-बल

 चुनौती  पूणे  कार्य  के  लिए  पर्याप्त  हैं  ;  यदि  तो  सरकार
 का  जन-वेल में  वृद्धि  कने  के  लिए

 कया  कदम  wa  की  विचार  है  ;

 बया  यह  सच  है  कि  आयकर  विभाग  के  सारे  तन्त्र  का  उपयोग  कर-निर्धारण  मामलों

 के  निपटाने  के  लिए  ही  किया  जाता

 क्या  कर-निर्धारण  कार्य  का  स्तर  इतना  गिर  गया  है  कि  काले  धम को  रोकें

 के  स्थान  पर  उसमें  वृद्धि
 को

 बल  मिलता  है  ;  और

 (१)  यदि  तो  स्थिति  कौ  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार
 द्
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 वित्त  मंत्रालय  में  राजय  मलती  ‘ett  पट्टाभिराम  :
 सर्वेक्षण  और  भा सूचना

 कार्यो  के  लिए  अपेक्षित  कर्मचारियों  की  संख्या  की  समी  द  है  क  कि  | नगर  इन  कर  दी  गई  है  ।

 तथा  नहीं  ।

 पह
 re

 नहीं
 उठता  ।

 गुजरात  में
 आयकर  कार्यालय  में  श्र णी  (1  अधिकारियों को  कमी

 1105.
 श्री  रतन  सिह  कया  वित्ता  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 एकक  विवरण सभा  पटल  पर  रखने की  कृपा  करेंगे  :

 (¥)  क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  मे  अपने  पत्र  क्रमांक  एफ  संख्या  1-

 4.0  ०-7  दिनांक  30  1980  के  द्वारा  यह  तथ्य  स्वीकार  किया  था  कि

 श्रेणी  Tl
 के

 अधिकारियों  की  कमी है  और  पश्चिम  बंगाल  प्रभार की  तुलना  में  गुजरात  प्रभार

 वास्तव में  1/3  कर्मचारियों के  साथ  कायें कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  सरकार  का  स्थिति  सुधारने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाने

 का  विचार

 are

 कर  निर्धारण  कार्य  पर  an  आयकर  अधिकारी  नियुक्त  हैं  और  परिचय

 दिल्ली  और  गुजरात  प्रभारों  में  उन्होंने  31  1982  तक  कितने  कार्य  का

 निपटान  किया  ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य
 मन्त्री  पट्टाभिराम

 :  नही ं।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सुचना  संलग्न  बिक्री  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 1981-82  के  दौरान  पूरे  करिए  गए  कर  निर्धारणों  और  कर-निर्धारण  ent  के  लिए

 लगाए  गए  आयकर
 अधिकारियों  सहायक  आयुक्तों  की  संख्या  दर्शाने  वाला

 विवरण  पत्र

 भास्कर  आयुक्त  प्रभार
 1980-81  के  दौरान  1980-81  के  दौरान  पुरे  किए गए

 निर्घारण  ara  के  लिए  कर-निर्धारण

 लगाए  गए  आयकर  कम्पनी  गेर  कम्पनी  जोड़

 कारी/निरोक्षी  सहाय  +.  आयुक्त

 सर

 बंगाल  471  11568  4825%6  494104
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 —  —

 3  4  5

 36  480  840  1320

 सीटी  352  10829  628952  639781

 41  333
 1553 awww  1886

 248  4529  416425  420954

 20  83  1419  1502 सेन्ट्रल )

 199  4903  305879  310782

 co  व  ०. 4
 )

 25  229  1007

 241  2316  452169  454485

 )
 14  69  1220  1289

 कृषि  वस्तुओं  का  ad  1984-85  के
 दौरान

 निर्यात  दो  गणा  करने  को  योजना

 1106.  श्री  के
 ०  एम  मधुकर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यहਂ  बताते  की  करेंगे

 कि
 :

 क्या  ag  सच  है  कि  सरकार  ने  कृषि  वस्तुओं  का  वर्ष  1984-85  के  दौरान  निर्यात

 दो  गुणा  करने  की  योजना बनाई  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी  :  तथा  1984-

 85  के  दौरान  कृषि  सम्बन्धी  वस्तुओं  के  निर्यात  दुगुने  करने  की  कोई  विशेष  योजना नहीं  कृषि

 वस्तुओं  के  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  को  निरन्तर  बढ़ाकर  निर्यात  अधिकतम  करने  का  प्रस्ताव

 छोटे  =  मध्यम  वाली  कपास  का  निर्यात

 1107. श्री  कठ  एम०  मिलकर
 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  छोटे  तथा  मध्य  रेशों  वाली  कपास  का  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा हैं  ;

 कया  यह  सच  है  कि  पिछले  कपास  सलाहकार बो  ने  छोटे  तथा  मध्यम  रेशों  वाली
 कपास  के

 निर्यात की  अनुमति  के  विरुद्ध  परामर्श  दिया  और

 178



 4  1904:  )

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरे  क्या  हैं  और  सरकार  की  उस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  रामदुलारो  :  से  कपास

 के  निर्यात की  अनुमति  देश  में  मांग  तथा  सप्लाई  स्थिति  का  मुल्यांकन  करने  के  बाद  ही  दी
 जाती

 है  और  तदानुसार  समय  समय  पर  निर्यात  कोटे  रिलीज  किये  जाते  हैं  रूई  सलाहाकार बोर्ड

 ने  24  सितम्बर  1982  को  मौसम  भारम्भ  होने  प्रारम्भिक  प्राक्कलन में  छोटे  तथा

 मध्यम  रेशे  की  रुई  के  निर्यात  की  सिफारिश  नहीं  की  इस  सम्बन्धों  सरकार  की

 कीमतों तथा  रुई  के  उत्पादकों  और  उपभोक्ताओं  के  हित  सहित  विद्यमान  स्थिति  द्वारा  नियन्त्रण

 होती है  ।

 1982  में  सीमा  शुल्क  तथा  उत्पादन  शल्क  छापे

 1109.  डा०  सुब्रह्मण्यम  carat :

 थ्रो  सत्येन्द्र  नारायण  fag  :

 थो  भीम  सिह
 :

 क्या  fart  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सीमा  शुल्क  तथा  उत्पादन  शुल्क  विभाग  न  सितम्बर  1982  में  चार  बड़े  नगरों

 में  छापे  मारे  थे  ;

 यदि
 तो  जिन  फर्मों

 पर  छापे  मारे  गये  उनके  स्थान-वार
 ब्यौरे  क्या  हैं  ;  और

 छापों  के  दौरान  पता  लगी  अनियमितताओं  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  पट्टाभिराम  से  सीमाशुल्क  और  केन्द्रीय

 उत्पादन  मुल्क  विभाग  सारे  देश  में  विभिन्‍न  आधारों  पर  छापे  मारने  की  कार्यवाही  करता है  ।

 जिन  फर्मोंਂ  के  सम्बन्ध  में  सूचना  अपेक्षित  उनका  उल्लेख  किये  जाने  पर  सूचना  एकत्र  करके

 प्रस्तुत को  जा  सकती है

 परिचय  बंगाल  रेशम  उत्पादन  उद्योग  को  सहायता

 1110.
 of  रेणु पद  दास

 :
 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि

 विश्रामपुर  स्थित  केन्द्रीय  रेशम  उत्पादन  अनुसन्धान  संस्थान  कहाँ

 तक  और  किस  सीमा  तक  1981-82  तथा  1982-83  में  पश्चिम  बंगाल  रेशम
 उत्पादन  उद्योग  को

 अनुसन्धान  सुविधाओं  के  बारे  में  अपनी  सहायता  प्र  दान
 कर  सका  ,  और

 उक्त  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :
 तथा  केन्द्रीय

 रेशम  उत्पादन  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  बलरामपुर  अपने  अनुसंधान  निष्कर्षों  का  लाभ

 अपने  विस्तार  के  माध्यम  से  और  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के
 रेशम  उत्पादक  विभाग  के  माध्यम
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 पश्चिम  बंगाल  के  रेशम  उत्पादकों  पहुंचता  संस्थान  ने  शहतूत  की  अनेक  समुन्नत  किस्में

 विकसित  की  हैं  जिनमें  से  go  1  तथा  एस०  799  बहुत  लोकप्रिय  हैं  ।  इसने  at  समुन्नत

 कोलाइन  रेशम कोट  प्रजातियां  भग र्था ति  कलीनपोंग  बी०  तथा  पम्पोर  5  भी  रिलीज  की  हैं  ।  संस्थान

 स्नातकोत्तर  तथा  साथ  ही  कृषक  स्तर  पर  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चलाता  अन्य  गतिविधियों  में  हूँ  ।

 यूजी  मुखों  के  प्रकोप  की  निगरानी  तथा  समुन्नत  पालन  पद्धतियों  के  बारे  में  जानकारी  प्रदान

 करना  ।

 आटोमोबाइल  पुर्जों
 और

 अतिरिकत  gat  पर  आयात  शुल्क में  कमो

 1111.
 भी  तारिक  अनवर

 :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  सरकार  ने  आटोमोबाइल  पुर्जों  और  अतिरिक्त  पुर्जों  पर  वर्तमान  150  प्रतिशत

 आयात  शुल्क  को
 कम

 करके  25  प्रतिशत  करने
 का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  आयात  शुल्क  में  इस  कमी  का  आटो
 अतिरिक्त  पुर्जों का

 निर्माण

 करने  वाले  भारतीय  निर्माताओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  ;

 क्या  इसके  कारण  कीमतों  में  कमी  होगी  ;  और

 इस  निर्णय
 के  क्या  लाभ  होंगे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाभिराम  :  ईन्धन-क्षम  छोटी  कारों  और  दो

 पहिए  वाली  मोटरगाड़ियों  के  लिए  असली  उपस्कर  हिस्से-पुर्जों  के  रूप  में  अपेक्षित  संघटकों  पर

 आयात  शुल्क  में  कमी  करके  मुल्यानुसार  40%  करने  का  फैसला  किया  गया  है  ।

 और  :
 भाटों  स्पेयर के  स्वदेशी  निर्माताओं

 के  हितों  को  ध्यान
 में

 रखा

 गया  है  ।  सरकार  को  पुर्जों के  स्वदेशी  निर्माताओं पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  आशंका  नहीं

 है  ।  क्योंकि  (1)  रियायती  दर  केवल  ऐसे  संघटकों  पर  लागू  होती  है  ।  जिनको  असली  उपस्कर

 हिस्से-पुर्जों  के  रूप  में  जरूरत  हो  और  ag  दर  प्रतिस्थापना  इस्तेमाल  के  लिए  अभिप्रेत  हिस्से-पुर्जा

 पर  लागु  नहीं  होगी  ;  (11)  यहाँ  तक  कि  इन  असली  संघटकों  का  आयात  ए  अनुमोदित

 वद्ध  निर्माण-कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किया  जाना  होता  हैं  जिसमें  आयातित  संघटकों  की  क्रमिक  घटौती

 की  परिकल्पना  की  गई  है  ;  (111)  विकसित  प्रौद्योगिकी  भर  व्यवहार  मितव्ययिता  बरते  जाने

 से
 पुरज़ों

 और  उपांचों की  मांग  बढ़ने की  भाषा  है  !  ईन्धन-क्षम  वाहन  प्रारम्भिक  लागत  और

 लग  के  हिसाब  से  सस्ते  हमने  की  भाशा  है  ।

 बैंकिंग  सेवा  चयन  आयोग  द्वारा  लिपिकों  की  भक्तों

 1112.
 श्री  तारिक  अनवर

 :  कया  वित्त  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि ं:

 क्या  बैंकिंग  सेवा  चयन  आयोग  (  पेईचिंग
 ने  1982  में

 लिस्टों  और  स्टेनोग्राफर  के  पदों  के  लिए  लिखि  से  परीक्षा  आयोजित  की  थीं  ;

 यदि
 तो  आयोग  द्वारा  क्षेत्रवार  कितने

 उम्मीदवारों कं  नियुक्ति  कीं  जैसी
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 कया  आयोग  a  पदों में  से  कुछ  पर  भूतपूर्व-सैनिकों  को  नियुक्त  करने  का

 निर्णय  किया  है

 यदि  तो  क्या  भूतपूर्व  सैनिकों  को
 ania  द्वारा  अपने  विज्ञापन  में  अंघिसूचित

 आरक्षण  के  अनुसार  नियुक्त  किया  ;

 यदि  तो  इस  at  के
 अन्तर्गत

 कितने  व्यक्तियों  को  चुना  गया
 है

 ;  और

 यादें  तो  इस  वारे  में  विशेष  उपबन्ध  करने  का  प्रयोजन

 वित्त  मन्त्रालय  में  उपवित्त  मन्त्री  जलादेने
 :  बैंकिंग सेवा  बोर्डे

 बंबई और
 बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  बड़ौदा  दोनों  ने  लिपिक  वर्गीय  काडर  के

 कार्मिकों
 के  चयन  के  लिए  में  लिखित  परीक्षा  आयोजित  की  थी  ।

 बेकिंग  सेवा  भर्ती  जोड़ों  एस०  आरे०  द्वारा  नियुक्ति  के  लिये  प्रस्तावित

 उम्मीदवारों  की  राज्य-वार  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 ats  तथा  क्षेत्र  का  नाम  नियुक्त किये  जाने  वाले  उम्मीदवारों की  संख्या

 i.  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बम्बई

 1:  महाराष्ट्र  3500

 2.  गोवा  125

 1,
 बैंकिग  भर्ती  बातें  बड़ौदा

 1.  गुजरात  1192

 2  राजस्थान  907

 और  :
 उपयुक्त  में  से  कतिपय  रिक्तियां  भूलपुंवे  सैनिकों  के  लिए  आरक्षित हैं  ।

 इस  प्रकार  के  इन  उम्मीदवारों में  से  जो  लिखित  परीक्षा  और
 साक्षात्कार  में  सफल

 होते  हैं  उन्हें

 नियुक्तियो ंके  लिए  प्रस्ताव  भेजे  जाते हैं  ।

 att
 :

 बेकिंग  सेवा  भर्ती as  बम्बई  ने  उन  भूतपूर्व  सैनिकों  में  से  जिन्होंने

 लिखित  तथा  साक्षात्कार  परीक्ञाओं  में  भाग  लिया  50  उम्मीदवारों  का  चयन  किया  है  ।  बैंकिंग

 सेवा  भर्ती  बोड़ें  बड़ौदा  दवारा  आयोजित  परीक्षा  के  परिणाम  अभी  घोषित  किये  जाने  हैं  ।  दोनों  जोडों

 ने  सूचित  किया  है  कि  इसके  उन्होंने  अपने  संबद्ध  कार्यक्षेत्र  के  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  लिपिक

 वर्गीय  काडर  में  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  आरक्षित  बचे  हुए  पदों  को  भरने के  far  माचे/अप्रैल

 1983  में  आयोजित  की  जाने  वाली  विशेष  भर्ती  परीक्षाओं  के  लिए  विज्ञापन  जारी  किये  हैं  ।

 में  अफीम  at  adit

 1113.  श्री  चतुर्भुज :  क्या  बित्ते  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 भर  झालावाड़  जिलों
 में  के  कितने  किसानों

 को
 अफीम  की

 खेती के  पट्टे  पर  जमीन  आबंटित
 की

 गई  है  और  कुल  कितनी  जमीन  आबंटित
 की  गई

 कोटा  और  झालावाड़ में  1982  में  कुल  कितनी  अफीम  पदा  हुई

 कोटा  और  झालावाड़  जिलों  में  1982  में  अफीम  की  तस्करी  के  कुल  कितने  मामले

 ao  किए  गये

 वर्ष  1983  में  अफीम  उत्पादकों  की  प्रति  व्यक्ति  कितने  किलोग्राम  अफीम दी  जायेगी

 भौर  क्या  मुल्य  वृद्धि  एवं  उर्वरकों  तथा  नाम  की  बढ़ी  दरों
 को  ध्यान

 में  रखते  हुए  प्रति  व्यक्ति

 अधिक  किलोग्राम  के  हिसाब  से  अफीम  देने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सबंधी/पुर्ण  ब्यौरा  क्यां  है  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण हैं  ?

 वित्ता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पट्टाभिराम  फसल  1981-82 में

 में  कोटा  और  झालावाड़  जिलों  में  काश्तकारों  की  कुल  संख्या  22720  थी  भोर

 अफीम  की  काश्त  के  लिए  लाइसेन्स शुदा  भूमि  का  रकबा  4260  हेक्टेयर  था  ।

 वर्ष  1982  में  कोटा  और  झालावाड़  जिलों में  उत्पादित  अधीम  की  कुल  मात्रा

 156.268  मी०  टन थी  |

 इन  जिलों  में  ae  1982  में  266  किलोग्राम  अफीम  की  तस्करी  के  23  मामले  पकड़

 गए  थे  |

 तथा
 :  अफीम  उत्पादकों  वर्ष  1983  में  प्रस्तावित  की  गई  प्रति

 किलोग्राम
 अफीम  की  दरें  निम्नानुसार  हैं

 afarataz पैदावार  700  गाढ़ता  बाली  अफीम  के  प्रति  किलोग्राम

 पर  रुपयों  में  अदा  किया  गया  मुल्य

 30  किलोग्राम  प्रति हेक्टर  से  कम  130.00

 30  किलोग्राम  अथवा  इससे  अधिक  किन्तु

 45  किलोग्राम  से  कम  240.00  उच्चतर  दरों  पर  अदायगी  केवल

 इन  खण्डो ंमें  अतिरिक्त  मात्रा के

 45  किलोग्राम  अथवा  इससे  अधिक  किन्तु  280.00  बारे  में  ही  की  जानी  न  कि

 60  किलोग्राम  से  कम  ।
 सम्पूर्ण  मात्रा  पर

 60  किलोग्राम  अथवा  इससे  अधिक  ।  300.00

 विश्व  भर  में  अफीम  की
 कच्ची  सामग्री  की  अधिक  सप्लाई  होने  से  हमारे  पास  अफीम  का

 बहुत  बड़ा  भण्डार  जमा  हों  गया  इसलिए  काश्तकारों को  देय  उन  दरों  में  इस  समय  बड़ोतरी
 करना

 मुमकिन
 नहीं

 समझा गया  जो
 पर्याप्त

 रुप  से  लाभकर  हैं  ।
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 जम्म  तथा  काश्मीर  तथा  पश्चिमी  सीमा  पर  पाकिस्तानी  सद्दाम  सेनाओं  का

 1114.  श्री  रघुनन्दन लाल  भाटिया  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनको  पत्ता  है  कि  पाकिस्तान ने  जम्मू  तथा  काश्मीर  में
 वास्तविक  नियंत्रण  रेखा

 पर  तथा  भारत  के  साथ  पश्चिमी  सीमा  पर  अपनी  सशस्त्र  सेनाओं  का  जमाव  कर  रखा  है  ओर अड्ड

 बना  रखें  हैं  जो
 अमरीका  एवं  चीनी  विशेषज्ञों  की  सहायता  के  साथ  अत्यधिक  आधुनिक  हथियारों

 से  सुसज्जित है

 क्या  इसमें  गिलगित  में  सर्वाधिक  शक्तिशाली  स्वचालित  प्रक्ष  पात्र  भी  लगा  रखे

 हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  पाकिस्तान  से  इस  खतरे का  सामना  करने  के  लिए

 आवश्यक कदम  उठाए  हैं  ?

 रक्षा  मन्त्री  आर०  :  सरकार के  पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है
 कि  पाकिस्तानी  सैनिकों  का  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  नियंत्रण  रेखा  पर  या  पश्चिमी  सीमा  पर

 धारण जमाव  हो  गया  है

 पाकिस्तान ने  कुछ  वर्षों  के
 अन्दर

 भारत  से  लगने  वाली  सीमा  के
 पास  ही  हवाई

 बना  लिए  हैं  ।  सरकार  ने  कुछ  ऐसी  प्रेस  रिपोर्टें  भी  देखी  हैं  जिनमें  पाकिस्तान  में  कुछ  स्थापनाओं

 में  विदेशी  विशेषज्ञों  के  काम  करने  का  उल्लेख

 गिलगित  क्षत्र  में  प्री  शास्त्र  लगाए  जाने  के  बारे  में  कोई  feet  सूचना  उपलब्ध

 नहीं

 हमारी  सुरक्षा
 को

 प्रभावित  करने  वाली  सभी  घटनाओं  पर
 तजर  रखती है

 और

 पूरी  तैयारी  बनाए  रखने  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  शुरू  करती  है  ।

 इण्डियन  एयरलाइन  तथा  एयर  इंडिया  के  कर्मचारियों  का  सांकेतिक  हड़ताल

 करने का  निर्णय

 1115.  श्री जी०  एम०  बनात वाला  :  क्या  पेंशन और
 नागर  विमानन मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इंडिया  के  कर्मचारियों  ने
 हाल  ही  में  सांकेतिक

 हड़ताल पर  जाने  का  निर्णय किया  है

 यदि  तो  उनकी  मांगे  कया  है

 सरकार  की  उन  मांगों पर  कया  प्रतिक्रिया है  ;
 और

 मामले  के  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए
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 पेंशन  और  नागर  मन्त्रालय  के  राज्य  wat  quite  cen

 at

 (a)  उनकी  मुख्य  मांग  द्विपक्षीय  बातचीत/समझौति  में  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  द्वारा

 हस्तक्षेप
 न

 मंहगाई  भत्ते  की  अधिकतम  सीसा  फ्र  मौजूदा  रोक  को  वापस  मजदूर  संघ

 संबंधी  अधिकारों  को  बहाल  करने  भौर  केतन  बातचीत/समझौते  को
 फिर

 से

 शुरू  करने  सेਂ  सम्बन्धित  हैं  ।

 और  यूनियनों  को  यह  सलाह  दी  गई  थी  कि  उनके  द्वारा  प्रस्तावित  कारवाही

 अनुशासन  संहिता  का  उल्लंघन हैं
 ।  उन्होंने  अपनी  हड़ताल  स्थगित  कर  दी  है  ।  प्रबन्ध  मंडल  को

 यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  यूनियनों  से  पारस्परिक  सहमति  के  आधार  पर  समझोता  करें  ।

 थल  सेना  तथा  नौसेना  में  जाति  के  आधार  पर  भत्तों

 1116.
 श्री  जतुलबसर

 :
 कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 (*)  क्या  थलसेना  तथा  नौसेना  में  अभी  भी  जाति  तथा  समुदाय  के  आधार  पर  भर्ती  की

 जाती  और

 यदि  तो  उसका  औचित्य  क्या  है  ?

 रक्षा  वस्त्रालय में  राज्य  मन्त्री
 के०  पी०  fag  :  और  वर्तमान  भरती

 नीति  के  अनुसार  थलसेना  में  भरती  सभी  जातियों  भर  धर्मों  के  लोगों  के
 लिए  खुली  है  बशर्तें

 बे  शिक्षा  और  स्वास्थय  संबंधी  निर्धारित  स्तर  को  पूरा  करते  हों  ।  कुछ  रेजीनेंटों  के

 नाम  ऐतिहासिक  कारणों  से  कोई  नई  रेजीमेंट  नहीं  बनाई  जा  रही  है  ।

 नौसेना में  भरती  ai  था  धर्म  पर  विचार  किए  बिना  सभी  वर्गों के  लिए

 खुली
 है  |

 दिल्‍ली-जोधपुर के बीच निथमित विमान सेवा के  बीच  नियमित  विमान  सेवा

 1117.
 भी  बुद्धि  चन्द्र  जैन

 :  कया
 और  ante  faa  मंत्री यहਂ  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्यों  दिल्ली  से  जोधपुर  भर  जोधपुर  से  दिल्‍ली  तक  की  विमान  सेवा  सप्ताह  में

 केवल  चार  दिन  उपलब्ध  होती  है  ;

 इस  सेवा
 को

 एक  नियमित  सेवा
 करने  में  विभाग  को  क्या  परेशानियां हैं  ;

 (7)  कया  इस  सेवा  की  वरीयता  प्रदानਂ  करने  की  अपेक्षा  विभाग  इसकी  उपेक्षा कर

 रहा हैं  ;  और

 sa  सेव  को  किस  तारीख  तक  त
 कर  दिया  जाएगा ?

 184



 4  1904  लिखित  उत्तर

 qed  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री
 च्े  आलम  :

 हां  ।

 इस  समय  होने  बाला  यातायात  इतना  नहीं है  कि  उससे  जोधपुर को  एक

 दैनिक  उड़ान  का  ओचित्य  सिद्ध  हो  सक े।

 वहीं  ।

 यातायात  में  वृद्धि  होम  पर  अतिरिक्त  बार  उड़ानें  प्रचालित की  जाएंगी  ।

 जैसलमेर
 और  कोटा  के  लिए  वाय  दूत  सेवा

 1118. भी  बृद्धि  चन्द  नेत  :

 श्री  राम  अवध
 :

 क्या  पेंशन  और  नागर  विमानन  मन्त्री
 यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 देश  के  किन-किन  स्थानों
 क

 लिए  वायु दूत  सेवा  लागू  करने  का  कार्यक्रम है  और  a

 सेवा
 किस  तारीख से  लागु

 को  जाएगी

 (#1)  इस  rr  को  क्रार्यात्वित  करने  में  देरी  होते  के  पहले  क्या  कारण थे  और  ay

 कया  कारण  हैं  ;  और

 राजस्थान  राज्य  के  जैसलमेर  और  कोटा  में  किए  तारीख  से
 वायु दूत  सेवा

 चालू  हो  जाएगी  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  के  राज्य
 मन्त्री

 (att  छुद्नोद  आलम  :  (*) :

 उपयुक्त  विमान  उपलब्ध  होने  तथा  अन्य  आधार  संरचनात्मक  सुविधाओं  का  होने  की  स्थिति  में

 बा यु दूत
 की

 प्रावस्थाबद्ध  रूप  में  निम्नलिखित  स्टेशनों  को  जोड़ने  की  योजनाएं  है

 झा

 दमण  संहित  तीन  स्टेशन  गुजरात  सरकार  के

 पास  से  शामिल  किए  जाने  ,

 मे  हुबली  ध्  द।/पोर्जो,  पास्सीघाट  |

 बीतो  आध्यक्रारिताओं के  कारण  आधार  संरचनात्मक  सुविधाओं  के  विकास  में

 कुछ  समय  लगेगा  ।  इसलिए  agg  सेवाओं  का  विस्तार  प्रावस्थाबद्ध  रूप  में  किया  जा  रहा

 जैसलमेर
 और  कोटा  को  वायुदूत सेवा  शुरू  करने

 के  fay  इस  समय  कोई  निश्चित

 तारीख  नहीं  दी  जा  सकती  है  ।

 1119.  की  बुद्धि wer  जेन
 :

 क्या  odes  और  arte  बिताना  ae  यह  बताने
 की

 झपा
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 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  हवाई  अड्डों  के  आस-पास  के  इलाकों  में  गन्दगी  फली

 होती  है  और  मरे  हुए  जानवरों  के  शव  खुले  स्थानों  में  पड़े  रहते हैं  जिससे  ae  गिद्ध और  अन्य

 शिकारी  पक्षी  एकत्र  हो  जाते  हैं

 क्या  इस  गन्दगी  की  स्थिति  के  कारण  अनेक  पक्षी  विमानों  से  टकरा  जाते  और

 उनको  नुकसान  पहुंचाते  हैं  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  कितनी  दुर्घटना  ge  हैं  ;  और

 हवाई  अड्डों  के  आस-पास  के  इलाकों  में  पक्षियों
 को

 एकत्र  होने  से  रोकने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  गया  है
 ?

 quad  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  आलम

 और  (a) WY, aT हां  1

 पिछले  तीन  वर्षों  में  पक्षियों  से  टकराने  के  कारण  तीन  अधिसूचना  दुर्घटना  हुई  ।

 परन्तु  पिछले
 तीन

 वर्षों  में  पक्षियो ंसे  टकराने की  घटनाओं  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  है
 :--

 वह  एयर  इण्डिया  इण्डियन  एयरला  इन्न

 1980  32  14]

 1981  34  | लि क |

 1982  zl  135

 पक्षियों  से  टकराने  की  घटनाओं  को  न्युनतम  करन ेके  लिए  नागर  विमानन  सचिव  की

 अध्यक्षता  में  एक  समिति  इस  समस्या  के  नियन्त्रण  के  लिए  आवश्यक  विभिन्‍न  उपायों  का  आवधिक

 निर्धारण  करती  है  तथा  इनके  कार्यान्वयन  का  प्रबोधन  करती है  ।  इस  सम्बन्ध में  आरम्भ  किए

 गए  उपायों  में  पर्यावरणीय  घास  का  कीटनाशक  दवाओं  का  खतरनाक

 पक्षियों  को  समाप्त  करना  सम्मिलित  हैं  ।

 पोट  ब्लेयर  में  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  और  अधिक  विमान
 सेवा

 1120.  श्री  जगन्नाथ  पाटिल  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  पोर्ट  ब्लेयर  में  मौजूदा  उड़ानों
 में

 जगह
 न

 मिलने  के  कारण  अनेक
 व्यक्तियों  को  आम-तौर पर  लौट  जाना  पड़ता  है  ;

 )
 पोर्ट  ब्लेयर  से  भारत

 तक
 यात्रा

 करने  वाले
 यात्रियों

 को  और  अधिक  विमान  सेवा

 को
 सुविधा  प्रदान  करने  में  कठिनाई  है  और  क्या  उप  उपाय  किए  गए  हैं  ;.  और
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 पोर्ट  ब्लेयर  हवाई  अड्ड  का  आधुनिकीकरण करने  की  आवश्यकता  यदि

 तो  किस  प्रकार ?

 * qq  और  नागर  ठिकाना  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  खुदाई  आलम

 जी  नही ं।

 पोर्ट  ब्लेयर  के  लिए  और  सेवाओं
 की

 व्यवस्था  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  है
 ।

 परन्तु

 मांग  सामयिक  होती  है  इसलिए  अतिरिक्त  उड़ानें  यातायात  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  परिचालित को  जाती  हैं
 ।

 पर्यावरण  सम्बन्धी  तथा  भौतिक  कठिनाइयों  के  कारण  मौजूदा  उड़ान पथ
 के  विकास

 परिचालनात्मक-दक्षता में  सुधार  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।  इसके  नजदीक  ही  स्थित

 कालीकट  में  एक  नए  हवाई  अड्डे  का  विकास  किए  जाने  का  निर्णय  किया  गया

 है  ।

 भारतीय  तम्बाक  का  फोन  को  निर्यात

 1121.  थ्रो  के०  (०  राजन

 थ्रो  नारायण चोबे

 थ्री
 qed  बहादुर  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  भारत  चीन  को  तम्बाकू  निर्यात करता  रहा

 यदि
 तो

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  कितना  तम् बारक  निर्यात  किया

 गया  |

 क्या  सरकार  को  पता है
 कि  कुछ  बेईमान  गैर-सरकारी  नीय  तीव्रता  अनुसूचित  कायें  में

 लगे  हुये  हैं  जिसके  कारण  चीन  के  आयात  करने  वाले  संगठन-चाइना  नेशनल  नेटिव  प्रोड्यूस  we

 ग़नीमत  वाइप्रोडक्टस-ने  दोषी  पाटियों  पर  70  लाख  डालर  का  दावा  किया  है  ।  और

 यदि  तो  निर्यातकों
 का

 नाम  तथा  पूर्ण  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम दुलारो  जो  हा ं।

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  चीन  को  निर्यात  किये  गये  भारतीय  तम्बाकू  की  मात्रा  नीचे

 दी  गई  है

 aq
 e

 fata  की
 अरी mw  od गई  माजा  (Fe  ato

 a

 1978-79  3250

 1979-80  1800
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 eee  no  काना  ा  क  क

 1980-81  11177

 28841 1981-82

 2850 1982-83

 :  तम्बाकू

 तथा  कुछ  निर्यातकों  cite  चीत  को  नि  at  किये  गये  तम्बाकू  की  क्वालिटी  के

 बारे  में  कुछ  शिकायतें  रही  हैं  ।  तम्बाकू  बोर्ड
 के  निम्नलिखित  भारतीय  निर्यातकों  के  fang

 3

 लगभग
 5

 मिलियन  अमरीकी  डालर  के  दावे  हैं  —

 कर्नाटक  निर्यातकों  का  नाम

 Ho  श्री  जयलक्ष्मी  टूबैको  क्०  प्रा०  TET  |

 2  म०  श्री  जयलक्ष्मी  टुबैको  इंटरनेशनल

 3  Ho  गोगिनैनी  टु बैकों

 4  आई०  टी०  सी०
 लि०

 ...  मादी  लक्ष्मैया  एण्ड  Fo  प्रा०  fire

 Ho  मादी  वेकटरत्नमें  एण्ड  क्‌०  (ste)  लि

 दिल्लो के गर-तरकारी के  गेर-सरकारी  होटलों
 के

 कमरों  को  संख्या

 1122.  थी  केन  ह्य  राजन

 श्रीमती  प्रमिला  वंध्डवंलें
 :  dar  aden  और  नागर  विटनेस  मैं सत्री यहँ ae  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 एशियाड  के  लिए  तयार  किये  aa  दिल्‍ली  के  प्रत्येक  गैर-सरकारी  में  कमरों  की

 कितनी  संख्या  है  ऑर  इनमें  से  प्रत्येक  हॉटल  में  इस  प्र  योजन  के  लिए  कितने  कमरे  उपलब्ध  थे  ;

 क्या
 समय

 पर
 कमरा  न

 देने  के  कारण  होटलों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  की  गई  ;

 बौर

 यदि  gi;  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  और  नागर
 विमानन

 मन्त्रालय के  राज्य  मिस्त्री  खुद्दारी  आलम  :
 दिल्‍ली  में  ४.  गेर-सरकारी  geal  की  कक्ष-क्षमता

 और  उपलब्ध  किए  गए  कमरों  वस्तुत
 विवरण नीचे  दिया  गया  है  at . .
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 कमरों को  संख्या aida के  बाम  उपलब्ध  किए गश  कमरें

 होटलों के  अनुसार

 faa  होटल  388  250

 2.43  होट  252  200

 3  fitatd  Hara  होटल  156  420

 4.  ate  fer  122  422

 500  260 5.  are  हील

 6.  मेरेडियन  होटल  425  १06

 भारत  होटल  500  100

 8.  पलकें  होटल  231  50*

 *वैकल्पिक आवास  अन्यत्र  अपील  किए गए

 नहीं  ।

 set  नहीं  उठता

 एशियाड  के  दौरान  आंधी  से  कम  न डन पथटक  ओने

 1123.  श्री  ए०  राजन  :  क्या  पर्यटन  और  न  WR  ag  बताने  को

 करेंगे

 कया  यहीं  सच  है  फे  chars  के  feat  परम  ठक  ae  की  आधा  थी  उसने  नहीं

 आये  ;

 (@)  एशिंवीडें  अवधि  के  दौरान  भारत  परसेंट  विकास  निर्गम  के  fateeat  होटलों  में  कितने

 प्रतिशत  कमरे  प्रयुक्त  रहे  तथा  पिछने  बर्ष  की  इसी  अवधि  की  बुकनी  में  सिथति  कया  है  ;  सौर

 पर्यटकों  के  कम  संख्या  में  ata  के  कया  कारण  थे  ॥

 aden  कौर  सागर  संग्रहालय  के  राज्य  मंत्रो  (eet

 art

 (a)  एशियाई  खेलों  की  अवधि  के  दौरान  दिल्‍ली .और और  wage  में  भारत  Ger  विकास

 निगम  के  विभिनन  होटलों  में  कमरों  के  प्रयोग  का  प्रतिशत  पिछले
 वर्ष  को  इसी  rats  की  तुलना  में

 नीचे  दिया  गया  है  *
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 होटल  का  नाम

 1982  1981

 अशोका  होटल  नई  दिल्‍ली  78.8  84.2

 अकबर  होटल  दिल्‍ली  82.8  91.0

 कुतब  नई  दिल्‍ली  78.4  71.8

 होटल  नई  दिल्‍ली  96.5  100.2

 रणजीत  नई  दिल्ली  94.9  100.2

 लोधी  होटल नईदिल्ली नई  दिल्ली  97.2  101.1

 होटल  नई  दिल्‍ली  58.9

 होटल  नई  दिल्‍ली *  93.3

 अशोक  यात्री  नई  दिल्‍ली *  79.7

 होटल  जयपुर  जयपुर  100.0  49.5

 *1982  में  आंशिक  रूप  से  शुरू  किए  गए  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया  गया  लेकिन  ag  समझा  जाता

 है  कि  वर्ष  के  दौरान  पेंशन  के  क्षत्र  में  विधिक  गिरावट  की  प्रवृत्ति  ही  इसका  कारण  है  ।

 इन्टरेस्ट  फ्री  इन  नन्दी  दीक  समाचार

 1124.  श्री  Fo  To  राजन  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ,

 क्या  सरकार
 का  ध्यान

 1  1982  के .”'पैट्रियोटਂ
 में  इन्टरेस्ट

 फ्री  करोड़ें  इन  शिक्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  केरल  की  अनुसूचित  बैंकों  में  ऐसी  जमा  राशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  प्रकार  धनराशि  जमा  कराये  जाते  के  क्या  आकर्षण  है ं?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  उप  मन्त्री  दनादन
 :  हाँ  ।

 भारतीय
 रिज  बैंक

 ने  सूचित  किया  है  कि  उसके  पास  कोई  सूचना  नहीं हैं  कि  केरल

 स्थित  बैंक  ब्याज मुक्त  बचतें  अथवा  सावधिक  जमा  के  लिए  राशियां  स्वीकार  करते  हैं  ।  ब्याज  सभीं

 देय  नहीं  होता  जब  राशियां  चालू  खातों  में  जमा  करायी  गयी  हों  ।  किसी  विशिष्ट  समुदाय

 कों  करेंट  में  जमा  रकमों  के  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  हैं

 हालांकि  जमाकर्त्ता  को  अपने  करेंट  खाते पर  ब्याज  दीं  मिलता  पर  उसके  पैसे  की
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 सुरक्षा  सुनिश्चित  करा  लेता  है  और  वे  अन्य  सुविधायें  प्राप्त  करने  का  हकदार  होता  है  जो  बैंकों

 द्वारा  अपने  जमाकर्ताओं  को  प्रदान  की  जाती  बैंकों  में  जिस  तरह  खाता  रखना

 चाहते  हैं  उसका  चयन  करते  समय  वे  संचालन  संबंधी  अवसर  निकासी  करने  की

 अस्थायी तौर  पर  ओवरड्राफ्ट  आदि  प्राप्त
 करने

 की
 संभावना

 को  ध्यान  में  रखते  हैं  ।

 धनबाद
 के  लिये  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  और  विभाग  सेवा

 1125.  श्री  Go  है ७  राय  :
 कया  फ्येटन  और  नागर  विमान  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 कया  उन्हें  पता  है
 कि

 बिहार  में  धनबाद  हवाई  geet  का  निर्माण  युद्धस्तर  पर  किया

 जा  रहा  यदि  हां  तत्सम्बन्धी तथ्यों  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  धनबाद
 में

 शीघ्र  ही  विमान  सेवा  चालू  होने  वाली  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 तथ्यों का  ब्यौरा  क्या  है  ;  यदि
 तो

 हवाई  पट्टी  बनाये  जाने के  क्या  कारण हैं  ;  और

 wat  पंचवर्षीय योजना  के  दौरान  बिहार  के  किन-किन  नगरों  को  विमान  सेवा  से

 जोड़ा  जाएगा  और  उससे  संबन्धित  तथ्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  खुर्द  आलम
 :

 नागर  विमानन  विभाग  की  धनबाद  हवाई  पट्टी  का  विकास  करने  की  कोई  योजना  नहीं  है  जो

 बिहार  सरकार  की  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  उपयुक्त  विमान  क्षत्र  विकास  सक्षम  यातायात  की

 लापता पर  निसार  करेगा  ।

 वायु दूत का  उपयुक्त  तथा  विकास सक्षम विमान  उपलब्ध  होने
 की  स्थिति  में  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  में  भागलपुर  तथा  पूनिया  को  विमान  सेवा  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  है  ।

 अनुसूचित  बैंकों का  ऋण-जमा  अनुपात

 1126  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 अनुसूचित  बैंकों  के  अंतिम  आंकड़ों  के  अनुसार  देश  के  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित

 प्रदेशों  में  ऋण-जमा  राशि  के  अनुपात  आर  निरपेक्ष  धनराशि  का  क्या
 ब्यौरा

 है  ;

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  इस  अनुपात  में  कोई  अन्तर  आया  है
 ;

 क्या  इनमें  कोई  क्षे  त्रीय  अन्तर  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्यों  का  ब्यौरा  कया  है  और  इस  में  क्या
 कदम

 उठाये

 गय े?

 बित्ता  मन्त्रालय में  उप  मन्त्री  जर्नादन  1979-80  तथा

 1981  के  अंतिम  शुक्रवार  क  स्थिति  के  अनुसार  सभी  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  की  राज्यवार
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 शिया
 afer  और  ऋण  जमा  agra  अनुबंध  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  eye

 ही०  5917/83]  में  दिये  गए  हैं  ।

 से  बैंक  ऋणों  के  संवितरण में  एक  सीमा  तक  क्ष  त्रीय  असंतुलन बना  हुआ

 बेक  ऋणों  कें  वितरण  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  मूल  रूप  से  आधिक  विकास  में  क्ष  त्रीय  असंतुलन

 को  परिलक्षित  करता  विशेष  रूप  से  उद्योगों  तथा  व्यापार  के  संगठित  क्षत्रों  में  जहां कि  विकास

 उर्जा  आदि  जैसी  बुनियादी  सुविधाओं  को  निकटतम  स्थानों से  कच्चे  माल

 की  सामान्य  उद्योगिक  बाजारों  की  बहुलता  तथा  इस  प्रकार  के  अन्य  बहुत

 से  पहलुओं  से  प्रभावित  होता  है  ।  इसके  अतिरिक्त  बड़  संगठनों जसे  भारतीय  खाद्य  निगम  संजय

 व्यापार  भारतीय  कपास  निगम  आदि  का  महानगरों  में  स्थित  होना  भी  बेक  ऋणों के

 नगर  विवरण  में  दीख  पड़ने  वाला  असंतुलन  उत्पन्न कर  देता  यद्यपि  इस  प्रकार  के  संगठनों  के

 परिचालनों  सभी  क्षत्रों को  लाभ  होता  है  ।

 बैंक  ऋणों  की  उपलब्धता में  क्षेत्रीय  संतुलनों  को
 घटाना

 सरकार
 की  ated  नीति

 का  एक  अभिन्न  अंग  है  ।  इस  लक्ष्य  की  पूर्ति  के  लिए  बैंकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  छोटे  उद्यमों को

 निर्धारित  करके  एवं  उन्हें  सहायता  प्रदान  करके  ऐसे  राज्यों  में  अपने  ऋणों  के  सं वितरण को  बढ़ाने

 का  प्रयास  करें  जहां  ऋणों  के  वितरण  का  स्तर  बहुत  कम  बैंको ंसे  यह  भी  कहा  गया  है  कि

 वे  98  5  तक  अपने  कुल  ऋणों  में  प्राथमिक्ता  प्राप्त  at  के  ऋण  के  असम  को  40  प्रतिशत

 तक
 पहुंचा  दें

 ।
 ग्रामीण  अध॑-शहरी  क्ष  त्रों  की  उपलब्धि  में  वुद्धि  सुनिश्चित  करने के  लिए  बैंकों

 से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  अपनी  ग्रामीण  और  अर्ध-शहरी  शाखाओं  में  ऋण  जमा  अनुपात  को  60

 प्रतिशत तक  पहुंचा दे  ।
 लाभप्राप्तकर्ताओं  को

 ऋण  सहायता  पहुंचाने  के  विकास  कार्यक्रमों
 के

 कार्यान्वयन में  जिला  स्तर  पर  सम्बद्ध  सभी  एजेंसियों  के  कार्य  कौ  समन्वित  करने  की  सुविधा के

 उद्देश्य  से  बैंकों  ने  जिला  ऋण  बनानी  शुरू  कर  दी  हैं  ।  राज्य  सरकारों  से  भी  कहा  गया

 है  कि  वे  कमजोर  वर्षों  के  विशिष्ट  योजनाओं के  निर्धारित  लॉभज्रॉप्तेकेंत्ताओं को  बेक

 ऋण  सुलभ  कराने  कें  वास्ते  अपनें  संस्थागत  मूलभूत  ढाचे
 को  मजबूत  |  आशा है  कि  इने

 उपायों  से  बैंक  ऋणों  के  संवितइ्ण  में  क्ष  त्रीय  असंतुलन
 को

 क्रम  करने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 परमाणु  बस  के  संबंध  में  लोचिया-पाकिस्ताल  का  न्  समझोता

 1127
 at  चित्त  बस

 क्या
 रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार को  परमाणु  बम
 के  संबंध

 में  लीबिया  प्रा विस् तान के  गुप्त  समझोते
 की

 जानकारी  जिसके  बारे  में  दिनांक  18  1983  को  दिल्‍ली में  प्रकाशित  टाइम्स

 आफ  इण्डिया  में  प्रकाशित  हुआ  था ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्यां  है
 ?

 रक्षा  मंत्री  आर ०

 abi  ad  और
 सरकार  ने

 प्रस
 रिपोर्ट  देखी
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 सरकारी  क्षत्र  उद्यमों  के  ब्यूरो  का  पुनर्गठन

 1028.  थी  चित्त बस  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  विभिन्न  विषयों  के  विशेषज्ञों  को  अधिक  प्रतिनिधित्व  देने  के  विचार  से  सरकारी

 क्ष  त्र  उद्यमों  के  ब्यूरो  के  पुनर्गठन  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि
 तो  इस  दिशा  में

 अब  तक  क्या  कदम  उठाये  जा  चके  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  पट्टा भि रास
 :  माननीय

 सदस्य  का  योजना  आयोग
 के  सदस्य  की  अध्यक्षता  में  गठित  सरकारी  उद्यमों

 घी
 विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  सरकारी  उद्यम  कायलिय  के  बारे  में  प्रस्तुत  की  गई  रिपोर्ट से  है  ।  इस

 विशेषज्ञ  समिति  ने  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  के  संठनात्मक  ढांचे  और  व्यवसाधिक  संसाधनों  को

 gee  बनाने  के  लिए  कुछ  सिफारिशें  की  ताकि  यह  कार्यालय अपनी  और  बढ़ा  '  सके

 की
 सिफारिशों

 की
 सरकार  द्वारा  जांच  की  जा  रही  है  ।

 भारतीय  तम्बाकू  निगम  द्वारा  सरकारी  क्षत्र  के  संस्थानों  से  इण्डिया  मोमेंट  के  शेयरों

 को  खरीद

 1129.  श्री  चित्त बस  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 यह  सच  है  कि  भारतीय  तम्बाकू  निगम  द्वारा  सरकारी  क्षेत्न  के  संस्थानों  से

 इण्डिया  सीमेंट  के  शेयरों  की  भारी  मात्रा  में  खरीद  की  गई  है  ;

 यदि  तो  शेयर  बेचने  वाले  सरकारी  क्षत्र  संस्थानों  के  क्या

 नाम
 हैं  ;  और  मूल्य

 आदि के  बारे  में  प्रश्न  सम्बन्धित  ब्यौरा क्या  है

 क्या  यह  सरकारी  क्षत्र  के  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  नीति  में  परिवतंत  करना  नहीं  हैं

 और

 यदि  तो
 इस  मामले  में  बचने  की  स्वीकृति  दिये  जाने  के

 क्या  कारण हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  वित्त  मन्त्री  att  दनादन
 :  से  और

 तीय  जीवन  बीमा  area  साधारण  बीमा  निगम  और  भारतीय  यूनिट  ढी  ने  इण्डिया

 सीमेंट्स  लिमिटिड  की  शेयर  धारित  में  अपने  अन्य  के/भाग  के  रूप

 1982  5  रुपये  प्रत्येक  के  अंकित  मूल्य  वाले  32.64,770  शेयर  30₹०  प्रति  शेयर

 के  मूल्य  इण्डिया  टोबैको  कं०  Ae  समूह  की  कंपनियों  को  बेचे  थे
 ।

 इन  संस्थाओं

 ने  इन्डिया  सीमेंट्स  लि ०  के  aga  शेयरों  को  आई  सी ०  yao  दीर्घावधि  हितों  और  साथ  ही

 अशोक  पेपर  fat  के  लिए  एक  सामूहिक  ( ( Fs)  व्यवस्था  की  सुविधा  की

 दृष्टि  से  बेचा  था  क्योंकि  अशोक  पेपर  जो  दो  कागज  यूनिटों  वाली
 एक

 बड़ी  रुग्ण  कंपनी  है
 ।

 जिनमें  इन  संस्थाओं  के  बड़े  वित् लीय हित
 दांव  पर  लगे  gg  हैं  ।  इन  शेयरों  की  बिक्री  बातचीत  के

 बाद  और  संस्थाओं  द्वारा  अपने  शेयर  बेचने  की  सामान्य  प्रथा  के  मुताबिक  तथा  साथ ही  आई०  सी ०
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 एल०  att  अशोक  पेपर मिल्स  के  समग्र  दीर्घावधि  हितों  एवं  इन  दो  कंपनियों  में  सस्थाओं  के  दांव

 पर  लगे  हितों
 को

 ध्यान  में  रखते  हुए  की  गई  थी  ।

 पारादीप  बन्दरगाह  के  माध्यम  से  लोहू  अयस्क का  निर्यात

 1130 .  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक
 :

 क्या  वाणिज्य मत्री  यह ह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  पारादीप  बन्दरगाह  के  माध्यम  लौह  अयस्क का  निर्यात  बढ़ाने

 पर  जोर  दिया है

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामद्वारा  से
 सरकार  द्वारा

 पारादीप  पतन  पर  लोह  अयस्क  चढ़ाने-रतारने  सम्बन्धी  सुविधाओं  में  सुधारइ्लाने  के  लिए  निम्नोक्त

 प्रयास किये  जा  रहे  हैं  ।

 (1 1)  इसी  आशा  है  कि  पारादीप  पत्तन  पर  लोह  अयस्क  चढ़ाने-उतारने  के  संयंत्र  का  वार्षिक

 निष्पादन  बढ़ाकर  4  मिलियन  मे
 ०

 टन  करने  के  लिए  उसके  विस्तार  तथा  आधुनिकीकरण
 का

 काम

 1983  तक  पूरा  हो  जायेगा ।

 (2)  रात्रि  के  समय  में  जलयानों  का  संचालन  करने  के  लिये  रात्रि  नौ संचालन  आरम्भ

 गया है

 रतनणगिर  और  ललितगिरी  में  पर्यटक  आकर्षित  करने  को  संभावनायें

 1131  श्रीमती  जयन्ती  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  रत्नागिरी  और  लाल गिरि  में  पर्यटक  आकर्षित

 करने  की  सम्भावनाएं  बढ़ाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाये  हैं

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कोई  योजना  तैयार  है
 ;

 हट  और

 (  उक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने के  लिए  1983-84  में  क्या  कार्यक्रम  का

 प्रस्ताव  है
 ?

 det  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  खुर्दो  आलम
 :

 मंत्रालय  ने  महत्वपूर्ण  पर्यटक  केन्द्र  के  रू  में  एकीकृत  विकास के  ललितगिरी  और

 रत्नागिरी  को  उड़ीसा  राज्य  के  यात्रा
 परिपथ

 स०  |  में  शामिल  किया  है  ताकि

 पुरी
 औरकॉंर्गाक  जैसे  परेंम्परागत  केन्द्रों  पर  आने  वाले  पेंट  यातायातਂ

 को
 उक्त

 केन्द्र
 तक

 पिंलायांजा  सके  |
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 और  इस  केन्दों  के  fanta  के  केन्द्रीय  पेंशन
 विभाग

 ने  मास्टर  प्लान

 योग  प्लान तैयार  करने  का  काम  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  ने  नगर  और  ग्राम  आयोजन
 _?

 को  सौपा  है
 ।

 नगर  और  प्राम  आयोजन  संगठन  ने  प्रारंभिक  सर्वेक्षण  पूरा कर  लिया  है  और  मात्टर

 प्लान
 तैयार  करने

 का
 कार्य  शुरू

 कर
 दिया  है  जिनके  अगले  वित्त  वर्ष  के  दौरान  लगभग  पूरा  हो

 जाने की  आशा

 सिक्किम  में  गंगटोक  के  निकट  भारतीय  वायुसेना  के  चेतक  हेलिकॉप्टर  को  बु घंट ना

 1132.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 सिक्कम
 में

 गंगटोक
 के

 निकट  29  1982  को
 भारतीय  वायुसेना

 के  चेतक

 हेली  कोर्ट  के  दुर्घटना  ग्रस्त  हो  जाने  के  प्रमुख  कारण  हैं  ,

 (@)  इस  दुर्घटना  में  मारे  गए  वायुसेना  के  अधिकारियों  का  क्या  नाम  हैं  ;

 मुल्क  अधिकारियों  के  उत्तराधिकारियों  को  क्षतिपूर्ति  को  कितनी  राशि  का  भुगतान

 किया  गया  ;  और

 (7)  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  | ह  पी०  सिह  :  इस  दुर्घटना के  कारणों को

 जांच  एक  जांच  अदालत  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 दुर्घटना  में  मारे  गए  वायुसेना  के  कार्मिकों  के  नाम
 ये

 (1)  विंग  कमांडर  वाई०  प्रकाश

 (2)  फ्लाइंग  अफसर  एस०  सिह

 (3(  रूप  eq  आर०  टंडन

 (4)  बिंग  कमांडर  के०  एस०  चीमा

 और  समूह  बीमा  योजना  के  अस्तगत  मुआवजे  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 विग  कमांडर  के०  एस०  3,11'360
 रु०  किए  जा

 चुके

 बिग  कमांडर  वाई०  प्रकाश  :  3.11  36080(axat  किए  जा  चुके

 ग्र  प  कैप्टन  आर०  ट्रेन  2,71,870  रु०(इसका  शीघ्र  गतान  किया  जा  रहा

 फ्लाइंग  अफसर  एस०  सिंह  :  3,08,880  रु०  दावे  की  अभी  प्रतीक्षा

 इसके  अलावा  मृत  अफसरों  के  रिश्तेदार  लाख  रु०  अनुग्रह  मृत्यु  तमा

 सेवानिवृत्ति  परिवार  विशेष  परिवार  पेंशन  और  संतान  शिक्षण  भत्ता  तथा  छन  पर

 भ्रमित  राहत  पाने  के  भी  हकदार  हैं
 ।  पूसाइंग  अफसर  एस०  सिंह  अविवाहित थे  इसलिए  उनके

 माता-पिता  आश्रित  पेंशन  पाने  के  हकदार  हैं  ।

 195



 लिखित  25  1983

 धि

 इम  चारों  मास लीं  में  वायुसेना

 ना

 मुख्यालय  ने  इन  अफसर तके  स्प्लेदारों
 के

 पाल
 परिवार

 पेंशन  आश्रित पेंशन  के  आवेदन  प्रपत्र  भेज  दिये  हैं  ।  आवेदन  प्रपत्र  भरकर  प्राप्त  होते  हीं  नियमों

 के  अस्तंगत  देय  राशि  के  भुगतान  के  लिए  अधिकार  पत्र  जारी  कर  दिए  जाएंगे ं।

 राज्यों में  राष्ट्रीयकृत  वाणिज्यिक sat  को  शाखायें  खोलना

 1133.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  बिस  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  1983-84  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  कुछ  राष्ट्रीयकृत  वाणिज्यिक  बैंकों  की  शाखायें

 खोलने का  विचार  है  ;

 यदि  तो  उक्त  वित्तीय  वर्ष  के  बौरान  उड़ीसा  में  इनमें  से  प्रत्येक  वाणिज्यिक बेक

 की  कितनी  शाखायें  खोली  जायेंगी  ;

 इस  वर्ष  के  दौरान  उड़ीमा  के  किन-किन  विभिन्‍न  स्थानों  में  इन  बैंकों  की  शाखायें

 खोलने  का  विचार  है  ;  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय में  उप  मंत्री  जनार्दन  :  1982-83 से  1984-85  की

 तीन  वर्षों  की  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  ग्रामीण  और  अर्ध  शहरी  क्षेत्रों  में  शाखा  खौलने की  ओर

 लक्षित  है  जिससे  कि  ग्रामीण  शहरी  क्षेत्रों  में  बै  किए  व्याप्ति  सुधर  कर  17,000  व्यक्तियों  के

 पीछे  एक  शाखा  के  स्तर
 तक

 पहुंच  जाए  ।  इस  मानदण्ड  को  प्राप्त  करने  के  देश  बैंकों
 की

 कसी  वाले  क्षेत्र  7540  ग्रामीण/अर्ध-शहरी  शाखाएं  खोलने  को  आवश्यकता  है  ।  इसके

 विशिष्ठ  विकासात्मक  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  वास्ते  कमी  वाले  क्षेत्रों  से  भिन्न  क्षेत्रों
 में

 808  शाखाएं  खोले  जाने  का  भी  अनुमान  है  ।

 भारतीत  रिजर्व  बैंक  ने  सूचना  दी  है  कि  1982  से  1985  की  अवधि  के

 area  शाखा  विस्तार  कार्यक्रम  के  उडीसा  में  राज्य  सरकार  द्वारा  वि निर्धारित  288  स्थानों

 पर  शाखा  खोलने  के  वास्ते  क्ष  त्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और  सरकारी  क्षत्र  के  आठ  बैंकों  को  आबंटन  पत्र

 जारी  किए  गए  हैं  ।  उपयुक्त  आवंटनों  के  राज्य  में  काय  लिय  खौलने  के  सव  कार  क्षेत्र

 के  बैंकों  के  पास  50  प्रा धिक् रतियां  मौजूद  थीं  ।

 और  इस  सम्बन्ध  में  जिलावांर-केन्दवार  और  बैंक वार  ब्यौरे  कलम  किए  जा  रहे

 हैं  और  aaa के  पटल  पर  रखे  दिये  जायेंगे ।

 उड़ीसा  में  यात्रा

 1134. श्री  लक्ष्मण  मलिक
 :

 क्यां
 पेटों  और  नागर  विमानन  मन्त्री  येह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 कि  :

 कया  उड़ीसा  राज्य  में  पर्यटन  को  बढ़ावा  देनी  के
 लिये

 राज्य  में  कुछ  यात्रा  सकी  eat
 पित  करने  का  विचार  है  ;
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 करा  के  य  |  है  दिक  | ते
 ति  ~
 wwe दि  तो  इंस  प्रस्ताव  के  लिए  अब  तक

 क्या  प्रयत्न किये
 गये

 और

 उक्त
 कार्यक्रम  की  पुरा  करने

 ने
 की  लक्षित  अवधि  क्या  है  ?

 atten  और  नागर
 विमानन  मंत्रालय के  राज्य  मंत्री  (sit  aie  आलम  ara)

 :  से

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  इस  राज्य  में  एकीकृत  विकास  के  लिए  निम्नलिखित

 यात्रा  परिपथ  निर्धारित किए  गए  हैं  ;

 1.  faAeae,  भद्र

 और  वापस

 2.
 चिलक  झील  गोपालपुर  समुद्रतट

 अ
 भुवनेश्वर  जहां  तके  संभव  हो  पूर्वी  थाओं

 कां  विकास

 पहले इन  निर्धारित  यात्रों  परिषदों  पर  पढ़ने  वाले  केन्द्रों पर  ही  धन-रारी ती  उपलब्धता और

 परस्पर  प्राथमिकताओं  पर  निभा  रहते  हुए  राज्य  और  प्राइवेट  सेक्टरों  के  संसाधनों कीं

 एकत्न  करते हुए  हकीकत  और  अवस्थानुसार  ढंग से  प्रारम्भ  किया  जाएगा  कौर  काम  को

 छठी  और  सातवीं  योजनाओं  के  दौरान  किया  जाएगा  ।  छटी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में

 पर्यटक  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  निम्नलिखित  स्कीमें  प्रारम्भ  की  गई  प्र  रम्भ  करने

 का  प्रस्ताव
 है

 1.
 केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  भुवनेश्वर  में  भारते  सरकार  का  एक॑  जलीय  खोलने

 के
 लिए  मंजूरी दे  दी  है  ।

 2.  सिमलीपाल  में  एक  वन  गृह  का  नीतीश  ।

 3.  निर्माण  gat  आवास  मन्त्रालय के  नगर व  ग्राम  आयोजन  संगठन के  माध्यम  से

 गिरी  और  कीं  मास्टर  प्लान  तैयार  कराना  ।

 4.  भारतीय  यात्री  आवास  विकास  समिति  के  माध्यम  से  पुरी  में  एक  UAT
 आ

 |

 नगर  व  ग्राम  आयोजन  संगठन  के  माध्यम  a  कोको  के  विकास  की  मास्टर  प्लान  तैयार

 कराई  गई  है  और  इसे  राज्य  सरकार  की  अनुमोदित  और  अधिसूचना  करने  के  लिए  भिजवाया  गया

 है  ॥

 6.  चिल्का  झील  में  जल  क्रीड़ाएं  प्रारम्भ  करना  |

 7.  नवीन  कानन  में  लायन  सफारी  पाके  का  विकास  |

 भारत  wea  विकास  निगम

 1,  होटल  कॉलिंग  aes
 i  sore  यदि \  ate  नश्वर  का  विस्तार
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 -

 2.  पुरी में  होटल  और  में  समुद्रतट  कुटारों का  निर्माण  करते  के  लिए

 उड़ीसा  पर्यटन  विकास  निगम  के  सहयोग  से  संयुक्त  उद्यम  परियोजना  |

 फार  साइकिल  एक्सपो स  टू  चाय नाक

 1134. श्री  एन०
 के०  दोजवलकर

 :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  ने  दिनांक  2  1982  को  में  फार  साइकिल

 wanes  टू  चायनाਂ  wea  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  ध्यान  दिया  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  साम्यवादी  चीन  का  दौरा  करने  वाले  भारतीय

 शिष्ट  मंडल  के  नेता  और  अन्य  सदस्यों  का  नाम  है  और  उनकी  पदवी  क्या  है  ;  और  उस  देश

 के  नेताओं  के  साथ  हुई  वार्ता  का  क्या  निष्कर्ष  ?

 कया  यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  निर्यातकों  द्वारा  निर्धारित  समय  पर  निर्यात  न  किये

 जाने  तथा  माल  की  किस्म  को  ठीक  न  रखने  के  कारण  पहले  हुआ  ठेका  च्  कर  दिया  गया

 और

 सरकार ने  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए कि  भविष्य में  ठेका  रद  न  हो

 क्या  कदम  उठाने  का  विचार
 किया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  जी  हां  |

 फैडरेशन  आफ  इ  जीनियरिंग  इन्डस्ट्रीज  आफ  इन्डिया  ई०  आई०  नई

 दिल्‍ली  द्वारा  1982  में  जापान  और  दक्षिण  कोरिया  को  भेजे  गये

 प्रतिनिधिमंडल  के  नेता  और  अन्य  सदस्यों  के  नाम  तथा  पद  दर्शनी  वाला  विवरण  संलग्न  है  |

 प्रतिनिधिमंडल  के  मुख्य  उद्देश्य  निम्नलिखित  थे
 :

 एक  औद्योगिक  राष्ट्र  के  रूप  में  भारत  की  छवि  प्रस्तुत  करना  और  भारतीय  इंजीनियरिंग  उद्योग

 की  क्षमता  के  बारे  में  बेहतर  जानकारी  देना  |

 इंजीनियरिंग  क्षत्र  में  अधिक  घनिष्ठ  सड़कों  का  विकास  करना  और  दो  तरफा  व्यापार

 बढ़ाने  को  गुंजाइश  का  पता  लगाना  |

 औद्योगिक  सहयोग  के  लिये  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  और  भारत  में  अथवा  तीसरे  देशों  में

 चुनिन्दा  इंजीनियरिंग  परियोजना  निर्यातों  और  इ  जूनियर  परामर्श  में  संयुक्त  उद्यम

 स्थापित  करने  की  सम्भाव्यताओं  का  पता  लगाना  ।

 चीन  में  अनेक  प्रवास  के  दौरान  चीनी  अधिकारियों  से  मिलने  के  प्रतिनिधिमंडल  का

 यह  अनुमान  है  कि  चीन  धीरे-धीरे  विदेशी  निवेश  शुरू  कर  रहा  है  और  अपने  विद्यमान  सयंत्रों  और

 उपकरणों  में  सुधार  करके  अपनी  टेक्नोलोजी  को  अधीन  करना  चाहता  है  |

 सरकार  को  चीनी  प्राधिकारियों  द्वारा  भारतीय  निर्यातकों  को  दी  गई  किसी  संविदा  के
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 किये  जाने  की  जानकारी  नहीं  है  ।  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  नेशनल  बाइबिल

 रोशन  बम्बई  ने  चीन  को  30,000  साइकिलों  की  सप्लाई  करने  का  एक  कृ यादेश पहले  ही  पूरा  कर

 लिया  है
 ।

 इसके  बाद  मे०  रोड मास्टर  राजपुरा ने  70,000  साइकिलें  सप्लाई  करने  का

 देश  प्राप्त  किया ।  संविदा  की  शर्तो ंके  अनुसार  राजपुरा  पार्टी
 को  सप्लाई  आरम्भ

 करने  से  पहले  अनुमोदित  के  लिये  हांच  नमूने  सप्लाई  करने  थे  चीनी  क्रताओं  ने  नमूने  में  कुछ  त्र  मियां

 बताई  है  और  भारतीय  पार्टी  से  त्रुटियों  को  दूर  करने  के  बाद  नये  नमूने
 सप्लाई  करने  के  लिये

 कहा गया  है  ।

 (")  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 बरीन  को  प्रतिनिधि मंडल  का  गठन

 श्री  सत्यपाल  अध्यक्ष  नेत  एपीजय  प्रा  लि०  नई  दिल्‍ली

 आई

 श्री  कृष्ण  अग्रवाल  उपनेता  प्रबन्ध  निदेशक  मेंको  ato  लि०  नई

 दिल्ली

 जिन्दल  प्रबन्ध  निदेशक  मकीनों  टेक्नो

 लि०  कलकत्ता

 श्री  गुरशरन fag  प्रबन्ध  जी  एंटरप्राइजेज

 प्रा०  लि०  गोराया

 श्री  गुप्ता  प्रबन्ध  इन्दिरा आयरन  एंड  स्टील

 वक्त  मद्रास

 श्री  उपाध्याय  सदस्य  उपाध्याय वाल्व  प्रा०  लि०

 कलकत्ता

 श्री  मल्होत्रा  सदस्य  प्रबन्ध  फीस  आटो  इन्डस्ट्रीज

 फिल्लौर

 श्री  महादेवन  सदस्य  जनरल  परचेज  टक्कर  ए  ड  फार्स

 इक्विपमेंट  लि ०  मद्रास

 श्री  थाम्ब  सदस्य  प्रबन्ध  बेलका  इंजीनियर  (T°)

 लि०  सोनीपत

 10  श्री  वकील  सदस्य  प्रबन्ध  अशोक  ट्रांसफाम हूबहू  लि
 ०

 जि०  सुरत  गुजरात

 1]  श्री  स्वामीनाथन  प्रबन्ध  ए  ड  ग्लासगो  किसी

 टैंट  प्रा०  लि०  बम्बई

 12
 श्री  भारद्वाज  सदस्य  सदस्य  ara
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 aia  में  सारी  के  इंजीनियरी  - सामान et  भविष्य

 1136.  श्री  एन०  के०  शेजवलकर  :  बाशिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चीन  में  भारत  के  इंजीनियरी  सीमा  की  अच्छी  मांग  है  जैसाकि

 14  1982  को  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  साम्यवादी  चीन
 का  दौरा  करने  वाले  भारतीय  शिष्ट मंडल  के  नेता

 और  अन्य  सदस्यों का  नाम
 और  पदनाम क्या  हैं  और  इस  संबंध में  चीनी  नेताओं के  साध  हुई

 वार्ता  का  क्या  निष्कर्ष  और

 साम्यवादी  कौन  को  आयात  किये  जाने  वाले  इंजीनियरी  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  है

 और  कितना  मुल्य  होगा

 बाशी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  जी  हां

 फैडरेशन  आफ  इंजीनियरिंग  इन्डस्ट्रीज  आफ  इन्डिया  नई  दिल्‍ली

 द्वारा  1982  में  जापान  और  दक्षिण  कोरिया  को  भेजे  गये

 मंडल  के  नेता  और  अन्य  सदस्यों  के  नाम  तथा  पद  ala  वाला  विवरण  संकलन  है  ।

 एएसआई  प्रतिनिधिमंडल  के  मुख्य  रद्द  तय  निम्नलिखित  थे

 —  एक  औद्योगिक  राष्ट्र  के  रूप  में  भरत  की  छवि  प्रस्तुत  करना  और  भारतीय

 हियरिंग  उद्योग  को  क्षमताओं  के  बारे  में  बेहतर  जानकारी  देना  ।

 —  इंजीनियरिंग  ata  में  अधिक  घनिष्ठ  सम्पर्क ों  का  विकास  करना  और  दो  तरफ  व्यापार

 बढ़ाने  की  गुंजाइश  का  पता  लगाना  ।

 --  औद्योगिक  सहयोग के  लिए  क्षत्रों का  पता  लगाना  और  भारत में  अथवा त तीसरे  देशों

 में  afar  इ  जी नि रिंग  क्ष  कों  परियोजना  निर्यातों  और  इ  जूनियर  क्षे  पराग्वे  में  सयुक्त  उद्यम

 स्थापित  करने  की  सम्भाव्यताओं  का  पता  लगाना  ॥!

 चीन  में  अपने  प्रवास  के  दौरान  चीनीं  अधिकारियों  से  मिलने के  are,  प्रतिनिधिमंडल  का

 यह  अनुमान  है  कि  चीन  धीरे-धीरे  विदेशी  निवेश  शुरू  कर  रहा  है  और  अपने  विद्यमान  संयंत्रों

 और  उपकरणों  में  सुधार  करके  अपनी  टेक्नॉलोजी  को  अंधता  करना  हता  है  ।

 एफ.ई.आई.आई  प्रतिनिधि  मंडल  का  यह  निष्कर्ष  है  कि  चीन  को  इ  जूनियर  माल

 निर्यात  करने  की  अच्छी  गु  जाइए  जिसमें  कृषि  मोटर  गाड़िया  और  उनके  पाइप

 और  डीजल  इ  fara

 र

 तथा  बाइसिकल  और  उनके  संघटक  शामिल  हैं  ।  चीन  को  निर्यात  किये

 जाने  वाले  माल  के  मूल्य  की  जानकारी  नहीं है  ।

 विवरण

 चीन बीन  का  प्र् प्रतिनिधि  मंडल का  संगठन

 श्री  सत्यपाल  नेता  एपीजय  प्रा०
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 |  दि  ल  नई

 थी  बॉल  कृष्ण  अग्रवाल  प्रबन्ध  निदेशक  मेंको

 प्रा०  लि०  नई  दिल्‍ली

 श्री  एवं-डिजिटल  सदस्य  tare  मकीनों

 टेक्नो  प्रा ०  लि  ०

 कलकत्ता

 श्री  गुरशरन fag  प्रबन्ध  निदेशक  जी.एन

 एक्टर  प्राइसेज  प्रा ०

 fro  गौराया

 श्री  गुप्ता  सदस्य  wag  निदेशक  इन्दिरा

 आवास एंड  स्टील  वकर्स

 aaa

 श्री  वीएन उपाध्याय  उपाध्याय  विश्व

 प्रा०लिं०कलकत्ता

 सदस्य श्री  एसके मल्होत्रा  प्रबन्ध  निदेशक  फन्ड्स

 आटो  इन्डस्ट्रीज  फिल्लौर

 श्री  महादेवन  सदस्य  जनरल  परचेज  मैनेजर

 टेक् टर एंड ्  इक्वमपैट

 लि०्मद्वास

 श्री  विफल ०  झाम्ब  प्रबन्ध  निदेशक  seat

 इ  जीनियस  (3T°)  लि

 जि०  सूरत  गुजरात

 10  श्री  पी.आर.वकोल  सदस्य  प्रबन्ध  निदेशक  अशोक

 टास्फाम  उद्यान

 जि.सुरत  गुजरात

 i  प्रबन्ध  निर्देश  हम्द श्री  ए.स्वमीनाथन

 एंड  ग्लासगो  कन्सलदंट

 ITofeo  बम्बई

 12.  श्री  भारद्वाज  सदस्य  सदस्य  सचिव

 साइंस  टू  एक्सपोर्ट  we किस  विद र  यू०ए

 समाचार

 1137.  aft  एन  of  ~, TAT S  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्र  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 णा

 (%)  क्या  सरकार  ने
 दिनांक  2  1982  के  पी "*पटययट  इण्डिया  सांइस टू

 Te  कटु  बरस  विद  यू०एस  शीष  के  प्रकाशित  समाचार  पर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  भारत  में  आने  वाले  दिनों  सोवियत  शिष्टमंडलों  के  नेताओं  और  अन्य

 सदस्यों
 के  नाम  और  पदनाम क्या  भारत  के  समतुल्य  अधिकारियों  के  साथ  हुई  वार्ता का

 निष्कर्ष
 और

 किन-किन
 भारतीय  फर्मों  के

 साथ
 ठेका  हुआ  था  किन-किन  मदों

 का
 निर्यात

 किया  जायेगा  और  उनका  FAT  मूल्य

 सोवियत
 संघ  को  भारत में  खनिज  तथा  arg  व्यापार  निगम  राज्य  व्यापार  निगम

 या  अन्य  सरकारी  उपक्रमों के  माध्यम  से  ठेके  देने के  बजाय  गैर  सरकारी  फर्मों के  साथ  सीधे

 am  करने  की  अनुमति  दिए  जाने  के  क्या  कारण  और

 उन  परिस्थितियों का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  भारत  सरकार  ने  अन्य  देशों को  भारत

 की
 गैर  सरकारी  संस्थाओं  के  साथ  सीधे  ठेके  करने  की  अनुमति  देने

 की
 इस  प्रक्रिया

 को  अपनांया
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी
 :

 जी  हां
 ।

 हमें  उन  सोवियत  प्रतिनिधिमंडलों  के  सदस्यों  अथवा  उन  भारतीय  पाटियों  के  नामों

 जिनके
 साथ  इस  प्रेस  रिपोर्ट  में  निर्दिष्ट  मदों  के  लिये  संविदाएं  की  गई  थी  कोई  सरकारी  जानकारी

 नहीं

 सोवियत  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  ने  भारत  से  निर्यात  का  जाने  वाला  मदों  का

 वह  सूचना
 दे

 दी  है  जिनके  लिए  नई  दिल्‍ली  में  1982  में  हुए  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

 मेले  के  दौरान  संविदाएं  की  गई  हैं  सुची  की  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 तथा
 :

 चूंकि  विदेशी  व्यापार  भारत  में  राष्ट्रीयकृत  नहीं है  इस  लिये  कोई भी

 विदेशी  व्यापारी  भारत  का  आयात  तथा  निर्यात  नीति के  प्रान्तों के  भीतर  गैर  सरकारी  फर्मो

 अथवा  सरकारी  अभिकरणों  के  साथ  संविदाएं  कर  सकता  है  ।

 थ
 ण

 राशि
 मिलियन

 क्रमांक  मद  इकाई  मात्रा  रु०  में

 1.  एल्यूमीनियम  पावर  केस  400  58.6

 2.  हैड  टूल्स  मिलियन रु०  0.9

 3.  पानी  साफ  करने  का  संयत्र  मिलियन  रु०  13.9

 4.  हस्तशिल्प  मिलियन  रु०  27.0

 5.  स्टील  तार के  रस्से
 13  66,3
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 4

 मिलियन  रु०  89,9

 लैदर  हेबरडेंफरी
 -

 मिलियन रु०  12,8

 रु०  89,9

 9  ध... ह ट्वबल ढी  शम्स  जस् काफ  मिलियन  रु०  38,5

 10.  ब्लेयर  मिलियन  रु०  12,8

 11.  चमड़े का  माल  मिलियन रु०  i2,8

 मिलियन  रु० 12.  सिलाई  को  सूइयां  5,1

 13.  काफी  हुजूर टन  16,0  336,35

 14.  इस्सटोट  काफी
 हजार  टन  1,5  182,9

 15.  पैकेट  राय  हजार  टन  0,2  11,6

 16.  मसाले
 हजार  टन  9.4  5

 17.  काली  first  41,1
 हजार  टन  3,3"

 18.  फलों का  रस

 मिलियन  co 19.  डिब्बा  बन्द
 फल

 168,3

 20.  ताजी  गया  हजार  टन '  1,50  12,8

 21.  आलू  लच्छा  आलू माश
 पाउडर  हजार  टन  2,0  33,0

 22,  शुअपर्स  मिलियन  Bo
 2991.0

 मिलियन  रु०  79,6

 64  385,1 24.
 सूती  कपड़ा

 मिलियन  मीटर  0,7  27
 25.

 पटसन  कपड़ा
 ~

 योग  2085,4

 खरीदारों
 को

 5  अगर  1983  तक  5,000  मे»  टन  अतिरिक्त
 लेने  की  छूट

 है
 ।

 काण्ड ला  निःशुल्क  व्यापार  क्षत्र  में
 निर्यातोन्मुख

 qa
 नारायण  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  काण्ड ला  नि:शुल्क  व्यापार  क्षेत्र  के  निर्यातोन्मुख  एककों  ने  अपने
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 पूरे  उत्पादन  को  देश  के  ही  बाजारों  में  बेचने  के  लिये  केन्द्र  सरकार  से  अनुमति  मांगी  है  ;
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 दै

 था  कांडला वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामदुलारी
 :  तथा

 मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  के  कुछ  एकक
 सरकार  को  अभ्यावेदन  देते  रहे  हैं  घरेलू  बाजार  में  उनके

 उत्पादन  का  कुछ  भाग  बेचने
 की

 अनुमति  दी  जाये
 ।

 सरकार  ने  इन  एककों  को  बैध  जी०
 सी०  ए०

 आयात  लाइसेंसों  के आघार  पर  Sto  cto  Co  में  उनके  उत्पादन  का  25  प्रतिशत  बेचने  की

 afa  देने का  निर्णय  लिया

 ऐरिया के  दौरान  रंगीन  टी०  वी  ०  सेटो ंका  आयात

 1139.  श्रीमती  गोता  मिर्ज़ा

 श्री  मोहन  लाल  पटेल

 श्री  बालकृष्ण  वासनिक

 श्री  डी० पो० जदेजा पो०  जदेजा  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  एशियाड  के  दौरान  ओपन  जनरल  लाइसेंस  के  अधीन  नवम्बर  तथा  1982

 में  कितने  रंगीन  टी०  वी०  सेटों  का  आयात  किया  ;

 प्रति  सेट  कितना  मुल्य  age  किया  गया  था

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  विभिन्‍न  हवाई  अड्डों पर  जाँच-पड़ताल के
 बाद

 ले

 जाये  जाने  की  अनुमति  मिलने  में  विलम्ब  के  कारण  वहां  टी०  वी  ०
 सेटों  के  ढेर  गे  शे  और

 वर्षा  के  कारण  कुछ  तो  खराब  हो  गये  थे

 मित्रों  तथा  संबंधियों से  टी०
 वी०

 सेट  आयात  करने  सम्बंधी  नीति  क्या  है
 ?

 वित्त  मन्त्रालय में  राज्य  मन्त्री  पट्टा मि रास राव  निबंधित  सामान्य  लाइसंस

 उपहार  योजना  लागू  होने  की  अवधि  में  आयातित  रंगीन  टेलीविजन  सेटों  की  संख्या  62,360

 थी  |

 निकासित  प्रति  टी०  वी०  सेट  पर  वसूल  की  गई  सीमा  शुल्क  की  औसत  राशि

 है

 ब्यौरा  एकत्र  किया  जा  रहा  है  जिसे  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा

 इस  समय  मित्रों  अथवा  सम्बन्धियों  से  रंगीन
 टी०  ale

 सेट  आयात  करने  के
 आयात  नीति  में  कोई  प्रावधान  नहीं  है  ।

 सीमा  शुल्क-केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  स्वर्ण  के  लिए  ट्र बु नल  में  अनुसूचित  जातियों

 जनजातियों  के  उम्मीदवारों  का  चयन  न

 1140.
 श्री  भीखा भाई

 :
 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :
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 सीसा  शुल्कु/किन्दीय उत्पादन  शुल्क तथा  ay  सम्बन्धी नव  गठित  ट्रिब्यूनल में

 सुचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  का  चयन
 न

 fed  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 इस  ट्रिब्यूनल  के  लिए  इन  जातियों  हेतु  यदि  कोई  भारतीय  कोटा  है  तो  उसे  किस

 प्रकार भरा  जाएगा  ;  और

 क्या
 कामिक

 विभाग  ओर  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  अनुदेशों के  अनुसार  कोई

 आरक्षित  पद  बनाये  गये  थे  अथवा  नहीं
 ?

 fact  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ait -  भराम
 :  से  (7)

 :
 सही  स्थिति  यह

 है  कि
 सीमा  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  स्वर्ण  अपीलीय  अधिकरण  के

 2
 सदस्य

 2  सहायक  रजिस्ट्रार  और  लिपिक  वर्गीय  स्टाफ  के  7  सदस्य  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 के  हूँ  ।

 भर्ती  नियमों  को  अभी  बनाया  जाना  है
 ।

 अधिकरण  में  तैनात  अधिकारी  और

 eo  मूल  विभागों  अपने-अपने  पदों  पर  प्रतिनियुक्ति  पर  हैं  ।  जब  तक  अन्यथा  विनिर्दिष्ट

 न  तब
 तक  अनुसूचित  जाति-भनुसुचित  जनजाति के  लिए  जारी  किए  गये  आरक्षण आदेश  उन

 पदों
 पर

 fates
 lagi  के  खुभी  मामलों  में  लागू  होंगे  जिन्हें  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरा  जाता

 भारतीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  द्वारा  हाथ  में  लो  गई
 विदेशी  /  देशीय

 प्रियोज्नाय

 1141.  श्री  भीखा भाई  :  क्या  पर्यटन और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  हवाई  west  प्राधिकरण  ने  अपनी  स्थापना  के  आरम्भ

 सेब  अ  प्रति  वर्ष  कितनी  विदेशी  तथा  देशीय  परियोजनाओं  हाथ  में  लीं

 उनमें  कितनी  परियोजनाओं  में  क्रियान्विति  के  बाद  वित्तीय  लागत  स्वीकृत  सीमा

 से  अधिक  हो  गई  तथा  तत्सम्बन्धी  वर्षबार  तथा  परियोजना  वार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 व्यवहायंत्ता  प्रतिवेदनों  में  दिखाए  गये  at  से  अधिक  खच  होने  के  लिए  चीफ़  इंजीनियर

 तथा  परियोजना  निदेशक  कहां  तक  उत्तरदायी  हैं  ?

 aden  और  नागर  ही  dares के  राज्य  मंजरी  झुकाकर  आलम  :  से

 एकत्र  की  जा  रही
 दै  और  लोकसभा  के

 पटल  प्रस्तुत
 कर  दी

 जाएंगी

 |

 बम्बई  हवाई  अड्डा  चरण-एक  परियोजना  के  लिए  समक्ष  प्राधिकारी  को  स्वीकृति

 1142.  भोला  भाई  :  क्या  ज  और  नागर  विमानन  मन्त्री ag  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  ad  है  fe  सरकार  > bd  |  ats aot
 इ  aa  ई  अड्डा  चरणं  परियोजना की  के

 लिए  16  करोड़  रुपये  मंजर  किए  थे
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 क्या  ag  सच  है  कि  भारतीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  ने  सक्षम  प्राधिकारी  की  अनुमति

 के  बिना  ही  उ  पर  सीमा  से  अधिक  राशि  खच  कर  दी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  पड़ताल  की  है  ;

 चीफ  इंजिनियर  निदेशक  द्वारा  पूर्वानुमति  न  लिए  जाने  के  क्या  कारण

 और

 (=)  उक्त  अनियमित  खर्चे  के  लिए  कौन  जिम्मेवार  है
 ?

 पर्यटन
 और

 नागर  विमानन  मन्त्रालय
 राज्य  मन्त्री

 :  खुर्शीद आलम

 जी  at,  ।  सरकार  ने  यह  परियोजना  16.79  करोड़  रुपये  की  लागत  से  अनुमोदित
 की

 थी

 और  :  यह  परियोजना
 18.48

 करोड़  रुपये
 की

 लागत  से  पूरी  को

 गई  थी  ।  इस  लागत  में  आधिक्य  भारत  सरकार  द्वारा  23  1981 के  पत्र  संख्या

 to  पी०  ई०/बी०  एल ०-004/पी ०  द  सी०  1/80  अन्तर्गत  निर्धारित  अनुज यर
 =

 भीतर है

 भारतीय हवाई  अड्डा  प्राधिकरण
 की

 परियोजनाओं
 के  प्राक्कलनों को  बढ़वाना

 1143.  श्री  भीखा भाई :
 परेशान  और

 नागर  विमानन  मन्त्री यह  बताने क की
 कृपा

 करेंगे  कि  :  क

 क्या  सरकार  ने  किसी  तकनीकी  विशेषज्ञ  दल  अथवा  किसी  एक  तकनीकी  व्यक्ति  से

 इस  बारे  में  जांच  कराई  है  कि  भारतीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  की
 परियोजनाओं

 के
 र

 भुल  TH

 लनों  में  क्यों  और  कैसे  बढ़ोतरी  हो  जाती  है  ।

 क्या  कारण  प्राधिकरण  के  अधिकारियों  में  लागत  प्रति
 सचेत  न  रहना  है

 अथवा  योजनाओं के  मूल  व्य वहा यंता  प्रतिवेदनों
 का

 उल्लंघन
 किया  जाना  है  ;

 और

 यदि  तो  क्या  योजनाओं  में  कोई  ec

 करने
 ह

 समस
 a

 ee
 पूर्वानुमति  मांगी गई  थी  ?

 पर्यटन
 और

 नागर
 विमानन  मन्त्रालय

 के  राज्य
 मन्त्री  quite  आलम

 :
 (%)

 और
 जी  नहीं  ।  अभी  तक  इस  प्रकार  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  पड़ी  ।  भारत

 अन्तर्राष्ट्रीय
 विमानपत्तन  प्राधिकरण  परियोजनाओं  की  लागत  पर  निरन्तर  निगरानी  रखता है  ।  लागत  में

 सीमा-शुल्क  में  मुद्रा  की
 परिवर्तन  न/विनियम  दर  में  कार्यक्षेत्र  में

 मूल्यों  में  वृद्धि  जैसे  ऐसे  कारणों
 से  होती  जो  भारत  अन्तर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण

 के  नियंत्रण के  बाहर  हैं  ।

 इश

 में  कोई  भी  आयोजन  करने  के  लिए  समक्ष
 feerfer:
 Tet  करण

 से  अनुमोदन
 प्राप्त  किया  जाता  है  ।
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 एशियाड के  लिए  निमित  नये  होटलों में  अधिवास

 1144.  श्री  जो०  नरसिम्हा teat

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा

 श  बापू साहिब  परुलेकर  :  नया  पये टन और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एशियाड  के  लिए  दिल्ल  में  अनेक  नये  होटलों  के  निर्माण  की

 मति  दी  गई  थी  ;

 यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  तथा  वहां  कितने  बिस्तरों  की  क्षमता  हैं

 इन  होटलों  के  बन  जाने  के  बाद  प्रत्येक  होटलों  में  प्रति  माह  कितना-कितना अधिवास

 gat
 ?

 मन्त्र  वलय  के  राज्य पेंशन  ओर  नागर  विमानन  दि  hi  ब  पवि  थर  जनन  मन्त्री  सवन्नाह  आलम

 हां  ।

 और

 होटल  को  नाम
 प्रात ata  ड क्षमता  उपलब्ध  कमरों  में  औसत

 अधिवास

 ee  eee  ललना  लल

 सेन्ट ौर होटल  416  85°0  प्रतिशत

 सिद्धार्थ  कॉन्टिनेन्टल  होटल  156  55.6  प्रतिशत

 qa  इन्टरनेशनल  258  780  प्रतिशत

 122  78°O  प्रतिशत 4  ara  शैराटन

 सम्राट  होटल  300  65.5  नैतिक

 एशियन  होटल  588

 ताज  पैलेस  होटल  500

 8  पार्क  होटल  231

 9  मेरेडियन  होटल  425

 10.  भारत  होटल  500

 इनमें  से  कुछ  होटलों  को  अभी  सम्पूर्ण  रुप  से  पूरा  किया  जाना है

 क्रम  सं०  6
 से  10  तक  के  होटल  एशियाई  खेलों  के  पश्चात्‌  बन्द  कर  दिए  थे  ताकि  उन्हें

 पूरा  किया  जा  सके
 ।
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 ee

 सेनिक  कम  की
 rey

 1145.  श्री  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी :  क्या  cet  मन्त्री
 यहँ  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार
 ने  हाल  ही  में  सेवारत  सैनिक

 कर्मचारियों
 को  शान्ति  पूर्ण  क्षेत्रों

 में

 मुफ्त  राशन
 की

 सुविधा  देकर  उनके  सेवा  सम्बन्धी  लाभों
 में

 वृद्धि  की

 क्या
 सरकार  ने  इस  वात  अनुमान  लगाया  है  कि  इसके  फलस्वरूप  प्रत्येक  शरणी

 के  सेवारत  सैनिक  कर्मचारी  को  कितना  वित्तीय  लाभ  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 क्या है

 क्या  सरकार का  विचार  इसकी  जानकारी  से  सैनिक  कर्मचारियों  को  अवगत  कराने

 ताकि
 उन्हें  कम-से-कम  यह

 तो
 मालूम  हों  कि  सरकार  ने  उन्हें  कितनी  राशि  का  लाभ

 पहुंचाया  है  +

 क्या  उकते  लाभ  सभी  श्र  जियों
 को  मिलेंगे  ;  और  यदि  तो  कब  कर  दियां

 जायेगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 के  पी०

 सिंह  :  जी  हां  ।  सरकार  ने  थलसेना

 में  पूर्ण  कर्नेल  रंक  सहित
 इस

 रैंक
 तक  के

 सेना  अफसरों  और  वायुसेना  तथा  नौसेना  के  समक्ष

 अफसरों
 को  भी

 शान्ति
 क्ष  त्रों  में  निःशुल्क  राशन  देने  का  फैसला  किया  है  ।

 ()
 और  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  और  अन्तिम

 रूप  से  तैयार

 कर  लिए  जाने  पर  सम्बन्धित  कार्मिकों  को  उसकी  जानकारी  दे  दी  जाएगी  |

 अन्य  श्रेणियों  के  अफसरों
 पर

 इसे  लागू  करते  काਂ  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 न

 महाराष्ट्र  के  धोवाल  गाँव  में  एक  भूतपूर्व  सैनिक  की  आवंटित  भूमि  जब्त  करना

 1146.  प्रो०  न्य  दष्डबते :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  भरतपुर  सैनिक  जिसे  उसकी  सराहनीय  सेवाओं  के
 लिए  सात

 पदकों  से

 सम्मानित  किया  wat  था  ।  महाराष्ट्र  के  ठाणे  जिलों  में  बसाई  तालुका  के  coe ara wa A adl F गाँव  में  खेती  के

 लिए  उसे  आवंटित  चार  हेक्टेयर  भूमि  को  बिना  किसी  वैध  कारणों  से  जब्त  कर  faa  जाने  पर

 अपने  10  सदस्यीय  परिवार  के  साथ  भूखे  मरने  की  हालत  में  हैं  ;

 यदि  तो  कया  योद्धा  की  कमी  को  उसे  वापिस  दिलाया  जायेगा  तथा  केन्द्रीय

 कार  मामले  में  हस्ती  प  करेगी
 ?

 रक्षा  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  पी०  fag  ate  (a)  जमीन  आबंटित

 करना  या  उसे  जब्त  करना  राज्य  सरकार  का  विषय  है
 ।

 मालूम  हुआ  है  कि  भूतपुंवें सैनिक  एम  ०

 ए०  फंजी  को  खेती  के
 लिए  दो  वर्ष के  gat पर  एक  दिया  मया  था  ।  परन्तु  श्री  फौजी

 ने

 के  आबंटन  की  तारीख  से  लेकर
 तीन  ag  की ग  अवधि  तक  उसमें  खेती  नहीं  की

 जमीन  का

 उपयोग  ने  करेंगे  ater  आदेश  की  शर्तो के  Sosa  थी  इसलिए राज्य  सरकार  के  राजस्व

 विभाग  ने  वहू  जमीन  वापस  ले  ली  है  ।
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 इंडियन एवं  र  टाइम्स  के  विम  के  न  करने  भोर  उड़ान न  भरने

 सम्बन्धी  नियम

 1147.  श्री  तारिक  अनवर  :  कया  गया  और  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  संच  है  कि  जिन  हवाई  अड्डों  पर  रात  को  विमान  उतारने  सुविधाए

 हैं  वहाँ  इंडियन  एयरलाइंस  के  विमानों  के  न  उतरने  और  उड़ान न  भरने के  लिए  आसमान  में

 बादलों  का  पर्याप्त  कारण  है

 क्या  कुछ  समय  पहलें  ऐसाਂ  हुआ  था  जब  केवल  आसमान  में  बादल  होने  के  कारण ही

 इंडियन  एयरलाईंस  की  बहुत  सी  उड़ानों  में  विलम्ब  किया  गया  था  अथवा  पटना  के  ऊपर  से  मोड़

 दिया  गया  था  are

 कया  इस  सम्बन्ध  मैं  कोई  निश्चित  कानून/नियम  है  अथवा  केवल  प्राधिकारियों

 पर
 छोड़  दिया  जाता  है

 कि
 वे  स्थिति  के  अनुसार  स्वयं  निर्णय

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  este  अलाम

 नहीं  ।  वायुयान को  उस  समय  उड़ाने  भरने/उतरने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती है  जब  मौसम  की

 दशाएं  सबसे  नीचे  के  बादल  के  आधार  और  {at  उड़ान पथ  की  दिशा  में  ef  तिज  दृश्यता  की  दृष्टि

 में  इंडियन  एयरलाइंस  के  न्यूनतम  स्तर  से  भी  कम  हों  ।

 (a)  दिसम्बर/जनवरी,  1983  में  पटना  को  उड़ा ने  गहरा  कोहरा  होने  के  परिणामस्वरूप

 दृश्यता  होने  के  चारण  ही  देर  से  की  गई  और  कुछ  बार  agi  बिना  उतरे ही  चली  गयीं

 हाँ  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  नागर  विमानन  सगठन  तथा  नागर  विमानन  महानिदेशालय

 द्वारा  नियम  बनाए  गए  हैं  तथा  सभी  परिचालकों  को  उनका  अनुपालन  करना  होता  है  ।

 एशियन  देवों  को  तुलना  में  भारत  की  विकास  दर

 1148.  श्री  तारिक  अनवर  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एशियन  देशों  की  तुलना  में  आय  को  लगभग  प्रत्येक
 सूचक

 स्तर

 पर  भारतीय कर  की  दरें  अधिक  हैं  ;

 क्या  यह  भी  संच  है  कि  हाल  के  वर्षों  में  एशियन  देशों  में  विकास  की  दर

 शत  से
 8

 प्रतिशत  तक  के  करीब  पहुंच  गई  है  जबकि  भारत  में  यह  दर  3.4  प्रतिशत  रही  है  ;  और

 )  भारत के  कम  विकास  तुलना की  में  देशो ंकें  इस  शानदार विकास  के  क्या

 कारण हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  प्रणव  :  विभिन्न  देशों  के
 करों  का

 दरों  और  उनके  ढांचे  में
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 नहीं  की  जा |  भगा  स  कती ।  ये  आय  के  स्तरों  उनके अन्तर  होता  इसलिए  उनका  सही-सही  तुलना  Ig

 वितरण  के  स्वरूप  एवं  अर्थव्यवस्था  की  अन्य  विशेषताओं  और  आवश्यकतओं  पर  निभा

 करती

 विश्व  बैंक  की  विकास  रिपोर्ट  1982”  के  अनुसार  एशियन  देशों  की  विधिक

 विकास  दर  1970-80  की  अवधि  में  6.3  प्रतिशत  और  8  5  प्रतिशत  के  बीच  थीं  जिसकी  तुलना

 में  भारत  में  दर  3.6  प्रतिशत  थी  ।

 भारत और  एशियन  देशों  के  आधिक  काय  परिणामों  की  तुलना करना  कठिन  है

 क्योंकि  अव्यवस्थाओं  के  आकार  में  और  उनके  ढांचे  एवं  आर्थिक  और अ ry  तत्वों  में

 भी  अन्तर है  ॥

 आणविक  हथियारों  का  उत्पादन  करने  को  क्षमता  रखना  वाल

 देशों  को  संख्या  में  ag

 1149.  डा०  कृपा  सिर  भोई  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  आणविक  हथियारों  के  उत्पादन  की  क्षमता  वाले  देशों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही

 है  ;  यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 क्या  सरकार  ने  देशों  के  चारों  ओर  घटनाक्रम  को  देखते  हुए  आणविक  हथियारों  का

 उत्पादन  करने  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  है  ।  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रही
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  Ho  पी०  fag  सरकार  ने  समाचार  माध्यम  से

 मिली  रिपोर्ट  देखी  हैं  परन्तु  उसके  पास  इस  बारे  में  कोई  विश्वसनीय  सुचना  नहीं  है  ।

 सरकार  आणविक  शक्ति  का  उपयोग  शान्तिपूर्ण  कार्यों  में  करते  के  लिए  वचनबद्ध  है  |

 सरकार  द्वारा  एयर  इंण्डिया  के  एक  wage  अधिकारी  को  पर्यटन  लाने  हेतु  मुख्य

 प्रयोजक नियुक्त  किया  जाना

 150.  श्री  अजीत  कुमार  साहा  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  युरोप  से  पर्यटन  लाने  अपनी  योजना  के  मुख्य
 प्रायोजक  के  रूप  में  एयर  इण्डिया  के  एक  भूतपूर्व  अधिकारी  को  नियुक्त  किया  है  ;

 उक्त  अधिकारी  एयर  इण्डिया  का  सक्रिय  वेतन  भोगी  अधिकारी  किस  तारीख  तथा

 आ  में  था  ;  और

 इस  व्यक्ति  को  सरकार  की  wer  योजना  की  क्रियान्विति  का  दायित्व  किस  तारीख
 कौ  सौंपा  गया  तथा  जिस  आधार  पर  उसे  नियुक्त  किया  गया  उसका ब्यौरा  क्या है  ?
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 cue  और  नागर  विमानन  मन्त्रालय  के  राज्य  ह  आलम
 :

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्टेनलेस स्टोल  मैटिंग  स्क्रैप  पर  शुल्क  से  छुट  के  मामले  में  भ्रष्टाचार

 1151.  थ्री
 हरिकेश  बहादुर  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  26  1982  के  इकोनामिक  टाइम्स  में  स्टेनलेस  स्टील  के  मैटिंग  स्क्रैप

 पर  शुल्क  से  छूट  के  मामले  में  भ्रष्टाचार  से  सम्बन्धित  समाचार  की  ओर  सरकार  का  ध्यान

 faa  किया  गया  है  ;

 (@)  क्या  हाल
 45  दिन  स्टेनलेस  स्टील  के  मैटिंग  स्क्रेप  को  आयात  से  Be  दी

 गई  थी  ;  यदि
 तो

 उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 कितनी  मात्रा  में  स्क्रैप  देश  में  आयी  और  उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  इसकी  कितनी

 मात्र  आबद्ध  भांडारणों  से  जारी  की  गई  और  भायात  शुल्क  में  छूट  के  कारण  राजकोष

 की  कितनी  हानि  हुई  ;

 क्या  कुछेक  लोगों  ने  केवल  बेचकर  ही  करोड़ों  रुपया  कमाया  था  ;

 (=)  अधिकतम  >(4
 4

 तक
 के

 आकार  की  परिभाषा  का
 लाभ  उठाते हुए

 तित  माल  को  बड़े  टुकड़ों  के  साथ  मिला  दिया  गया  था  जिसे  कि  ada  बनाने  के  लिए

 दोबारा  इस्तेमाल  के  योग्य  बनाया  जा  सकता  था  ;  और

 क्या  सरकार  इस  मामले  की  जांच  आदेश  देगी  और  समुचित  कार्यवाही  करेगी  ?

 बित्ता  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  पट्टाभिराम
 :  हां  ।

 (4)  स्टेनलेस  स्टील  पिघलन  रही  को  2.11.1982  की  अधिसूचना  सं०  236/8

 शुल्क
 जारी  करके  उस  frat  में  आयात-शुल्क  से  छूट  दी  गई  थी  जब  उसका  आघात  500

 ग्राम  तक  की  क्षमता  वाली  प्रेरण  भट्टियों  में  प्रयोग  के  लिये  किया  गया  हो  ।  यह  छूट  इसलिए  दी

 गई  थी  क्योंकि  500  किलोग्राम  तक  की  क्षमता  वाली  प्रेरण  भट्टियों  का  इस्तेमाल  करने  वाले

 क्षा कृत  छोटे  एककों  के  बारे  में  यह  बताया  गया  था  कि  उनकी  उत्पादन  लागत  अलाभकारी  है  ।

 त्रयापि,यह  17.12-1982  से  इस  प्रश्न  पर  और  आते  विचार  किए  जाने  तक  वापस  ले  ली  गई  थी

 कि  कया  अपेक्षाकृत  उच्च  क्षमता
 वाली

 प्रेरण  भट्टियां  भी  कोई  रियायत  पाने  की  पात्र  हैं  ।

 अधिसूचना  के  अधीन  निकासित  स्टेनलेस  स्टील  पिघलन  रही  की  माचा  और  राजस्व

 प्रभाव  संबंधी  ब्यौरे  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 स्टेनलेस  स्टील  पिघलन  रही  की  शुल्क  मुक्त  निकासी  की  अनुमति  82  की  अधिसूचना

 स०  236  के  अधीन  बन्ध-पत्र  निष्पादित  करने  पर  दी  गई  थी  ताकि  यह  निश्चित  किया  जा  सके
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 लिखित  उत्तर  25  1983

 कि  आयातित  स्टेनली  स्टील  पिघलन  रद्दी  का  इस्तेमाल  विशिष्ट  अन्त्य  प्रयोग  के  लिए  किया  जाता

 है  और  इन  बंध-पत्रों  के  संबंध  में  बैंक  शत-प्रतिशत  गारन्टी  देता  है  ।  सरकार  के  ध्यान  में  दुरुपयोग

 के  मामले  लाए  जाने  पर  कानून  के  उपबंधों  के  अधीन  समुचित  कार्रवाई  को  जाएगी  |

 स्टेनलेस  स्टील  पिघलन  रही  एक  सारणीबद्ध  मद  है  और  इसका  आयात  मंटल  स्क्रेप

 ट्रेड  कार्पोरेशन वे  माध्यम  से  किया  जाता  है  ।  बेन  बनाने  के  लिए  दुबारा  रोल  किये जा  सकने

 ले  स्टेनलेस  स्टील  के  बड़े-बड़े  ब्लाकों  के  आयात  किए  जाने  के  संबंध  में  सुचना  नहीं  मिली  है  |

 उपयुक्त को  मद्देनजर  रखते  इस  मामले  में  जाँच  कराये  जाने  का  प्रश्न  नहीं

 उठता  |

 भी  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैंने  श्री  गाडगिल  संचार

 मची  के  ats
 ल

 free  wera  दिया  है  ।  जब  संसद  का  सत्र  चल  रहा  है  और  इस  पीरीयड में

 उन्होंने  पोस्ट  और  टेलीग्राम  के  दाम  बढ़ाकर  मर्यादा  को  भंग  किया है  ।

 —

 महोदय  :  मैंने  आपको  इस  बारे  में  दो-तीन  दफा  बतला  दिया  है  |

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  कहने  से  क्या  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कंपे  उनके  खिलाफ  प्रिवलेज  मोशन  बना  दूं  ।

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  आपने  हजार  बार  कहा  है  कि  इम्प्रोप्नायटी  |

 अध्यक्ष  महोदय  मैं  जो  कहता  ठीक  कहता  हूं  ।  मैं  अपनी  जगह  नहीं  बदलता  i

 प्रो  जानें  फ़र्नान्डिस  उस  विशेषाधिकार  का  क्या  हुआ

 जी  मैंने  रेल  मंत्री  तथा  रेलवे  बोर्ड  के  विरुद्ध  दिया  था  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  बात  करूंगा |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :  अध्यक्ष  असम  की  स्थिति  बिगड़  रही

 है  ।  फौज  बुला  ली  गई  मगर  वहां फिर  भी  शान्ति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  करूं  |

 थी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  राहत  के  लिए  कुछ  नहीं  किया गया  है

 अध्यक्ष  महोदय :
 आप  और  बता  दीजिए  ।

 थी  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 :

 आप  गुह  मंत्री  जी  से  असम  की  स्थिति  के  at  में  बयान  देनें  कें
 लिए  कहें
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 ध

 श्री  बक  लगाया  :  मैंने
 हरिजनों

 और  अल्पसंख्यकों  पर

 चार  और  कर्नाटक  राज्य  में  बेलारी  गोली  कांड  में  लोगों  की  पर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  दिया

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  यहां  कुछ  नहीं  कहू  सकता
 ।

 सभी  प्रस्ताव  मेरे  पास  विचाराधीन पढ़े

 हैं

 सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्र ।

 सभा  पटल  पर  रखें  गए  पत्र

 केन्द्रीय  सरकार  के  औद्योगिक  और  वाणिज्यिक  उपक्रम  उद्यम  बर्ष

 1981-82

 वित्त  मंत्री  प्रणव  :  मैं  केन्द्रीय  सरकार  के  औद्योगिक  और  वाणिज्यिक

 pal  उद्यम  के  वर्ष  1981-82  के  alga  प्रतिवेदन  से  3)  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रजी  सभापटल  पर  रखता  ष्

 थालय
 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या

 हिदुस्तान  एयरोनाटिक्स  के  ae  1981-  82  के  कार्यकरण  की

 समीक्षा  तथा  ales  प्रतिवेदन  संबंधी  विवरण

 रक्षा  मंत्रो  वेंकटरामन )
 :

 मैं  कंपनी  1956 की  धारा

 की  उपधारा  (1)  के  अन्तरगत  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रे  जी

 सभा पटल  रखता  हूं  ।

 (1)  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स  बंगलौर  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  को

 सरकार  द्वारा  समीक्षा के  बारे  में  एक  विवरण  ।

 (2)  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स  लि  का  बर्ष  1981-82  का  बारीक  प्रतिवेदन

 लेखा-परीक्षित  लेख  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 [ weerreTeT  में  रखे  गये  वैसी  संख्या  58172/831]

 इण्डियन  इ  स्टीच्यूट आफ  बम्बई के  वर्ष  1981-82  का
 प्रतिवेदन

 तथा  उसके  कार्य  कारण  की  प्रोजेक्टस  एंड  इक्विपमेंट  कारपोरेशन  आफ

 इन्डिया  लिमिटेड  का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  aman  आदि ।

 वाणिज्य भर  पूर्ति  मंत्रो  विश्वनाथ  प्रताप  fag  )  :
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभापटल पर

 रखता हुं  ।

 1001
 (1)  इंडियन  इंस्टीच्यूट  ATH  पैकेजिंग  के  ज  81-82  के
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 फरवरी
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 rs  ——

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंदर  जी
 तया  लेखाररीक्षित  लेखें  ।

 )  इंडियन  इंस्टीच्यूट आफ  के  वर्ष
 1981-82  के  कार्यकरण की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अग्र जी  ।

 (2)  उपयुक्त
 1

 में  उल्लिखित  cat  सभापटल पर  रखने  में  हुए
 विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  हिन्दी  तथा  अंग्रे  जी

 थाली  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  टी  073/83]

 (3)  कम्पनी  1956  की  धारा  कौ  उपधारा  (1)  के
 अन्तरगत

 लिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्र जी

 प्रोजेक्ट्स  एड  इक्विपमेंट  कारपोरेशन  आफ  लिमिटेड  ई  fe  cay

 के  ay  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  दवारा  समीक्षा  ॥

 प्रोजेक्ट्स  एंड  इदिवपमेंट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  नई  दिल्‍ली  का

 वर्ष  1981-82  का  वार्षिक  अति  लेखा  परीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर

 महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 थालय में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  5874/83]

 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  नई  वर्ष  1981-82  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  नई  दिल्‍ली  aq  1981-82  aF

 वार्षिक  लेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की

 टिप्पणियां |

 थाली  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  5875/83]

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  नई  दिल्‍ली के  वर्ष  1981-82  एक  और

 इसके  नौ  सहायक  निगमों  के  वर्ष  1980-81  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  ।

 )  निगम
 नई

 दिल्‍ली  का  ay  1981-82  का  और  इसके  at

 सहायक  निगमों  का  वर्ष  1  80-81  को  वर्षीय  परीक्षित  लेखे  तथा
 उन  पर  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  5876/83]

 भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  के  वर्ष  198  1- 82 का  विधिक  प्रतिवेदन  तथा
 उसके

 कार्यकरण  की  भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  लिमिटेड
 का  aq  1981-82

 के  कार्यकरण  को  समीक्षा  तथा  विधिक  प्रतिवेदन  आदि  |

 वाणिज्य
 प

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामदुलारी  :  मैं
 श्री

 संगमा कि

 214



 4  19  04.  सभा  पटल  पर  रखें गये  पत्र

 —  it

 ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1) के  अंतमें

 लिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्र  जी  :

 {#)  भारतीय  ब्या पपर  मेला  नई  के  वर्ष  1981-82  के

 करण की  सरकर  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  |

 भारतीय  व्यापार  मेला  नई  का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन
 लेखा परी  गीत  लेखे  तथा  उन  पर  महालेखापरीक्षक  टिप्पणियां  ।

 थाली  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  5877/83]

 भारतीय  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  नई  के
 वर्ष

 1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 भारतीय  खनिज
 तथा  धातु  व्यापार  निगम  नई  दिल्ली  का  वर्ष  1981-

 82  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखें  त़था  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरी

 क्षक  की  टिप्पणियां y

 में  रखें गए  ।  देखिए  संख्या  5878/83]

 निर्यात  ऋण  तथा  प्रतिभूति  नियम  के  वर्ष  1981  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 निर्यात ऋण  तथा  प्रतिभूति  निगम  अकबर  का  वर्ष  1981  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षिव  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां 4

 १2)  उपयुक्त  मद  (1)  के  में  उल्लिखित  पत्रों
 को

 सभा पटल  पर  खने  में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  वीराने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रजी  संस्करण )

 में  रखे गए
 ।

 देखिए  संख्या
 टी  5879183]

 (3)  मूल  फार्मोस्यूटिकल्स  और  प्रसाधन  सामग्री  निर्यात  dada

 बम्बई  के  वर्ष  1981-82 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  एक  प्रति  तथा

 अंग्रजी
 TAT  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 मूल  फार्मास्यूटिकल्स  और  प्रसाधन  सामग्री  निर्यात  संवर्धन

 बम्बई के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक

 प्रति  तथा  अंग्रे जी  संस्करण )
 ॥

 [a  धान्य  में  रखे  गये  देखिए  संख्या  एल  veto  5880/83]
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 सभा  पल  दर्द

 रच

 जगे  वा  ााभनियान

 (4)  व्यापार  विकास  नई  केबल  1981-82  के  बारीक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  तथा  लेखा परी  गीत  लेखे  ।

 व्यापार  विकास  नई  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण
 की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  |

 थाली  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5881/83]

 (5)  भारतीय  विदेश  व्यापार  नई  के  वर्ष  1581-82  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  तथा  लेखापारीक्षित

 लेखे  |

 भारतीय  विदेश  व्यापार  नई  के  qq  1981-82  के

 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  भग  at

 में  रखें  गये  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5882/83]

 तट-रक्षक  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचनाएँ

 रक्षा  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  के ०  पी  ०  fag  :  मैं  तट  रक्षक  afe.faan,  1978

 की  धारा  123  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  तट-रक्षक  प्राधिकारी  भर्ती  1982

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभापटल  पर  रखता  जो  20  1982

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का
 ०

 नि०  ate  254  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [a ATT  में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  te  5883/83]

 रंगीन  टेलीविजन  रिसीवर  सेटों  के  लिए  औद्योगिक  तथा  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी
 होती

 विज्ञान  तथा  औद्योगिकी  आणविक  उर्जा  अन्तरिक्ष  इलेक्ट्रोनिक  तथा  समुद्री  विकास

 विभागों  में  राज्य  मन्त्री  दिव  राज
 वी

 ०
 :  मैं  रंगीन  टेलीविजन  रिसीवर  सेटों  के  लिए

 औद्योगिक  तथा  लाइसेंस  देने  सम्बन्धी  नीति  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रजी

 पटल  पर  रखता हूं  ।

 (ward  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  wate  eo  5884/83]

 इन्स्टीच्यूट  आफ  होटल  मेनेजमेंट  केरटा  ग  एण्ड  न्यूट्रान  इन्स्टीच्यूट  आफ  होटल  मेनेजमेंट

 केटरिंग  टेक्नोलॉजी  एण्ड  न्यू ट्री वान  बम्बई  कलकत्ता आदि  फूड

 क्राफ्ट  इन्स्टीच्यूट  बंगलौर  आदि  के  वर्ष  1981-82  के  वारिक  प्रतिवेदन

 पर्यटन  मंत्रालय में  उप  मन्त्री  (  श्री
 अशोक

 :  मै  निम्नलिखित  पत्र  सभा पटल  पर

 रखता  हूं

 (1)  इंस्टीच्यूट  ऑफ  dea  केटरिंग  एण्ड  नई  के
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 क

 वर्ष  1991-82  के  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  हिन्दी  aes

 तथा  उन  पर  लैखापरीधषिते लेखे  ।

 इंस्टीच्यूट  ऑफ  होटल  एण्ड  एप्लाइड

 के  1981-82  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ  प्रे  जी

 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षित  लेख े।

 इंस्टीच्यूट  ais  होटल  केटरिंग  टेक्नॉलोजी  एण्ड  एप्लाइड

 के  वर्ष  1981-82  के  विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी

 तथा  उन  पर  लेखा परीक्षित  लेखे  ।

 इंस्टीच्यूट  होटल  केटरिंग  टेक्नॉलोजी  एण्ड  एप्लाइड

 कलकत्ता  TT  1981-82  के  ares  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अग्रज  तथा  उन  पर  लेंबापेरीकिंतਂ

 फूड  are
 के

 वर्ष  1981-8.  के  प्रतिवेदन  की  एक

 प्रति  कथा  अग्र जीਂ  तथाਂ  उन  पर  लें डा परीक्षित  लेखें  ।

 फूड  ane  ह कें व ष  1981-82  के  बाक  afaaay  की  एक  प्रति

 हिन्दी  तथ  aes  तथा  उन  पर  लेखापरॉंदिते  लेखे  ।

 फूड  क्राफ्ट  चंण्डींगढ़  के  वर्ष  1981-82  के  aries  प्रतिवेदन  को

 की  एक  प्रति  तथा  अ  रजि  gar  उसे  पर  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 फंड  क्राफ्ट  इंस्टीच्यूट  के  वर्ष  198  1-82  के  वार्षिक  sree  की  एक

 प्रतिਂ  car  अ  ग्रे  जीਂ  तथा  gat  पर  लेंजॉपरीक्ित  लेखे  ।

 फूड  क्राफ्ट  के  at  1981-82  क  विधिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  अग्रे  जी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 (2)  नई  और  कलक  स्थित  होटल  केटरिंग  एण्ड

 इ  सटी
 भोपाल  और  त्रिचिरापल्ली

 फूड  क्राफूट  इस्टीच्यूटों  के  वर्ष  1981-82  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्र  जी  |

 थाली  में  रखें  गये  ।  देखिए  संख्या  एल  ०टी०  5885/83
 |

 शे  सुनील  dar  उत्तर  :  आव-कर  अधिनियम  करे  धारा  10  (23

 के  अंतगर्त  सभी  आदेशों के  संभा  पटल  पर  रखें  काਂ  मैं  विरोध  हूं  जिसके  द्वारा

 कई  न्यासों  को  रियायते  प्र  दान  की  गई  विभिन्‍न  संसदीय  समितियों  की  सदस्य  रहने  के  नाते

 मुझे  यह  जानकारी  है  कि  इस  समय  घारा  223
 ग  के  अन्तर्गत  प्राप्त  रियायतों  से  राष्ट्रीय  घन  को

 wag  व्यापारिक  द्वारा  लूटा  जा  रही है  /
 at  जब  ae  दी  गई  रियायतों  को  उन
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 es

 रियायतों
 से  लाभ  प्राप्त  करने  वालों  तथा

 न्यासों
 के

 स्वरूप  को  सदन
 में  नहीं  बताया  जाता है

 तब  तक  मैं  ऐसे  सभी  आदेशों  का  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  का  विरोध  करू  गा  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दनादन  माननीय  सदस्य  द्वारा  दिये  गये

 सुझावों  का  ध्यान  रखा  जायगा
 ।

 राय-बरेली  क्षत्रीय  प्रमाण  बेक  राय-बरेली  गोपालगंज  क्षेत्रीय  प्राचीन

 गंज  के  प्रतिवेदन  आदि  भारतीय  साधारण  बीमा
 निगम  भारतीय

 fire
 विकास

 बेक  भारतीय  औद्योगिक वित्त  आदि के  विधिक  प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्रालय  में  STFA  श्री  दनादन  :  अब  मैं  निम्नलिखित  पत्र

 सभा पटल पर  रखता  हूं
 :

 (1)  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रे  जी  |

 रायबरेली  क्षेत्रिय  ग्रामीण  का  31  1981  को  समाप्त

 हुए  ay  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 गोपालगंज  क्षेत्रीय  ग्रामीण  का  31  दिसम्बर  1981  को  समाप्त

 हुए  ag  का  लेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षक  प्रतिवेदन  ।

 बस्ती  ग्रामीण  का  31  1981  को  समाप्त  हुए  ag  का

 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 शिवपुरी  गुना  क्षेत्रीय  ग्रामीण  शिवपुरी का  उप  दिसम्बर  1981  को  समाप्त

 हुए  ag  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  |

 में  र  तरे  गये  देखिए  संख्या  5886/83]

 (2)  भारतीय  साधारण  बीमा  बम्बई  और  उसकी  सहायक  कम्पनियों के  31

 1981  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रजी  ।

 में  रखा  गया  देखिए  संध्या  5887/83]

 (3)  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  1964  की  धारा  18  की  उपधारा

 (5)  और  धारा  23  की  उपधारा  (5)  के  अन्तर्गत  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 बैंक के  30,  जून  1982  को  समाप्त हुए  वर्ष के  वाधिक  प्रतिवेदन की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  तथा  सामान्य  निधि  और  विकास  सहायता  निधि  के

 लेखापरी्ञित  लेखे  ।

 wary  में  रखी
 कासी

 |
 लि  दे  न

 ई  देखिए  संख्या
 5888/83]
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 oar  पर  रखें  गए  पत्र

 (4)  औद्योगिक  वित्त  निगम  1948  की  धारा  35 की  उपधारा  (3)  के

 अन्तगंतभारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  30  1982  को  समाप्त  हुए  at  के

 विधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  तथा  निगम  की

 अस्तियां और  दायित्व  तथा  लाभ  और  हानि  लेखें  दशनि  वाला  विवरण

 में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  5889/83 |

 (5)  पूछते  विन्यास  अधिनियम  1890 की  धारा  13  की  उपधारा  (3)  के  अस्तगत

 कृत  पूत  विन्यास  नियम, 1 942 *  तथा  अग्रेजी  की  एक

 एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  5890/83]

 (6)  समुद्री (  1976)  की
 युद्ध  जोखिम बीमा  योजना  की  1982  तक  यथासंशोधित

 पुनरीक्षित  रूपरेखा  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  |

 में
 रखी  गई  देखिए  संख्या  5891/83]

 (7)  सरकारी
 बचत  प्रमाण-पत्र  1959  की  धारा  12  के  अन्तर्गत

 लिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति
 तथा

 अग्रेजी  ।

 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्र  संशोधन  1982, जो  10

 1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  fro

 751  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्र  संशोधन  1982,  10

 1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा  का ०  नि  752

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  5892/83]

 ()  विरत  1979  की  धारा  4  के  अन्तरगत  अधिसूचना  संख्या  ate  का ०

 90  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  जो  19

 1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 जिसके  द्वारा  7  से  11  1983  तक  नई  दिल्‍ली में  होने  वाले  गुट-निरपेक्ष

 शिखर  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिए  शिष्टमंडलों  के  उनके

 पतियों  शिष्ट  मंडलों  के  सदस्यों  और  विदेशी  प्रचार

 माध्यमों  के  प्रतिनिधियों  को  विदेशी  यात्रा  कर  की  अदायगी  से  छूट  दी  गयी  है  ।

 a
 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  5893/8  3]

 *पूर्व  विश्वास  1942,  31  1942  के  भारत  के  राजपत्र  में  arfiq-

 सूचना  संख्या  84/42  में  प्रकाशित  हुए  थे  और  नियमों  के  संशोधन  27  1970  और  21  '

 1981  को  अधिसूचना  संख्या  ate  का०  fo  1277  और  काए  आ०  661

 में  प्रकाशित हुए  थे  ।
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 SUS 1.0
 अधिनियम  ivਂ 1QA

 4  की  धारा  38  की  उपधारा केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक

 (2)
 के  अन्तत  नियाज़ी  खत  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रे  जी

 संस्करण )

 ato  ato  नि०  47  जो  1  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  जिसके  द्वारा  सभी  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  अधिसूचनाओं

 बौर  आदेशों  को  1983  से  सिक्किम  राज्य  में  लागू  गया  है  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  1983,  जो  1  फरवर्र  न
 प  a 1  983

 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ato  कृ  ०
 नि०  48  में  प्रकाशित

 हुए  थे
 ।

 प्रन्थालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  5894/83

 (10)  भायकर  1961  की  धारा  296  के  अंतगर्त  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  संस्करण  :

 का०  आ  1080,  जो  19  1983  के  भारत
 के

 राजप  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा *  आयकर  1961  की  धारा  10  (23  के  अंतगर्त

 निर्धारण  वर्षों  1982-83  और  1983-84  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के

 लिए  छत्रपत्ति  शिवाजी  महाराज  मैमोरियल  नेशनल  नई  दिल्‍ली

 को  छूट  देने  के  बारे  में  है
 ।

 का०  आ०  1081,  जो  19  1983, के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 हुआ  था  gar  आयकर  1961  की  धारा  10  (23  के  अंतगर्त

 निर्धारण  raf  1979-80  से  1982-83  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के  लिए

 मद्रास  लागोस  ट्रीटमेंट  एण्ड  हैल्थ  एजुकेशन  स्कीमਂ  को  छूट  देने  के  बारे

 में  है  ।

 का०  आ०  1082,  जो  19  198  ।  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था

 तथा  आयकर  1981  की  धारा  10  (23  अन्तर्गत  निर्धारण

 वर्षों  1983-84  से  1985-86  के  अन्तर्गत  ata  वाली  अवधि  के  लिए  इण्डियन

 मर्चेन्ट्स  चैम्बर्सਂ  को  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1683,  जो  19  फरवरी  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  आयकर  1961  की  धांरा  10  (23  के  अन्तर्गत

 निर्धारण  वर्षों  1982-83  से  1984-85  अन्तत  आते  वाली  अवधि  के  लिए

 मिशन  सेलमਂ
 को

 छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 jo  ae  1084,  जो  19  1983.  के  era  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 19  (92 हुआ  था  तथा  आयकर  1961  की  धारा  AV  हनी  के  seas
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 ee  ड  ड  कक

 वर्षों  1974-75  से  1982-83  के  अन्तर्गत  आने  वाली  चरो  के  लिए

 जिल  इण्डिया  पिंगलवाड़ा सोसाइटी  ]  को  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 1983  के  भारत  वे  राजपत्र  में  प्रकाशित किग्रा  1085,  जो

 हुआ था  तथा  आयकर  1961  की  धारा  10  के  अन्तर्गत

 निर्धारण  वर्षों  1982-83  से  1984-85  के  अंतगर्त  आने  बाली  अवधि

 फार  पब्लिक  सैक्टर  को  छुट  देने  के  बार  में  है  ।

 ate  ato  1086,  जो  19  फरवरी  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुआ  था  और  आयकर  अधिनियम  1961  की  धारा  10  (234)

 के  अन्तर्गत  निर्धारण  वर्षों  1979-80  से  1982-83  के  अंतगर्त  आने  वाली

 अवधि के  लिए  वल्लभभाई समाज  सेवा  की
 को

 छूट  देने  के  बारे  में  है
 ।

 का०  आ०  1087,  जो  19  1983  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 हुआ  था  और  आकर  अधिनियम  1961  की  के  अंतगर्त

 निर्धारण  वर्षों  1981-82  से  1982-83  के  अन्तरगत आने  वाली  अवधि के  लिए

 सहकारिता  प्रबन्ध  अहमदाबाद  '  छुट  देने  के  बारे  में  है

 1983 के  भारत  के  राजपत्र में का०  आ०  1085,  जो  19  फरवरी

 प्रकाशित  हुआ  था  और  आयकर  1961  की  ध्यान  10  के

 अन्तर्गत  निर्धारण  वर्षों  1977-78  से  1982-83  के  भन्तगंत  आने  वाली  अवधि

 के  लिए  विवेकानन्द  मिशन  आश्रमਂ  को  छट  देने  के  बारे  में  है

 का०  आ०  1089,  जो  19  1985 के  भारत  के
 राजपत्र

 में
 प्रकाशित

 हुआ था  और  आयकर  की  घारा  10  के  अन्तरगत  निर्धारण

 वर्षों  1980-84  से  1983-84  के  अस्तगत  आने  वाली  अवधि  के  लिए  बम्बई

 विजिलेंस  एसोसिएशनਂ  को  छूट  देने  के  बारे  में  है  ॥

 का०  आਂ  1090, जो  19  1983  के  भारत  के  राजपत्र में

 शित  हुआ  था
 और  आयकर  1961

 की  धारा
 10

 के

 गत  निर्धारण  वर्षों  1983-84  से  1985-86  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के

 लिए  महिलाश्रमਂ  को  छुट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का७  are  1091  जो  19  के  भारत  के  1983  राजपत्र
 में

 प्रकाशित

 हुआ  था  और  आयकर  afafara  1961  की  धारा  10  के  अन्तर्गत

 निर्धारण  वर्ष  1982-83  से  1984-85  के  अन्तगेंत  आने  वाली  अवधि के  लिए

 हरियाणा  एमेलगेमेटिड  फण्ड  फार  दि  वेल्फेयर  एक्स-सर्विसमैन  को  छूट  देने

 के  बारे में

 का  ०  aye  10909
 LY  क  जो  19  फरवरी  ,  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
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 हुआ  था  और  आयकर  अधिनियम  196)  को  घारा  10  (231)  के  अन्तिगंत

 निर्धारण  ay  1983-84  और  1984-85  के  अन्तगंत  आने  वाली  अवधि  के

 लिए  जो इंग प्लान्ट  कमेटी को  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का  ०  ato  1093,  जो  19  1983  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित

 हुआ  था  और  आयकर  अधिनियम  (961  की  धारा  10  के  अन्त

 गीत  निर्धारण  वर्षों  1980-81  से  1982-83  के  अन्तगंत  आने  बाली  अवधि के

 लिए  गाडगे  महाराज  मिशनਂ  को  छुट  देने  के  बारे  में  है  ।

 कान  जा  1094,  जो  19  1983  के  भारत  के  राजतंत्र  में  प्रकाशित

 हुआ
 और  आयकर  1961  की  धारा  10  (239)  के  अन्तर्गत

 निर्धारण  वर्षों  1979-80 से  1982-83  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि के

 लिए  क्रोकोडाइल बैंक  ट्रस्ट  को  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1095,  जो  19  1983
 के  भारत  के

 राजपत्र
 में

 प्रकाशित

 हुआ  था  और  आयकर  1961  की  धारा  10  के  अंतगर्त

 रारी  वर्षों  982-83  से  1984-85  के  अंतगर्त  आने  वाली  अवधि  के  लिए

 श्री  थी  विजय कृष्ण  आश्रम  रि  सोसाइटीਂ  को  छुट  देने  के  बारे  में  है  ।

 काਂ  आ०  4288  जो  25  1982  के  भारत  के  राजपत्र
 में

 प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  आयकर  अधिनियम  1961  की  धारा  10  (237)  के  अन्तर्गत

 निर्धारण  वर्षों  1982-83  से  1984-85  के  अंतगर्त  आने  वाली  अवधि के

 ‘fe  राजस्थान  पुलिस  alas  वेलफेयर  ट्रस्टਂ  को  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 कोए  आ०  4289  जो  25  1982  के  भारत के  राजपत्र  में

 शित  हुआ  था  तथा  आयकर  1961  की  धारा  10  (237)  के

 गत  निर्धारण  वर्षों  1973-74  से  198-283  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के

 लिए  डांक  लेबर  बाद  को  we  देने  के  वारे  थें  है  ।

 wre
 ato  4290  जो  25  1.982  के  भारत  राजपत्र

 में

 शित  हुआ  था  तथा  आयकर  1961  की  धारा  10  के  अन्त

 गीत  निर्धारण  वर्षों  1983-84  से  1985-86  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के

 लिए  एज्यून  शन  एन्ड  feast  सेंटरਂ  को  छूट  देने  के  बारे  में  है  |

 का०  आ०  4291  जौ  25  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  आयकर  1961  की  धारा  10  के  अंतगर्त

 निर्धारण  वर्षों  1976-77  से  1982-83  के  अन्तरगत  आने  वाली  अवधि  के

 महिला  आश्रम  के  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  are  4292  जो  25  1982 के  भारत के  राजपत्र  में  प्रकाशित
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 a  ea

 हुआ  था  तथा  आयकर  1961  को  धारा  10  के  अन्तर्गत

 निर्धारण वर्ष  1982-83  के  अन्त पंत  आने  वाली  अवधि  के  निए

 काउन्सल
 चाइल्ड

 वबलफप्र ||  को  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  4293  जो  25  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  आयकर  1961  की  धारा  10  (237)  के  अंतगर्त

 निर्धारण  वर्षों
 1981-82  से  1982-83  के  अन्तरंग  आने  वाली  अवधि के  लिए

 चेरिटी  ट्रस्ट  को  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  4294  जो  25  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  आयकर  की  धारा  10  के  अंतगर्त

 निर्धारण  वर्ष  1980-81  से  1982-83  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि के  लिए

 गांध्री  स्मारक  निधि  को  छट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  4295  जो  25  1982  के  भारत  के  रा  पत्र  में

 शित  हुआ  था
 तथा  आयकर  1961  की  धारा  10  के  अन्तर्गत

 निर्धारण  वर्ष  1980-81  से  1981-82  के  अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  के  लिए

 ओ ०  एस०  चिल्ड्रन  विले जीस  बैस्ट  बंगालਂ  को  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का ०  आ०  4296  जो  25  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुआ  था  तथा  भास्कर  1961  की  धारा  10  (237)  के

 गत  निर्धारण  1983-84  और  1984-85  के  अंतगर्त  आने  वाली  अवधि  के

 लिए  झूला  लेपरसी  डिस्पेन्सरी  एन्ड  रिहेबिलिटेशन  सेन्टर  को  छूट  देने

 के  बारे में  है  ।

 (waite)  का०  भा०  4297  जो  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  आयकर  1961  की  धारा  10  के  अन्तर्गत

 निर्धारण  वर्ष  1981-82  और  1982-83  के  अन्तर्गत  आन  वाली  अवधि  के  लिए

 दयाभाई  देसी  चौहान  चैरिटेबल  ट्रस्टਂ  नासिक  रोड़  को  छूट  देने  के  बारे

 में

 4298  जो  25  982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ था  तथा  आयकर  1961  की  धारा  10  के  अंतर्गत

 निर्घारण  वर्ष  1980-81  1982-83  के  अंतरगत  आने  वाली  अपराधी  के  लिए

 सिद्ध मीट  गणेशपुरा  को  छूट  देने  के  बोरे  में  है
 1

 4299  जो  25  1982  के  भारत
 के

 राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  आयकर
 1961  की  धारा

 के
 अंतर्गत

 निर्धारण  वो  1980-81  से  भाई  रत्न
 टाटा  ट्रस्ट  के

 अन्तर्गत  आने  वाली  अवधि  केलिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।
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 —m

 4300  जो  25  1982  के  भारत  के  राजपत्र में

 शित  हुआ  था  तथा  आयकर  1961  की  धारा  10(237)  के

 wd  निर्घारण ay  1981-82  से  1683-84  के  अंतगर्त  आने  वाली  अवधि के

 लिए  एगो-बदीअ  कालेज  मं  नेजमैंट  सोसाइटीਂ  को  छूट  देने  के  बारे

 में  है  ।

 में  रखें  गए  +  देखिए  संख्या  एल  5895/83]

 (11)  सीमा-शुल्क  1962  को  धारा  159  के  अंतगर्त  निम्नलिखित

 रचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  मंज़र जी  :-

 686  और  689  11,  1982  के  भारत

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिनके  द्वारा  वायुयान

 उपसाधनों  और  संघटकों  के  आयात  पर  छूट  दी  गई  है  ।

 (  1)
 निਂ  726  30  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हु  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  जिसके  अधिसूचना  संख्या

 208/8  से  संलग्न  अनुसूची  में  कतिपय
 औषधियों/दवा  इयों/उपक-

 रणों  को  शामिल  किया  गया  है  ।

 715  22  1982.  के  भारत  के  राजपत्र  में

 fas  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  क्वारा  11  1982  को

 अधिसूचना  संख्या  में  alate  संशोधन  किए  गए  हैं  जिनसे

 पोस्टर  तन्तु  के  आयात  पर  उपसंगी  सीमा-शुल्क  की  बढ़ायी
 गया

 733  2  1982  %  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  ढारा  2  1976  की

 सुचना  संख्या  में  कतिपय  संशोधन  few  गए  हैं  जिनसे  11

 1982  के  निर्बन्धित  सामान्य  लाइसेंस  23/82  के  अन्तगंत  4  दिसम्बर

 1982  को  अथवा  उससे  पूर्व  डार  वायुयान  द्वारा  आयात  किए  गए  ऐसे

 रंगीन  टेलीविजन  सेटों  जिनकी  निकासी  4  1982  के  बाद  की  गई

 प्रति-संतुलनकारी  सीमा  शुल्क  उदुग्रहणीय  होगा  ।

 755  (=),  जो  13  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए थे
 जिनके  द्वारा  भारतीय  पर्वतारोहीਂ  नई  को

 केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्वानुमति  पकता  रोही  के  तथ  समान  को

 भायात  शुल्क  के  बिना
 अनुज्ञा  गई  ।

 756
 जों  13  1982  के  भारत  कें  राजपत्र  में

 शीतल  हुए  जिनके  स्टेपल  फाइबर  पर  मूल  सीमा-शुल्क  की  दर
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 4  1904  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 बढ़ायी गई  पोलीनोसिक  फाइबर पर  सीमा-शुल्क  लगाया  है  और  उच्च  किस्म

 के  ~ fa hla  स्टेपल  फाइबर  और  पोलोनोसिक  फाइबर  पर  सहायक  सीमा-शुल्क

 की  घर्तेमान  छेर [ज  को  जारी  रखा  गया है  ।

 32
 जो

 19  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 '

 जिसके  द्वारा  1  1976

 की  अधिसूचना  43  में  कतिपय  किये  गये  ताकि  नारियल

 के  तेल  पर  शुल्क  को  दर  निश्चित  की  जा  सके

 44  और  45  जो  31  1983  be  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा
 कपूर  के

 निर्माण  हेतु  आयातित  आइसो बी निल  ऐसेटेट  पर  सीमा-शुल्क  की  छूट  को  वापस

 लिया गया  है  ।

 54  (=)  जो  4  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  2  1976  की

 अधिसूचना  संख्या  21.0  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  जिनसे

 तैयार  द्रव  नाइट्रोजन  पात्रों
 के

 सम्बन्ध  में  सीमा-शुल्क  की  रियायत  को  वापस
 लिया  गया  है  ।

 55  जो  4  1983  के  भारत के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  2  1976  की

 सुचना  संख्या  163-  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  जिससे

 शुल्क  की  छूट  और
 आइसोटोप

 पर  लागू  की

 गई  है  ।

 56  जो  4  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  23  1982  की

 अधिसूचना  संख्या  में  कतिपय
 संशोधन

 किये  गये  हैं  ।

 62  (=)  तथा  63  जो  11  1983  के  भारत  के

 पत्र
 में  प्रकाशित हुए

 थे
 तथा

 दिल्‍ली
 में

 1983  में  होने  वाले
 गुट-निरपेक्ष  a

 के  सातवें  शिखर  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  शिष्ट  मंडलों  द्वारा  लाये  जाने  वाले

 व्यावसायिक  उपस्करों  और  अन्य  अपेक्षित  माल  जो  सामान्यतया  विदेशी

 प्रस  फोटों  और  फिल्म  तथा  अन्य  माध्यमों  और  दिल्‍ली में

 भारत  सरकार  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  प्रचार  माध्यमों  के  प्रतिनिधियों  संगठनों  के

 लिए  अपेक्षित  होते  उनको  उद्ग्रहणीय  आयात  शुल्क  से  छूट  देने  के  बारे  में  एक

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 ्  80  OR’  oa
 थ  द  uv  (=)  और  81  जो  14  1  7o5  भारत  के
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 पटल  पर  रख  गए  पत्र
 25  1983

 डार  aiwrez  को  जत SERQVSTENE  RS  TM,  उसका  भारत में  आयात
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एथिलीन

 Perr  उस  पर  उद् ग्रहणीय  मूल  अतिरिक्त  और  उपसंगी  सीमा  You  से  छूट  देने

 के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन ।

 82  जो  15  1983  के  भारत के  राजपत्र में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  क्रोमाइट पर  निर्यात  शुल्क  की  दर को  कम  करने
 के

 बारे  में  एक

 व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 83  ()  जो  5  1983 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हए  थे  तथा  मूंगफली  निस् सा रणों  जब  उनका  भारत  से  बाहर  निर्यात  किया

 उन  पर  उदुग्रहणीय  निर्यात  शुल्क  से  पूर्ण  छूट  देने  के  बारे  में
 एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन |

 में  रखे  देखिये  संख्या  एल०  - 4६  5896/83]

 (12)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  1944  के  अंतगर्त  जारी  की  गई  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अग्रेजी

 643  से  655  जो  1  1982 के  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 656  कौर  657  जो  1982
 के

 भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  तथा  विनिर्दिष्ट  मोटरकारों  के  पुर्जो  को  छूट  देने  के  बारे

 में  प्रक्रिया  को  सरल  करने  सम्बन्धी  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 नि  690  से  700  जो  13  1982  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  सेल्यूलोज़  क्सेंथेट  को  उत्पाद  शुल्क  लगने  से  we

 देने  आदि  के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  |

 665  से  676  जो  8  1982  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  थे  तथा  सूती  वस्त्रों  के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 |

 714  जो  22  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए
 तथा  स्ट्रॉ  मिल  बोर्डे  और  क्रिया  पेपर  (fanaa  जल  रोधक

 क्राफ्ट  पेपर  से  पूर्णतः  बनाये  गये  छपे  हुए  डिब्बों  तथा  कोनों  को  उत्पाद

 शुल्क  से  पूर्ण  छूट  देने  के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 |

 1982 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  (13  वां  1982,  जो  27  नवम्बर

 के  भारत के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  नि  723  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथाਂ  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 724  जो  27  1982  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
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 लिखित  उत्तर 4  1904

 हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन
 ।

 2704 129  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित नि  728  जो  30  |

 हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  मार्चे  1979  की  अधिसूचना  संख्या

 में  सिगरेटों  पर  उत्पाद-शुल्क  की  रियायती  दरों  को  वापस

 लेने  के  बारे  में  है  ।

 26  जो  13  1983  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित

 हुए  थे
 तथा

 एक
 व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  एशियाई  विकास  बैंक  द्वारा

 वित्त-पोषित  परियोजनाओं  को  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  बौंड  के  अन्तर्गत
 उत्पाद-शुल्क

 लगने  योग्य  सामान  को  उत्पादन-शुल्क  की  अदायगी  के  भारतीय  रुपयों  में

 अदायगी  किये  जाने  पर  भी  नेपाल  को  निर्यात  करने  की  अनुज्ञा  दी  गई  है  |

 (aa)  5  से  7  जो  1  1983  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  जिसके  द्वारा  विद्युत चो लित  दो

 पहियों  वाले  मोटरवाहनों  आदि के  निर्माण  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  परमानेंट  मैगनेट

 फील्ड  डी०  सी०  मोटरों  पर  सीमा-शुल्क  की  छूट  को  31  1983  तक  जारी

 रखा गया  है

 में  रखें  देखिये  संख्या  5897,83]

 aft  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 :  कया कोई  अन्य  उपचार नहीं  हैं  ?  यह

 प्रश्न  सदन  में  रखा  जाये  ।  अगर  हम  कुछ  पत्रो ंको  सभापटल  पर
 रखने  विरोध  करते

 तो
 आप  मन्त्री  के  यहं  कर  रखने  देते  हैं  कि  इसे  नोट  कर  लिया  गया  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ?  वे  सभापटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  सम्बन्धी

 समिति  के  पास  भी  जा  सकते  हैं'**

 श्री  सती दा  अग्रवाल  :  श्रीमन (है
 zo
 न्य  दे  मले  को  wins  गा च्तानन् क  के  लिए  एक  अलग  संसदीय

 समिति  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कम  से  कम  रह है दै  चह sory  JET  ऐसी  समिति  है  और  हम  इसे  अब  भी  भेज  सकते

 हैं  ।

 ait  अटल
 सने  arom  *

 श्रीमती  सभा  पटल
 पर  रखे  गये  सभी  पन्नों  को  अवश्य  जांच

 होनी  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  समिति  आपको  सभा  पटल  पर  रखें  जाने
 arr  पत्रों  सम्बन्धी

 समिति  के  पास  जाना  होगा  ।
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 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  25  1983

 श्री  सती दा  अग्रवाल  :  लेकिन  वह  समिति  किसी  मामले  के  औचित्य  के  बारे  में  जांच  नहीं

 करती

 att  रामविलास  पासवान  :  लेकिन  एक  काम  आप  करवा  सकते  हैं--जो

 ले--डाउन  होता  कम  से  कम  पहले  हमें  उसकी  कापी  मिल  जाय  कि  क्या  ले--डाउन  हो  रहा

 है  ।  इस  समय  ले--डाउन  होने  के  बाद  पता  चलता  है  कि  क्या  ले--डाउन  हुआ  है  ।

 सिडल पा

 लोक  लखा  समिति

 123  वां  प्रतिवेदन

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  मैं  एक  वायुयान  के  निर्माण  og  अधिप्राप्त

 परियों  में  निरर्थकता  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेखा  समिति  के  66  कें  प्रतिवेदन  में  अन्तर्विष्ट  सिफारिशों

 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  123  वां  प्रतिवेदन  तथा  अ  ग्रेजी

 प्रस्तुत  करता हु  ;

 अनुसूचित
 जातियों  तथा

 अनु  सुचित  जनजातियों  के  कल्याण

 संबंधी  समिति

 28  वां  तथा  29  at  प्रतिवेदन

 श्री  ए०  ato  दास  :  मैं  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित  की  गई  कार्यवाही  प्रतिवेदन  तथा  भग्न  जी

 प्रस्तुत  करता  हूं

 (1)  संचार  मंत्रालय--डाक  और  तार  विभाग  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित

 जातियों के  लिए  आरक्षण  तथा  उनके  नियोजन  के  सम्बन्ध में  समिति के  24

 प्रतिवेदन  में  अन् तथ विष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में

 28  at  प्रतिवेदन ।

 (2)  संचार  मंत्रालय--इण्डियन  टेलीफोन  बंगलौर  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  तथा  उनके  नियोजन  के  सम्बन्ध  में  समिति

 के  12  वें  प्रतिवेदन  में  अन्तब्रिष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  दारा  की  गई  कार्यवाही

 के  बारे में  29  at  प्रतिवेदन ।

 कीन

 अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति

 15  at  प्रतिवेदन

 श्री  जेवियर  अरा कल  :
 मैं  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का
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 पत्द्रहवां  प्रतिदिन  तथा  व्यग्र  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री बी  ०  शंकरनगर को  वक्तव्य  देना  है

 श्री  सतीश  अग्रवाल
 :

 अध्यक्ष  श्री  बी  ०  शंकरानन्द  को  परिवार  कल्याण

 पर
 वक्तव्य  देने  का  कोई  नैतिक  अधिकार  नही  क्योंकि उनके  आठ  बच्चे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  वह  इस  कार्यक्रम  को  लागू  करने  से  पहले  हो  चुके  थे  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  यह  नीति  पिछले  25  वर्षो ंसे  चल  रही है  और  जिस  मन्त्री के  आठ

 बच्चे  हूँ  उनको  इस  विषय  पर  वक्तव्य  देने  का  कोई  नैतिक  अधिकार  नहीं  मुझे  यह  देखकर

 आयें  होता है
 कि  श्रीमती  गांधी  ने  इनके  विभाग  को  नहीं  बदला  ।  उन्हें  यह  विभाग  या  तो  श्री

 वेंकटरामन  को  देना  चाहिए  था  या  कुमारी  कुमुद  जोशी  को  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  पहले  हो  चुका  है  उसे
 अब

 बदला  नहीं जा  सकता  क्या  हम  ऐसा  कर

 सकते  हैं
 ?

 प्रो०
 मधु  दंडवते  :  उनके  निर्धारित  सीमा  घर  सभी  बच्चों  को  अपने

 अधिकार  में  ने  लीजिए  ।

 थ्री  सतीश  अग्रवाल
 :

 आप  टिप्पणी  करने  में  शरमाते  क्यों  आपके  तो  केवल

 पांच ही  बच्चे  हैं  उनके  आठ  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  यह  न  किया  तो  यह  वेलफेयर  क्या  होता  यह  सोचो  |

 स्वास्थ्य
 और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  बी

 ०
 :

 मैं  कहना  चाहता हूं  कि

 यह  वक्तव्य देने  से  पहले  श्री  सतीश  अग्रवाल  ने  यह  बात  सभा  दर्जनों  बार  कही  और  मैं

 इसका  कई  बार  उत्तर  दे  चुका  हूं  और  मैं  दोबारा  कह  सकता  हुं  कि  मेरा  सबसे  छोटा  बच्चा

 18  वर्ष  का  है  ।

 शनी
 अग्रवाल  :  मैं  उनसे  छोटा  हूं  और  मेरा  सबसे

 छोटा  बच्चा  24  वर्ष

 का  है  ओर  मेरे  केवल  तीन  बच्चे  हैं  ।  मैं  कांग्रेस  का  सदस्य नहीं  हूं  और  मैं  संजय  गांधी  का

 अनुनायी  होने का  दावा  नहीं  करता  ।  हम  इसका  उपदेश  देते  रहे  हैं
 ।

 मेरा  सबसे  छोटा
 बच्चा  24

 ag  से  अधिक  का  है  ।  जरा  कल्पना  कीजिए  ।

 थ्री  बी०  शंकरा नन्द :  श्री  सतीश  अग्रवाल  मुझे  आप  पर  दया  आती  क्योंकि  आपको

 केवल  यही  बातें  आती  हैं  और  कुछ  नहीं  आता  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  अच्छी  बात है  कि  सतीश  अग्रवाल  संजय  गांधी
 का  अनुसरण

 कर  रहे हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय

 रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट  से  कोई  रोक हो  सकती है  तो  कर  सकते हैं  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल :  इसमें  स्पीकर  की  रूलिंग  चाहिए  ।

 अध्यक्ष
 :

 इससे  काम  बनता  हो  तो  कर  दें  ।
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 परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  बारे  वक्तव्य

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  ato  :  sila,  जैसा  कि  आपको

 विदित  भारत  सरकार  ने  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  जो  नये  बीस  सुन्नी  कार्यक्रम  का  एक

 अंग  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  स्थान  दिया  है  ।  इस  कार्यक्रम  की  गति  को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  सरकार

 ने  अनेक  महत्वपूर्ण  निर्णय  लिए  है  ।  इन  निणंयों  के  द्वारा  जिन  बातों  पर  मुख्य  रूप  से  बल  दिया  गया

 है  वे  हैं-इसमें  की  सहभागिता  परिवार  नियोजन  को  अपनाने  वाले  व्यक्तियों  और  राज्य

 सरकारों  को  प्रोत्साहन  शहरों  की  गन्दी  बस्तियों  और  घने  बसे  क्षेत्रों  में  सेवाओं  को  दूर-दूर

 तक  अधिकाधिक  सुलभ  जन-प्रचार  साधनों  और  लोगों  में  परस्पर  सम्यक  और  सवार  घण  के

 द्वारा  शैक्षिक  प्रयासों  में  तेजी  लाना  भर  दो  बच्चों  वाले  उन  माँ-बाप  को  अधिक  मान्यता  देना  जो

 परिवार  नियोजन  के  लिए  गर्भावसान  वाले  तरीके  अपनाये  ।  थे  निर्णय  मुख्यतः  इस  प्रकार  हैं  :-

 (1)  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  अमल  में  लाने  के  कार्यों  में  सक्रियता  से  जुटे  संगठित

 और  स्पष्ट  पहिचान  वाले  वर्गों  को  संजायती  सम्पति  के  रूप  में  वित्तीय  पुरस्कार  ।

 (2)  इस  दिशा  में  सर्वोत्तम  कार्य  करने  वाले  राज्यों  को  नकद  पुरस्कार  दिये  जायेंगे  ।  इसके

 लिए  राज्यों  को  प्रजनन  के  प्रति  सुरक्षित  किये  गए  दम्पत्तियों  के  आधार  पर  तीन

 वर्गों में  बांट  दिया  जायेगा ।  प्रत्येक  वर्ग में  दो-दो  पुरस्कार दिये  जायेंगे  -  प्रथम

 पुरस्कार  2.5  करोड़  रुपये  का  और  द्वितीय  पुरस्कार  1.00  करोड़  रुपये  का  होगा  |

 पुरस्कार  की  इस  राशि  का  उपयोग  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  को  आगे  बढ़ाने

 और  प्राथमिक  स्वास्थ्य  परिचर्या  सेवाओं
 का

 विस्तार  करने  के  लिए  किया  जाना

 है
 |

 ने

 (3)  औद्योगिक  श्रमिक  वर्गों  के  लिए  प्रोत्साहनों  की  एक  योजना  चलाकर  संगठित  क्षत्र  में

 इस  कार्यक्रम को  और  अधिक  तेजी  से  चलाया  जायेगा  ।

 महोदय  पौ ठा सोन

 (4)  अभियानों  के  आधार  पर  खास-खास  क्षत्रों  में  नवीनता  लाने  वाले  प्रचार-काय  प्रारम्भ

 किये  जायेंगे  ।  सेवाओं  और  सामग्री  के  साथ-साथ  इसका  उपयुक्त  सामंजस्य  स्थापित

 किया  जायेगा  ।

 (5)  परिवार  नियोजन  तथा  माताओं  तथा  शिशुओं  के  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  सेवाओं  के

 ठ्नाश्मक  तंत्र कों  और  दूर-दूर  तक  इन  सेवाओं  को  पहुंचाने  के  तंत्र  को  अधिक

 शील
 बनाने  के  उद  तय  से  शहरों

 की
 गन्दी  बस्तियों

 और
 घने  बसे  क्षत्रों

 में  स्वास्थ्य

 चौकियाँ  खोली  जायेंगी  जिनमें  नसं-मिडवाइफ  और  स्वास्थ्य  कार्यकर्ता  काम

 (6)  दो  बच्चों  के  बाद  क  के  अचानक  तरीकों  को  अपनाने  वालों  को  मान्यता  के  और

 उनकी  और  प्राथमिकता  से  ध्यान  दिये  जाते  के  प्रमाण  स्वरुप  हरा  काड  देने  की

 एक  योजना  बनाई  जायेगी  ।  इस  काड  को  दिखा  कर  ऐसे  व्यक्तियों  को
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 योजनाओं  में  frat  प्राथमिकता  दिये  जाने  क  विधान  प्राथमिकता
 मिल

 सकेगी  ।

 (
 ता

 )  राज्यों  से  अनुरोध  किया  जायेगा  कि  वे  नसबन्दी  कराने  वाले  व्यक्तियों  को

 ड्रा  के  5  राज्य-लाटरी  टिकट  दे  दें  !

 (8)  नसबन्दी  कराने  वाले
 व्यक्तियों

 को  दिये  जाने  मुआवजे  की  राशि  30  रुपये  बढ़ा

 दौ  जायेगी  ताकि  उन्हें  विंमान  समय  में  मिल  रहे  70  रुपये  के  स्थान  पर  100  रु०

 (9)  गर्भाधान  गर्भ रोधक  लगवाने  वाली  माताओं  को  इस  समय  मिलने  वाले  रूपये  बढ़ा

 कर 09  रुपये  कर  दिय  जायेंगे |

 मैं  इस  अवसर
 पर

 सदन
 को

 यह  भी  बतला  देना  चाहूंगा  कि  व्तेमान  वित्तीय  वर्ष  के

 प्रथम  दस  महीनों  में  28  लागू  नस बन् दियां  की  गई  जो  गत  वर्ष  इतनी  ही  अवधि  में

 दी  गयी  नसबस्दियों  रो  43  प्रतिश्त  अधिक  हैं  ।  वर्तमान  वित्तीय  बर्ष  के  अन्त  तक

 इस  सख्या  के  40  लाख  तक  पहुंच  जाते  की  संभावना  है  ।  इसी  प्रकार  गर्भाशय

 गर्भ रोधक  अपनाने  वाली  महिलाओं  की  संख्या  भी  7.6  लाख  है  जो  गत  वर्ष  की

 इतनी ही  अवधि  की  संख्या  से  35  प्रतिशत  अधिक  है  ।  इसके  भी  10  लाख

 से  अधिक  होने  की  आशा  है  जो  इस  कार्यक्रम  के  प्रारम्भ  से  अब  तक  की  सर्वाधिक

 बड़ी  उपलब्धि  होगी  ।  जहां  तक  प्रचलित  गर्भनिरोधकों  का  प्रश्न  है  इस  कार्यक्रम  ने  इस

 क्षेत्र  में  भी  तेजी
 से

 आगे
 बढ़ना  शुरू

 कर  दिया है  और
 व्तंमान  वित्तीय

 वीके  अन्त

 तक  हमें  आशा है  कि  इनके  अपनाने  वालों  की  संख्या  भी  अब  तक  की  सर्वाधिक  संख्या

 अर्थात्‌  लगभग  60  लाख  हो  जायेगी  ।  इन  सब  उपलब्धियों  से  दम्पतियों  को

 धारण  के  प्रति  सुरक्षित  करने  की  दर  1983  के  अन्त  तक  26.5  प्रतिशत

 हो  जायेगी  जबकि  1982  में  यह  23.7  प्रतिशत  ही  थी  ।

 माननीय  सदस्यों  को  विदित  ही  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  देश  ने  परिवार  कल्याण

 के  क्षेत्र  में  महत्वपूर्ण प्रगति  की  है
 ।  इसका  जनसंख्या  वृद्धि दर

 पर  निश्चित
 ही

 प्रभाव  पड़ा  है  और  मुझे  यह  बतलाते  हुए  प्रसन्नता है
 कि  वर्तमान  अनुमानों के

 हिसाब  से  हमारी  जनसंख्या  कि  वारिक  वृद्धि  दर  अब  1.9  प्रतिशत  है  ।  यद्यपि  इस

 शताब्दी के  अन्त  तक  इन  लक्ष्यों  की  पूति  के  लिए  अभी  हमें  बहुत  कुछ  करना  शेष

 फिर  भी  अंधरे  के  पार  दिखायी  तो  देने  ही
 लगी  मुझे  विश्वास  है

 कि  समाज  के  सभी  ait  के  साथ  और  सहयोग  से  हम  मृत्यु  और  शिशु-मृत्यु

 दरों  को  घटाने  के  अपने  वांछित  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर  लेगें  और  इस  प्रकार  भावी

 पीढ़ी  का  स्वस्थ्य  और  सुखी  जीवन  सुनिश्चित  कर  सकेंगे ।

 ह
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 सभा  FT  काय

 श्री  जाज  फ़र्नान्डिस  :  बम्बई  वस्त्र  उद्योग के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  का

 चौदहवीं agar  चल  रहा  है  ।  उत्पादन  की  हानि  के  अलावा  हड़ताल  करने  वाले  कर्मचारियों

 तथा  उनके  परिवारों  ढारा  सही  जा  रही  पीड़ा  अवर्णनीय  है  ।  मिल  मालिक  तथा  सरकार  ऐसी

 गीति  का  अनुसरण  करते  रहे  हैं  जो  कि  एक  न्यायोचित
 व

 सम्मान  पूर्ण  समझौते  को  पूर्ण  रुपये  अस्सी

 कार  हुए  श्रमिकों के  हितों  के  बिलकूल  विरूद्ध  है  बड़े  दुःख
 की

 बात  ae  है
 कि

 बम्बई
 की  राष्ट्रीय

 वस्त्र  निगम  की  मिलें  भी  व्यक्तिगत  मिलों  जेसा  ही  व्यवहार कर  रही  ष  यद्यपि इस  मामले  को

 सभा  में  कई  बार  उठाया  गया
 है  परन्तु  सरकार  ने  सदस्यों  की  इच्छा  की  उपेक्षा  की  है  ।

 आन्  प्रदेश  में  तेलगु  देशम्‌  के
 तथा  कर्नाटक

 में  जनता  पार्टी  की
 सरकार

 के
 चुनाव

 से  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  हमारे  राज तन्त्र  की  संघीय  प्र  कृति  को  उचित  रूप  से  समझने  को  आवश्यकता

 पर  प्रकाश  पड़  गया है  ।  भारत  में  विभिनन  राजनैतिक  मतों  वाले  वर्गों  द्वारा  राजनीतिक  तथा  आधिक

 शक्तियों  के  और  अधिक  विकेन्द्रीयकरण  तथा  शक्ति  के  अन्तरण  को  मांग  पर  आवाज  उठायी  जा

 रही  पंजाब  में  अकाली  आन्दोलन  ने  भी  इस  प्रश्न  को  उठाया  है  ।  शक्ति  प्राधिकार  के  अन्तरण

 की  इन  मांगों  को  गुमराह  करने  वाली  तथा  राष्ट्र  विरोधी  कहकर  टाल  देना  देश  की  एकता  के

 लिए  हानिकारक है
 |

 इन  प्रश्नों  का  इतना  अधिक  महत्व  हो
 गया

 है
 कि

 इन  पर  तुरन्त  चर्चा  को  आवश्यकता  है  ।

 Sto  मघ  Brad  इस  बारे  में  विस्तृत  रिपोर्ट  मिली है  कि  प्रधान  मंत्री  ने

 अपने  हाल  ही  में  किये  गये
 आसाम

 के  दंगा  ग्रस्त
 क्षेत्रों

 के  दौरे  के  बाद  जो
 50

 लाख  रुपये  की  राहत

 प्रदान  को  थी  ag  अभी-तक  भी  दंगों  से  प्रभावित  लोगों  को  नहीं  पहुंची

 मैं  सरकार  से
 निवेदन

 करू  गा
 कि  सरकार

 यह  सुनिश्चित  करे
 कि  यहਂ  राहत  तुरन्त  आसाम

 के  लोगों  तक  पहुंचे  |

 मैं  सुझाव  दगा  कि  इस  मामले  को
 अगले  सप्ताह  में  चर्चा

 के  लिए  सम्मिलित  किया  जाय  ॥

 श्रीमती  प्रमिला  esa  उत्तर  :  वसुदेव  बलवन्त  फडके--सत्य  दाताब्दी

 स्वर्गीय  क्रांतिवीर  वसुदेव  बलवन्त  फड़के  हमारे  देश  के  अग्रणी  स्वतन्त्रता  सेनानियों  तथा

 थे  | क्रान्तिकारियों  में  से  एक  थे  जो  ब्रिटिश  साम्राज्य  के  विरुद्ध  सशस्त्र  विद्रोह  संगठित  करके  लड़े  थे

 वे  |

 21983

 को

 जेल  में  स्वर्गवासी
 हो

 गये
 थे  जहां पर  वे  आजीवन  कारावास  भोग

 रहे थे

 उनकी  शहीद-शताब्दी  कौ  देश
 भर  में  मनाया  जाना  चाहिए  तथा  उनके  स्मृति  में  एक  उचित

 ्  सारे डे  aos स्मारक  बन
 नाया  जाना  चाहिए  ।  मैं  सरकार  से

 च्े  ्  स  बारे  में  संसद  में  एक  विशेष  dow  आयोजित
 करने

 का
 निवेदनਂ  करती हूं  ।
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 राष्ट्रीय  प्रसारण

 राष्ट्रीय  प्रसारण  कार्यक्रम  के  बारे  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  क्षोभ  व्याप्त  है  ।  वे  न  केवल

 सन्तोष  जनक  हैं  बल्कि  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  कार्यक्रमों  का  अतिक्रमण  भी  करते  हैं  ।

 तमिलनाडु  हिन्दी  समाचार  प्रसारण  करना  बन्द  कर  चुका  है  ।

 बम्बई  दूरदर्शन  द्वारा  मराठी  कार्यक्रमों  के  प्रति  किये  जा  रहे  अन्याय  के  विरुद्ध  सबसे  पहले

 मुम्बई  मराठी  ग्रन्थ  संग्रहालय  ने  आवाज  उठायी  थी  ।

 बम्बई  नगर  निगम  ने  राष्ट्रीय  प्रसारण  की  आलोचना  करते  हुये  एक  संकल्प  पारित  किया

 है  और  बम्बई  दूरदर्शन  को  चेतावनी  दी  है  कि  यदि  थे  निगम  के  बकाया  कर  नहीं  दे  पाते  तो  उनको

 सम्पत्ति
 जब्त

 कर  ली  जायेगी  ।  मैं  सरकार  से  राष्ट्रीय  प्रसारण  पर  एक  पूरी  चर्चा  रखने  का  निवेदन

 करती हूं

 श्री  भजित  कुमार  मेहता  :  मैं  संसदीय  का्येमत्री  को  अगले  सप्ताह  के  कार्यक्रम

 के  लिए  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 पहला  सुझाव  तंबाकू  के  निर्यात  में  गिरावट  की  के  बारे  में  है  ।  भारत  में  1.20

 लाख  टन  वर्जीनिया  तम्बाकू  का  उत्पादन  होता  है  ।  यह  सारा  निर्यात  व्यापार  निजी  क्षेत्र  मे ंहै  ।

 चीन  ने  भारतीय  तंबाकू  निर्यात  बाजार  में  1977  में  प्रवेश
 था  तथा

 प्रत्येक  ay  चीन  को

 भारतीय  तंबाकू  के  निर्यात  में  निरंतर  वृद्धि  हो  रही  कितु  हाल  के  दिनों  में  निजी  निर्यातकों  की

 अनियमितता  के  कारण  इसमें  गिरावट  आने  की  संभावना  कमी  का  मुख्य  कारण  नमूनों  के

 विपरीत  घटना  स्तर  के  माल  की  आपूर्ति  है  ।

 भारत  के  लिए  dara  निर्यात  की  दृष्टि  से  यह  वर्ष  अच्छा  नहीं  रहा  है  ।  हमारे  पास  इस

 वर्ष  30  से  40  हजार  टन  तंत्रिका  अतिरिक्त  पड़ा  हुआ  है  तथा  हम  चीन  जैसे  विस्तृत  बाजार  को

 खोने  का  स्थिति  में  ag  सरकार  को  इस  दिशा  में  समय  रहते  सचेत  हो  जाने  की

 कता  है  ।  अगले  सप्ताह  में  इस  पर  विशेषरूप  से  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 दूसरा  विषय है  का  संकट  ad  1981-82  में  tars  कृषि  उत्पादन  के  बाद

 योजनाकारों  को  इस  ae  कम  पैदावार  होने  की  अशंका  नहीं  थी  ।  मानसून के  प्रतिकूल  होने  के  कारण

 गेहूं  का  उत्पादन  अन्य  सभी  वर्षों  से  मात्र  3.7  करोड़  टन  हुआ  और  खरीद  उत्पादन  निर्धारित

 लक्ष्य  से  काफी  कम  हुआ
 है  ।  देश  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा  अनावृष्टि  से  set  और  बिहार

 राज्य  के  कई  भागों  से  तो  भुखमरी
 की

 खबरें
 भी  आई  हैं  ।  खाद्यान्न  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने

 के  लिए  सरकार  को  एक  करोड़  तीस  लाख  टन
 के

 बफर  स्टाफ  के  अलावा  40  लाख  टन  गेहूं  के

 आयात  का  अनुबंध
 भी

 करना  पड़ा  है
 ।

 खेतों
 को
 मानसून की  कृपा  से  मुक्त

 करने
 के  लिए  अरबों

 रुपये  की  योजनाएं  बनी  और  हरित  क्रान्ति  का  नारा  दिया  गया  किन्तु  स्थिति  बैंसी
 ही  बनी  रही  ।

 अतः  सरकार  को  सिचाई  परियोजना ओं  को  समयबद्ध  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  पूरा  करने  और
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 उपलब्धियों  का  मुल्यांकन  करने  पर  विचार  करने  के  लिए  समय  a  चाहिए  ।

 श्री  बी०  डी०  सिह  :  अपने  सप्ताह  में  चर्चा  के  लिए  मेरा  पहला  पुत्र  देश  में

 व्याप्त  एवं  दिनोंदिन  फैल  रहे  भ्रष्टाचार  के  बारे  में  है  ।

 आज  देश  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  हमारे  जन  जीवन  को  जिस  प्रकार  वस्त्र  कर  रहा  उसकी

 जितनी  भर्त्सना  की  जाए  कम  है  ।  दिनोंदिन  अंकुश  रहित  यह  भष्टाचार  फैलता  हुआ  हमारे  स्वस्थ

 जीवन  मुल्यों  को  विनष्ट  करता  जा  रहा  है  ।  जिस  प्रकार  कोई  नहीं  चाहता  कि  ag  रोगग्रस्त

 परंतु  बाध्यव्रग  हो  जाता  उसी  प्रकार  से  संक्रामक  रोग  की  भांति  यह  भ्रष्टाचार  सामान्य

 सीकर-सादे  अनभिज्ञ  मशीन  ईमानदारों  को  भी  अपने  नापाक  पंजों  में  जकड़ता  जा  रहा

 आज  यह  सर्वतोमुखी  हो  चुका  है  और  हमारी  राष्ट्रीय  प्र  णाली
 को  जर्जरित  कर  रहा  है  ।  यदि

 इस  पर  पूरी  निष्ठा  के  साथ  अ  कुश  लगाने  का  प्रयास  न  किया  गया  तो  परिणति  बड़ी  भयावह  हो

 सकती  है  |

 अतएव  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  ज्वलंत  समस्या  पर  अगले  सप्ताह  सदन  में  विचार  किया  जाए

 और  इसकी  अबाध  पति  को  नियंत्रित  करके  इसके  निराकरण  के  उपाय  निकाले  जाये  |

 मेरा  दूसरा  विषय  अवि  तर्कपूर्ण  तरीके  से  किया  जा  रहा  वन-विनाश  के  बारे  में  है  ।

 आज  देश  में  स्वार्थ  परस्त  लोगों  द्वारा  अनियमित  ढंग  से  चोरी  छिपे  वनों  का

 अविवेकपूर्ण  ada  से  विनाश  किया  जा  रहा  है  वन  विना श  किस  प्रकार  पर्यावरण  को  असंतुलित

 करता  है  और  यह  असंतुलन  किस  प्रकार  जन-जीवन  पर  कुप्रभाव  डालता  कहने  की  आवश्यकता

 नहीं  है  ।  यह  प्रकरण  और  भी  गंभीर  हो  जाता  है  जब  राजनीतिक  एवं  सामाजिक  दृष्टि  से  प्रभाव

 लोग  इस  प्रकार  के  हथकण्डों  में  शरीक  हो  जाते  हैं  ।  हिमाचल  केरल  तथा  कई  अन्य

 स्थानों  का  उदाहरण  हमारे  समक्ष  है  ।  वनों  के  ठेकेदार  किस  प्रकार  वन  अधिकारियों  की  सांठगांठ

 से  अनैतिक  तरीके  से  निजी  स्वार्थ  पूर्ति  में  लगे  हैं  यह  आए  दिन  की  कहानी  है  ।  इस  पर

 प्रभावकारी  नियंत्रण  राष्ट्र  की  तात्कालिक  आवश्यकता  है  |

 अतएव  इस  गंभीर  समस्या  पर  अगले  सप्ताह  सदन  में  चर्चा  की  जाए  और  इस  क्षति  को

 रोकने  के  उपायों  की  समीक्षा  की  जाए  |

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  इन्दौर  से  दिल्ली  तथा  इन्दौर  से  बम्बई  के  बीच  सीधी

 रेल  सेवा  प्रारम्भ  करने  की  मांग  की  ओर  शीघ्र  ध्यान  दिया  जाना  जाहिए  |  खण्डवा-अजमेर  के

 बीच  मीटरगेज  पर  चलने  वाली  रेलसेवा  को  विगत  कुछ  समय  से  खण्ड .1-चित्तोड़गढ़  के  बीच

 सीमित  कर  दिया  है  तथा
 महू  चित्तौड़गढ़  के  बीच  चलने  वाली  यात्रीं  रेल  गाड़ी के  पूर्ववर्ती  समय

 चक्र  में  परिवहन  कर  दिया  गया  है  जिससे  यात्रियों  को  काफी  असुविधा  हो  रही है
 ।

 एक्सप्रेस  का  नागदा  जंक्शन  पर  दिया  जावे  ।  व एक्सप्रस  को  रतलाम  तक  बढ़ाने

 की  मांग  को  पूरा  किया  चाहिए  ।  उज्जैन-गुना  के  बीच  चलते  वाली  रेलगाड़ी  को  इन्दौर
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 तक  बढ़ाया  जाना  उज्जैन-इ्दौर-उज्जैन  के  बीच  चलाने  की  आवश्यकता

 देश  में  दूरभाष  सेवा  में  पर्याप्त  सुधार  एवं  विस्तार  आवश्यकता  ।  बड़ी  संख्या  में

 gery  सुविधा  होन  वाले  व्यक्तियों  के  नाम  प्रत्येक  स्थान  पर  प्रतीक्षा  सुची  में  नाम  पंजीबद्ध  है  ।

 उज्जैन  में  लगभग  500  व्यक्तियों  के  नाम  प्रतीज्ञा  सूची  में  है  ।  जिसकी
 पूर्ति  दूरभाष  केन्द्र  के

 विस्तार  से  की  जानी  है  जिसके  लिये  आवश्यकउ  पकरणों  की  आवश्यकता  है
 ।

 उज्जैन  जिले  के

 पिलाना  को  से  दूर-सवार  से  जोड़ने  का  कार्य  काफी  समय  से  प्रतीक्षित  है  ।  देश  की

 धानी  से  उन  को  एस०टी०  डी०  सेवा  उपलब्ध  कराने  की  आवश्यकता  है  ।  रतलाम  और  नीमच

 दूरभाष  केन्द्रों  का  स्वचलीकरण  और  आधुनिकीकरण  के  काय  को  उपकरणों  क  अभाव  में
 पूरा

 करने  में  अत्यधिक  विलम्ब  हो  गया  है  ।

 अतएव  कहकर  सरकार  से  मेरा  आग्रह है  कि  दूर-संचार  सेवा  का  carat

 क्षमता  विस्तार  कार्य  को  प्राथमिकता  देते  हुए  seta  दूरभाष  केन्द्र  का  विस्तार  किया  जाए

 भाटपचलाना  को  बड़नगर
 दूरी  चार  से  जोड़ा  दिल्‍ली  से  उज्जैन  के  लिए  एस०टी०डी ०

 सवा  शीघ्र  उपलब्ध  कराई  जाय  रतलाम  और  नीमच  के  दूरभाष  केन्द्रों  का  स्वचलीकरण  कर

 प्रणाली
 स्थापित  की  जाय  ।  उपरोक्त  विषयों  को  आगामी  सप्ताह  की

 का्येवाह्ी  मं

 सम्मिलित  किया

 शी  सोरेन  घोष  1950  वें  दशक  के  बाद  से  कलकत्ता  जो  कि  भारत

 का  मुख्य  बन्दरगाह  की  गहराई  लगातार  कम  होती  जा  रही  है  और  केद्रीय  सरकार  ने  इसे

 बनाये  रखने  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाय े।

 कभी  के  समय  गंगा  की  बहाव  लगभग  1,50,000  क्यू सेक्स  होता  उत्तर  प्रदेश  जेसे

 ऊपरी  तटवर्ती  राज्य  लगभग  एक  लाख  क्पूंसेक्स  पानी  ले  लेते  हैं  तथा  कलकत्ता  बन्दरगाह  तथा

 बंगलादेश  के  लिए  केवल  55,000  क्यू सेक्स  पानी  रह  जाता  यद्यपि  वहां  गहरी  नलकूप  सिचाई

 के  लिए  पर्याप्त  भूमिगत  पानी  है  ।  यह  स्पष्ट  रूप  से  अस् वी कायें  feafa  है  ।  भागीरथी-अगली  नदी

 प्रणाली  में  तेजी  से  रेत  जमा  हो  रहा  है  जो  कि  हावड़ा  ga  तक  पहुंच  गया  है  ।  इन  परिस्थियों  में

 फरक्का  समस्या  कब  तक  सुलझ  पायेगी  we  किसी  को  नहीं  मालूम  |

 अन्तरिम  उपायों  के  रूप  में  रूपनारायण  नदी  जो  हल्दिया  के  निकट  हुगली  में

 गिरती  गहरा  और  सक्रिय  किया  जा  सकता  है  जिसे  कुछ  हद  तक  रेत  साफ  हो  सकती  है

 इस  पूरे  प्रश्न  पर  पूर्ण  चर्चा  की  आवश्यकता  है
 ।  अतः  मैं

 इस
 बात

 पर  जोर  देता  हूं
 कि

 उपरोक्त  विषय  को  अगले  सप्ताह  की  ard  सुची  में  सम्मिलित  किया  जाये  ।

 att  जयपाल  fag  कश्यप  :  मंडल  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  में

 सरकार  बराबर  टालमटोल  कर  रही  है  और  इस  आयोग  के  उद्देश्य  का  समाप्त  करना  चाहती  ga

 पिछड़े  वर्ग
 के

 लोग
 बड़ी  उत्सुकता  से  इस  मंडल  कमीशन  पर  सरकार  के  निर्णय  की  प्रतीक्षा  कर
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 रहे  हैं  इसलिये  इस  आयोग  की  सिफारिशों  लागू  करने  के  लिपे  अगामी  सप्ताह  में  सदन  में  चर्चा  के

 लिये  कार्यवाही  में  सम्मिलित  किया  जाये  ।

 देश  में  बेरोजगारी  बराबर  बढ़ती  जा  रही
 है

 ।  करोड़ों  पढ़े  एवं  अशिक्षित  लोग  बेरोजगार

 हैं  और  काम  की  तलाश  में  दर-दर  भटक  रहे  हैं  ।  हमें  इस  बेरोजगारी  की  समस्या  पर  आगामी

 सप्ताह  संसद  में  चर्चा  करनी  चाहिये  ।

 भरी  चित  aq  :  मैं  चाहता  हूं  कि  निम्नलिखित  दो  मदों  को  अगले

 सप्ताह  की  काय  सुची  में  शामिल  किया  जाये  :

 (1)  असम  में  अद्यतन  स्थिति  :

 नए  क्षेत्रों  में  हिसा  फैल  गई  है  जिसके  कारण  सब  लोग  भयभीत  और  चिन्तित  हैं  ।  लोगों

 ने  सुरक्षित  स्थानों  और  राहत  की  खोज  में  अपने  गांव  छोड़ने  शुरु कर  दिए  हैं  ।  असम  से  लगभग

 6000  शराधों  पश्चिम  बंगाल में  आ  गए  हैं  ।  अधिक  चिंता  का  विषय  यह  है  कि  करीब  50,000

 और  शरणार्थों  विभिन्‍न  रेल  मुहानों  पर
 रह  रहें  और  पश्चिम  बंगाल  जाने  इन्तजार

 कर रहें

 हैं  ।

 कुछ  देश  सऊदी  अरब  इन्डोनेशिया  और  अन्य  देशों  ने  असम  की  घटनाओं

 |  पया या
 अगले  सप्ताह के  संबंध  में  कुछ  बिचार  व्यक्त  किए

 हैं  जिससे  विश्व  पर  गलत  प्रभाव  पड़ा  है

 असम  की  अधीन  स्थिति  के  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दिया  जाये  ।

 2.  पंजाब  कों  स्थिति

 पंजाब  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  लम्बी  बातचीत  हुई  है  ।  वार्ता  के  परिणाम  के

 संबंध  में  परस्पर  विरोधी  मत  व्यक्त  किए  गए  अतः  पंजाब  की  अद्यतम  स्थिति  के  संबंध  में

 वक्तव्य  दिया  जाना  आवश्यक  है

 सदन  को  पंजाब  की  अद्यतन  स्थिति  की  जानकारी  देने  के  लिए  अगले  सप्ताह  एक

 वक्तव्य  दिया  जाये  |

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  और  आवास  मंत्री  :  मैंने  उस  पक्ष

 के  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  मुद्दों  को  ध्यान  से  सुना  उनक  द्वारा  उठाए  गए  कुछ  मामले

 निश्चय  ही  राष्ट्रीय  महत्व  के  जैसा  कि  जानते  इस  सदन  की  कायें  प्रणाली  के

 कार्य  का  निप  war  मंत्रणा  समिति  द्वारा  ही  किया  जाता  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 उठाए  गए  सभी  मामलें  हज कायें  मंत्रणा  स्मिति  के  समक्ष  रखूँगा  और  यह  देखने  का  प्रयत्न  करूंगा  कि

 उनको  सत्र  के  कार्यकाल  के  दौरान  मौका  दिया  जाएंगी  ।

 आसाम  के  संबंध  कि  आप  जानते  विपक्ष  के  नेताओं  और

 कर  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  के  अनुरोध  हमने  असम  की  स्थिति  पर  चर्चा  की  |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  उसका  यह  अभिप्राय  नहीं  है  कि
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 सदन  में  नवीनतम  स्थिति  की  जानकारी  न  दी  जाये  ।

 थी  चित्त  बसु
 :

 चुनाव
 समाप्त  हो  चुकें  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अटल  बिहारी
 आप  यह  मामला  कार्य

 मंत्रणा
 समित  में  उठा

 सकते हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :
 जी  इंस  संबंध  में  सरकार  को  ही  देना

 होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  मामले  को  मंत्रण  समिति  की  अगली  बैठक  में  उठा

 सकते हैं  ।

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी
 :

 मुझे  यह  कहत  हुए  दुःख  होता है  कि  यह  मामला  पूरे  सदन

 को  उत्तेजित कर  रहा  है  ।

 प्रो  ०
 मधु  दंडवते  अपने  मामले  को  गलत  समझा है

 ।  हम  यह

 मामला  कायें  मंत्रणा  समिति  को  नहीं  भेज  रहे  चू  कि  संसदीय  काय  मंत्री  यहां  उपस्थित

 हैं  इसलिए  हम  उन्हें  एक  रचनात्मक  सुझाव  दे  रहे  हैं  कि  अब  तक  बहुत  राहत-कार्य  किया  गया

 है  और  प्रधानमन्त्री कोष  से  भी  राहत  दी  गई  है  ।  सेना  भेजी  गई  है  क्या  इस  सबका  और  क्या

 दी  गई  राहत  सामग्री  का  उचित  उपयोग  किया  जा  रहा  है  अथवा  नहीं  ;  इस  पर  उस  समय  तक

 प्रतिदिन  संक्षेप  में  एक  वक्तव्य  देना  होगा  जब  तक  स्थिति  सामान्य
 नहीं  हो  जाती  उन्हें  इसे

 नोट  करने  दीजिए  ।

 श्री  बूटा  सिह  :  मैंने  अपनी  बात  यह  कहते  हुए  आरंभ  की  है  कि  मैंने  इस  बात  पर

 ध्यान  fear  है  और  मैं  उनके  विचार  संबंधित  मंत्रियों  तक  पहुंचा  दूंगा  लेकिन  इन  मुद्दों  को  कार्य

 सूची  में  सम्मिलित  करने  के  संबंध  में  हमारे  समक्ष  एकमात्र  कार्य  मंत्रणा  समिति  ही  है  और  विपक्ष

 के  माननीय  सदस्यों  ने  अध्यक्ष  महोदय  की  बात  पर  सहमति  दी  थी  कि  जो  कुछ  भी  चर्चा  में  शामिल

 किया  जाना  है  उस  पर  स्वयं  नेताओं  दारा  अथवा  किये  मंत्रणा  समिति  में  ही  इसकी  चर्चा  की  जा

 सकती  है  ।

 श्री  जाज  फर्नानन्‍्शीस  उपाध्यक्ष  हमने  यहां  चर्चा  नहीं  की  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  अपनी  बात  पूरी  नहीं
 की

 है
 ।

 शी  बूटासिंह  :  माननीय  मित्रों  विशेषकर  प्रो०  मधु  दंडवते  और
 श्री  वाजपेयी  द्वारा

 जिन
 बातों

 का
 उल्लेख  किया

 गया
 है  ,  मैंने  उन  पर  ध्यान  दिया

 है  |
 मैं  संबंधित  मन्त्रियों  से  इसे

 बारे  में  बात  करुगा  और  देखू गा
 कि  क्या  ऐसा  किया  जा  सकता  है  |

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी :  विदेशों  में  भारत-विरोधी  प्रचार  किया  रहा है
 और

 सरकार  विश्व
 को

 इससे  अवगत  नहीं  करा  पायी  है
 कि

 असम  में  कया  हो
 उठा  >
 ‘ol  &

 237



 भारतीय  तार  नियम  1983  के  बारे  में  प्रस्ताव  25  1983

 नाला

 भारतीय  तार  संशोधन )  1983  के  बार  में

 प्रस्ताव

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  बनातवाला  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  रेंगे  ।  मैं  समझता  हूं  कि

 उन्होंने  कल  सारी  बातें  कह  दी  थीं  और  अब  वहां  इसपर  केवल  दो-तीन  मिनट  ही  बोलेंगे  ।

 थ्री  जी०  एम०  बनात वाला  कल मैं  सदन से  बाहर  चला  गया  था  ।  प्रेस  नें

 इस  बारे  में  नहीं  लिखा  है  कि  मैं  भी  सदन  से  बाहर  चला  गया  था

 एक  माननीय  सदस्य  :  घबराइये  वह  इसका  उल्लेख  राज  कर  देंगे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  सदन  छोड़कर  चले  गए  थे  तो  यह  मेरी  गलती  नहीं  है  ।

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  उपाध्य  न  मैं  प्रस्ताव  करता  हू

 ag  सभा  संकल्प  करती  है  कि  भारतीय  तार  1885  (1885  को  13)

 की  धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  अनुसरण  भारतीय  तार

 1983  जो  21  1983  की  अधिसूचना  संख्या
 are  का  नि०

 93  के  द्वारा  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  24  1983

 को  सभा पटल  पर  रखें गए  cada  किया  जाये  |

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  इस  संकल्प  से  सहमत  हो

 पहले  मैं  अध्यक्ष  महोदय  और  आपके  प्रति  आभार  व्यक्त  करता  हूं  कि  आपने  हमें  वित्तीय

 बजट  को  मुख्य  बजट  से  अलग  करने  की  निन्दनीय  प्रथा  पर  चर्चा  का  प्रथम  अवसर  सदन  को

 दिया  ।  यह  सचमुच  आपकी  सहयता  कि  आपने  संसदीय  लोकतंत्र  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस

 सदन  को  सरकार  द्वारा  जारी  अधिसूचना  पर  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  है  ।  शुद्धि  के

 मैं  समझता  हूं  संसदीय  परंपरा  में  पहली  बार  ऐसा  हुआ  है  कि  इस  तरह  के  प्रस्ताव  पर  इतनी  शीघ्र

 चर्चा  की  जा  रही  इसने  पहले  कभी  ऐसा  नहीं  लेकिन  यह  सच  क्योंकि  डाक

 तार  और
 दूर-संचार  के  शुल्कों में

 की  गई  वृद्धि  |  मार्चे  1983  से  ही  आरंभ  हो  जायेगीं  ।  इसलिए

 हम  aga  बहुत  आभारी  हैं  कि  आपने  संसदीय  उसकी  गरिमा  और  महत्व  को  बनाए  रखा

 |  लेकिन  यह  बहुत  ही  चिता  की  बात  है  क  सरकार  संसदीय  लोकतंत्र  और  उसकी  प्रक्रिया  का

 तना  सम्मान  नहीं  करती  |

 मुँह  कहना  चाहूंगा  कि  बजट
 प्रस्तुत

 किये  जाने  से  पुर्व  अधिसूचना  जारी  करना  टैरिफ  मैं

 संशोधन  के  प्रस्तावों  को  केन्द्र  के  वजट  से  अलग  करना  संसदीय  लोकतंत्र  की  दृष्ट  से  एक

 निन्दनीय  प्रथा  है  ।  मुझे  यह  कहने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़  रहा है  कि  यह  हमारे  संसदीय  लोकतंत्र
 को  पतन  की  ओर  ले  जाने  से  कम  नहीं  है  ।  मैं  तो  कहूंगा  कि  ag  हमारी  संसदीय  प्रतिभा  पर  कुठारा
 घात  है  ।

 हम  सरकार  द्वारा  कॉनन  को  विभिन्‍न  धाराओं  के  अंतर्गत  प्रस्ताव  पेश  करने  और  शुल्कों  में
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 वृद्धि  करने
 को  सरकार के  अधिकार  को  चुनौती  नहीं दे  रहे  हैं  ।

 उस
 अधिकार

 को

 नहीं  धी
 दी

 जा  रही  हम  यह  कह  रहे  हैं  कि
 इस

 सदन
 की  गरिमा  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  घोषणा  पड़ने  सदन  में  जानी  चाहिये  थी  और  उसके  बाद  ही  अधिसूचना  जारी  करनी

 चाहिये  थी  ।  केवल  ही  स्थिति  इती  नाजुक  इसलिए  है  कि  संसद  का  सत्र  चालू  होने

 के  बावजूद  अधिप वना
 जारी  करके  बाहर  इस  की

 घोषणा  कर  दी  गई  है  ओर  जारी  किए  जाने  के

 दूसरे  या  तीसरे  दिन  दिनांक  21  फरवरी  की  यह  अधिसूचना  सभापटल  परर  खी  जा  रही  है  ।

 स्थिति  इसलिए  और  गंभीर  है  ,  क्योंकि  यह  बजट  सत्र  है  ।

 कुछ  ही  दिनों में  बजट  प्रस्तुत  किया  जायेगा  और  इन  प्रस्तावों को  बजट  में  ही  रखा  जाना

 चाहिए  था  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  टैरिफ  में  संशोधन  को  बजट  से  अलग  करने  का  प्रयास  किया

 जा  रहा  है  जो  कि  एक  गलत  परंपरा  है  ।

 इसके  अतिक्ति  ये  प्रस्ताव  पहनी  मार्च  से  ही  प्रभावी  होंगे  ।  इन  प्रस्तावों  को  बजट

 में  रखना  बिल्कुल  संभव  था  ।  इसके  अलावा  ऐसी  बाध्यकारी  परिस्थितियों  का  कोई  स्पष्टीकरण

 नहीं  हैं  जिनकी  sare  से  मंत्री  को  मर्यादा  का  इतना  गम्भीरता  से  भंग  करने  के  लिए  बाध्य  होना

 पड़ा  हो  ॥

 उपाध्यक्ष  मुझ  कहना  चाहिए  कि  सरकार  की  अनौचित्य  के  बारे  धारणा  राजनैतिक

 कार्य साधकता  की  बातों  पर  आधारित  है  ।  कल  हमारे  सामने  रेल  बजट  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।

 उसके  बाद  रेल  बजट  के  प्रस्तावों  का  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए  प्रेस  सम्मेलन  बुलाया  गया  ।  प्रैस  ने

 कछ  सीधे  सादे  स्पष्टीकरण  मांगे  ।  सरकार  ने
 अपने  आपको  बड़ी  परेशानी  की  स्थिति  में  महसूस

 किया  और  माननीय  रेल  मंत्री  ने  बस  यही  कहा  कि  मैं  संसद  से  बाहर  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  हम

 इन  भावनाओं  का  बहुत  अधिक  सम्मान  करते  हैं  ।  हम  हैं  कि  माननीय  मंत्री  श्री  वी०  एन०

 गाडगिल  जिनका  मैं  बहुत  अधिक  सम्मान  करता  हूं  औचित्य  और  अनौचित्य  भावना  पर  उतना

 ही  घ्यान  दें  ।  इसलिए  मेरी  पहली  आपत्ति  और  बहुत  ही  भारी  आपत्ति  इस  अनौचित्य  प्रस्तावों

 को  बजट  से  अलग  किये  जाने  के  घणित  अपराध  पर  है  ।  मेरी  आपत्ति  संसदीय  प्रजातंत्र  पर  किये  गये

 आक्रमण  से  सम्बन्धित  है  ।  बजट  के  आये  बिना  ही  हमने  लगभग  बजट  चर्चा  प्रारम्भ  कर

 उपाध्यक्ष  महो  दय  :  क्या  आप  इस  प्रक्रिया  के  अलवा  कोई  नई  प्रक्रिया  का  सुझाव  दे  रहे  हैं

 श्री जी०  एम०  बनात वाला  :  मैंने  ऐसा  ही  कहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  इसकी  घोषणा  बजट
 में  की  जाती  चाहिए  क्या  आप  यही  कहना  चाहते

 श्री  जी०  एम  बनात वाला  :  मैं  बिल्कुल  यही  बात  कह  रहा  हूं  ।

 री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :  किश्तों  में  कटाधान  नहीं  होना  चाहिए  ।

 थी  जी०  एम०  बनात वाला  :  हमने  70  करोड़  रुपये  अतिरिक्त  प्राप्त  करने
 के
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 नाता

 लिए  डाकतार  तथा  टेलीफोन  प्रफुल्ल  में  वृद्धि
 की

 है  इस  70  करोड़  रुपयों  में  से
 10.5

 करोड़  रुपये

 डाक  राजस्व  से  आयेगा  और  59.5  करोड़  रपये  दूर-संचार  सेवाओं  से  आयेगा  |  मुझे  कहना

 चाहिए  कि  डाक  और  are
 की दरों  में  वृद्धि  तथा  दुर-संचार  सेवाओं

 में  वृद्धि  करना  वर्तमान

 स्थिति  में  पुर्णतया  टाला  जा  सकता  था  ।  ऐसी  कोई  chef  थितियां  नहीं  थी  जिनसे  इतनी  अधिक

 वृद्धि  करना  आश्यक  हो  गया

 हमें  स्थिति  पर  विचार  करना  चाहिए  !  हमें  बतलाया  गया  है  कि  वर्ष  1982-83 के

 दौरान  कुल  राजस्व  1,358  करोड़  रूपये  थः  ।  कुल  त्तच  1103  करोड़ रुपये  था  ।  इस  प्रकार  वर्ष

 1982-83  में  255  करोड़  रु०  का  राजस्व  रहा  ।  माननीय  मंत्री  ने  इस  विशेष  परिस्थिति

 के  वावजूद  भी  इतनी  अधिक  वृद्धि  करना  उचित  समझा  |

 जहाँ  तक  वित्तीय  परिव्यय  का  सम्बन्ध  है  योजना  आयोग  ने  1983-84  में  डाक  सेवाओं

 के  विस्तार  के  लिए  36  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  अनुमोदन  दिया  |

 थे  सही  तथ्य है  जिस  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  और  इस  बात  को  ध्यान में  रखते

 हुए  कि  हमारे  ऊपर  भार  बढ़  रहा  है  जैसा
 कि  कल

 घोषित  पेट्रोलियम  उत्पादों  में  वृद्धि  और  रेल

 भाड़ों  में  हुई  भारी  वृद्धि  से  स्पष्ट  है
 ।

 यह  ऐसी  स्थिति
 थी

 जहाँ  पर  सरकार  को  aa  से  काम  लेना

 च!हिए  था  और  कोई  अन्य  उपाय  अपनाने  चाहिए  थे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  कृपया  समपत  कीजिए  |

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  मैंने  तोअभी  शुरू  ही  किया  है  ।

 इरावत  महोदय  :  प्रस्ताव  डाक  तार  अधिनियम  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 जो  जी०  एम०  मैंने  उससे  अलग  कुछ  नहीं  कहा  है  ।

 उपाध्यक्ष  आप  इन  सच  बातों  को  बजट  भाषण  के  लिए  सुरक्षित  रें  ।

 श्री  जी०  एस०  बनात वाला
 :  उन्होंने  अपने  प्रस्तावों  को  सुरक्षित  नहीं  रखा  ।  मैं  क्या

 करू  ?

 श्री  चित्त  बसु  :  :  ag  बजट  पूर्वे  भाषण  है  और  यह  आपका  पूर्व  बजट  है

 शी  जी०  बनात वाला  :  फिलहाल  wa  वृद्धि  टाली  सकती  थी  ।  हमें  बतलाया

 गया  है  और  कूछ  दावे  किये  गये
 हैं

 कि  परिचालन  लागत  में  वृद्धि  हो  गई  है
 सभा  को

 इस  सम्बन्ध  में  में  नहीं  लिया  गया  कि  कितनी  वृद्धि  हुई  है  नहीं  हमें  यह  बतलाया

 गया  कि  क्या  सरकार  ने  दूसरे  उपायों  को  अपनाने  के  बारे  में  सोचा  था  प्र शुल्कों  में  वृद्धि  करना

 बहुत  ही  समान्य  तथा  आसान  है  ।  हमें  बतलाया  गया  है  कि  उद्योगों  के  किसी  भी  ्  व्यापार

 की  लागत  से  कोई  खास  वृद्धि  नहीं  होगी  हम  जानना  चाहेंगे  कि  कया  उद्योग  या  व्यापार  की  लागत

 में  इसके  प्रभाव  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  कोई  लागत  विश्लेषण  किया  गया  है  ।  बड़  ही  मनमाने

 ढंग
 से  और  संचार  मन्त्री

 के  नियन्त्रण से  बाहर  की  बातों
 से  यह  वृद्धि  की  गई  है  ।  मुझे  यह  भी  कहना
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 चाहिए  कि  यह  af  अकार्य  कुशलता  पर  दिया  गया  पुरस्कार  भारत  को  एक  विकास शील  देश

 होने  के  नाते  कुशल  तथा  स्थिर  डाक  सेवा  आवश्यकता  है  जबकि  डाक  सेवा  सुस्ती

 तथा  उपेक्षित  तरीके से  कार्य  करने की  वजह  से  दयनीय हालत  में  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करिये  |

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  :  मैं  कुछ
 मिनट

 और
 लूंगा

 और
 समाप्त

 कर  दूंगा  कुछ  उपाय

 जान  बूझकर  अपनाये  गये  हैं  उनके  परिणामस्वरूप  यह  दयनीय  हालत  हो  गई  है  जेसे  कि  दैनिक

 क  वितरण  की  संख्या  में  कमी  करना  रात्रि  में  तथा  विभिनन  आर०  एम०  एस०  अनुभागों  में

 डाक  की  छटाई  बन्द  कर  देना  अदि  ।  अतः  मैंने  यह  कहा  है  कि  जो  विधि  हुई  है  वहू  अकुशलता

 पर  दिया  गया  पुरस्कार  है  ।  आम  आदमी  तथा  मध्यम  वर्ग  के  लोगों  के  साथ  एक  क्र  मजाक

 किया  गया  हैं  ।  हमें  बताया  गया  है  कि  यह  वृद्धि  न्यूनतम म  है  और  आम  व्यक्ति  मध्यम  वर्गीय

 वेतन  भोगियों  पर  कोई  प्रंभाव  नही  पड़ता है  ।  मेरी  समझ में  नहीं  आता  कि  सरकार  का

 आम  आदमी  मध्यमवर्गीय  वेतन  भोगियों  के  बारे  में  क्या  विचार  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 मेरे  विचार  में  कि  श्री  बनात  वालों  बजट  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए

 अगले  सप्ताह  नहीं  कर  सक

 श्री  जी०  एम०  बनात वाला  हमें  की  गई  वृद्धि  को  देखना  चाहिए  ।  मनिहार  फार्म  की

 कीमत  5  पैसे  की  बजाय  10  पैसे  होगी  दुगुनी  वृद्धि  हुई  है  क्या  आम  आदमी  अपनी  छोटी  मोटी

 राशि  को  गाँव  में  अपने  लोगों  को  मनीआडंर  द्वारा  नहीं  भेजता  है  पोस् ढल आडर  पर  कमीशन  2%,

 से  3%,  तक  को  वृद्धि  कर  दी  गई  है  ।  तारों  के  मामले  अन्तदशीय साधारण  तार  तथा  एक्सप्रैस

 ततार  दोनों  के  मामले  में  बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई  है  ।  साधारण  तार  के  मामले  में  पहले  10  शब्दों

 के  लिए  दर  से  बढ़ाकर  3.50  कर  दी  गयी  है  ।  ये  तारों और  मनीआडंरों  के  सम्बन्ध में

 पोस्टल  आडे  को  भी  को  बेरोजगार  व्यक्तियों  द्वारा  अपने  आवेदन  पत्रों  के  साथ  भेजे

 जाते  हैं  सरकार  द्वारा  नहीं  छोड़ा  गया  ।  अतः  मैंने
 बहुत

 ही  व्यथित  होकर  यह  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 किया  है  और र  मुझे  विश्वास है  कि  माननीय  मन्त्री  भी  उठकर  इस  प्रति  का  समर्थन  करेंगें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामविलास  पासवान

 श्री  सुरज  भान  :  खड़े  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बया  आप  बोलना  चाहते हैं
 ?  लिखित  रूप  में  दिया  है  यदि

 आप  बोलना  चाहते  हैं
 तो  मैं  आप  को  बुला  लूँगा  ।

 श्री  एन०  के०  शंजवलवार
 :

 मैं  प्रक्रिया  के  बारे  में
 समझना

 चाहता
 सूची

 में  शी  सूरजभान  का  नाम  है  आप  किसी  और  को  कैसे  बुला  सकते  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  यह  उस  प्रयोजन  से  नहीं  हैं  +"
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 वे  सभी  ऐसे  सदस्य  हैं  जो  बोलना  चाहता  है  चाहे  उनके नाम  सुची  में  हैं  या  नहीं  परन्तु  उन्होंने

 लिखित  रूप  में  दिया  हुआ  है  ।

 श्री  एन०के०  वो जवल कर  :  उपाध्यक्ष  यदि  प्रक्रिया  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  के  प्रस्तावक  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 वे  Fy शी  एन०के०  शे जवल कर  :  कृपया  समझने  की  कोशिश  etd  |  यह  प्रक्रिया  नहीं  है  ।

 आखिर  प्रस्ताव  देने  का  तात्पर्य  है  कि  वह  इस  पर  बोलना  चाहते  हैं  ।  कृपया  गलत  प्रक्रिया  मत

 अपनाइए  मैं  इस  बात  का  बुरा  नहीं  मानूंगा  यदि  वे  पहले  बोलें  ।  परंतु  कृपया  इस  बात  का  ध्यान

 रखिये  कि  कोई  गलत  प्रक्रिया  न  अपनायी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्तावक  को  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  का  अवसर  दिया  जाता  है  ।  अन्य

 सदस्य यहाँ  अपना  नाम  देते  समय  अपनी  पार्टी  के  अनुसार  अपना  अवसर  लेते  है  ।

 श्री  एन०  के ०  इद जवल फर  :  नाम  सूची में  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  नहीं  है  प्रस्तावक  वह  होता  है  ।  जो  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करते  है  ।  अन्य  पार्टियों  के  प्रतिनिधि  दलवार  अपने  नाम  दे  सकते  हैं  और  उसका  तातार  यह  नहीं

 श्री  एन०  के०  शेजवलकर  :  मुझे  खेद  है  यह  सुची  में  दिए  गये  नामों  के  अलावा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  इसे  स्पष्ट  कहें  देता  हूं  ।

 इसका  अथ  यह  नहीं
 का  उनको  इसलिए

 बुलाया  जायेगा  कि  उनके  नाम  उसमें  हैं  ।  सम्बन्धित  पार्टियाँ  अपने  उन  सदस्यों  के  नाम  दे  सकती

 हैं  जो  बोलना  चाहते हैं  ।

 श्री  एन०  के०  ~ BATT HT :  फिर  पूर्व  सूचना  की  किसलिएअ  पड़ती  है
 ?  फ़िर  तो

 केवल  प्रस्तावक  को  ही  सूचना  देने  की  आवश्यकता  भगवान  के  लिए  कोई  वित्त  विनिवेश  दें

 जब  तक

 उपाध्यक्ष महोदय  :  मैं  निर्णय  नहीं दे  रहा  हूं  मैं  केवल  अनुसरण  की
 जा रही  प्रक्रिया

 के

 के  बारे  में  बतला  रहा  हूं  ।  प्रस्ताव  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  हैं  जब

 इसको  प्रस्तुत  जा  चुका  है  तो  वे  सभी  सदस्य  प्रत्येक  दल  से  जो  बोलना  चाहते  हैं  ।  बोल

 सकते  हैं  श्री  चित्त  वसु  अपना  नाम
 दे  चुके

 हैं  ।'  श्री  रामविलास  पासवान  दे  चुके  श्री  जा कायन

 दे  चुके  हैं
 ।

 श्री  एन०  कें ०  शे जवल कर  :  आप  उस  ब्यक्ति  की  उपेक्षा  कैसे  कर  सकते  हैं  जिसने  पूर्व

 सूचना  दे  रखी  हो
 ?

 क. |  महोदय  :  उनकी  पार्टी  के  लोगों  ने  कोई  नाम  नहीं  दिए  हूं  यदि  वह  चाहते  हैं  तो
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 उनका  नाम  रखा  जा  सकता  है  ।

 थो
 tate  मसूद  :  :  किसी  भी  सदस्य  को  जिसका  नाम  सूची में  है  अवसर

 दिया  जाना  चाहिए  जब  तक  की  पार्टी  किसी  अन्य  के  नाम  के  बारे  में  निर्णय  न  ले  ।

 stoma  महोदय  :
 श्री  कृपया  मेरी  बात  यहाँ  पर  इस  प्रक्रिया  का  अनुसरण

 नहीं  कपि  और  यदि  आप  प्रक्रिया  को  बदलना  चाहते
 हैं  तो  आप  यह  भी  कर  सकते  हैं  ।

 परतु जो  कुछ  मैं
 कट

 रहा  हूं  वह  यह  है  कि  इस प्रक्रिया  का  अनुसरण  किया  जा  रहा  है  ।  मैं
 केवल  प्रक्रिया  का  पालन  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  रसीद  मसुद  :  फिर  पुर्व  सुचना  देने  का  क्या  लाभ  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यह  केवल प्रस्तावक के  लिए है  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  वह  बोल

 नहीं  सकते  ।  प्रस्तावक  उपस्थित हैं  ।  मान  लीजिए  श्री  बनातवाला  अनुपस्थिति हैं  फिर  श्री  सूरजभान
 को  प्रस्तावप्रस्तुत  करने  के  लिए  बुलाया  जायेगा  ।  यदि  ag  भी  अनुपस्थित  हैं  श्री  पासवान  को

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बुलाया  जायेगा  ।  परन्तु  प्रस्ताव  पर  बोलना  भिन्न  बात है  ।  आपको

 नोटिस  देनी  चाहिए ।

 श्री  रसीद  मसूद  :  तीन  नाम  पहले  से  ही  दिए  गए  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसी  प्रक्रिया का  अनुसरण  किया जा  रहा  है  ।

 यह  एक  सांविधिक  प्रस्ताव है  ।  श्री  बनात वाला  ने  प्रस्ताव  पहले  ही  प्रस्तुत  किया  किसी  भी

 के
 किसी  भी  सदस्य  को  अनुमति  दे  दी  जायेगी  तीन  चार  सदस्यों  ने  पहले  ही  सुचना  दे  दी  है

 कि  वे  प्रस्ताव  पर  बीनना  चाहेंगे  ।  श्री  निरे टेन  घोष  मिलना  चाहते  शी  ने  भी  नोटिस

 दिया  है  ।  कि  ag  बोलना  चाहते  हम  केवल  उसी  प्रक्रिया  का  अनुसरण  कर  सकते हैं  जिसका  हम

 अनुसरण  कर  रहे  हैं  ।  अगर  आप  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  चाहत ेहैं  तो  भाप  प्रक्रिया  को  बदल  सकते

 भी  एन ०  के०  :  जब  नाम  दिये  जा
 चुके

 हैं  तो  मैं  जानना
 चाहता हूं

 कि

 क्या  पुनः  नाम  देने  की  आवश्यकता है  ।

 यदि  श्री  बनात  बाला उपाध्यक्ष  महोदय :  ae  केवल  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 अनुपस्थित हैं  तो  श्री  सुरज  भान  को  बुलाया  जायेगा  और  यदि  वहू  भी  अनुपस्थित  हैं  तो  श्री

 पेय  को  बुलाया  जायेगा

 मेरा  नाम  नहीं  है  । थी  अटल  बिहारी  वाजपेयी  )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  आपके  नाम
 का  उल्लेख  दल  का  नेता  होने  को  वजह  से  कर  रहम

 हूँ  ।  यदि  आप  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  करना  चाहते  तो  आप  परिवर्तन  कर
 सकतें  हैं  और  मुझे  इसका

 अनुकरण  करने  के  लिए  कह  सकते  हैं  ।  मैं  ऐसा  ही  करू
 गा  |

 श्री  सूरज  भान  बोलना  चाहते हैं
 ।  भी  बुलाया  जायेगा  ।  श्री  पासवान  पहले  हो
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 लिखित  रूप  में  नोटिस  दे  चुके  हैं  ।  यह  कोई  नई  प्रक्रिया  नहीं  है  ।  इस  प्रक्रिया  का  अनुकरण  fn

 जा  रहा  है  ।  मैंने  कार्यालय  से  इसका  पता  किया  है  |

 जब  कल aa  कल  प्राविधिक  मोशन श्री  रामविलास  पासवान  :  उपाध्यक्ष  मैंने

 मंत्री  जी  के  खिलाफ  दिया  तो  चेअर  के  उसको  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  ।  चैअर  की  जो

 रूलिंग  मैं  उसमें  नहीं  जाना  चाहता  हूं  लेकिन  क्यों  मैंने  प्रीतिभोज  मोशन  qa  किया  उसके

 सम्बन्ध  में  मैं  दो  तीन  बातें  करना  चाहूंगा  |

 आपको  पता  होगा  कि  स्पीकर  महोदय  ने  बार-बार  इसी  सदन  में  रूलिंग  दी  है  कि  जब

 कोई  बजट  का  सेशन  तो  उस  के  पहले  चीजों  के  दामों  को  बढ़ाया  जाय  और  अगर  ऐसा  न्याय

 जाता  तो  वहू  इमप्रोप्रायटी  अनुचित  और  अनैतिक  काय  है  और  अमर्यादित  काय  वह  हो

 जाता  है  ।  इसके  बावजूद  इसी  बात  को  दोहराया  जाता  है  ।  इसलिए  मैंने  प्राविधिक  का  मोशन  दिया

 था  |  उस  मोशन  का  ड्राफ्ट  इस  समय  मेरे  पास  नहीं  है  लेकिन  मैंने  उसमें  जान-बुझ  कर  शब्दों

 का  प्रयोग  किया  है  ।  अगर  जान-बूझ  कर  ऐसा  किया  जाता  तो  fat  वह  अमर्यादित  बात  है  और

 वह  प्रिविलिज  का  प्रश्न  बनता  है  यदि  पार्लियामेंट  का  सेशन  चल  रहा  हो  |

 श्री  गिरधारी  लान  व्य  स  :  इन  रेट्स  को  बढ़ाने  का  मंत्री  जी  का  कानूनी

 अधिकार  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आपने  अपना  नाम  यहाँ  नहीं  दिया  है  ।

 श्री  रामविलास  पासवान  :  वह  युत्रा  काँग्रेस  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहे  तो  मैं  यह

 कह  रहा  था  कि  जान-बूझ  कर  ऐसा  किया  गया  है  ।  प  लिगामेंट  का  सेशन  शुरू  दो  दिन  पहले

 चेअर  द्वारा  यहਂ  कहा  है  कि  ae  अमर्यादित  चीज  अनैतिक  है  और  फिर  उसी  बात  को

 सरकार  दोहराती  तो  ag  ठीक  नहीं  किया  गया  है  ।  21  तारीख़  को  ATA ETT  होता  है  और

 पालियामेंट  का  सेशन  18  तारीख  को  शुरू  हुआ  था  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  पार्लियामेंट  की

 मर्यादा  को  मंत्री  जी  ने  तोड़ा
 है  और  सरकार  पार्लियामेंट  की  सैंक्टीटी  को  खत्म  करना  चाहती  है

 और  इसलिए  मैंने  यह  कहा  है  कि  निश्चित  रूप  से  यह  प्र विलेज  का  प्रश्न  बनता  है  ।

 आपकी  तरफ  से  यह  ॒  रूलिंग  है  कि  सरकार  के  अधिकार  की  बात  है  ।  मैं  आपसे  कहना

 चाहता  हूं  कि  अधिकार  एक  अलग  चीज  है  लेकिन  उस  अधिकार  को  मर्यादित  ढंग  से  पालन  करना

 और  परम्परा  को  निभाना  भी  बहुत  जरूरी  है  ।

 गाडगिल  साहबं  हमारे  अच्छे  मित्र  हैं  और  जितने  भी  मिनिस्टर  हैं  उनमें  किसी  से  भी  उनकी

 मर्यादा  कम  नही ंहै  ।  इसलिए  उनको  इस  सदन  की  मर्यादा  का  पालन  करते  हुए  अपनी  मर्यादा  में

 रहना  चाहिए  ।  आपने  70  करोड़  रुपये  बढ़ा  दिये  हैं  ।  मैं  डिप्टी  स्पीकर  कौल  भर  शरीर  की

 किताब  से  आपके  सामने  कोट  करना  चाहता  हूं
 -  उनकी  किताब  संसदीय  प्रणाली  तथा  व्यवहार  के

 पेज  594  में  कहा  गया  है  वारिक  वित्तीय  जिसे  बजट  भी  कहा  जाता  है  ,  दो  भागों  में

 प्रस्तुत  किया  जाता  है  अर्थात्‌  रेलवे  जो  कि  tay  वित्त  के  सम्बन्ध  में  पिता  है  और  सामान्य

 रेलों  को  भारत  सरकार  की  वित्तीय  स्थिति  का  समूचा  चित्र  दिया  जाता  है  |
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 इसमें  बजट  को  दो  भागों  में  बांट  दिया  गया  है  ।  रेलवे  का  बजट  पेश  किया  जाएगा और

 दूसरा  अब  देनर  रेलवे  बजट  ।  आपने  यहां  कहू  कि  यह  सरकार  के  अधिकार  की  बात  है  ।

 सरकार  ने  पोस्टल  टेलीग्राम  का  रेट  बढ़ा  दिया  है  ।  कल  को  फाइनेंस  मिनिस्टर  वह

 कहेंगे  कि  मैं  बजट  के  अलग  से  एक्साइट  ड्यूटी  बढ़ाऊ गा  |  इस  तरह  से  सरकार  एडहॉक

 ढंग  से  यह  बढ़ा  रही  है  ।  इसका  मतलब  हुआ  कि  बजट  नाम  की  कोई  चीज  ही  नहीं  रही  ।  कल  को

 आप  कह  सकते  हैं  कि  मैं  बजट  पेश  नहीं  करू  प्रत्येक  चीज  अलग-अलग  तरह  से  रखूंगा  ।

 ये  सारी  चीजें  जो  एडहॉक  चल  रही  इसको  खत्म  किया  जाना  चाहिए ।  आप

 डाक
 तार

 को
 अलग  कर  रहे  रेलवे  को  आपने  अलग  रखा  हुआ  ही  है

 ।
 इससे

 पैसे
 काम  चलेगा

 ।

 मैं  आपसे  पुछना  चाहता  हूं  कि  बजट  में  डिस्कशन  के  लिए  आपकी  डिमाण्ड्स  आती  जब  आपकी

 डिमाण्ड्स  आयेंगी  तो  उस  समय  हम  आपकी  मदद  करेंगे  ?  जब  संचार  मंत्रालय  की  डिमाण्ड्स

 आयेंगी  तो  हम  कैसे  आपकी  मदद  देंगे  ?  डिमाण्ड  में  यह  सामने  आता  हैं  कि  आपके  मंत्रालय  के

 अन्तर्गत  इस-इस  क्ष  त्र  में  इतना-इतना  खर्च  किया  जाएगा  |  मंत्रालयों  के  डिमाण्ड्स  के  समय

 इशू  पर  कट  इमोशंस  आते  हैं  और  उनमें  कहा  जाता  है  कि  सरकार  इस  पर  इतना  खर्च

 नहीं  करे  ।  आपने  बाहर  से  ही  70  करोड़  रुपया  बढ़ा  कर  इन  चीजों  को  बहस  में  आने  से  रोका  है  ।

 जब  बहस  चलेगी  तो  हुम  आपकी  क्या  मदद  करेंग  ?  यह  तो  आपका  पूरा  का  पूरा  बजट  ही  हो

 गया  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  ag  जो  बजट  अधिवेशन  होता  उसमें  बजट  पेश  करने  के  बाद

 ">>  क्
 सरकार  की  इकोनोमी  देश  की  इकोनोमी  की  एक  cd  दे  द  आल  पिक्चर  सामने  आती  है  कितने

 सर्ग
 ba  |  Sia ले  क  ह

 उसको  अब  अलग-अलग हमारे  पास  रिसोर्सिज  हैं  कितना  पस  है  और  कितना  खर्च  ग्  है  |

 मुद्दो  में  बांटना  चाहते  है  ।

 मैं  बहुत  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठा  रहा  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ज्यादा  महत्वपूर्ण  मुद्दा  2  बजे  के  बाद  उठाया  जा  सकता  है  |

 तत्पश्चात  लोकसभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  2  बजे  स०  प०  तक

 के  लिए  स्थगित हुई

 मध्याह्न  भोजन  के  ग्  लोकसभा
 2

 बजकर
 9  मिनट

 स०
 To

 पर  पुनः  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 श्र  जानें  फ़र्नान्डिस  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  मैं  संविधान  के

 अनुच्छेद  112  के  अन्तर्गत  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठा
 रहा  हूं

 ।  अनुच्छेद  112  (1) में  कहा  गया  a—

 वित्तीय  ag  के  बारे  में  संसद  के  दोनों  सदनों  के  समक्ष  राष्ट्रपति  भारत  सरकार  की

 उस  वर्ष  के  लिए  प्राक् कलित  प्राप्तियों  और  व्यय  विवरण
 रखवा  एग  जिसे  इस

 संविधान  के  इस  भाग  में  नाम  से  निर्दिष्ट  किया  गया  है  1”

 बारीक  वित्तीय  विवरण  के  परिभाषा  के  अनुसार  यह  सरकार  का  बजट
 है  अन्य  शब्दों  में
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 हा  ll

 यह  विशेष  अनुच्छेद  बतर  के  अस्तुति  हरण  का  उल्लेख  करता है
 ।  प्रथम  जिस  मुद्दे  पर  मैं  आपका

 विनिर्णय  लेना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  क्या  सरकार  द्वारा  कल
 भारतीय

 तार  अधिनियम  के

 ta
 नियम  के

 संशोधन
 के  रूप  में  सभा  पटल  पर

 रखी  गई  अधिसूचना  अनुच्छेद  112  में  ही  आती

 दसरे  शब्दों  में  क्या  भारतीय  तार  अधिनियम  के  संशोधन  के  परिणाम  स्वरूप  अब  जो  ये  शुल्क

 लगाए  जा  रहे  हैं  वे  अनुच्छेद  112  के  अन्तर्गत  आते हैं
 ?  क्या अब  जो  धन

 प्राप्त  होगा  वह  अनुच्छेद

 112  में  बताई गई ई  स्थिति  के  फलस्वरूप  सरकार  को  प्राप्त  का  विवरणਂ  का  अ  ग  होगा  ।

 यह  महत्वपूर्ण
 है  कयोंकि  नियम  कोइ  भी  व्यक्त  इसमें  भिन्नता  पैदा  करने  का  प्रयत्न  कर  सकता

 और  कह  प्रकति  है  कि  भारतीय  तार  अधिनियम  है  और  यह  सरकर  को  इसकी  अनुमति  है

 सरकार  को  किसी  भी  समय  मुल्यों  में  वृद्धि  करने  अधिकार  प्राप्त  चाहे  वह  टेलिफोन  शुल्क  हो

 अथवा  डाक-तार  शुल्क  या  रेलवे  प्रभार  हो  ।  इस  अधिनियम  के  अन्तत  सरकार  को  यह  अधिकार

 प्राप्त  है  ।  हमारे  पास  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  सचालन  सम्बन्धी  नियम  हैं  और  मैं  आपका

 ध्यान  नियम  204  की  ओर  आक्षित  करना  चाहता  हूं  जो  अनुच्छेद  112  की  ही  व्याख्या  करता

 है  |

 इसमें  कहा  गया

 fas}
 अध्याय  कि  जिच  है  कि  कार्य

 अध्याय  का  शेषांक  है
 --

 म  उद्धत  करता  ह

 स  otras
 204  (1)  वित्तीय  वर्ष  के  सम्बन्ध  में  सरकार  का  Allyn  वित्तीय  विवरण  र्थ

 प्रा कं कलित  अय  और  व्यय  का  विवरण  इसके  पश्चात  कहां  गयां

 है  ।  सभा  में  ऐसे  दिन  उपस्थित  किया  जायेगा  जैसा  कि  राष्ट्रपति  निदेश दें  ।

 अन्य  शब्दों में  ag  नियम  जो  इंस  अनुच्छेद  विशेष  अर्थात्‌  अनु
 छेद

 112  की  ही  व्याख्या

 हैं  बहु  त  स्पष्ट  है  इसमें  कहा  गया  है  कि  वार्षिक  वित्तीय  विवरण  सभा  में  ऐसे  दिन  किया

 जायेगा  जैसा  कि  राष्ट्रपति  निदेश दें
 ।  अब  यदि  बे  शुल्क  जिसका  इस  संशोधन  के  अधीन  लगाने  का

 प्रस्ताव  किया  ग  आय  तथा  व्यय  के  alae  frrea  संविधान  के  अनुसार  इस  सरकार

 द्वारा  सभा  में  एक  दिन  उपस्थित  किया  जाता  का  अग  है  तो  नियतन  204  में  कहा  गया  है  कि

 पिक  वित्तीय  विवरण  सदन  में  ऐसे  दिन  उपस्थित  किया  जायेगा  जैसा  कि  राष्ट्रपति  निदेश  दे  ।

 बया  अब्र  सरकार  ने  राष्ट्रपति  से  इस  विशेष  मद  को  पं थक  बजट  के  रूप  में  पेश  करने  को

 स्वीकृति  ली  है
 ?  मैं  समझ  सकता  हूं  कि  सरकारी  पक्ष  के  माननीय  सदस्य  नियम  213  का  उल्लेख

 केर  रहे  हैं  जिसमें  कहा  गया  है  कि  बजट  कई  भागों  में  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  ।  में  उद्धत

 है

 पहलें  afeaelaer  किसी  नियम  को  सभा  में  HF-s as  के  दो  या  अधिक  भागों  में

 उपस्थित  किये  जाने  से  रोकने  वाला  सहीं  समझा  जायेगा  और च  भ  जब  ऐसा  उपस्थापन

 हो  तो  प्रत्येक  भाग  कार्यवाही  की  जायेगी  जैसे  कि  ae  आय-व्यकंत  हो
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 मैं  आपका  विनीत  लेना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  बजट  का  भागों  में  पेश

 किया  जाना  जा  कि  नियम  213  में  व्यवस्था  है
 जहाँ  तक  डाक-तार  का  संबंध  है  क्या  सरकार

 ae  भी  हमारे  समक्ष  पृथक  बजट  प्रस्तुत  करने  जा  रही है  और  जहां  तक  रेलवे  का  सम्बन्ध है  एक

 लग  बजट  प्रस्तुत  करने  जा  रही  है  वास्तव  में  जो  भी  अवशिष्ट  विषय  है  ।  क्या  उनके  लिए  अलग

 बजट  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ?  मैं  इस  प्रश्न  पर  आपका  विनिर्णम  चाहता  हूं  ।

 इस  प्रश्न  को  उठाते  हुए  एक  मुद्दा  उठाया  जा  सकता  है  कि  ऐसा  कोई  कारण  नहीं

 है  जो  सरकार  को  अलग-अलग  समय  पर  विभिन्‍न  शीर्षों  के  अन्तर्गत  अलग-अलग  You  के  लिए  संसद

 में  आने  से  रोकता  हो  ।  यह  परंपरा
 का  मामला  है  और  परंपराएं  बनाई  जाती  हैं  ।  परंपराए

 निक  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यद  प्रश्न  पुछा  जा  सकता  है  कि  जहां  तक  रेल  बजट  का  सम्बन्ध  है  संविधान

 में  ऐसा  कुछ  नहीं  कहा  गया है
 कि  रेलवे  बजट

 पृथक  रूप  से  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  मुझे  विश्वास  है

 मंत्री  जी  हर  एक  उस  बात  के  बारे  में  जिसे  समा  पवित्र  मानती  विश्वास-भंग  के  at

 चित  मानने  का  प्रयत्न  करी  रेल  बजट  का  सहारा  ले  सकते  हैं  और  कह  सकते  है  कि  संविधान  में

 रेल  बजट  के  बारे  में  कहाँ  कहा  गया  है  क्योंकि  वारिक  वित्तीय  विवरण  में  रेलवे  के  आय  और  व्यय

 का  भी  विवरण  होता  कर  भी  जब  कि  बजट  इस  की  28  तारीख  को  प्रस्तुत  किया  जा

 रहा  है  रेल  कपट  24  तारीख  को
 प्रस्तुत  किया  गया  था  ।

 मैं  अब  कौल  और  शरीर  पुस्तक  का  करू  गा  ।  कौल  और  शरीर  की

 संसदीय  प्रणाली  तथा  व्यवहार  को  देखिए  ।  मैं  129  वे  अध्याय  के  पहले  दो  पैराग्राफ  पढूंगा ।

 वित्तीय  वर्ष  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  संसद  के  दोनों  सदनों  के  सामने  भारत  सरकार

 का  वार्षिक  वितीय  विवरणਂ  या  प्राक् कलित  आय  तथा  व्यय  का  विवरण  रखवाता

 इस  वार्षिक  वित्तीय  विवरण  को  बजट  भी  कहा  जाता  है  और  यह  टो  भागों  में

 रखा  जाता  है  अर्थात्‌  रेल  जो  कि  रेलते  वित्त  के  संबंध  में  होता  है  और  सामान्य

 रेलों  को  छोड़  कर  भारत  सरकार  की  वित्तीय  स्थिति  समूचा  चित्र

 दिया  जाता है

 हर  व्यक्ति  ब्लडी  आसानी  से  तक  देकर  कह  सकता  है  कि  यह  परंपरा  का  मामला  है  ।  मेरा

 निवेदन  यह  है
 कि

 यह  परंपरा  मामला  नहीं  है  ।  यदि  आप  अगला  पैराग्राफ  देखें  तो  आपको

 उन  परिस्थितियों  का  पता  चलेगा  जिसके  अन्तत  पृथककरण  अभिसमय  स्वीकार  किया  गया  |

 वित्त  को  सामान्य  वित्त  से  अलग  करने  की  सिफारिश  सबसे  पहले  1920-21  में  की

 गयी  और  इस  पृथककरण  अभिसमय  को  केन्द्रीय  विधानसभा  ने  20-9-1924  को

 एक  संकल्प  के  माध्यम  को  स्वीकार  किया  ।  इस  पृथककरण  का  मूल  उपाय wy  यह  था

 कि  रेलवे  राजस्व  से  निश्चत  रूप  में  सामान्य  राजस्व  को  अ  मदान  दिये  जावे  की

 व्यवस्था  करक  प्राक्कलनों  में  स्थायित्व  जाये  और  रेलवे  वित्त  के  प्रसाशन  में

 नम्यता  लाई  जाये  ।

 age  mee  म
 यदि

 रेलवे  बजट  को
 प्रथम

 रूप से  प्रस्तुत  करने  को  यहं  प्ररंपरा  तब  रेलवे
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 बजट  का  समान्य  बजट  से  प्रथककरण  केन्द्रीय  विधान  सभा  के  प्रस्ताव  के  आधार  पर  हैं  ।  अनप
 7

 शब्दों  इसकी  कुछ  संब  धनिक
 ses  भूमि  है  और  इसीलिए  यह  मात्र  प्रथा  का  ही  मामला  नहीं

 है  बल्कि  इसे  काफी  सोच  विचार  के  बाद  ही  तत्कालीन  पिधान  सभा  ने  इसे  स्वीकार  करने  का

 निर्णय  लिया  था  ।  मैं  इस  भाग  (1)  पर  निर्णय  चाहता  हू ंकि  जिन  शुल्कों  को  मंत्री  महोदय

 पहली  मैच  से  अप्रत्यक्ष  रुप  से  या  किसी  अन्य  तरीके  से  लगाना  चाहते  जैसे  कि  श्री  बना तव ला

 ने
 भी  कहा  उन्हें  कैसे  लागू  गया है  (2)  क्या  शुल्क  भारत  सरकार के  वित्तीय

 विवरण  तथा  भारत  सरकार  के  आय  तथा  व्यय  का  भाग  है  और  (3)  यदि  तो  क्या  ये  शुल्क

 बजट  के  अग  हैं  क्योंकि  बजट  भी  ऐसा  ही  कहता  अब  क्या  मंत्री  महोदय  की  कार्यवाही

 नियम  214  अथवा  213
 के  अन्तर्गत है  ?  क्या  यही  समूचा  बजट  है  ?  मैं  अन्य  करता  हूं  कि

 आप

 इन  तीन  प्रश्नों  पर  अपना  ata  fara  देंगे

 संचार  मंत्रालय
 में

 राज्य  मन्त्री  वी०  एन०  :  मेरा  संक्षिप्त  उत्तर यह  है  कि

 आप  भारतीय  डाकघर  अधिनियम  की  प्रथम  अनुसूची  को  देखें  ge  अधिनियम  की  धारा  7  के

 अधीन  यह  प्रावधान  है  इस  अनुसूची  को  यदि  संशोधित  करना  हो  तो  इसका  एक

 ऐसे  संशोधन  द्वारा  किया  जा  सकता  जो  वित्त  विधेयक  का  भाग  होगा  और  यह  कहना  उचित  ही

 होगा  कि  केवल  इसी  भाग  को  बजट  भाग  कहा  जा  सकता  है  ।  जिस  पर  हम  अभी

 चर्चा  कर  रहे  वह  किसी  भी  प्रकार  इन  मदों  से  सम्बन्धित  नहीं  है  और
 इसीलिए

 वे  वित्त

 यक  के  अ  ग  नहीं

 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  क्या
 ag

 प्रक्रिया  का  एक  भाग है
 ।  अब  आप  तकनीकी

 दृष्टि  से  कह  सकते  है  कि  इस  साधान  से  भारत  सरकार  को  जो  कुछ  मिलता  वह  प्राप्तियां  ही

 हैं  मेरे  तकों  की  प्रत्याशा  में  उन्होंने  स्वयं  कहा  है  कि  संविधान  में  पृथक  रेल  बजट  की  व्यवस्था  नहीं

 संविधान के  अनुच्छेद  112  में  वित्तीय  विवरण  के  बारे में  कहा  गया  हैं  कुछ  और  नहीं  |  इसमें

 किसी  विशेष  विभाग  के  व्यय  तथा  nas  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  है  और  किसी  भी  प्रकार

 उस  पर  किसी  भी  तरह  रोका  नहीं  गया  है  ।  अतः  संविधान  के
 अंतगर्त  किसी

 भी  प्रकार  की  रोक

 नहीं
 है  ।

 अत  में  यह  मानते  ga  कि  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  वह  ठीक  है  अथवा
 गलत  है  यह  प्रश्न

 उठता  है  कि  क्या  किसी  संबंधी तक  प्रावधन  का  उल्लंघन  हुआ  है  अथवा  जिसका  यहां  निर्णय

 नहीं  हो  sas  लिये  कोई  अन्य  मंच  क्या  किसी  संवैधानिक  प्रावधान  का  उल्लंघन  हुआ  है

 अथवा  इसके  लिए  उचित  प्रावधान  इंसका  निर्णय  न्यायलय  ही  कर  सकता  इस

 मुद्दो  को  बार-बार  इस  सभा  में  उठाया  गया  है  ।  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  उनके  व्यवस्था  प्रश्न

 में  कोई  सार  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भारतीय  अधिनियम  को  धारा  7  में  कहा  गया  है  :-

 का  इस  अधिनियम  के  अर्बन  अनुज्ञप्त  व्यक्तियों  द्वारा  स्थापित  रखरखाव  किये

 गए  या  क्रियागत  उन  सब  या  किन्हीं  तार  यंत्रों  से  संचालन  के  लिए  जो  कि  इस  नियम

 से  संगत  ही  केन्द्रीय  सरकार  समय-समय  पर  राजकीय  राजपथ  में  अधिसूचना  द्वारा  बना  सकेगी  |

 सरकार  ने  अधिसूचना  जारी  कर  दी  है  और  उपरोक्त  प्रावधानों  संविधेक  आवश्यकताओं  का  पालन

 करने  के  लिए  मन्त्री  महोदय  ने  इसे  पहले  सभा पटल  पर  भी  रख  दिया  है  ।
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 िितिवओ

 फिर  धारा  7,  उपखंड  5  में  कहा  गयां  है

 धारा  के  अधीन  बनाया  गयी  प्रत्येक  नियम  इसके  बनाये  जाने  के  पश्चात  यथाशीघ्र

 संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  पटल  पर  जब  उसका  सत्र  कल  30  दिन  को  अवधि  का  हो

 रखा  जायेगा  ।  एक  सत्र  में  हो  अथवा  दो  में  अथवा  बाद  के  अधिक  सत्रों  में  और

 यदि  सत्र  समाप्त  हो  गया  हो  तो  सत्र  के  तुरन्त  बाद  के  सत्र  में  या  आने  वाले  सत्रों

 सें  यदि  दोनों सदन  नियम  में  संशोधन के  लिए  सचों  सहमत  होते  हैं  अथवा  दोनों  सदन

 सहमत  होते  हैं  कि  नियम  न  बनाये  तो  नियम  केवल  उस  प्रकार के  संशोधित

 रूप  में  लागू  होंगे  अथवा  लागू  नहीं  जैसी  भी  स्थिति  फिर  भी  उस  प्रकार

 का  संशोधन  अथवा  उसका  रह  किया  जाना  उस  नियम  के  अधीन  पहले  किये  मये

 किसी  कार्यवाही  को  वैधता  पर  प्रभाव  डाले  बिना  होगी  ।

 अततः मैं मैं  ,  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  संविधिक

 arf

 को  पूरा  कर  दिया
 है  और  सभा  को

 इरा  प्रश्न  पर  विचार  करने  का  अवसर  faa  गया  है
 '*

 थ्रो  to  एस०  बनातवाला  और  उन्हें  मर्यादा  भंग  करने  का  अवसर  मिला

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :
 मैं  इसे  स्वीकार नहीं

 करता
 ।  मैं  यही  चेन्नई  देता

 हैं
 कि  जो

 च्यचस्था
 का  प्रश्न  उठाया  गया  है  अनावश्यक  है  ।

 श्री  एन०  करे ०  शेजवलकर  वास्तव  में  केवल  भारतीय  तार  अधिनियम  के

 अन्तगंत  अधिसूचना  जी०  Tho  आर०  93  पर  चर्चा कर  रहे  हैं  ।  न  कि  भारतीय डाक

 नियम
 के  अन्त मंत  अधिसूचना  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  पर  आज  विचार  नहीं  हो  रहा  है  ।

 at  सुरज  भान  मैंने  इसका  नोटिस  भी  दिया  है  ।

 ्रो  एन०  के०  दो जब लकर
 :

 मैं  भारतीय
 तार

 1885  (1885  का  13  at)  को

 धारा  7,  उपखंड  (5)
 का  हवाला  देता  हुं  ।  मुझे  आशा है  कि  आपके  पास  उसकी  प्रति  होगी ।

 इसमें कहा  गया  है  ।

 धारा  के  अधोन  बनाया  गया  प्रत्येक  नियम

 ये  धावा  करते हैं  कि  उन्होंने  इसे  इस  धारा  के  अंतगर्त  बनाया  है  ।  बनाये  जिसे  कें

 तुरन्त  संसद  की  प्रत्येक  सभा  के  पटल  पर  रखा  जब  भी  हम  कुल  30  दिनों  के  सत्र  में

 हो  यह  बात  स्पष्ट  किया  गया  है  ।

 Cust  एक  सत्र  में  हो  अथवा  दो  में  अथवा  बाद  के  अधिक  सूत्रों  में  और  यदि  सत्र  समाप्त

 हो  गया  हो  तो  तुरन्त  बाद  के  आगमी  सत्र  में  ये  आने  वाले  बाद  के  सत्रों  यदि

 दिनों  सदन  नियम  में
 संशोधन  के

 के
 लिये

 सहमत  होते
 =
 &  अथवा  दोनों  सदन  aaa

 होत ेटंकी  नियम  न  बनाये  जायें
 *

 यहां  तीस  दिनों  का  समय  दिया  गया  है  ।  इसमें
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 यह  व्यवस्था है  कि  नियम  30  feat  THIS fare DY ar as मे  नोड  करें 4  "Te  करें  कि  ag  पहली  मान  1983

 से  प्रभावी  होगा

 यदि इस  अधिसूचना  को  पहली  ara  से  लागू  करना  तब  इस  प्रावधान  का  कोई  महत्व

 नहीं  रह  जता  है  ।  तीस  दिन  की  अवधि  का  कोई  महत्व  नहीं  होता है  ।  यह  अधिनियम के
 7

 पदूदेश्य

 के  भी  विपरीत  है  ।  तीस  दिन  को  अवधि  को  समाप्त  होने  दीजिए  और  इस  अधिनियम  को

 30  दिनों  की  अवधि  के  पश्चात  ही  किसी  तिथि  से  लागू  किया  चाहिए  ।  जहाँ  तक  संबंध  निक

 आदित्य अथवा  अन्य  बातों  का  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  बोलने के  लिए  मेरे  अन्य  मित्र  मौजूद हैं

 और  वे  पहले  बोल  चके  हैं  तथा  पीठासीन  अधिकारी  ने  भी  यह  टिप्पणी  की  है  क्या  अधिकार

 उपयुक्त  क्या  की  गई  सेवा  सही  है  अथवा  नहीं  |

 a
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपना  मुद्दा यह  है  कि  30  दिन  ना  अन्दर-अन्दर  इसको  सभापटल

 पर  कयों  रखा  गया  था  ?

 श्री  एन०  के०  शेन्वलकर  :  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  क्या  आपके  कहने  का  यह  तात्पर्य  है  कि  इसको  30  दिनों  के  पश्चात्‌

 लागू  किया  जाना  चाहिए
 ?

 श्री  एन०
 के ०  शे जवल कर  :

 जी  अन्यथा  इसका  कोई  महत्व  नहीं  है  ।  सदन  को  इसको

 पुष्टि  करने  अथवा  यह  जो  भी  कुछ  उस  पर  अपने  विचार  प्रकट  करने  का  अवसर  नहीं  मिलता

 है  ।  क्योंकि  सरकार  को  शक्ति  के  प्रत्यायोजन  का  अधिकार  प्राप्त  है  इसलिए  उन  सभी  को

 युष्टि  के  लिये  सदन  के  समक्ष  रखा  जाना  चाहिए  ।  मतलब  यह  है  कि  अधीनस्थ  विधान  संम्बन्धी

 प्राधिकरणों  द्वारा  जो  नियम  बनाये  जा  रहे  उन  पर  संसद  को  उनके  पक्ष  अथवा  विपक्ष  में  अपना

 विचार-व्यक्त  करने  का  अवसर  अवश्य  मिलना  चाहिए अतः  यह  बात  स्वयं  सिद्धान्त  के  विरुद्ध है  ।

 30  दिनों  से  किसी  तिथि  को  लागू  करना  सिद्धान्त  के  खिलाफ  जैसा  कि  धारा  7  (5)

 उपबन्धों  के  अन्तर्गत  बताया  गया  है  i  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  ये  नियमों  के  विरुद्ध  है  ।

 शी  वी०  एन०  गाडगिल  :  मैं  दोबारा  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  व्यवस्था  के प्रश्न

 कोई  खास  वात  नहीं  क्योंकि  यह  व्यवस्था  है  कि  प्रत्येक  नियम  जो  इस  धारा  के  अन्तर्गत  बनाया

 जाये  उसे  यथाशीघ्र  सदन  के  सभा-पटल  पर  रखा  जब  चल  रहा  हो  तो  इसको  30  दिन

 के  अन्दर-अन्दर  रखना  होता  है  और  यदि  सत्र  की  अवधि  समाप्त  होने  से  पूर्व  दोनों  सदन  संशोधन

 करने के  लिए  सहमत  हो  जायें  तो  वे  ऐसा कर  सकते  हैं  ।  अतः  इसके  लिये  तीस
 दिन

 की
 अवधि  का

 प्रावधान  है  ।  यदि  इस  पर  विचार-विमर्श  31  art  के  पश्चात  किया  जाता  तो  मैं  इस  मुददे  पर

 विचार-विमर्श  कर  सकता  था  ।  इसके  अलावा  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  उसमें  कुछ  बात  महत्वपूर्ण  हैं  ।

 लेकिन  1  मैचों  से  सदन  को  संशोधन  करने  स्वीकार  करने  अथवा  अस्वीकार  करने
 का

 अवसर  प्रदान  किया  गया  हैं  HA  इसका  तात्पर्य  मैं  यह  दावा  नहीं  करता  किं  मुझे

 बहुत  अधिक  जानकारी  हासिल  लेकिन  मैं  अपने  मित्र  श्री  शेजवार  को  यह  सूचित  करना

 चाहता  हूं  कि  मैं  भी  राज्य  सभा  के  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी  समिति  का  दो  वर्ष  तक  अध्यक्ष  रह
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 चुका  हुं  और  मुझे  अधीनस्थ  विधान  की  अपेक्षाओं  की  जानकारी  प्राप्त  है  ।  सारा  अभिप्राय  यह  है

 कि  अधिकतम समय  दिया  जाये  ।  इसीलिए  इसमें  विभिन्‍न  सत्रों  के  बारे में  कहा  गया  है  ।  यही

 उद्देश्य  है  ।  उसमें  कोई  खास  बात  नहीं  है  ।

 श्री  जून  के०  दोज वल कर :  दूसरी  अधिसूचना  आर  92  के  सम्बन्ध में  मैं  क्या

 यह  समझ  कि  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  ठीक  है  ?  क्या  मैं  कानून  योंकि  इस  पर  चर्चा  करने  का

 अभी  तक  कोई  अवसर  प्रदान  नहीं  किया  गया  है  ?  यदि  मैं  उनकी  बात  को  सही  सरझा  तो  क्या

 ae  मान  लिया  जाये  कि
 **

 थ्रो वो  एन०  थ  कोई  ah  नहीं

 थी  एन०  के०  गाडगिल  अतः  मैंने  इस  ओर  ध्यान  दिलाया  है  कि  अन्य  प्रचार  के  बहुत  से

 मामले  मौजूद  हैं  ।  मैं  आदरपूर्वक  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  उदाहरण  तौर  पर  प्रस्ताव  को

 आज  वापस  ले  लिया  जाता  तो  क्या  स्थिति  होगी  ?  उन्होंने  विलोपन  के  लिए  स्राव  दिया
 है

 |

 यदि  इसको  वापस  ले  निया  जाता  तो  क्या  इसका  यह  तात्पर्य  है  कि  इसे  अमान्य  समझा  जायेगा  ?

 श्री  चोप  एन०  गाडगिल  :  यह  कोई  तक  नहीं  फिर  कोई  प्रस्ताव  भी  नहीं है  ।

 श्री  एन०  के०  शे जवल कर  :  यदि  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तो  ऐसी  स्थिति  मे  अधिसूचना  पर

 यह  बात  लागू  होती  है  जिसका  मैंने  नम्र  निवेदन  किया  है  ।

 थ्री  जानें  फ़र्नान्डो  :  व्यवस्था  के  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  मंत्री  जी  न  जो  उत्तर  दिया

 उसके  सन्दर्भ  में  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  MTATHL  साहब  से  ?

 श्री  जानें  फ़र्नान्डिस  :  नहीं  मैं  यह  चाहता  हं  कि  मंत्री  जी  मुझे  अवगत  करायें  ।

 महोदय  मंत्री  जी  ने  यह  कहा  है  कि  इसके  लिए  30  दिन  के  नोटिस  की  आवश्यकता  है  और  हम  लोग

 जनता  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  ग्रामों  पर  मौजूद  और  चर्चा  की  जा  रही  है  ।  उन्होंने  यह  कहा

 है  कि  इसका  महत्व  यह है  कि  इस  विषय  पर  सदन  में  चर्चा  की  जाये  ।  सदन  बाद-विवाद

 करने  की  एक  सोसायटी  नहीं  यह  एक  विधायी  निकाय  है  ।  मान  लीजिये  सदन  इसको  अस्वीकृत
 कर  देता  है  और  इन  निर्णय पर  पहुंचता  है  कि  इन  अधिकारों  को  नहीं  लगाया  जायेगा  दूसरे  शब्दों

 में  इस  सदन  में  एक  संकल्प  है  जिस  पर  इस  समय  चर्चा की  जा  रही  है  और  इस  सकल्प  को  T tai-

 कार  कर  लिया  जाता  है  ।  थोड़ी देर  के  लिये  हम  यह  मान  लेते  हैं  कि  अध्यक्ष  महोदय  यह  निर्णय

 करते  हैं  कि  इस  विषय  पर  आज  ही  चर्चा  की  जायेगी  ।  इसके  अलावा  आप  यह  भी  मान  लीजिये

 कि  इस  विषय  को  आज के  बजाय  अगले  महीने  की  2  अथवा  3  तारीख  को  लिया  जाता  है  ।  उस

 समय  तक  आपका  यह  अधिकार  लागु  हो  जायेगा  ।  नया  महसूल  कर  लागू  कर  दिया  जायेगा  तथा

 डाक  अधिकारों  में  वृद्धि  हो  जायेगी  और  यदि  30  दिन  की  अवधि  के  अन्तर्गत  सं  सद  में  एक  ऐसे

 संकल्प  को  स्वीकार  करने  की  बात  होती  जिसमें  यह  कहां  हुआ  होता  कि  इससे  सहमत  नहीं
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 हैं  और  हम  चाहते  हैं  कि  सरकार  इसको  व वापस  न्र  तब  क्या  होगा
 क्याट owe  नला  च  सुदेश  की  जनता

 को  सरकार  की  असावधानी  तथा  औचित्य  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  हानि  उठानी  पड़ेगी  ?

 क्या  इसी  बात  की  आशा  की  जाती  है
 ?

 क्यां  इस  नियम  की  यहीं  भावना  है  ?  क्या  स  नियम

 में  ऐसा  लिखा  भी  है
 ?

 मैं  यह  चाहता
 हुं  कि  मंत्री  जी  इसको  स्पष्ट  क्योंकि  केवल  इतना  कह  देना  ही  पर्याप्त

 नहीं  है  कि  हमने  इसको  30  दिन की  अवधि के  अंतगर्त  प्रस्तुत कर  दिया  है  और
 आप

 इस
 पर

 विचार  कर  सकते  हैं  मदद  नहीं  ।  चर्चा  के  पश्चात्‌  सदन  इस  निष्कर्ष  पर  पहुच  सकता

 है  कि  वापस  लिया  जाये  उस  स्थिति  में  क्या  होगा
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय :  श्री  शेजवल्कर  साहब  क्या  आप  श्री  फ़र्नान्डिस  की  बात  का  उत्तर  देना

 चाहते हैं

 श्री  एन०  के०  दॉजवलकर  :  नहीं  |

 श्री  ato  एन०  गतिशील  :  जहां  तक  श्री  जानें  फ़र्नान्डिस  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  का  सम्बन्ध

 है  मैं  फिर  कहर  हूं  कि  30  दिन  का
 समय  देने

 का
 उद्देश्य  यह  है  कि  सभा

 को  30  दिनांक
 के

 भीतर

 इसे  स्वीकार  संशोधन  करने  अथवा  अस्वीकार  करने  का  अवसर  मिले  वह  एक  काल्पनिक  मामला  उठा

 रहे  हैं  ।  मुझे  इसका  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  हैं  लेकिन  फिर  भी  मान  लें  किसी

 वश  यह  अस्वीकार हो  जाये  तो  पहनी  मार्चे के  बाद  क्या  हिना
 ?

 यह  कानन का  एक  सिद्धान्त है

 कि  किसी  अधिनियम  अथवा  नियम  के  अन्तर्गत  किये  गये  किसी  कार्य  के  बाद  में  यदि  गल्त  अथवा

 गैर  कानूनी  पाया  जाये  तो  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  जा  क्योंकि  एक  उचित  कानून
 के

 अस्तंगत  इस  काम  को  उचित  ढंग  से  किया  गया  ।  अत  कोई  सार  नहीं  है  ।

 श्री  सूरजभान  :  खड़  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  इस  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  बोलना  चाहते  हैं  ?  इस

 CT  के  प्रश्न  द्वारा  आप  मेरी  सहायता  कर  रहे  हैं--क्रैडल  उस  पर  ?

 श्री  सुरजभान  :
 लेकिन  मुझे  बाद  में  भी  बोलने  का  चांस  मिलेगा  मेरा  मौत

 Neer  टेरिफ  और  टेलिग्राम  टेरिफ  दोनों  के  बारे  में  चूंकि  बनातवाला  साहव  का  मोशन  पहले

 आ  गया  इसलिए  ae  एडमिट  हो  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 उस

 व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  नहीं  |  कृपया  मैं  आपकी  बात  बाद  में

 सुनूगा  यह
 उस  व्यवस्था

 के
 प्रश्न  के

 आधार
 पर  नहीं  है

 ।
 मैं  तार  अधिनियम  की  धारा  5

 को पढ़ता

 हु
 ग

 धारा  के  अधीन  बनाये  गये  सभी  नियम  बनाये  जाने  के
 पश्चात  यथाशीघ्र  संसद  के

 प्रत्येक  सर्दन
 के

 समक्ष  कुल
 तीस  दिनों  तक  के  के

 दौरान  रखे
 जाय

 att
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 अधिवेशन कम  से  कम  कुल  30  दिन  की  अवधि  के  लिए  होना  चाहिये
 और  यहां

 जो
 कुछ

 गया  वह  यह  है  :--

 थ्री  सूरज  भान
 :

 नहीं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  इसे  पढ़े  ।  इसका  दिनों  की  अवधि  तक  के  लिये

 अधिवेशन  होਂ  ।  अधिवेशन  कुल  30  दिनों  की  अवधि  के  लिये  नहीं

 थ्री  सूरज  भान
 :

 यह  एक  सप्ताह  के  लिये  हो  सकता है

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  तो

 यह  अगले  अधिवेशन  में  होगा  ।  आपको  जानना  चाहिये
 कि

 यह  30

 दिन  की  अवधि  अधिवेशन  की  कु  न  अवधि है  यह  tar  कि  आप  जानते

 मई  तक  चलता  है  और  इसे  सभापटल  पर  रखने  के  लिये  कोई  समय  सीमा  नहीं है  ओर  जब  इसे

 सभापटल पर  रखा  जाता  है  और  सभा  सहमत  हो  जाती  हैਂ
 **

 कल  मैंने  विपक्ष  के  सदस्यों

 बधाई  दी  कि
 वे  सतर्क हैं

 ।  उन्होंने  इसे  उठाया  और  प्रस्ताव  को  अनुमति  दी  गयी  ।  मैं  सहमत  हूं

 लेकिन  प्रश्न  यह  है  जो  कुछ  सरकार  ने  वह  सांविधिक॑  ferns है  और  मैं  निर्णय  देता  हूं

 कि  यह  व्यवस्था  के  अनुसार  हैਂ

 थ्री  एन०
 के०

 शे जाद लकर :  खड़े  हुये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 मैंने  आपके  प्रश्न  का  जिक्र  किया  है  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  कृपया

 मुझे  दिखायें  कि  ऐसा  कहां  कहा  गया  है  कि  इसे  30  दिनो ंसे  पहले  सभा-पटल पर  रखा  जाये  ।

 श्री  एन०  के  दोज वल कर
 :

 मुझे  खेद  हैं
 कि

 मैं  बात  स्पष्ट  न  कर  संकट  ।  मेरा  व्यवस्था  का

 प्रश्न  केवल  यह  था  ।  अधिसूचना  में  कहा  गया  है  कि  पहली  मान  से  प्रभावी  होगा  ।  इसके  द्वारा

 सभा-पटल  पर  रखे  जाने  से  लेकर  30  दिन  का  समय  नहीं  बनता  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :
 मैं  भी  यही  कह  रहा  था  ।  30  दिन  का  समय  इस  संशोधन  को  सभा

 पटल पर  रखें  जाने के  लिये  नहीं है  ।

 श्री  एन०
 के०

 शेजवलकर
 :

 इससे  संसद
 की

 धारा  7  (5)  के  अंतगर्त  दी  गयी  शक्तियाँ

 समाप्त होतीं  हैं  ।  मैं  यही  कह  रहा  हूं  कि  आप  इस  पर  कोई  भी  निर्णय  लें  लेकिन  मेरा  व्यवस्था
 का  प्रश्न वह  है  ।

 eft  आयें  भगवान  देव
 :

 उपाध्यक्ष  ये  कल्पना  के  आधार  पर  क्यों  चलते

 ot  सत्यनारायण  जटिया
 :

 ae  कल्पना  नहीं  है

 पनिया  थै Lad Tos  णा  हमने  इनको  बात  सुन  ली  है आंचायें  भगवान  देव  :  उपाध्यक्ष  यह  सारा  पढ़

 ओर  यह  सारी  कल्पना
 की

 बात  है  ।
 हाउस

 सर्वोपरि  है  ।  आप  कयों सदन
 का

 समय  नष्ट  करते

 \
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  ने  श्री  जानें  फ़र्नान्डिस  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  का  उत्तर

 काल्पनिक  ढंग  से  दिया  2

 श्री  जानें  फ़र्नान्डिस  इसके  बारे  में  कल्पना  वाली  कोई  बात  नहीं  यह  सभा  का

 विशेषाधिकार  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  हो  सकता  है  ।  मन्त्री  ने  यही  कहा  है  ।

 |  ची  be  क कणण्णण्रम  f

 श्री  जाज  फ़र्नान्डिस  :  शुल्क  लगने  से  पहले
 कम  कम  30  दिन  का  समय  होना  चाहिये  ।

 है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बात  को  बिल्कुल  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  यह  30  दिन  की

 अवधि  कया  है
 ?

 यह  30  दिन  वह  है  जब  सभा  सत्र  ने  होनी  चाहिये
 ।

 श्री  जाज  फ़र्नान्डिस  :  जी  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  नियमों  का  अध्ययन  करें
 ।

 क्या  कोई  समय  अथवा  अवधि  इसे

 सभा-पटल  पर  रखने  के  लिये  निश्चित  है
 ?

 }

 SqteayaT  सहोदय  :  हमें  उन्हें  संतुष्ट  करना  चाहिए

 श्री  रन०  के
 ०  शे जब लकर :  30  दिन  का  समय  कीजिये दिया  गया  है  ?

 संशोधन
 पेश

 करने  के

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  पास  पुस्तक  पड़ी  है  ।  आप  इसे  स्वयं  पढ़े  ।  इसमें  कहां  गया

 यह  कुल  30  दिनों  की  अवधि  के  लिये  अधिवेशन  में  हो  पीपी

 श्री  एस०  के  बोजा इालवलकर :  किस  लिय े?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  बहुत  स्पष्ट  है  ।  अधिवेशन  30  दिनों  के  लिये  होना  चाहिये

 श्री  आचार्य  भगवान
 देव

 :
 ये  बेकार  की  बात

 कर  रह ेहैं  और  समय  बरबाद  कर  रहे  हैं
 ।

 wa  ये  भी  हैं  इस  बात  को  ।

 श्री  एन०  के०  बॉजबलकर ;  जहां तक  सभा पटल पर  रखने  का  सम्बन्ध  बहुत

 स्पष्ट  है  ।
 इसमें  यह  कहां  गया  है

 ;--

 धारा  के  अन्तर्गत
 बनाये

 गये  हर  नियम  को  बनाये  जाने  के  तुरन्त  बाद  संसद

 के  प्रत्येक  सदन  में  रखा  ara  1.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 उस

 पर  हम  दोनों  सहमत  हैं  ।
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 क्रेकर  करन

 श्री  एन०  के»  शेजवलकर  वैसा  किया  जा  चुका  है  ।
 फिर  उसमें  इस  प्रकार  कहा  गया

 है

 यह  कुल  तीस  दिनों  के  अधिवेशन  में  हो  ।  जो  एक  सत्र  में  अथवा  दो  में

 अथवा  बाद  के  आधिक  सत्रों  में  और  यदि  सत्र  समाप्त  होने  से  पहले  आगामी  सत्र  में

 या  आने  वाले  बाद  के  सत्रों  यदि  दोनों  सदन  नियम  में  संशोधन  के  लिये  सहमत

 होते  हैं  कि  नियम  न  बनाये  जायें  तो  नियम  केवल  इस  प्रकार  के  संशोधित  रूप  में

 लागू  होंगे  अथवा  लागू  नहीं

 जब  प्रस्ताव  को  परिक्तेंन
 के  लिये  पेश  किया  जाना  हो  तो  उसके  लिये  कम  समय  होता

 यह  30  दिन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  प्रस्ताव  पेश  किया  जाता  है  ।  तो  उसके  लिये  कोई  समय  सीमा

 नहीं  होती  ।  प्रस्ताव  कल  पेश  हुआ  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  सभा पटल  पर  रखा  गया  था  ।  वैसा  सरकार  की  ओर  से  किया

 गया  था  ॥

 थ्री  एन०  Ho  शेजबलकर  :  जरूरी  यह  है  कि  ऐसे  नियमों  को  30  दिनों के  सत्र  तक

 चलने  वाली  सभा  के  सामने  जाना  चाहिये ;  चाहे  ae  एक  सत्र  में  हो  अथवा  दो  सत्रों  में

 अथवा  जारी  रहने  वाले  पत्रों  में  ।  उद्देश्य  यह  है  कि  उन  30  दिनों  के  अन्दर  प्रस्ताव के  निकारण

 या  संशोधन  के  लिये  पेश
 किया  जा

 सकता  है  उसे  केवल  उसी  समय  पेश
 किया

 जा  सकता है  ।

 बात  नहीं  इसी  कारण  30  दिनों  का  समय  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किया  सकता  इसे  केवल  सभा पटल  पर  रखा

 जाता  है  अतः  इसे  सभापटल  पर  रखा  गया  और  सभा  ने  इसे  स्वीकार  अथवा  अस्वीकार  करने

 का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  ।  चर्चा  चल  रही  है  और  माननीय  सदस्य  श्री  बनात वाला  द्वारा  पा

 किये  गये  प्रस्ताव  पर  बोल  रहे  हैं  और  संसद  ने  इसे  अस्वीकार  या  स्वीकार  करने  के  लिये  कोई  भी

 facta  नहीं  लिया  अत: मैं आपके मैं  आपके  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  अस्वीकार  करता  हूं  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करूगा
 कि

 ag
 3

 मिनट  से  अधिक  समय
 न  क्योंकि

 3-30  Ho  Go  पर  मन्त्री  उत्तर  नहीं  तो  हम  अगले  विषय  को  लेंगे  ।  श्री  पासवान

 श्री रामविलास पासवान
 :  उपाध्यक्ष  मैं  यह  कहूं  रहा  था

 कि
 जब  से  यह

 सरकार  पावर  में  आई  तबसे  इसने  एक  मिनी  बजट  बनाना
 और

 पेश  करना  शुरू
 कर  दिया है  |

 एक  बजट  अलग  होता  अब  एक  समानांतर  बजट  तैयार  होने  लग  है
 ।

 उसके  बाद  इस  तरह  से

 नये  कर  लगने  लगे  अब  सरकार  का  यह  ढंग  हो  गया  है
 कि  जब  सन

 नये  कर  लगा
 दो  ।

 जब  बजट  उस  समय  यह  कह  दो  कि  हमने  कोई  कर  लगाया  ही  नहीं  ।  सरकार  के  द्वारा

 मिट्टी  के  डीजल  और  टेलीफोन  का  दाम  बढ़ा  दिया  डाक-तार  विभाग  के  चीजों  के  दाम
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 —<—

 बढ़ा  दिये
 गये  ।

 मैं  आपसेਂ  चाहता हूं  कि  आप  बजट के  समय  चीज पेश  करने  जा  रहें

 हैं
 ?

 मैंने  बजट  के  सम्बन्ध  में  कोल-शकीर  की  पुस्तक  से  हवाला  दिया  था  और  कहा
 कि

 बजट
 से

 हमारे  ह  का  एक  औवरआल  पिक्चर  सामने  आता  है  ।  आप  अब  अलग-अलग  इशु  पर

 अलग  बजट  at  रहे  हैं
 ।

 इसलिये  मैंने  कहा  कि  आप  एक  पैरेलल बजट  शुरू कर  रहे  हैं

 आपने  कहां  कि  ये  रेट्स  एक  मोच  में  लागू  होंगे  जब  28  तारीख  को  आपका  बजट  भाने

 वाला  है  और
 आप  यह  रेट्स  एक  मारे  से  लागू  करना  चाहते  हैं  तो  क्या  माप  इसको  बजट  के

 पेश  होने
 तक

 नहीं  रुक  सकते  थे
 ?

 सबसे  ज्यादा  पिच  करने  वाली  बात  यह  है  किः  कल  इन्होंने

 इसको  जिस  तरीके  से  रखा  अध्यक्ष  महोदय  पीटासीन  थे  और  उन्होंने  रेल  मन्त्री  का  ara  लिया

 यहਂ  एजेन्डे  की  तीसरी  आइटम  था  ।  उसके  बाद  एजेन्डे  में  एक  इम्पार्टट  आइटम  थी  कि

 12  ax  रेलवे  बजट  पेश  किया  जाएगा  ।  क्वैश्चन  अवर  के  बाद  रुचिकर  साहव ने  श्री To  बी०  To

 गनी  खान  चौधरी  को  नाम  बोला  था  ।  लेकिन  सरकार  ने  बहुत  हल्के  ढंग  से  स्पीकर  से  कहा  कि

 यह  आइटम  ले  करने  दीजिए  ।  इसका  मतलब  यह  हुआ  कि  कल  को  कोई  सीरियस  चीज

 मेंट  आयेगी  तो  उसके  बारे  में  क्या  हम  सरकार  पर  विश्वास  करेंगे  ?

 मैं  get  fag  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि  अपको  पार्लियामेंटरी  प्रोसीजर  मालूम  है  और  यह

 आपका  काम हैं  कि  आप  अपोजिशन  को  कांफ़िडेंस  में  ले  कर  चलें  ।  अगर  अपोजिशन  को  यह

 हो  जाएगा  कि  उसके  साथ  धोखेबाजी  हो  रही  है  तो  कैसे  बह  आपको साथ
 देगी  ।  आप  जो

 आइटम  नम्बर  तीन  को  इस  तरह से  लाए  इससे  कया  पता  लगता  है  ?  आप  सीधे-सीदे  ढंग  से  उसकों

 लाते  ।  आपके  पास  पार्लियामेंट  में  मैजोरिटी  है  ।

 शी  बूटा  यह  बात  सही  नहीं  इससे  दो  दिन  पहले  भी  यह  प्रश्न उठा  और

 आप  ही  ने  इस  सदन में  उठाया  था  ।  उस  पर  स्पीकर  साहब  ने  अपनी  रूलिंग  दी  थी  ।  उसके  बाद

 मैंने
 मन्त्री

 जी  से  बात
 की  थी  और

 स्पीकर  साहब
 की  अनुमति ली  थी

 ।  यहं  चुपके  से  नहीं

 ऐसा  नहीं  है  कि  यह  चुप  के  से  हुआ ।

 भी  रामविलास  पासवान  :  स्पीकर  साहब  का  रूलिंग  मैं  आपको  बताता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभी  पत्र  संभा पटल  पर  रखे  गये  और  वह  पत्र  भी  सभा पटल  पर
 रखा  गया

 ।
 आप  ऐसा  क्यों  कहते  हैं  ।

 यह  मन्त्री  महोदय  सेਂ  सम्बन्धित  नहीं  है  सभी  पत्र  सभा

 पटल  देखें  गये  और  अध्यक्ष  महोदय  ने  उन्हें  अनुमति  दी  थी  ।

 शनी  रामदिलास  पासबान  :  आप  कल  की  कार्यवाही  वृत्तांत  देखें  ।

 कल  की  प्रोसीडिग्स  में यह  था  कि  स्पीकर  साहब  ने  रेलवे  मिनिस्टर  का  नोम  काल  किया
 उस  समय  सरकारे  की  तरफ  से  यह  कहा  गया  कि  इसे  हम  रखना  चाहते  हैं  ।

 उ  पायी
 महोदय  :  अब  आपको  समाप्त  करना  चाहिये  ।  आप  सामान्य  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 आप  एक  ही  बात  को  दोहरा  रहे  हैं  ।
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 at  रामबिलास  पासवान
 :

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण है  ।  आपको  इसे  मंत्री  रता  से  लेना

 आप  इसे  गंभीरता  से  नहीं  ले  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 किसी  प्रस्ताव  के  मामले  में  आप  केवल  उस  प्रस्ताव  के  विषय  पर  ही

 बोल  सकते  हैं  ।  आपके  भाषण  में  कई  अप्रसंगिक  बातें  आ  रहों  आपको  केवल  इस  तरहਂ  कहना

 चहिये  कि  यह  इसका  संकल्प  करती  है  कि  धारा  7  को  उपधारा  (5)  के  अनुसरण  में  इसका

 उल्लंघन  कसे  हुआ  है  और  कैसे  नहीं  हुआ  है  ।

 आयें
 देव

 उपाध्यक्ष  vataret  शब्द  कार्यवाही  से  निकाला  जाए  |

 ot  रास  विलास  पासवान  :  धोखाधड़ी  अन पालि या  गेंट्री  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  wale:  मुझे  इसे  संक्षिप्त  करना  पड़गा  ।  लगभग  से  9  सदस्यों  ने

 अपने  नाम  दिये  हैं

 elt  waiter  टाइटलर  :  एक  बार  जब  वह  अध्यक्ष  के  निर्णय  से  सहमत  हो
 ? गये  हैं  तो  प्रश्न  कया

 शी  रामविल:स  पासवान  :  मैं  प्रस्ताव  पर  बोल  रहा  हूं  मैं  व्यवस्था  के  wet  पर  नहीं  बोल

 रहा हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  समाप्त  करें  ह  आपके  पास  पर्याप्त  समय  नहीं  है  ।  सामान्य

 बजट भी  है  ।

 शी  राम  विलास  पासवान  :  मेरा  कहना  यह है  कि  अगर  सरकार  दाम  बढ़ाना  चाहती  है  ।

 तो  उसे  स्पष्ट  रूप  से  कह  देना  चाहिए  कि  यह  परिस्थिति  है  और  इन  परिस्थतियों  में  हेम  दाम

 बढ़ा  रहे  हैं  ।  मैं  जिस  लीगल  प्वाईंट  पर  बोल  रहा हूं  वह  यह  है  कि  21  तारीख  को  नोटीफिकेशन

 22  तारीख  को  पेपर  में  23  तारीख  को  पार्लियामेंट  में  सामना  उठाया  गया

 wa  जी  यहां  बेठ  हुए  उन्होंने  अध्यक्ष  महोदय  से  रछानक्य  आप  मानते  हैं  कि  ag  अनुचित  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  पहले  ही  कह  हूं  ।  इसमें  कही  गया  कि  इसका  कोई  औचित्य  नहीं

 अमर्यादित  अनैतिक  है  और  उसके  बाद  दूसरे  दिन  आपने  दाम  दिए  ।  अध्यक्ष  महोदय

 के  बार-बार  निर्देश
 के

 बाद  यह  सरकार  जनता  पर  रोलर  चला  दाम  बढ़ा  रही  हैं  ।  यह

 कदम  असंवैधानिक  है  टेलीफोन  काम  नहीं  करते  लेकिन  उसका  पैसा  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  आप

 लोगों  को  ठग  रहे
 हैं  ।  यह  पेरलर  मिनी  बजर  है  ।  मैं  इसका  विरोध  करता  हूं  और  माननीय  मंत्री

 जी
 से  आग्रह  करता  हूं  कि  वे  बड़े  अच्छे  आदमी  अभी-सभी  आए  हैं  ।  वे  जब  अभी  जवाब  दें  तो

 इस  बढ़ौतरी  को  वापिस  ले  चाहे  फिर  उन्हें  मिनिस्ट्री  से  ही  क्यों  न  जाना  पड़  ।  इस  तरह  का

 धब्बा  अपने  ऊपर  न  लगने  दें  ।  मिनिस्ट्री से  बाहर  जाएंगे  लेकिन  जनता
 के

 सामने  उनेका  चेहरा

 साफ  इसलिए  मैं  उनसे  आग्रह  करता  हूं  कि  इसको  वापिस  लिया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रस्ताव  पर  बोलने  वाले  StTS-At  सदस्य  हैं  ।  मैं  प्रत्येक  सदस्य  को

 केवल  तीन  मिनट  तक  बोलने  की  अनुमती  दूँगा  ।  यदि  वह  कठोरता  से  उसका  पालन  नहीं  करेंग
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 तो  तीन  बजे  मैं  मंत्री  महोदय  को  उत्तर  देन  के  लिए  कहूंगा  बदी  आप  as  चाहते  कि

 मंत्री  महोदय  उत्तर  तब  आप  चर्चा  3.30  बजे  तक  जारी  रख  सकते  है  ।  तथ्य  पश्चात्‌  हम

 सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  पर  चर्चा  करेंगे  श्री  सूरज  भान  आप  दो  मिनट  बोलेंगे  ।

 श्री  सुरज  भान  :  TUS  मैं  इस  बात  के  लिए  आपका  धन्यवाद  करता  हू ंफि

 आपने  इस  विधय  पर  डिस्कशन  अलाऊ  कर  दी  लगभग  दो  साल  से  स्टीफन  साहब  ने  यह

 चलायी  कि  असेंसमेंट  करो  और  बजट  में  लाने  की  बजाय  ऐसे  ही  डाक-तार
 का

 t¢  बढ़ा दो  और

 उसका  शिकार  होकर  गाडगिल  साहब  को  भी  यह  लाना  पड़ा  है  ।  मैं  समझता  यह  पालिश  मेंट

 के  अधिकार  पर  गलत  किया  है  ।  हम  यह  कहते  हैं  कि  wise  में  इम्प्रूवमेंट  करो  जो

 कि  डिटीरियोरेट  हो  रही  है  और  आप  दर  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  :  उपाध्यक्ष  क्या  ug  रेसिडेंट  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  अतः  आप  कोई  असंगत  बात  नहीं  कहू

 सकते  |

 श्री  सुरज  भान  :  मैं  एक  सीरियस  बात  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  कल  गाडगिल

 साहब  ने  -93  का  जिक्र  किया  लेकिन  -92  का  कोई  जिक्र  नहीं  किया  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  ब्यास  :  यह  रेसिडेंट  है  क्या  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  ही  वह  कह  चुके  इसका  निचेय  उन्हें  करना
 है  ।

 श्री  जी०  एन०  बनातवाला  :  (Steal)  कार्यकुशलता  उनके  लिए  संगत  नहीं  है  ?

 afl  सुरज  :  उपाध्यक्ष  टेलीग्राफ  टेरिफ  के  बारे  में  का

 जिक्र  किया  है  और  पोस्टल  टेरिफ  के  बारें  में  कुछ  नहीं  किया  है  और  न  ही  इसका  नोटिफिकेशन

 यहाँ  रखा  है  ।  मैंने  अपने  मोशन  में  टेलीफोन  के  बारे  में  भी  कहा  था  ।  मैं  यह  पुछना  चाहूंगा  |

 कि  क्या  जो  पोस्टल  tea  बढ़ाए  वे  आज  भी  डिस्कस  नहीं  हो  सकते  ?  मैं  यह  मानता  हूं  कि

 बनात  वाला  सहाब  की  मोशन  पहले  आई  थी  लेकिन  मेरी  मोशन  तो  कम्पलीट  थी  उस  डिस्कशन

 तो  पुरी  हो  जाती  ।  अगर  यह  दफ्तर  की  गलती  है  कि  कम्पलीट  मोशन  को  बनात बाला  साहब

 के  नाम  से  नहीं  लाए  तो  उसके  लिए  पार्लियामेन्ट  को  पैनेलाइज  मत  कीजिए  पोस्टल  टेरिफ  को

 डिस्कस  करने  की  इजाजत  दीजिए  |

 श्री  जगदीश  टाइटलर  :  मैं  समझता  हूं  अपको  शुल्कों  की  अधिक  चिंता

 होनी  चाहिये  ।

 श्री  जी०  एन०  बनातवाला  :  ऐसा  लगता है  माननीय  सदस्य  को
 कुछ  गलतफहमी  हो  गई

 जब  हमने  कहा  है  कि  संशोधन  राजद  किया  तो  कया  रद्द  किया  जाता  है  ?  डाक

 शा जिस  पर  चर्चा  की  जा  रही है  इसे  रद्द  किया  जाये  द

 थ्री  जगदीश  टाइटलर  :  श्री
 भाप  उन्हें  समझाइये  |
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 श्री  गरज  भान
 :

 इसके  दो  कारण  हो  सकते  हैं
 ।

 एक
 तो

 यह
 कि

 बजट  से  पहले  पोस्टल

 और  टेलीफोन के  रेट  बढ़ाकर  एक  शोक  टीटमेंट  देना  चाहते  हैं  ताकि  बजट  में  बड़  टेक्स  लगाने

 के  लिए  तैयार  रहें  ।  दूसरा  यह  कि

 उपाध्यक्ष महोदय  :  श्री  सूरज  भान  के  लिए  हमेशा  मेरे  मन  में  स्नेह  रहा  है  क्योंकि  कभी

 वह  विभाग  में  क्यारी  थे  ।

 श्री  स्रजभान  :  उपाध्यक्ष  रेट्स  बढ़ाए  किस-किस  चीज  पर  हैं  ।  एक  तो  पोस्टल

 जिसको  एम्पलायँड  आदमी उ  अपनी  दरख़्वास्तो ंके  साथ  भेजते हैं  ।

 यह  खर्चा  उनके  जिम्मे ही  डाला  गया है  ।  मनीआडेर  फार्म  पहले  पाँच  पैसे  का  था  ।  पाँच  से

 का  मनीआडेर  फार्मख  पेरने  के  बाद  अकाउन्ट  एम०  ओ  ०  कमीशन  में  ही  एडजस्ट  हो  जाती  थी

 इसलिए  यह  कीमत  रखी  गई  थी  ताकि  कोई  fra-  यून  न  लेकिन  अब  आपने  पांच  के

 बजाय दस  पसे  कर  दिया  ।

 एन्वेलप  की  कोमत  क्या  पांच  पैसे  बढ़ा  दी  जिससे  लिफाफे  की  कीमत  उसमें  शामिल

 नहीं  होगी  ।  इसका  फायदा  उन  आदमियों  को  होगा  जो  अपना  लिफाफे  खरीदते  हैं  और  पोस्टेन

 लगा  देते हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भाप  पुनः  विस्तार  में  जा  रहे  हैं  आपको  समय  का  ध्यान  रखना  चाहिए

 मान
 यदि  अन्य  सदस्यों  को  बोलने  «1  मौका  नहीं  दिया  जाता  तो  क्या  ag  मुझे  नहीं

 कहेंगे  ?

 श्री  सुरजभान :  आप  समय  बढ़ा  संकते  हैं
 ।  टेलीग्राम  की  उपाध्यक्ष

 बात  समझ

 में  आ  सकती  थी  ।  वह  पैसे  वाले  ही  इस्तेमाल  करते है
 ।  लेकिन  टेलीग्राम  भी  म्यूटिलेटड  होते  हैं  या

 रौंग  डिलिवरी  होती  है  ऑर  उसके  बाद  उनके  रेट्स  बढ़ाना  उचित  नहीं  है  ।  टेलीफोन  के  बारे  में

 इतना  कहना  चाहता  हूंਂ
 ''

 उपाध्यक्ष  आप  अब  विस्तार  में  जा  रहे  हैं  ।  भाई  सदस्य  अपने  बिचार  प्रस्तुत

 करना  चाहते  है  ।  मं  गी  महोदय  को  हस्तक्षेप  करना  है  ।  और  प्रस्तावक  को  उत्तर  देने  का

 कार

 ननोई भय  earret yen  से  जय  टेलीफोन  के
 थ्री  परज  भान

 :
 मैं  एक  मिनट  में  खत्म  कर  रहा  हूँ

 ।  मा

 सुधार  के  बारे  में  कहा  गया  तो  उन्होंने  कहा  टेलीफोन  Frest  कर  दो  ।  और  गाडगिल  साहब  कहते

 हैं कि  टेलीफोन  इस्तेमाल  करो  ॥

 उपाध्यक्ष  सहोदर
 :

 मैं  अगले  वक्ता
 को  बुला रहा  हूँ  |

 श्री  सूरज  मैं  मांग  करता  हूं  कि  यह  सारे  रेट्स  अनल  होने  चाहि

 श्री  सोरेन  घोष  :  यह  aga  ही  अभूतपूर्व  है  कि
 सरकार  अध्यक्ष  =  feat  को

 बार-बार  अवहेलना  कर  रही  है  ।  यह  विनिर्णय  नहीं  है  तथापि  यह  अध्यक्ष  द्वारा  दिया  गया  निर्देश
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 उपाध्यक्ष  [|  यह  fermi  है  ।

 श्री  arta  यह  निर्देश  है  ।  सरकार  को  ऐसा  नहीं  करना  चाहिए  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  यह  टिप्पणी है  ।

 श्री  ara  घोष  :  मेरा  समय  मत  लीजिए  |

 उपाध्यक्षा  महोदय  :  मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  यह  निर्देश  नहीं  है  afew  यह  केवल

 टिप्पणी  है  ।

 श्री  ara  घोष  :  मैं  कहता  यह  निदेश  विविर्गपर  सरकार  द्वारा  बार-बार

 इसकी  अवहेलना  की  जा  रही  है  जो  कि  अभूतपूर्व है  ।

 एक  सरकार  द्वारा  ड्रिल  और  मिट्टी  के  तेल  की  कीमतें  बढ़ाकर  800  करोड़  रुपये  वसूल  किये

 जा  रहे  हैं  अब  इस  आदेश  द्वारा  सरकार  को  70  करोड़  रुपये  की  आमदनी  होगी  |  और  रेलवे  बजट

 में  500  करोड़  रुपये  का  कर  लगाया  गया  है  जनता  पर  1500  करोड़  रुपये  का  भार  पहले  ही

 डाला  जा  चुका  है  ।  यह  बजट  का  एक  भाग  है  ।  अत्र  श्री  प्रणव  मुखर्जी  आयेंगे  और  कहेंगे  कि
 वह

 TTT  या  ATT  रूप  से  कोई  अधिक  कर  नहीं  लगा  रहे  हैं  ।  इस  तरह  वे  जनता  तथा  संसद

 दोनों  को  धोखा  दे  रहे  हैं  ।

 अन्तरसमावाधियों  में  इस  तरह  के  मुल्य  वृद्धि  के  आदेश  पहले  कभी  नहीं  दिये  गये  ।  जब  कभी

 ऐसा  हुआ  वह  अपवाद  था  क्योंकि  परिस्थितियों  की  विवश्ता  के  कारण  उन्हें  ऐसा  करना  पड़ा  ।  अब

 बिना  कोई  कारण  बताए  ऐसा  करना  सरकार  ने  एक  नियमित  प्रथा  ही  बना  ली  है  ।  अब  संसद  के

 समक्ष  जो  प्ल्यों  में  वृद्धि  की  गई  है  बह  निश्चय  ही  आपत्तिजनक  है  यह  संसद
 की

 अवहेलना  है  तथा

 लोगों  के  छल  किया  जा  रहा  है  ।  इसे  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  चाहता हूं
 कि

 मंत्री  महोदय  इसका  उत्तार  दें  कि  हाउस  आफ  कामन
 की  पद्धति कया  है

 क्योंकि  सामान्यतः  हमारी  संसद  हाउस  आफ  कामन  द्वारा  स्वीकार  की  गई  पद्धति  का  ही  अनुकरण

 है  ?
 यदि  वहां  काफी  अर्से  से  ऐसा  नहीं  तब  कराधात  के  मामले  में  यहां  नया  तरीका  क्यों

 प्रसतुत  किया  जा  रहा  है  ?  मत  लिए  कर  लगाना  असंगत  मान  लीजिए  आपने  सच

 आरम्भ  होने  से  40  दिन  पहले  कर  लगाया  है  ।  इसी  बीच  आपको  कुछ  वसूली  हुई  होगी  ।

 संसद ने  उसे  रह
 कर  दिया  होगा  ga

 उस
 मामले

 में  आपने  जो  वसूली  रह  रह  हो  गई
 ।

 यदि  आप  इस  तरह  गुप्त  रूप  से  चुपचाप  और  चोरी  इसे  बजट  का  अ  ग  बनाए  बिना

 जनता  पर  कर  लगाने  की  पद्धति  अपनाते  हैं  तो  आप  बजट  वस्तुत  करने  की  पद्धति  ही  समाप्त  कर

 दें  अतः  मैं  पुरी  तरह  से  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  जयपाल  सिह  कश्यप  :  माननीय  अध्यक्ष  इस  देश  में  नम्बर  2  का

 धन्धा  बहुत  चलता  है  ।  हमारी  सरकार  भी  इस  तरह  के  तरीके  कीमतें  बढ़ाकर  जनता  के

 sy) aor साथ  और  संसद  के  साथ  भी  नम्बर  2  का  धन्धा  कर  र  ale  ।  जब  Atl  न  चल  रहा  बजट  देश
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 होने  को  उससे  पहले  इस  तरह  से  कीमतें  बढ़ा  ली  य  संसद  की  वहुत  बड़ी  अवहेलना

 प्रजातंत्र  पर  बहुत  बड़ा  कुठाराघात  है  ।  इसको  हमें  बड़ी  गंभीरता  से  लेना  चाहिए  ।

 हमारे  मानवीय  सदस्यों  ने  इसके  औचित्य  के  लिए  जो  कानूनी  मुहं  उठाये  हैं  इसके

 शन  के  हमको  चाहिए  कि  मामले  को  हम  सुप्रीम  कोर्ट  को  भेजें  और  वहां  से  परामर्श  लें  कि

 इस  तरह  की  जो  परम्परा  पड़  रही  है  वह  हमारे  संविधान  और  संसदीय  प्रणाली दोनों  पर  बहुत  बड़ा

 प्रभावड  लती  है  ।

 लोगों  को  अब  यह  लगने  लगा  है  कि  दो  तरह  के  बजट  पेश  होते  एक  संसद  में  आता  है

 और  एक  संसद  के  पीछे  गुपचुप  तरीके  से  आ  जाता  है  ।  यह  जो  डाक-तार  की  दरें  बढ़ाईं  गई

 यह  आम  लोगों
 पर  बहुत  बड़ा  प्रभाव  रखेंगी  ।  लोगों  को  समाचार-सूचनाऍ  भेजनी  होती  बातचीत

 करनी  होती  मरने-जीने  की  भेजनी  होती  इन  सब  पर  जब  ज्यादा  पैसा  पड़ेगा  और

 देश  के  लोग  इसका  स्वागत  नहीं  करेगे  ।

 मैं  एक  ही  बात  यह  कह  सकता  हूं  कि  इन्हें  सजग  हो  जाना  ये  जनता  के  az

 डक्ट  की  बारबार  अवहेलना  करते  हैं  ।  दक्षिण  में  अभी  इन्होंने  देखा  वहां  जनता  ने  बता  दिया

 है  कि  आपका  तरीका  ठीक  नहीं  चल  रहा  है  ।  आप  यदि  उस  तरीके  को  अभी  भी  नहीं  बदलेंगे  तो

 उत्तर  भारत  में  भी  आपको  परिणाम  भुगतने  के  लिए  तैयार  रहना
 चाहिए

 ।

 थी  एस०  टो०  के ०  जयकिशन  :  उपाध्यक्ष  मैं  भारत  सरकार  की

 हाल  को  उस  पर  हो  रही  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  कुछ  शब्द  चाहता  हूं  जिसके

 द्वारा  डाक  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की  गई  है  यह  वृद्धि  लोक  शरीक  परंपराओं  का  घोर  उल्लंघन

 संसद  के  दोनों  सदनों  का  सत्र  जारी  है  और  लोगों  के  प्रतिनिधियों  पर  इस  अधिसूचना  द्वारा

 अत्याचार  गया  है  जो  कि  उनके  पीछे  जारी  की  गई  है  ।  यह  अनुचित  है  लोकतंत्र  में  कुछ

 परम्पराओं  का  आवश्य  "  रूप  से  निष्ठापूर्वक  पालन  किया  जाना  चाहिए  ।  मंत्री  महोदय  इस  बात

 का  सहारा  नहीं  ले  सकते  कि  भारतीय  तार  अधिनियम  में  उन्हें  इस  प्रकार  की  वृद्धि  करने  की

 शक्ति  दी  गई  है  ।  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  36  वर्षों  जबकि  इस  अधिनियम  को  लागू  किया

 डाक  मुल्यों  में  वृद्धि  हमेशा  केन्द्रीय  सरकार  के  आम  बजट  के  द्वारा  की  जाती  रही  है  ।  मैं  जानना

 चाहता
 हूं  कि

 सुस्थापित
 परंपराओं  का  इस  वर्ष  सरकार  द्वारा  उल्लंघन  किये  जाने  का  कारण

 हमारे  सुविख्यात  को  एम  जी०  आर०  का  ag  विश्वास  है  कि  लोगों  की  आवाज

 ईश्वर  की  आवाज  है  और  उनके  अनुयायी  होने  के  कारण  मैं  डाक  मूल्यों  में  की  गई  इस  वृद्धि  की

 निन्दा  जो  मेरे  नेता  के  मुय  सिद्धान्तों  के  विपरीत  हैं  ।

 मुझे  आशा  है  कि  इस  वृद्धि  से  सरकार  को  इस  वर्ष  70  करोड़  रुपये  की  आय

 होने  की  संभावना  है 1  मुझे  यह  कहना  है  कि  इस  आय  का  अधिकांश  भाग  आम  जनता  से  age  किया

 जायेगा  ।  हाल  ही  में  एक  अन्य  अधिसूचना  के  द्वारा  मिट्टी  के  तेल  के  मूल्यों  में
 वृद्ध

 की  गई  है  क्या

 —~- * afr  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के
 अ

 ग्रे  जी  अनुवाद  का
 हिन्दी  रूपान्तर

 ।
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 सरकार  70  करोड़  रुपये  की  यह  रकम  काला  बीमारियों से  तथा  बकाया  करों  की

 बसूली  करके  पुरी  नहीं  कर  सकती ।  चालू  वर्ष  में  रेल  के  किरायों  में  वृद्धि  होने  के  कारण
 आम

 जनता  रेल
 गा

 क्यों  में  यात्रा  नहीं  कर  सकती  ।  वे  एक-दूसरे  की  कुशलता  की  जानकारी  अब  केवल

 डाक  आदि  से  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  अब  इनको  भी  महंगा  कर  गया  है  ।  आप  कल्पना  कर

 सकते  हैं  कि  मनीर के  फार्म  मुल्य 5  जैसे  1:।  पसे  करके  किसे  लूटा  जा  रहा  है  मैं  यह

 कहने  के  लिए  विवश  हूं  कि  इस  सरकार  यही  जो  आम  जनता  का  प्रतिनिधि  होने  का  दावा  करती  है  ।

 आम  जनता  की  आखों  में  घूल  झोंकी है  ।  यह  बिलकुल गलत  है  |  मैं  यह  क  कर  अपना  भाषण

 समाप्त  करना  चाहता  हूं  कि  af  सुस्थापित  नियमों  और  इस  सदन  की  प्रक्रिया  के  विपरीत  कुछ

 कार्य  करती  तो  इसका  अथ  है  कि  इस  देश  में  लोकतंत्र  को  कमजोर
 बनाया  जा  रहा

 श्री  एन०  फे ०  इाजवल्कर  इस
 प्रस्ताव

 पर  नियम  235  के  अंतगर्त  विचार

 किया  जा  रहा  है  ।  इसमें  कहा  गया  है

 सदन-नेता  के  परामर्श  से  संशोधन  पर  विचार  करने  या  उसे  पारित  करने  के  लिए

 एक  या  अधिक  दिन  या  दिति  का  कोई  भाग  जैसा  fe  वहू  ठीक  निश्चित

 करेगा

 मैं  नहीं  जानता  कि  इसके  लिए  क्या  समय  निश्चित  किया  गया  है  क्योंकि  कार्य  सूची  में  कुछ

 नहीं  कहा  गया  है  और  आप  मामले  को  जल्दी  समाप्त  करना  चाहते  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  क्या  अध्यक्ष  महोदय  ने
 कोई

 समय  निश्चित  किया  क्योंकि  शब्द  का  प्रयोग  किया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा  आज  के  लिए  निश्चित  की  गई  है  ।  मुझे  सदस्यों  का  भाषण

 सीमित  रोकने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।  मुझे  आज  यह  चर्चा  अवश्य  समाप्त  करनी  है  ।

 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  उपाध्यक्ष  सरकार  ने  जो  ऐसा  प्रयास  किया

 समझ  में  नहीं  आना  ऐसा  करने
 की

 क्या  आवश्यता  थी  जबकि  उसके  पास  पूरा  बहुमत  है  और

 पूरा  अवसर है  ।  सरकार  ने  कौन  सी  परेशानी  महसूस  की  जिसकें  करण  उसने  ऐसी  कार्यवाही  की  यहं

 बात  समझ  में  नहीं  आई  ।  tar  कि  डिस्कशन  में  यहां  पर  बतलाया  गया  है  कि  अगर  एक  मार्चे  को

 यह  एप्लीकेबल  हो  जाता  है  तो  देश  की  जनता  को  यह  भुगतना  ही  जिस  प्रकार  किसी

 आदमी  को  सजाए  मौत  देने  के  बाद  जिन्दगी  वापिस  नहीं  लायी  जा  उसी  प्रकार  से

 इसके  सारे  प्राविजन्स  एक  बार  लागू  हो  जाने  के  बाद  उसको  अनडन  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 यह  70  करोड़  का  भार  जो  जनता  पर  डाला  जा  रहा  है  ।  इसको  बजट के  माध्यम  से  यहां  पर

 लाया  जाना  चाहिए  था  ।  पुरानी  परम्परा  की  अब उल ना  करते  हुए  अप्रत्यक्ष  रूप  से  इस  भार  को

 लाना  मैं  समझता  हूं  एक  प्रकार  जनता  की  जेब  काटने  के  सीमित  किसी  भी  प्रजातान्त्रिक

 सरकार  के  लिए  यह  उचित  नहीं  ठहराया  जा  सकता  है  ।  असाधारण  राजपत्र  के  माध्यम
 से  इसको

 लाकर  सरकार  ने  एक  असाधारण  किये  किया  है  |  बजट  संघ  में  यहां पर  अगर  सरकार  प्रकट  रूप
 में  इसको  लाती  तो  इसको  पास  कराने  में  उसको  कोई  परेशानी  नहीं  होती  क्योंकि  उसके  पास

 सत  है  परन्तु  जिस  प्रकार  से  उसने  जनता  पर  asa  डाला  है  ।  ae  प्रजातान्त्रिक  तरीका  नहीं

 अगर  प्रजातांत्रिक  और  सांविधानिक  तरीके  से  इसको  लाया  जाता  तो  बेहतर  होता  ।  भविष्य  में
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 सरकार  द्वारा  ऐसी  प्रक्रिया  दोहराई  नहीं  जानी  चाहिए  और  यह  जो  सारी  कार्यवाही  की  गई  है

 उसको  वापिस
 लिया

 जाना  चाहिए  ।

 थ्री  ए०  के०  राय  :  इसके  लिये  केवल  विपक्ष  ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  लेकिन

 पीठासीन  अधिकारी  तथा  fara  मिलकर  सचमुच  बहुत  शक्तिशाली  होगी  ।  विपक्ष  ने  मूल्य

 वृद्धि  को  अनुचित  बतया  है  और  पीठासीन  अधिकारी  ने  भी  इसे  अनुचित  बताया  है  ।  लेकिन  हम

 बजट  को  करने  तथा  70  करोड़  रुपये  एकत्र  करने  के  लिये  लोगों  पर  अतिरिक्त  शुल्क

 लगाने  जेसे  कि  पिछले  साल  100  रुपये  का  शुल्क  लगाया  के  बारे  में  चिंतित  नहीं  हैं  ।  हम

 इसके  उद्देश्य  के  बारे  में  चिंतित  है  ।  सबसे  पहले  ऐसे  तरीके  से  कुछ  काम
 किया  जाना  चाहिये

 जिससे
 सरकार  इस  तरीके  से  चुपके  तथा  चोरी  छिपे

 न
 अपना  सके

 जैसेकि
 मेरे  साथियों ने  कहा

 आते  वाले  बजट  को  नई  शकल  देने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  जिसका  अर्थ  यह  है

 कि  मुख्य  बजट  में  ही  अतिरिकत  शुल्क  लगाने  के  लिये  काफी  प्रावधान  होंगे  ।  औचित्य  उल्लघंन  से

 उत्पन्न  होता  है  और  बार-बार  अनौचित्य  पूर्ण  कार्य  एक  तरह  से  असंसदीय  हो  जाता

 है  ।  इसके  अतिरिक्त  जब  आप  इसे  अनुचित  कहते  है  तो  इसका  अर्थ  है  बजट  के  बाद

 विनियोग  विधेयक  आता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  *'आपके
 अनुसार  है  ।

 श्री ऋण
 Fo

 राय
 :

 आपने  कहा  है  कि  यह  उचित  नहीं  है  ।  यह  अध्यक्ष  महोदय  का  विचार

 है  कि  इस  प्रकार  की  सत्य  वृद्धि  उचित  नहीं  है  ।  जो  उचित  न  वह  एक  तरह  से  गबन  होता

 है  ।  बजट  के  बाद  विनियोग  विधेयक  आता  इस  मामले  में  यह  गबन  विधेयक  होगा  ।  हमें

 यह  सोचना  पड़ेगा  कि  क्या  हम  गबन  के  भागीदार  बनेंगे  |

 हमारे  मित्रों  के  अनुसार  हम  आपको  प्रम में  डाल
 रहे  हैं

 ।
 मैं

 भो  आपको  श्रम  में  ही

 रखना  चाहेगा  |  जब  आप  इसे  अनुचित  समझते हैं
 तो  आप  नियम  389  भी  देख  सकते  है  क्योंकि

 सदस्यों  को  अधिक  श्रम  में  पड़ने  के  लिये  कुछ  और  देखने  की  सलाह  दी  जाती  है  ।  जिससे  आपको

 शेष  शक्तियां  मिलती  है  ।  महोदय  क्या  आप  उस  समूची  चर्चा
 मन्त्री  महोदय  ने

 की  को  रह  करने  में  हमारा  साथ  देंगे  ?

 श्री  वी०  एन०  गाडगिल  :  आप  द्वारा  कही  गयी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  मैं  अपनी  बात

 संक्ष  प  में  कहने  की  कोशिश  करू गा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  श्री  बन!तवाला  के  पास  उत्तर  है  ।

 श्री  वी०  एन०  जहां  तक  औचित्य  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  उस  पर  कल  चर्चा  कर

 चूके  हैं  ।  मैं  इसे  दोहराना  नहीं  चाहता  |

 मैं  श्री  बनात वाला  से  सहमत  हूं  कि  हमें  अध्यक्ष  महोदय  तथा  आपको  इंस  पर  चर्चा  करने

 का
 अवसर  प्रदान  करने  के  लिये  धन्यवाद  देना  चाहिये  ।  लेकिन  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हम  भी  इसके
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 लिये  अपना  योगदान  दिया  है  क्योंकि  हमने  शीघ्र  ही  अध्यक्ष  महोदय  को  कहा  कि  हम  इसे  पर  चर्चा

 करना  चाहते  हैं  ।  यह  बात  अच्छी  हैं  कि  सभा  at  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिये  अवसेर  मिला

 है  और  हम  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।

 प्रो०
 मघुदंडवते

 :
 हम  उनका  भी  धन्य॑वादਂ  करते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 आप  उनको  पहले  ही  धन्यवाद  दे  चुके  हैं  ।

 श्री  वी०  एन०  गाडगिल  :  भ  मैं  व्यौरे  को  नहीं  दोहराई गा  क्योंकि  उनका  जिक्रे  केल  हो

 चुका  है  ।  मैं  इसका  जीत  इसलिये  कर  रहा g
 कि  श्री  बनातवाला  ने  कहा  है  कि  हम  इसे  पृथक

 रूप  से  लाकर  कोई  ऐसा  काम  ला  रहे  हैं  जो  बजट के  विरुद्ध  है  ।  थें  बम्बई  विधान  सभा  के  सदस्य

 थे  और  अब  यहां  है  अतः  उन्हें  जानना  चाहिये  कि  कोई  सीमा  होती  है  faa  विधेयक  द्वारा  केवल

 कुछ  ही  बजट  प्रस्तावों  के  भाग  के  रूप  में  लायी  जा  सकती  हैं  क्योंकि  एक  अधिसूचना  वित्त

 विधेयक  का  भाग  नहीं  वन  सकता
 ।  यह  बात  स्पष्ट  है  ।

 जहां  तक  अन्य  बातों  का  सम्बन्ध  अधिकांश  सदस्यों  ने  औचित्य  के  बारे  में  कहा  है

 मैं  उस  प्रश्न  पर  नहीं  बोलूंगा  ।

 ST T  बनात वाला  ने  कहा  है  कि  अधिशेष  के  होते  हुये
 इसकी  आवश्यकता  थी  ।  अब

 यह  कुछ  त्रुटिपूर्ण  है  ।  डाक  विभाग  के  वित  का  जहाँ  तक  सम्बन्ध  है  उसके  बारे  में  मैं  कुछ  बातें

 संक्षेप  में  कहना  चाहूंगा  विभाग  में  97  करोड़  रुपये  का  घाटा  है  छठी  पंचवर्षीय

 की  योजनाओं  इस  वो  और  अगले  के  लिये  धन  उपलब्ध  होना  चाहिये  ।  कम  से  कम  लाख

 लोग  टेलीफोन  का  इंतजार  कर  रहे  हैं  ।  अधिक  से  अधिक  आवेदन  पत्र  आयेंगे  ।  हम  विकास  संबंधी

 पहलू  को  नज  रिन्दान  नहीं  कर  सकते  ।  उसके  लिये  अन्तरिक  साधन  जुटाये  जाने  चाहिये  |

 यदि  आप  इसके  दूर-संचार  भाग  को  लें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  अधिकतम  राशि

 स्पीड्सकय  तथा  अन्य  यन्त्रों  से  आती  है  जिनका  उपयोग  सबे साधारण  नहीं  करता  और  यहां  तक

 कि  सर्वसाधारण  भी  नहीं  करता  ।  इनका  grat  व्यापारिक  फर्में  करतीं  हैं  ।  सबसे  अधिक  प्रभाव

 उन  पर  पड़ता  हमें  इसके  विस्तार  में  जा  सकता  हूं  लेकिन  यह  जरूरी  नहीं  है  ।

 एक  माननीय
 सस्य

 :  समाचार-पत्रों  की  स्थिति  कया  है  ?

 थी  बी  एन०  गाडगिल  :  समाचार-पत्रों  पर  कुछ  यह  केवल  सामाजिक  समाचार

 पत्रों  पर  है  ।  उसके  लिये  भी  मैं  बताना  चाहता  हं  कि  कितनी  राज  सहायता  दी  जाती
 है

 ।

 प्रस्तावित  दर  30  पैसे  है  और  संचालन  लागत  75  पैसे  इसी  प्रकार  की

 संचालन  लागत  3.96  रुपये है  ।  और  हम  केवल एक  रुपयाਂ  ले  रहे  हैं  ।  इन  सत्र
 बातों

 के  बारे  में

 मैं  यह  सिद्ध  करते  के  लिए  ब्यौरा  दे  सकता  हूं  कि  सर्वेसघारण  से  सम्बन्धित  यें  सब  वस्तुऐं

 बहुत  ही  रियायती  दरों  पर  दी  जाती  हैं  और  इसलिये  हमें  टेलीफोन  तथा  दूर-संचार  से  कुछ  आय

 प्राप्त  करनी  है  जौ  हम  अमीर  व्यापार  निगम  भआादि  से  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 मेरा  पहला  अनुरोध  यह  हैं  कि  सर्व  साधारण  इन  शुल्कों  से  प्रभावित  नहीं  है  ।
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 प्रेस पर  लगने  वाली  लेवी  को  भी  टाल  दिया  है  ।  टेली प्रिंटरों  का  उपयोग  प्रस  करता

 हमने  प्रस  को  इससे  बाहर  रखा  तारे  प्रस  द्वारा  भेजी  जाती  प्रस  तारें  खास  तौर पर  इससे

 बाहर  रखी  गई  हैं  ।  अतः  प्रस  तथा  प्रस  की  आजादी  को  प्रभावित  करने  वाली  कोई  भी  शुल्क

 नहीं  है  ।

 तीसरी  जो  मैं  कहना  यह  है  कि  जब  तक  इस  प्रौद्योगिकी  युग  जबकि

 सभी  अन्य  देश  यहां  तक  कि  विकासशील  इलेक्ट्रानिक्स  को  अपना  रहे  हम  इस  प्रकार

 के  विकास  की  व्यवस्था न  करें  तब  तक  हम  काफी  पीछे  ही  रहेंगे  और  इसी  कारण  कुछ  साधनों

 को
 जुटाना  पड़ेगा  और  इसी  कारण  ये  शुल्क  लगाये  गये  हैं  ।  कोई  बात  छिपाने

 का
 कोई  उद्देश्य या

 इच्छा  नहीं है  ।

 मैं
 आखिरी  बात  कहना  चाहूंगा  जिसे  मेरे  मित्र  राम  विलास  के  अलावा  और  किसी  ने

 नहीं  कहा  ।  उन्होंने  कहा-अनुदान  की  माँगों  के  लिए  कहां  मौका  है  और  हम  कटौती  प्रस्ताव  कब

 पेश  करें  ?  तार  अधिनियम  के  अन्तर्गत  प्रस्ताव  का  मुल्य  उद्देश्य  सभा  को  अस्वीकार

 अथवा  संशोधित  करने  का  अवसर  देना  इस  प्रस्ताव  द्वारा  बजट  चर्चा  की  जरूरत  पुरी
 की  गयी  है  ।  अतः  मेरे  विचार  में  विपक्ष  द्वारा  कहो  गयी  किसी  भी  बात  में  सार  नहीं  है  और

 अतः  मैं  उचित  दावे  के  साथ  कहता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  किया  गया  है  वह  उचित  है  और  लोगों  के

 हित में

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बनात वाला  ॥

 च्
 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  ।  मैं  किसी  को  अनुमती  नहीं  दे  रहा  ।  कुछ  भी

 कार्यवाही  चूड़ान्त  में  शामिल  नहीं  होगी  ।  अब  श्री  बगात्तवाला  बोलेंगे  ।  केवल  उनका  ही  उत्तर

 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  किया  जायेगा  ।  *  *

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 वह  लक्ष्मण  से  राम को  है

 प्रो०  दण्डवत  :  उपाध्यक्ष  मुझे  खेद  है  कि  मंत्रो  का  एक  गलत

 चक्रीय  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  होगा  ।  अतः  मैं  इसे  आपकी  अनुमती  से  कहना  चाहता  हूं

 उन्होंने  कहा  है  कि  राजपत्र  में  प्रकाशित  अधिसूचना  के  माध्यम  से  कुछ  किया  जा  सकता

 चह  वास्तव  में  वित्त  विधेयक  का  अंग  नहीं  बन  सकता  ।  यहां  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  वह

 स्वतंत्र  रूप से  एक  अधिसूचना  जारी  कर  सकते हैं  ।  मैं  मानता हूं  कि  ऐसा  अधिकार है  लेकिन

 साथ  ही  शुल्कों  में  से  ऐसी  वृद्धि  के  प्रस्ताव  वित्त  मन्त्री  को  बजर  में  सम्मिलित  करने  चाहिए  क्योंकि

 विगत  में  जब  भी  पोस्ट  कार्डों  अन्तर्देशीय  पत्रों  के  दाम  बढ़ाये  गये  उन्हें  बजट  प्रस्तावों  में

 सम्मिलित  किया  गयो

 प श्री  ate  एन०  गाडगिल  :
 यह

 एक  तरह  से
 गलत

 RAY  ठी  रे
 ध्न्  gl  @  a

 —$—$—$——  rn  ee

 पोस्ट  कां  के
 बारे

 में

 a  x

 कार्यवाही-वृत्तात्त  में
 सम्मिलित  नहीं  किया  गया  i

 265



 25  1983 भारतीय  तार  नियम  1983  के  बारे  में  प्रस्ताव

 मैं  समझ
 सकता  हूं  ।  कृपया  डाकघर  अधिनियम  की  अनुसूची  देखें  ।  उस  अनुसूची  को  केवल  वित्त

 विधेयक  से  संशोधन  द्वारा  ही  बदला  जा  जहां  तक
 तारघर  अधिनियम

 का  सम्बन्ध  है+

 इसे  वित्त  विधेयक  के  द्वारा  नहीं  किया  जा  ।  इसे  एक  अधिसूचना  द्वारा  किया  जाना  चाहिये

 और  कल  मैंने  श्री  रफी  के  दफतरी  की  बात  का  हवाला  क्या  आप  वित्त  विधेयक  को

 पशु  अतिक्रमण  अधिनियम  su  संशोधित  कर  सकते  है  ?”  कुछ  बातें  वित्त  विधेयक  के  अन्तर्गत

 की  जा  सकती  हैं  अधिसूचना  द्वारा  नहीं  ।

 श्री  जी०  एम०  वनातवाला  :  उपाध्यक्ष  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का

 वाद  करता हूं  जिन्होंने  इस  महत्वपूर्ण  चर्चा  में  भाग  लिया है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय से  भी  हस्ताक्षर प  करने

 तथा  स्थिति  स्पष्ट  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  किन्तु  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  श्री

 सुरजभान  ने  आरोप  लगाते  हुए  ae  कहा  है  कि  मुझे  प्रस्ताव  पेश  का  पहला  अवसर  दिया

 गया |

 श्री  सुरजभान  :  नहीं  आप  इसके  हकदार हैं
 °°

 श्री  जी०  एन०  बनात वाला  ;  मैं  आपको  बात  सुन  चुका  हुं
 ।

 श्री  सुरज  भान  :  मेरा  प्रस्ताव  है

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  मैं  आपकी  बात  सुन  चुका  हूँ  ।

 ag  शिकायत  कर  रहे  थे  कि  उनके  द्वारा  एक  अन्य  प्रस्ताव  भी  था  जो  sea  विस्तृत  था  ओर

 मेरे  प्रस्ताव  के  कारण  उनके  तथाकथित  विस्तृत  प्रस्ताव  के  मार्ग  में  बाध्य  आदि  आपकी  ।  मैं  नहीं

 जानता  कि  उन्होंने  मेरे  प्रस्ताव  पर  कोई  संशोधन  क्यों  नहीं  दिये  ।  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  इन्होंने

 मेरे  प्रस्ताव पर  प्रतिस्थापन  प्रस्ताव  क्यों  नहीं  और  यही  कहते  रहे
 कि  बनातवाला को

 प्रस्ताव पेश  करने  का  अबसर  मिला  ।  मैं  इस  वात  का  खेद  प्रकट  करता  हूं
 कि  ——

 के  दौरान  इसका  जिक्र  किया  है  ।

 श्री  सुरझ भान : मैं मैं  स्पष्टीकरण  दे  सकता  मेरी  शिकायत  यह  थी
 कि

 डाक  शुल्क

 सम्बन्धी  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  नहीं  रखा  गया  है  ।  यह  कठिनाई है  |

 श्री  जी०  एस ०  बनातवाला  :  आप  उसे  प्रतिस्थापन  प्रस्ताव  में  दे  सकते  थे  ।

 श्री  सुरजभान :  वह  प्रस्ताव वहां  है  |

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला :  इन्होंने नहीं  दिया  ।  फ़िर  इन्होंने  सभा  के  सामने  जो
 प्रस्ताव

 है  उसके  बारे  में  शिकायत  की  ।

 हमने  मन्त्री  महोदय  की  बात  बड़े  ध्यान  से  सुनी  है  और  वह  किसी  को  भी  संतुष्ट  न  र

 पाये  ।  वे  बार-बार  कानून  के  उन  प्रावधानों  का  जिक्र  करते  रहे  जिसके  द्वारा  इन्हें  बजट
 के  होते

 तथा  अधिसूचना  जारी  करके  वृद्धि  करने  का  अधिकार  मिला  मैं  बहुत  आदर  के  साथ  अनुरोध

 करता  हूं  कि  सरकार  ने  कानून  को  तो  बनाये  रखा  लकिन  संसदीय  प्रजातन्त्र  तथा  बजट  की
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 कर्ता  की  भावना  का  उल्लंघन  किया  है  ।  हम  यही  बात  Tad  आ  रहे  हैं  कि  घोषणा  2  भाषण

 में  की  जा  सकती  थी  और  अधिसूचना  इन  घोषणाओं  के  अन्तरगत  बाद  में  जारी  की  जा  सकती  थी  ।

 लेकिन  ऐसा  महीं  किया  गया  और  इसके  दारा  ही  बजट  का  उल्लंघन  हुआ  है  ।  हम  कहते  हैं  कि

 ऐसा  जानबूझ  कर  किया  गया  |  राष्ट्र  को
 बजट  प्रस्तावों  के  असली  प्रभावों  के  बारे  में  गुमराह

 करने  के  लिये  जानबूझकर  कर  यह  माग॑  अपनाया  गया  ।

 इन्होंने  वित्तीय  स्थिति  का  जिक्र  किया  है
 ।
 मैं  मानता हूं  कि  जहां  तक  1982-83  के

 आंकड़ों का  डाक  लेखा  राजस्व  में  97  करोड़  रुपये  का  घाटा  है  लेकिन  प्रस्ताव  पेश

 करते  हुये  मैंने  कहा  था
 कि

 समूची  स्थिति
 को

 ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिये |  कुल  राजस्व
 अर्थात्‌

 1982-83
 की

 डाक-दरों  तथा  दूर  संचार-दरों  का  डाक  राजस्व  1350  करोड़  रुपये  बनता

 डाक  से  393
 करोड़  रुपये  और  दूर  संचार  से  965  करोड़  रुपय  कुल  व्यय  1103

 करोड़  रुपये  है
 अर्थात  डॉक  दरों  से  490.20  करोड़  रुपये  और  दूर-संचार  से  6  12.80  करोड़  रुपये  ।  यह
 बात  स्पष्ट  है  कि  डाक  दरों  के  कारण  97  करोड़  रुपये  का  राजस्व  घाटा  है  लेकिन  सारी  स्थिति

 ध्यान  में  रखते  हुये  हमें  पता  चलता  है  कि  राजस्व  लेखे  में
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 करोड़  रुपये  का  अनुमानित  अधि

 शेष

 भी  ato  एन०  गाडगिल  :  मैं  बीच  में  बोलना  चाहता हूं  ।

 इन्होंने  स्वयं  551  करोड़  रुपये
 के

 विकास  योजना  व्यय  का  जिक्र  किया है  ।

 राजस्व  अधिशेष
 में  भी  आप  235  करोड़ रुपये  विकास के  लिये  लेते  हैं  तो  आपको  216  करोड़

 रुपये  और  चाहिए  और  शुल्क  केवल  70  करोड़  रुपये  के  लगायें  गये ं।

 श्री  जो०  एम०  बनात वाला  ae  बाते  बिलकूल  पर्  है  कि  विकास  योजनायें  yar

 स्थित  स्थिति  में  हैं  और  राशि  बजट  के  अन्तर  को  पुरा  करने  के  लिये  नहों  जुटायी  गयी  जहां  तक

 विकास  योजनाओं  का  सम्बन्ध  बजट  प्रबन्ध  की  कार्य कृश लही नता
 के  कारण  अव्यवस्थित  स्थिति

 में  जिसका  मैंने  अभी  जिक्र  भी  किया  है  ।

 मैंने  मन्त्री  महोदय से  विशेषकर  कछ  महत्वपूर्ण  प्रश्न  पूछे  हैं  क्या
 विकास  तथा  अन्य  जरूरतों

 को  पूरा  करने  के  लिये  कछ  अन्य  उपाय  करने  को  जरूरतों  की  ओर  ध्यान  दिया  गया है  ?  इन  सब

 बातों  का  अनुमान  किस  आधार  पर  लगाया  मया  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  सब  आप॑  संचार
 मंत्रालय  की  अनुदान  मांगों  पर  चर्चा के  दौरान  कह

 सकते  fe

 घो०
 मधु  दंडवते  :  अभिभाषण  की  चर्चा  के  दौरान  भी  हो  सकत

 '
 था  ॥

 श्री  जोत  एम०  बनात वाला
 :

 मैंने  कहा  था  कि  एक  टाले  जा  सकने  वाला  बोझ  राष्ट्र

 पर
 डाल  दिया गया  है

 ।  मैं
 यह  भी  कह  चुका हूं  कि  सर्वसाधारण

 की
 परिभाषा  मन्त्री  महोदय  के

 अनुसार  कुछ  विचित्र  सी  है  ।  वहू  कहते  है  कि  शुल्क  का  सर्वसाधारण  परे  कोई  प्रभाव  नहों  पड़ेगा  ।

 लेकिन  यहां  तार  की  दरों  में  वृद्धि  हुई  है
 ।
 atest  ont  तथा  अन्य  फार्मों  के  मुल्य  में  भी  वृद्ध
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 हुई  इन  चीजों  का  उपयोग  सर्वसाधारण  के  अलावा  और  कौन  करता  है
 ?

 रस  बात  का

 खेद  है  कि  सर्वसाधारण  की  परिभाषा  विचित्र  है  ।  सारे  शुल्क  सर्वसाधारण  पर  लगाये  गये  हैं  और

 मैं  इस  सभा  से  प्रस्ताव  स्वीकार  करने  तथा  सारे  संशोधन  विधेयक  को  रह  करने  का  अनुरोध  करता

 हूं  इस  शुल्क  को  रद्द  करने  का  यह  सही  समय  है

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  सरकार  सहते  |

 श्री  जी०  Ho  बनात वाला  :  हमें  रेलवे  के  बोझ  पेट्रोलियम  उत्पादकों  के  दरों  के  बोझ  से

 दबे  राष्ट्र  पर
 और

 अधिक  बोझ  नहीं  डालना  चाहिये  ।  हमें  भय  है  कि  बजट  में  भी  ऐसा  ही  होगा !

 मैं  सभी  सदस्यों  से  सर्वसाधारण  तथा  संसदीय  प्रजातंत्र  के  उचित  कार्यकरण  के  हित  में

 राजनैतिक  विचारधाराओं  से  ऊपर  उठकर  इस  प्रस्ताव  के  पारित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 धन्यवाद  }

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न

 कि  यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  भारतीय  तार  अधिनियम  1885  (1885  का  13)  की

 धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  अनुसरण  भारतीय  तार  नियम

 1983  जो  21  1983  की  अधिसूचना  संख्या  पा
 का०  fro  93

 के  द्वारा  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा
 24  1983  को

 सभा-पाल  पर  रखे  गए  रद्द  किया  जाये  राज्य  सभा  से  भी  सिफारिश  करती

 है  कि  राज्य  सभा  इस  संकल्प  से  सहमत  हो  ।

 लोक  सभा  में  मतविभाजन  हआ

 पक्ष  में

 श्री  वसुदेव ि  क  के

 श्री  जी०  एम

 श्री  चित्त

 चतु भु
 srr शता

 पा  मधु

 श्री

 श्री  सुधीर

 श्री  एन  ०  ई०

 श्री  सत्यनारायणਂ

 मदिरा  श्री  सुनील
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 श्री  सनत  कुमार

 श्रीमती  गीता

 निहाल  श्री

 प्रो०  रूप चन्द

 डा०  वसन्त  कुमार

 श्री  बापुसाहिब

 श्री  रामविलास

 काजी  श्री

 पालन थ्  a  a

 श्री  to  के०

 स  srt
 ऋ

 श्री  सुबोध

 श्री  एन०  के०

 श्री  बी०  डी०

 श्री  धर्मबीर

 श्री  विजय  कुमार

 विपक्ष में

 श्री  कमालुद्दीन
 श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस

 बन्सी  श्री
 श्री  डूमर  लाल

 भगवान आयें att  एच  के ०  एल ०

 श्री  ज्ञान  क्पार्सिध wy  ग्य

 er  श्री
 चक्रधारी  सिंह  श्री
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 श्री  एस०  बी  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश

 दलबीर  श्री  शना  अनादि  चरण

 शी  बी०  एन० gq  श्री  बिंदेश्वरी

 श्री  आर०  पी०  श्री  गिरिधर ह  हर  प्रथमा

 श्री  विधि  चन्द्र  जमीलरंहमान

 श्री  कमल  नाथ  ग्न  लक्ष्मण  rae

 श्री  जगन्नाथ  कवर  श्री

 मल्लिका श्रीनिवास  रंजन

 श्री  जन्नत  श्री  apy  शकर

 श्री  नित्यानंद
 श्री

 यशवंत

 श्री  पी०  राजगोपाल  श्री  पी०

 निहाल  श्र  vais

 पत्रिका  न्  च्  प्यारे श्री  चिन्तामणि

 प्रो०  नारायण  चन्द्रा  कंशवराव

 श्री  Te  ०
 श्री  उत्तम राव

 श्री  विरदी  राम  पुजारा  दनादन

 श्री  क े०  श्री  रामस्वरूप

 रामसुरत  के
 ०

 Flo  yy  जी०

 था  थ
 रणजीत  श्री  श्री  जमीन  लिए

 ott  =  2 श्री  एम०  सत्यनारायण  थ  pb  चग  नगर

 रोत  sTy  जयनारायण श्री  हरीश  चन्द्र  सिह

 साही  atrera  सतीश  प्रसाद  श्री

 a सत्यदेव  fag,  toe  सेठी  etry  घी

 शनिवार  श्री  नाथ राम  श्री  कालीचरण

 डा डा०  श्री  धंदा

 श्री  :  हू  रि  कुष्णा  श्री  हरिहर
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 क  ———

 श्रीनिवास  श्री  वी  ०  भी  कण  सत

 प्रो ०  के ०  Fo  पी  ०
 के  ०

 श्री  जगदीश  श्री

 प्र  आ०४  वर्मा श्री  दीनबंधु

 श्री  गिरधारी  लाल  sto  प्रताप

 श्री  डी०  पी०  Sto  गौतम

 जैनल  श्री

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शुद्धि  के  अध्यधीन  मतविभाजन  का  परिणाम  इस  प्रकार  रहा  :

 पक्ष  A=  3
 n
 ह

 विपक्ष
 >=
 i

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ

 लटका

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 अब  हम  गैर-सरकारी सदस्यों  के  कार्य  आरम्भ  करते हैं  ।

 ato  ate

 श्री  निवास  प्रसाद  ।

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधायकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 53  at  प्रतिवेदन

 ait  नी  श्रीनिवास  प्रसाद  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  23

 1983  को
 सभा  में  प्रस्तुत  किए  गये  53  दें  प्रतिवेदन से  सहमत  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 Re  यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  23

 mraz,  1983  को  सभा
 में  प्रस्तुत किए  गये  53  कें  प्रतिवेदन से  सहमत  है  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 महोदय
 :  अब

 हम  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों
 पर

 विचार  करेंगे
 ।

 श्री
 भोगेन्द्र

 झा  ।  अनुपस्थित

 ee ee

 विधेयक

 (1)  निःशुल्क  विधिक  सहायता  विधेयक

 हो  मधु  दंडवते
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि

 आपराधिक  मामलों
 में
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 ara ea  गरीब  और  जरूरतमन्द  व्यक्तियों  को  निःशुल्क  विधिक  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए

 बन्द  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी
 जाय॑  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 आपराधिक  मामलों  में  अन्तग्रंस्त  गरीब  और  जरूरतमन्द  व्यक्तियों  को  निःशुल्क

 विधिक  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति दी  जाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 प्रो  सध  दंडवते  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं
 ।

 (2)  कामिक  संघों  की  मान्यता  विधेयक

 प्रो०  मघ  दंडवते  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  कर्मचारियों  में  कामिक

 संघ  की  भावना  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  नियोजकों  और  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  कामिक  संघों

 के  बीच  सामूहिक  हित  साधन  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 मति दी  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  है
 :

 कर्मचारियों  में  कार्मिक  संघ  की  भावना  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  नियोजकों  और

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  कार्मिक  संघों  के  बीच  सामूहिक  हित  साधन  के  लिए  उप

 बन्ध  करने  वाले  विधेयक  को
 पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 मधु  दंडवते  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 राष्ट्रीय  राज माग  1983

 8  आदि  का

 श्री  क्ले०  राममूर्ति  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 atfafram,  1956  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाए

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 सकीं  राष्ट्रीय  राजमार्ग  1956  में  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयकों

 को
 पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाए

 स्वीकृत
 हुआ

 भी  के»  :
 मैं

 विधेयक  को
 पुरःस्थापित  करता  हूं  :.
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 (4)  फल
 तथा  सब्जी  बोड़ें  विधेयक

 श्री  पी०  राजगोपा  नायडू  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  फलों  और  सब्जी

 तथा  उनके  उत्पादों  के  विकास  भंडारण  और  बिक्री  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 फलों  और  सब्जियों  तथा  उनके  उत्पादों  के  विकास  भंडारण  और  बिक्री  के

 लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  मैं  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मूलचन्द  अनुपस्थित  ।

 (5)  विवाह  व्यय  सीमा  विधेयक

 श्री  ato  ato  देसाई  :  महोदय
 मैं

 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  विवाह  व्यय  सीमा

 निर्धारित  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :

 विवाह  व्यय  सीना  निर्धारित  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाए  a

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हमे

 श्री  ato  ato  देसाई  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता हूं  ।

 (6)  अनि राय  जनसंख्या-नियन्त्रण  प्रतिचार  अभिवृद्धि

 अभिनय  विधेयक

 श्री  ale  वो०  देसाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  जनसंख्या-नियन्त्रण  के  लिए  छोटा

 परिवार  अभिवृद्धि  और  अभिप्रेरण  तथा  अन्य  उपायों  का
 उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर

 स्थापित  करने  को  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 जनसंख्या-नियन्त्रण  के  लिए  छोटा  परिवार  अभिवृद्धि  और  अभिप्रेरण  तथा  अन्य  उपायों

 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  पी

 प्रस्ताव  हुआ
 |

 थीं  do  ato  देसाई  :
 मैं

 विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं
 ।
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 कली

 (7)  कृषि  कर्मकार  भ (पिंशन  न्यूनतम  मजदूरी  अनिवार्य  बीमा

 और  अन्य  सुविधाए  )
 विधेयक

 थ्री  ato  ato  देसाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  कृषि  कर्मकारों  के  लिए

 भविष्य  न्युनतम  मजदूरी  और  अन्य  सुख-सुविधाओं  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन यह  है  :

 कृषि  काश्तकारों  के  लिए  भविष्य  न्युनतम  मजदूरी  और  अन्य

 धाओं  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाए  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  बी०  वी  देसाई  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हुं  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक

 अनुच्छेद 10  ख  आदि  का  अन्त:स्थापन)

 sit  बी०  ato  देसाई  :  मैं  प्रस्ताव  करता
 हूं  कि

 लोक  प्रतिनिधित्व

 अधिनियम  1951  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  कीं  अनुमति  दी

 जाए ॥

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 लोक  प्रतिनिधित्व  अधिनियम  1951
 में  और  संशोधन  करने  की  अनुमति  दी  जाए  | 6 4

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थ्री  बी०  ato  देसाई  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 YS

 देवदासी  तथा  मुरली
 प्रथा  विषयक-ज़ारो

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  द्वारा  5

 1982
 को  प्रस्तुत

 किए  गये  निम्नांकित  प्रस्ताव  पर  आगे  अर्थात्‌

 ग्रीक  भारत  में  देवदासी  तथा  मुरली  प्रथा
 को  समाप्त  करने  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 विचार  किया  जाये  ी

 श्रीमती ऊषा  प्रकाश  चौधरी  :  उपाध्यक्ष  इसके  हज  में  मैंने

 यहाँ  प्रस्ताव  रखा  था  भौर  यह  बिल  मूव  किया  था  कि  भारत  में  देवदासी  प्रथा  और  मुरली  प्रथा
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 व

 को  समाप्त  करने  हेतु  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय
 ।

 अब  मैं
 इस

 सदन  में  इस
 विषय

 पर

 पादन  करना  चाहती  हूं  ।  मेरी  सदन से  प्रार्थना  है  कि  इस  विषय  पर
 गंभीरता से  और  मानवता

 दष्टि  से  विभिन्न  धर्म  और  जाति  तथा  विचारों  को  छोड़कर  सभी  सदस्यगण

 पुर्वक  विचार  करें  ।

 मुझे  दुख  है  कि  आजादी के  बाद  भी  सबसे  ज्यादा  उपेक्षित
 वर्ग  अगर

 कोई  रहा है
 तो

 लायें  रही  उन्हीं में  से  एक  भ  है  देवदासी  का  जिसको  भगवान  के  नाम  परिचित  किया  जाता

 है  और  उसकी  मर्यादा  सिफ॑  भगवान  तक  ही  नहीं  रहती  उसके  बाद  उस  गांव  का  बड़ा  आदमी

 उसकी  बोली  लगाता  है  जैसे  बाजार  में  जानवर  की  बोली  लगती  उसे  खरीदा  जाता  है  और

 उसके  बाद
 जब  तक  उसके  मन  में  रहा  तब  तक  उसको  रखता  है  और बाद में  जब  उसको  छोड़

 देता
 है  तो  उस  औरत  के  सामने  प्रोस्टीट्यूट  बनने  के  अलावा  और  कोई  रास्ता  नहीं  रहता  है  ।  मैं

 बताना  चाहती  हूं  कि  आजादी  के  बाद  भी  इस  देश  में  देवदासी  बनाई  गई  महिलाओं  की  संख्या

 ड़  लाख

 जब  मैंने  यह  बिल  तो  बाहर  जो  राजनीति  में  और  सामाजिक  areal  हैं  वह

 से  पुछते थे
 कि

 देवदासी  प्रथा  कया  है
 ?

 प्रान्तों  महाराष्ट्र में  कानून  होने  के  बाद  और

 केन्द्र  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर  महिलाओं  के  संरक्षण  के  लिये  कानून  होने  के  बाद  भी  पेड़  लाख  तक

 महिलायें  देवदासी  बनायी  गयीं
 ।

 वर्षों  पहले  यह  प्रथा  केवल  भारत  में  ही  नहीं
 थी  बल्कि  यूनान

 बेबीलोन
 में  भी

 थी  ।  और  हमारे  देश  में  खासकर  के  दक्षिण  में
 धम  का

 बड़ा  प्रभाव  बड़े-बड़े

 मन्दिरों  राजसत्ता  और  धर मं सत्ता  का  प्रभाव  रहा  ।  वह  fas  राजसत्ता  से  ही  जुड़ा
 हुआ

 नहीं  ।

 एक  ही  समय  में  इस  देश  के  समाज  के  सबसे  पिछड़े  हुए  at  का  राजसत्ता  और  धर्म सत्ता  दोनों ने

 उनका  शोषण  किया  ।  इसी  का  एक  उदाहरण  यह  देवदासी  प्रथा है  ।  उस  जमाने  में  qt
 पुजारी

 या  जमींदारों  ने  महिला  को  उपभोग  की  वस्तु  बनाकर  उनका  दुरुपयोग  किया  ।  कहा  जाता  है  शुरू

 में  जब  यह  प्रथा  चली  महाभारत  काल  से  लेकर  बाद  में  भी  तो  इन्सान  के  दिल  में  सेवा  की  भावना

 हुई  अपील
 करने

 की
 अपने

 को
 भगवान  के  लिये

 और  समाज
 के

 लिये  ।  उसी से  इस  प्रथा का  उद्गम

 हुआ  |  इसके  लिये  महिलाओं  को  और  साथ-साथ  लड़के  और  दोनों  को  पित्त  किया

 जाता  था  ।  लेकिन  महिलाओं  की  संख्या  अधिक  है  इसीलिये  हमारे  मन  में  आता  है  कि  क्या  यह

 सर्पाण  an  के  नाम  पर  केवल  महिलाओं  के  लिये  हो  था  ?  मैं  इसको  नहीं  मानतीं  हूं  ।  इतिहास

 चाहे  कुछ  भी  चिताये  लेकिन  आज  जो  सच्चाई  हम  देखते  हैं  उस
 पर

 विश्वास  करते  और  जो

 परम्परा  मानवता  उद्धार  के  लिये  नहीं  बल्कि  मानव  को  खड्डे  में  डालने  के  लिये

 है  उस  पर  भरोसा  नहीं  करते
 इस

 परम्परा

 को

 हमें  स्वतन्त्रता  के  माहौल
 में

 खत्म  करना  चाहिये जिससे  किसी  वर्ग  की  महिलाओं  की  आबरू  की  विडम्बना  हो  रही  है  ।

 इस  प्रथा  की  शुरूआत  अंध  श्रदूधा  से  हुई  ।  एक  तो  मनौती  मानते  किसी  के  अगर

 च्चा  नहीं  हुआ  देहात  में  अनपढ़  लोग  मानते  थे  कि  अगर  बच्चा  हुआ  तो  एक  बच्चे  को  भगवान

 को  अर्पित  धन  के  कोई  नब्ज  के  लिये  इन्सान  को

 बलि  अगवान  को  देते

 थे  ।

 उसी  का  यह दूसरा  स्वरूप  महिलाओं  को  नक  में  ढकेल  दिया  जाता  था
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 =

 अन्ध-विश्वास
 की  दुनिया है  जिसके  कारण  यह  देवदासी  प्रथा  चली  आ  tet  है  आज

 हम  देखते  हैं  कि  गरीब  लड़कियों  को  बालों  में  लगाने  के  लिये  तेल  नहीं  किसी  की  मां  मर

 वह  दिन  भर  भीख  मांगती  रहती  है  और  मजदूरी  करती  रहती  उनको  बाल  संवारने का  कहां

 ध्यान  आता  है
 !

 उनके  बालों  की  जब  जटा  बन  जाती  है  तो  महाराष्ट्र और  कर्नाटक  के  ast TX पर

 एक  भावना है  कि  इसके
 बालों

 में  जटा  बन  गई  है  अब  येलमा की  मर्जों  हो  गई  उसको  अपने

 कर  देना  चाहिए  ।  उसको  मंदिर  में  छोड़  दिया  जाता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  एक  छोटी सी  बात

 बताना  चाहती  हूं  ।  कीमती  पुरा  की  एक  देवदासी  ने  मुलाकात  में  कहा  कि  हमारा  सुन्दर  परिवार

 हम  पति-पत्नी और  बच्चे  प्यार  से  रहते  थे  ।  एक  दिन  पत्ति  की  नजर  में  मेरे  बालों में  जुड़ी

 जटाਂ  आ  गई  ।  वह  अनपढ़  था  घबड़ा  गया  ।  बोला  ये लम्मा  की  मर्जी  हो  गई  शायद  अपनी  प्यारी

 पत्नी  अब  हमसे  बिछड़  जायेगी  ।  दूसरे  दिल  वह  पुजारी  के  पास  चुपचाप  गयां  और  बोला  कि  मेरी

 पत्नी  के  बालों  सें  जटा  बन  गई  गुमटा  बत  गया  है  ।  दोपहर  को  पुजारी  आकर  उसको  देवदासी

 बनाकर  ले  गये  ।  यह  सच्ची  घटना  है  जिसे  मैं  आपके  सामने रख  रही  देवदासी बनाने  के  वाद

 उसको  कला-नृत्य  कला-शिक्षक  के  जरिये  सिखाया  गया  ।  कला-नृत्य  भर  संगीत  का  ज्ञान  देते  थे  ॥

 मंदिर  में  गाना  और  भगवान  वी  पूजा  करना  उनका  फर्ज  था  ।  उसके  वाद  देवदासी  बनाकर

 उसकी  बोली  लगाकर  कोई  उसको  अपनी  कीप  करके  रखता  उसकी  पालना  करता  था  पुरी  आयु

 भर  ।  उस  जमाने  में  उसकी  थोड़ी  सी  होती  थी  ।  इस  सप्ताहिक  हिन्दुस्तान  मे  उसक  तस्वीर

 नहीं  छपवाई है  ।  हमारे  मन  में  देवदासी  की  तस्वीर  ऐसी  है
 कि  गहने  पहने  हुए  सुन्दर  पोशाक

 भगवान  के  सामने  नाच  कर  रही  भगवान  की  पालकी  के  सामने  उसकी  इज्जत
 है

 लेकिन

 आज  देवदासी  की  कोई  इज्जत  नहीं  है  ।  आप  हमारे  साथ  येलम्मा  के  मंदिर  में  चलिए  मैं  एक  दो

 महीने  पहले  wat  देखकर  आई  हूं फिर  मैंने  इस
 बिल

 को  यहां  रखा  है
 ।

 हमने  वहां  देखा  है
 कि

 महिलाएं  भिखारी  की  तरह  फटे  कपड़े  में  पेरों  में  द्  बांधकर  भिक्षा  मांग  रही  हैं  और  चह  बहुत

 पीड़ित  हैं  ।  ऐसी  देवदासियों  को  धम  के  नाम  पर  भिखारी  बनाने  का  काम  कुछ  विद्रोही  लोगों  ने

 किया है  ।  इसे  आज  हमें  रोकना  है  ।

 वर्षों  पहले  तंजावर  मंदिर  में  400  देवदासियां  सोमनाथ  पुरम में  500  थीं  और

 ये लम्मा  का  इतिहास  तो  ऐसा  है  कि  वहां  देवदासियों  का  बाजार  है  ।  महिलाओं  की  बिक्री  का

 बहुत  बड़ा  बाजार  है
 ।

 अपने  देश  में  हम  लोग  इसको  बन्द  करना  चाहते  हैं  या  मैं  आज  आपसे

 यह  सवाल पुछ  रही  हूं  ।  हर  साल  राज  भी  कर्नाटक के  ये लम्मा  मंदिर  में  मेले  के  अवसर  पर  5,000

 देवदासियों  बनाई  जातीं  हैं  ।  अपनें  देश  में  उड़ीसा  और  इन  6

 राज्यों  में  देवदासियों  की  बड़ी  प्रथा
 है  और

 सब  जगह  अलग-अलग  नाम  से  है  ।  महाराष्ट्र  में  खंडवा

 को  करते  उसको  मुरली  कहते हैं
 ।  गोवा  में  भाविनी  बोलते  कर्नाटक में  लम्मा  की

 ज्योतिनी  बोलते  हैं  ।  अलग-अलग  नाम  अलग-अलग  स्वरूप  में  ये  देवदासियों  आज  हमारे  समाज

 में  हैं  ।

 कलकत्ता  आदि  बड़े  शहरों  में  आप  देखेंगे  कि  प्रास्टीट्युट्स  में  35  प्रतिशत

 ऐसी  देवदासियां  लगाई  गई  हैं  ।  अज  तो  कुछ  लोगों  का  बिजनस  हो  गया  है  कि  प्रास्टीटूयुशन  में
 wry  ऊँ  थ  34 लाने  के  लिये  उनको  रोलते  हूँ  कि  देखो  लम्मा  की  मरजी  हो  गई  ।  कोई  अच्छी  लड़की  गांव  में
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 दिखाई  गरीबी के  कारण  उसको  अर्पित  feat  जात  है  ।  और  बाद  में  उसका  पा  के

 साय  की  तरफ  ले  जाया  है  ।  यहं  बड़े  दुख  की  बात

 आज  हम  देखेंगे  कि  जो  गरीब  अनपढ़  लोग  हरिजन  और  आदिवासी  उन्हीं  को

 लड़कियां  ज्यादा  इसमें  देखी  जाती  हैं  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  उनकी  दरिद्रता  के  कारण  कुछ

 लोग  इसका गलत  फायदा  उठा  रहे  में  इस  कुप्रथा को  बन्द  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाए  हो

 नहीं  गए  ऐसा  नहीं  है  ।  शासन  हर  बार  कोशिश  करता  रहा  पहला
 प्रयत्न  1910 में  मंसूर

 गर्वेनेंस  ने  कानून  बनाकर  किया
 ।

 उसके  बाद  1924  में  भारतीय  दण्ड  विधान  की  धारा  372  और

 375  को  इस प्रथा के
 निवारण  के  लिए  लायू  किया  गया  ।  तीसरी  बार  1927  में  उनकी  मुश्किल

 के  लिए  ऐसा  ही  एक  विधेयक  पास  किया  1939 में
 कर्नाटक

 में
 मदिर  की

 जमीन
 का

 टूटा  देवदासियों  को  देने  की  व्यवस्था  की  गई  इसी  प्रकार  से  महाराष्ट्र  में  भी  कानून  बनाकर

 ऐसा  प्रयास  किया  गया  और  अभी  कुछ  महीने  पहने  1972  में  eaten  शासन  ने  एक  प्रभावी

 कानून  पास  किया  है  ।  समयाभाव  के  कारण  उसका  ब्यौरा  मैं  यहां  पर  नहीं  दे  सकती  लेकिन  पांच

 हजार  रुपए  जुर्माना  और  पांच  तेरे  कारावास  तक  का  प्रावधान  उसमें  किया  गया  है  ।  इसको

 बताने के  पीछे  मेरा  उदेश्य  यह  है  कि
 अभी  इस  साल  कर्नाटक के  एलमा  मेले  में  कई  हजार

 लड़कियों  का  अपंग  होने  जा  रहा  इसलिए  कर्नाटक  गर्वेनेंस  पहल  से  ही  सोच  रही  थी  ऐसा

 कानून  बनाया  जाए  ।  कर्नाटक  सरकार  ने  पहले  से  ही  कानून  बना  fear  ताकि
 वहां

 पर

 विक्रय  या  भगवास  के  नाम  पर  ator न  किया  जा  सके  ।  मैं  समझती  हूं  कर्नाटक  की  सरकार ने  यह

 एक  बड़ा  अच्छा  कदम  उठाया  है  और  इसके  लिए  इस  देश की
 सभी

 महिलायें  कर्नाटक  शासन
 की

 अभारी  हैं  ।  मुझे  इस  बाते  की  खुशी  है  कि  हमने  पालें मेंट  में  इस
 बिल

 को  इन् ट्री ड्यूस  किया  तो  उसके

 बाद  कर्नाटक ने  निर्णय  लेकर यह  कामत  बनाया  और  उससे  हमारा  विश्वास  दुगना  हुआ

 अब  केन्द्रीय  सरकार  भी  जरूर  इस  बात को  मानेगी कि  इस  प्रकार की  समस्या  कर्नाटक

 गर्वेनेंस  ने  अब॑  रास्ता  खोल  दिया  है  ।  हमें  यहां  पर  बताया  जायेगा
 कि  1956 का  जो  कानून है

 उसके  अन्तरगत  महिलाओं  का  व्यापार  या  विक्रय  नहीं  सकता है  परंतु  देवदासी
 का  उससे  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  देवदासी  के  लिए  उसमें  कोई  स्पेशल  प्राविजन  नही ंहै
 ।  यह  भूल-भुलैया  जैसा

 यह  कानून  महिलओं के  लिए  बनाया  गया  है  यह  हमारे  काम  का
 नहीं  है  क्योंकि  उसमें  गुनाहगार

 छूट  जाते हैं  ।

 इसी  संसद  में  बलात्कार  और  दहेज  के  खिलाफ  जो  संसोधन  विधेयक  पेश  किया  गयाਂ  उसको

 सभी  दलों  ने  अपनी  स्वीकृति  प्रादन  की  ।  हमारी  प्रधान
 मंत्री

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  स्वयं  एंक  स्त्री

 उन्होंने  भी  महिलाओं  के  संरक्षण  को  वढ़ावां  दिया
 है  इसलिए  मैं  समझती हूं  महिलाओं  के

 संरचना  के  लिए  ज़्यादा  से  ज्यादा  कानून  बनाकर  उनका  इंप्लीमेम्केशन  किया  जाना  चाहिए
 और

 मेरा  पुरा  विश्वास  है  कि  सरकार  इसके  लिए  पूरा  प्रयास  करेगी  ।

 मैंने  यहां  पर  जो  बिल  पेश  किया  इसमें  जो  कुछ  महत्वपूर्ण  बातें  हैं  वह  मैं  आपके  समक्ष

 रखना  चाहती हूं  ।  यदि  किसी  भी  मंदिर  में  किसी  देवता  के  नाम  पर  किसी  edt  को  अपील  किया

 जाए  तो  इस  कानून  के  अस्तगत  उसको  देवदासी  माना  जायेगा  और  यह  एक  गुनाह  जायेगा  ।

 देवदासी  प्रथा  के  अन्तर्गत  पुत्री  आदि  समिति  करने  के  लिए  तीन  वर्ष  तके  का  कारावास  हो  सकेगा
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 प्रथा  (sya)  विधेयक :

 इस  प्रथा  के  अंतगर्त  लड़कियों  को  स्वीकार  करने  के  लिए  कम  से  कम  दो  बर्ष  और  ज्यादा  से

 ज्यादा  पांच  वर्ष  तक  की  हो  सकेगी  और  पांच  हजार  तक  जुर्माना  होगा  ।  इत  प्रथा  के  अन्तर्गत

 व्यक्तियों  को  लड़कियां  समर्पित  करने  में  सहायता  देने  के  लिए  पांच  वर्ष  तक  का  कारागार  और  पांच

 हजार  तक  जुर्माना  हो  सकेगा  ।  देवदासी  या  इस  प्रकार  के  नाम  से  वैश्यावृत्ति  चलाने  के  लिए  जो

 दोषी  पाया  जायेगा  उसको  पांच  हजार  रुपये  तक  जुर्माना  और  दो  वर्ष  से  लेकर  पांच  वर्ष  तक  का

 कारागार  हो  सकेगा  ।  इंस  प्रकार  की  व्यवस्थाएं  इस  बिल  में  रखी गई  हैं
 ।  1956  के  अधिनियम

 के  उपबन्ध  104  को  जहां  कहीं  जरूरत  महिलाओं  पर  अत्याचार  को  रोकने  तथा  उनकी

 सुरक्षा  के  लिए  लागु  किया  जा  सकता  है  ।

 इसके  साध-साथ  जो  महत्व  का  मुद्दा  मैं  उस  पर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती

 हूं  ।  यदि  हम  किसी  भिखारी  को  कहते  हैं  कि  तुम  कल  से  भीख  मत  तो  वह  कहेगा  कि  कल

 से  हमारे  लिए  रोजी.रोटी  की  व्यवस्था  कर  तो  फिर  हम  भीख  नहीं  मांगेगे  ।  समाज  में

 गरीब  उपेक्षित  जब  उनके  सामने  क्रान्ति  की  परिवर्तन  की  की  जाती  तो  रोटी

 का  सवाल  सामने  आ  जाता  इसलिए  यदि  हम  यह  कहें  कि  कल  से  इस  देवदासी  की  प्रथा  को

 बन्द  तो  यह  हो  नहीं  सकता  जव  तक  कि  इसके  लिए  प्रभावी  कदम  न  उठाये  ।  इस

 संबंध  में  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  में  बड़-बड़  साहित्यकारों  ने  बड़ा-बड़ा  साहित्य  लिखा  जिसको

 हम  पढ़  नहीं  सकते  में  चाहती  हूं  कि  सरकार  को  इस  संबंध  में  कानून  बनाना  चाहिए  ।  आप

 भी  जानते  हैं  कि  वे  of  का  नाम  अपने  बच्चों के  साथ  नहीं  लगा  सकती  इसी  बजह  से

 मातायें  बच्चों  को  लेकर  स्कूल  नहीं  जा  सकती  हैं  ।  कि  इनका  नाम  स्कूल में
 क्या  लिखाया  जाए  ।

 आप  जानते  हैं  कि  यह  प्रथा  रही  कि  बच्चों  के  नाम  के  साथ  पित्ता  का  नाम
 लिखा  जाता  था  ।

 भी  लिखा  जाता  है  ।  इसलिए  मैं  चाहती  हुं  कि.वह  अधिकार  माता  को  दे  दिया  ताकि  वह  माता

 अपने  बच्चे का  हाथ  पकड़कर  स्तब्ध  ले  जा  सके  ।  इस  गर्व  के  साथ  कि  यह  मेरा  बच्चा  पिता

 नाम  नहीं  तो  क्या  हुआ  ।  उपेक्षित  वर्ग  के  लिए  नेशनल  रूरल  एम्पलाथमें९ਂ  स्कीम  जिसको

 सरकार  पूरा  करती  उसी  प्रकार  इनके  लिए  सरकार  को  योजनायें  बनानी  चाहिए  ।  कर्नाटक  में

 कई  संस्थायें  सरकार  हाथ  में  मदद
 उनके  जाया  इस  काम  को  करवा

 सकती  जो  कि  अच्छा  काम  करके  दिखाये  ।

 में  आपके  सामने  दो  उदाहरण  और  पेश  करना  चाहमी  हुं  ।  पूना  में  कुछ  वर्ष  पहले  महानगर

 पालिका  की  तरफ  पांच  हजार  देवदासियों  को  आरोग्य  का  गया  उनकी  जा ंव  करके

 दवाई  को  व्यवस्था  की  गई  थी  ।  कर्नाटक  शासन  ने  बड़ा  अच्छा  निर्णय  लिया  कि  जो  देवदासी की

 लड़की  के  साथ  सादी  उसको  पांच  हजार  रुपया  दिया  जायेगा  |  प्रकार  हुम  इन्टरकास्ट

 afr  को  बेवा  देते  उसी  के  साथ  यदि  देवदासीं  की  लड़की  से  शादी  करने  वालों  को

 प्रोत्साहन  दिया  तो  देवदासी  की  लड़की  भी  अपना  घर  बसा  सकेगी  और  सम्मान  के  साथ
 समाज  में  जीवन  व्यतीत  कर  सकेगी  |

 एन०  के०  शेजवार  atarenta

 पुनर्वास  पर  बात  करते  मैं  यह  भी  कहना  चाहती
 हूँ

 कि  किसी  भी  काम  को  करने  के
 rrer =a  -चल  ह्यूज गलत  या  राजनीतिक  समधन  गरूर  हद  ह  ना  चा  हिए  ।'  यदि  सैन्टर  का  सेन  प्राप्त
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 तो  हर  प्रान्त  चाहे  प्रान्त  में  किमी  भी  पार्टी  की  सत्ता  उनको  वहं  बात  माननी  पड़ेगी

 और  उस  कानून  का  इम्पलीमेंटेशन  करना  मैं  यह  भी  समझती  हं  कि  fas  कानून  से  यह

 समस्या  हल  होने  वाली  नहीं  है  ।  पिछले  साल  हमने  एक  अखिल  भारतीय  सम्मेलन  किया

 में  स्त्री  मुक्ति  परिसंवोन  पर  चर्चा  की  गई  थी  ।  जिसमें  कभी  बड़  ag  लोगों  ने  अपने-अपने  विचार

 रखें  थे  ।  जिसमें  एम  देवदासी  के  लड़के ਂने  भी  भाषण  दिया  था  ।  उसने  Har  कि  र  हमें

 बहन  मकान  बनाकर  स्विस  देगी  लेकिन  पिता  का  नाम  नहीं  देगी  ।  ऐसा  कानून  तो

 दुनिया  को  कोई  भी  सरकार  नहीं  बना  सकती  है  ।  इसलिए  ae  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  सवाल  है

 कि  ने  लोग  समाज  में  जीवन  कसे  व्यतीत  करें  ।  वे  लोग  सन्मान  से  कैसे  रहें-इस  दृष्टि  से  यह  कानून

 जल्द  से  जल्द  बने  और  आगे  चल  कर  देवदासियों  न  बन  सकें  ।  कर्नाटक  के  येलम्मा  मन्दिर  में

 इसी  नहीं  बनने  दिया  गया  तो  उनके  घर  जा  कर  बना  र  घर  जाकर  उनको  दीक्षा  दे  कर  इस

 धन्धे  में  लगा  रहे  हैं
 ।

 मैं  निवेदन  करना  चाहती  हूं  ।  यदि इम  इस  प्रथा  को  बन्द  नहीं
 कर

 पाये
 तो

 भागे  चलकर  इन  के  अन्दर  पैदा  होनेवाली  युवापीढ़ी  हम  से  सवाल  लड़कियां  हम  से  पूछेगी

 कि  हमारे  साथ  कौन  शादी  लड़के  पूछेंगे  कि  हमारा  बाप  कौन  बनेगा  ?  इसलिए  इस  कानून

 का  बनाना  बहुत  जरूरी  है  और  मुझे  विश्वास  जिस  ate  महिलाओं  के  हित  में  बनने  वाले  अन्य

 कानूनों  का  इस  सदन  ने  सेन  किया  इसका  भी  आप  पूर्ण  समान  जिससे  कि  देवदासी

 प्रथा  इस  देश  से  समाप्त  हो  सके  ।

 मैं  जानती  हूं  कि  हमारे  मंत्री  महोदय  पहाड़ी  क्षेत्र  के  जहां  के  लोग  यद्यपि

 लिखे  लेकिन  बहुत  अच्छे  वहां  इस  तरह  की  प्रथा  नहीं  है
 ।

 लेकिन  मुझे  दुख  है
 कि

 देश  के  इस

 भाग  में  अपने  अपनी  लालसा  की  पूर्ति  के  लिए  तरह  की  प्रथा  को  जीवित  रखा  गया  है  ।

 मैं  यह  भी  जानती  हं  इनको  इनको  कन्ट्रोल  करना  थोड़ा  मुश्किल  लेकिन  मुझ  विश्वास

 है  यदि  आप  इसके  लिए  प्रयत्नशील  रहेंगे  तो  हम  इस  प्रथा
 को

 समाप्त  करने में  अवश्य  सफल

 हो  सकेंगे ।

 मैं
 आप

 से  एक  बात  शिक्षा  पद्धति  के  बारे  में  पूछना  चाहती  हूं
 यदि

 आप  शिक्षा  पद्धति

 पर  गौर  से  ध्यान  दें  तो  आज  समाज में  जो  विषमता  शोषण  उसको  afte  में  रख  कर  क्या

 आप  अभ्यास-क्रम  में  कोई  परिवर्तन  करना  चाहते  हैं  या  नहीं ?
 मैं  जानती हूं

 कि  इसमें कुछ
 लोगों

 के
 दिल  दुखेंगे  धर्म  वाले  लोगों

 को  वह  सहन  नहीं  लेकिन  हमें
 जो

 भी  काम  करना  है  वह  देश के

 उपेक्षित  और  पिछड़े  हुए  लोगों  के  लिये  करना  उन  को  साथ  लेकर  आगे  चलना  इसी  लिये

 आज  मैंने  इस  कानून  को  यहां  पेश  करके  आप  से  इसे  पास  करने  का  अनुरोध  किया  है  |

 मेरा  आखरी  मुद्दा  यह  है  कि  भारत  मानवता  में  विश्वास  रखने  वाला  देश  है
 ।

 आज  दुनिया

 में  बहुत  से  ऐसे  देश  हैं  जो  छोटे-छोटे  राष्ट्र  शिक्षा  और  संस्कृति  में  पीछे  गरीबी  में  बहुत  पीछे

 आज  उनका  नेतृत्व  हम  करने  जा  रहे  इसलिए  समाज
 में  जो  भी  गन्दी  चीजें  गन्दी

 ८  उनको  उखाड़ने  का  पहला  कदम  भी  हलकों  ही  उठाना  पड़ेगा  ताकि  न  केवल  भारत

 में  बल्कि  दुनिया  भर  के  बाजार  कहीं  भीं  इस  तरह  की  महिलाओं  से  भर
 न

 पायें
 ।

 इसके  लिए  हमें

 कुछ  ठोस  कदम  उठाना  पड़ेगा  ।

 मैं  आशा  हुं
 कि  सारा  सदन  मेरे  इस  बिल

 का  समर्थन  करते  हुए
 इसको  पास

 करायेंगे  |

 219



 देवदासी  तथा  मुरली  प्रथा  fagaar  25  1983

 सभापति  महोदय  :  इसके  अलावा  श्री  मुलचन्द्र  डागा  का  एक  संशोधन  प्रस्ताव  है  ।  वह

 सदन  में  उपस्थित  agi  हैं  ।  अब  श्री  अमल दत्त  बोल  सकते हैं  |

 att  अमल  दत्त  :  सभा  पति  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  जिसके

 द्वारा  निराशाजनक  तथा  निन्दक  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  प्रस्ताव  एक  सुखद  बात  यह  है

 कि
 इसे  सदन

 की  एक  महिला  सदस्य  द्वारा  रखा  गया है  ।  हमने  हाल  ही  में  यह  देखा  है  कि  हिलने

 अपनी  अन्य  गरीब  बहनों  के  अधिकारों  को  दिलाने के  पक्ष  में  प्रत्येक  तरीके  से  आगे  आई  हैं  ।  अब  व

 उनको  संरक्षण  प्रदान  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  हैं  ।  ते  एक  तीक्ष्णता  तथा  दृढ़ता  के  साथ

 आगे  आई  हैं  ।  जिसको  हमने  न  केवल  इस  सदन  बल्कि  बाहर  भी देखा  है  ।  अभी  हाल  ही  में  एक

 मामले  में  महिलाओं  के  संगठन  द्वारा  एक  भाग्यहीन  लड़की  के  अधिकारों  की  रक्षा  को  गई

 जिसको  कि  उसके  परिवार  के  सदस्यों  द्वारा  ही  तंग  किया  जा  रहा  था
 ।  वे  पुलिस में  चले  गये  थे

 ताकि  महिलाओं  के  संगठन  को  पुलिस  द्वारा  परेशान  किया  जा  सके  ।  लेकिन  महिलाओं  संगठन

 इन  परेशानियों  के  खिलाफ  लड़ा और
 अन्त  में  न्यायालय  में  जाकर  मामले  कों  जीता  तथा

 हीन  लड़की  को  उसकी  यंत्रणा  से  बचाया  ।  इस
 निराशाजनक

 स्थिति  का  यह  बहुत  ही  ढाढ़स
 प्रदान

 करने  वाला  पक्ष  हैं  ।

 लेकिन  जिस  प्रथा  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  चिन्ता  व्यक्त  की  बासंती  में  वह  हम

 सभी  के  लिये  चिनता  का  विषय  है  ae  एक  सामाजिक  बुराई  है  जिनका  सभी  राजनीतिक  सिद्धान्तों

 तथा  अड़चनों  से  कोई  वास्ता  नही  है  ।  यह  एक  मानवीय  चिन्ता  का  विषय  हैं  लेकिन  प्रत्येक  व्यक्ति

 को  यह  समझना  चाहिए  कि  किसी  ew  विशेष  बुराई  की  हजारो  अभिव्यक्तियों  में  से  यह  भी

 एक  है  ।  जो  एक  मौलिक  बुराई  जिसका  तात्पर्य  है  उत्पादन  के  साधनों  के  स्वामियों  द्वारा  जनता

 के  किसी  afer  का  शोषण  करना  ।  यह  एक  प्रकार  का  आर्थिक  शोषण  जिसके  द्वारा  इस  प्रकार

 को  बुराई  उत्पन  होती  है  ।  रह  स्थिति  हमारे  सामने  है  सदियों  से  है  ।  क्योंकि

 हमारे  यहाँ  पर  शोषण  करने  वाली  एक  सामन्तवादी  सोसायटी  और  इन  सामन्तवादी  स्वामियों

 ने  अपने  इस  शोषण .  को
 न  केवल  अपने  द्वारा  नियमित  आर्थिक  उपायों

 के  द्वारा  बल्कि  धार्मिक

 तरीकों  से  भी  किया  है  ।

 धर्म  पर  हमेशा  से  पूंजीपतियों  सामन्तवादियों  का  अधिकार  रहा
 इन  लोगों  ने

 समाज  के  गरीब  वर्गों  का  इस  गे  र-मानवीय  तरीके  से  शोषण  करने  के  लिय  हमेशा
 से  ay  का

 माल  किया है  ।  इस  बात  को  सफलता  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  अगर  हम  केवल  देवदासी

 gar  को  समाप्त  करने  से  ही  उन  अभागी  महिलाओं  कौ  संरक्षण  प्रदान  करने  में  सफल  हो  जायेंगे  ।

 देवदासी  एक  ऐसी  पृथा  है  जो  देश  में  कम  से  कम  हमारे  राज्य  के  लिये  एक  विदेशी  बात  यह

 वहाँ  नहीं  यह  दक्षिण  भाग  तक  ही  सीमित  है  ।  लेकिन  यह  तात्पये  नहीं  है  कि

 महिलाओं  का  अवैध-व्यापार  किसी  महानगर  में  अथवा  जहाँ  पर  देवदासी  पृथा  प्रचलित  नहीं

 किसी  भी  रूप  में  कम  है

 माननीय  सदस्य  ने  कुछ  आंकड़े  प्रस्तुत  किये  हैं  और  मेरे  विचार  से  वे  सही  हैं
 ।

 उन्होंने  यह

 ि  द  द  द याओं  में  Pe बताया  है
 कि

 महानगरों  की  वे  ने  aldaid  4  महिल  एं  ite  अहुर  देवदासी  बनाया
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 गया  था  और  उसके  पश्चात्‌  वेश्यावृति  प  रेने  के  लिये  बेच  दिया  गया
 था  ।

 इसके  बाबजूद  भी  इसका

 यह  तात्पयें  है  कि  महानगरों  में  जो  महिलाएं  वेश्यावृति  करती  हैं  उनमें  से  65  प्रतिशत  महिलाओं

 को  देवदासी  पृथा  के  अलावा  अन्य  तरीकों  से  लाया  गया  है  ।  इसका  तात्या  यह  हैं  कि  अनैतिक

 पार  दमन  अधिनियम  जिसे  बहुत  समय  पहले  1956  में  पारित  किया  गया  और  तब  से  लेकर

 अब्र तक  दो  अथवा तीन  बार  संशोधित  किया  गया  वह  अपने  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  में  पूरी

 तरह  से  असफल  रहा  ऐसी  स्थिति  में  इसका  यह  तात्पर्य  है  कि  जब  तक  हमारा  समाज  तथा

 हमारी  आधिक  व्यवस्था  व्रेहन  स्थिति  में  तब  तक  यह  समाजिक  बुराई  जारी  रहेगी

 मैं  इस  उपाय  का  समर्थन  करंता  हूं  ।  मैं  यह  नहीं  कह  रहा हूं  कि  यह  बुराई  किसी  अन्य

 बुराई  में  परिवर्तित  हो  जाये  ।  यदि  होती  तो  मैं  इसका  समर्थन  नहीं  करता  हूं  ।  मेरा

 विचार  अथवा  मेरे  दल  का  विचार  नहीं  है  ।  यह  मामला  मानवीय  समस्या  का  है  और  हमें  इसका

 समन  करना  चाहिए  ।  धर्म  के  नाम॑  पर  जो  यह  नष्ट  करने  की  प्रथा  बुराई  केरूप  में  है  उसको

 समाप्त  किया  जाना  चाहिए  और  जो  व्यक्ति  इसके  लिये  जिम्मेदार  उनको  कठोर  कारावास

 की  सजा  दी  जानी  चाहिए  जैसा  कि  इस  विधेयक  में  प्रस्तावित  किया  गया  है  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  संसद  द्वारा  इस  विधान  को  अधिनियमित  कर  देने  से  भी  हम

 इस  बुराई  को  समाप्त  करने  में  सक्ष्म  नहीं  हो  सकेंगे  ।  मुझे  पता  चला  है  कर्नाटक  विधान  सभा  इसे

 बुराई  को  समाप्त  करने
 के

 लिये  पहले  ही  एक  अधिनियम  पारित  कर  चुकी  लेकिन  इसको  अभी

 तक  समाप्त  नहीं  किया  जा  सका  है  ।  अन्यथा  इस  विधेयक  को  इस  सदन  में  लाने  की  कोई

 कता  न  रहती  ।  लेकिन  इसको  इस  उम्मीद  के  साथ  किया  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किसी

 कार्यवाही  के  करने  से  शायद  इस  प्रथा  को  रोकने  अथवा  कम  से  कम  इस  विशेष  प्रथा  के  कु परिणामों

 को  कम  करने  में  मदद  मिल  सके  ।  लेकिन  मैं  इम  बात  को  eave  करना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार

 के  अधिनियम  के  द्वारा
 हम

 इस  बुराई
 को

 समाप्त  नहीं  कर  पायेंगे
 ।

 दुर्भाग्यवश  हमने  अनैतिक

 पार  दमन  अधिनियम  के  लागू  होने से  यह  देखा  है  कि  वह  बहुत  ही  कम  प्रभावी  रहा  है  ।  यदि  एक

 शहर  में  एक  रात्रि  में
 वेश्यावृत्ति  के  कार्य  को  एक  हजार  बार  किया  जाता  है  तो  उनमें  से  केबल  एक

 मामले  में  मुकदमा  चलाया  जाता  है  और  उसमें  भी  सफलता  नहीं  मिलती ।  ऐसी  स्थिति  में  इस

 प्रकार  के  अधिनियम  को  कार्यान्वित  करना  असंभव  होगा  ।  लेकिन  इसके  बावजूद  भी  मैं  इसका

 समर्थन  करता  Z  और  यह  कहता  हूं  कि  हम  सभी  को  एक  साथ  मिलकर  इन  अधिनियमों-अनैतिक

 व्यापार  दमन  अधिनियम  और  यह  अधिनियम  जहां  पर  भी  पास  किया  गया  लागू  करना  चाहिए  ।

 यदि  इस  अधिनियम  को  आज  इस  सदन  द्वारा  पारित  कर  दिया  जाता  तो  इस  afafaaq  को  भी

 यथासंभव  अधिक  से  अधिक  उत्साह  से  कार्यान्वित  किया  जाना  ।  लेकिन  मैं  अपनी  बात  पर

 बल  देने  के  लिए  पुनः  कहता  हूं  कि  यह  सामाजिक  तथा  आधिक  व्यवस्था  में  व्याप्त  सेकड़ों  हजारों

 बुराइयों
 में  से  एक  बुराई  हमें  ऐसी  व्यवस्था  से  छुटकारा  प्राप्त  करना  चाहिए  अन्यथा  यह

 बुराई  किसी  अन्य  रूप  में  व्याप्त  हो  जायेगीं  ।  ईश्वर  के  नाम  पर  एक  लड़की  को  बेचा  जाता  है  और

 यह  भली  भाँति  जानते  हुए  समिति  किया  जाता  है  कि  वह  ईश्वर  के  पास  नहीं  पहुंचेगी  ।'

 वह  अभागी  कुछ  रात  पृथ्वी  पर  ईश्वर  के  प्रतिनिधियों-पुजारी-के  साथ  सोयेगी  और  उसके  पश्चात्‌

 उसकी  नीलामी  कर  दी  जायेगी  ।  मेरे  विचार  से  इस  प्रथा  का  यही  सारांश  है  ।  यह  सब  जानते
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 हुए
 भी  कि  उसकी  क्या  gear  होगी  परिवार  के  लोग  अन्ध-विश्वास  अथवा  अज्ञान  के  कारण  ऐसा

 करते

 सभापति  मैं  इस  बात  में  विश्वास  नहीं  करता  हूं  कि  वे  लोग  केवल  अन्ध-विश्वास

 अथवा  उपेक्षा  के  कारण  ही  ऐसा  करते  हैं
 ।  हो  सकता  है  कुछ  ऐसे  भी  age  लोग  मौजूद  हों

 जो  रात्रि

 को  यह  स्वप्न  देखते  हों  कि  जब  तक  अपनी  पत्नी  अथवा  पुन्नी  का  इस  तरीके  से  बलिदान  नहीं  किया

 जाताहै  तबर  तक  गुप्त  रूप  से  नुकसान  तथा  कष्ट  भगवान  के  नाम  पर  होता  रहेगा  लेकिन  इस  प्रकार

 की  परिस्थितियाँ  बहुत  कम  होती हैं  ।  इस  प्रकार  की  एक  अथवा  दो  घटनायें  समाचार-पत्रों  में

 शित  होती  है  और  इस  प्रकार  की  धारणा  बनाई  जाती  है  ।  यहीं  कारण  है  जिसकी  बजह  से  लोग

 अन्ध-विश्वास  तथा  रूढ़िवादिता  के  कारण  ऐसा  करते  हैं  ।  महोदय  ऐसी  स्थिति  नहीं  है

 स्थिति  वह  है  कि  इन  लोगों  को  अपनी  पुत्री  पत्नी  को  बेचने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता
 ot

 क्योंकि  उनकी  आर्थिक  स्थिति  ऐसी  होती  कि  वे  उनका  गुजारा  नहा  कर  सकते  ।  इस  प्रकार  की

 आधिक  स्थिति  में  हमें  उनको  कुछ  राहत  प्रदान  करनी  चाहिए  |  आज  सरकार  को  सबसे  पहले  यही

 कार्य  करना  चाहिए  और  हमें  इस  बात  को  याद  रखना  चाहिए  कि  जब  तक  उसको  पूरा  नहीं  किया

 जाता  है  तब  तक  केवल  इस  प्रकार  का  विधान  बना  कर  हम  इस  प्रकार  की  सामाजिक  बुराइयों

 को  नहीं  रोक  सकेंगे  |  जब  तक  उनका  आर्थिक  शोषण  किया  जाता  और  उनकी  गरीबी  की

 हालत  नहीं  सुधरेगी  तब  तक  यहं  जारी  रहेगा  ।

 वेश्यावृति  के  कारणों  का  विभिन्‍न  तरीकों  से  विश्लेषण  किया  जा  सकता  है  ।  तुच्छ  कहते  हैं

 कि  इसका  कारण  आर्थिक  है  कुछ  कहते  हैं  कि  यह  आधिक  तथा  सामाजिक  कारणों  की  वजह  से

 और  कुछ  यह  भी  कहते  हैं  कि  इसका  कारण  आर्थिक  सामाजिक  तथा  ा  लेकिन  यह

 arta  परिस्थिति  के  कारण  है  ।  यदि  आप  इसका  गहराई  से  विश्लेषण  करें  तो  इस  निष्कर्ष  पर

 पहुंचेंगे  कि  इसका  अन्ततः  कारण  पथिक  परिस्थिति  के  अलावा  कुछ  भी  नहीं  है  ।  कभी-कभी  हम

 उजड़े  घरों  के  उदाहरण  देते  ta  हैं  ।  समाजशास्त्रियों  द्वारा  बड़ी  उत्सुकता  से  इसका  स्पष्टीकरण

 दिया  गया  है  ।  एक  पति  अपनी  पत्नी  का  परित्याग  कर  देता  है  और  इस  कारण  से  उसकी  पत्नी  को

 एक  वेश्या  बनने  का  अवसर  मिलता  है  अथवा  एक  अव्यवस्थित  परिवार  में  जहाँ  पत्नी  तथा  पति

 अलग-अलग  रहते  हैं  और  उनकी  पुत्री  को  भी  किसी  पक्ष  से  कोई  लगा  नदीं  बह  एक  आवारा

 लड़की  हो  जाती  है  और  इस  प्रकार  एक  वेश्या  बन  जाती  है  ।  लेकिन  ये  परिस्थितियां  जो  आर्थिक

 विषमता  के  अतिरिकत  हैं  एक  अथवा  दो  ही  मामलों  में  होंगी  जिनमें  महिलाएं  बुरी
 संगत  में  पड़

 जाती  हैं  और  इम  प्र द्वार  का  जीवन  अपना  लेती  हैं  लेकिन  हम  इस  प्रकार  के  पर  ही

 भरोसा  नहीं  कर  सकते  ।  इसका  मूल  कारण  आर्थिक  शोषण,तथा  जीवन  की  आधारभूत  सुविधाओं

 की  कमी  होना  जिसके  अभाव  में  एक  महिला  वेश्या  बन  जाती है  ।

 इसके  अतिरिक्त  लोग  कभी-कभी  यह  भी  पुछते  हैं  कि  यदि  इसका  मुख्य  कारण  आर्थिक

 परिस्थिति  और  यदि  इसके  कारण  ही  एक  महिला  को  मुख्य  रूप  से  बाध्य  होकर  वेश्या  बनना

 पड़ता  तो  अमेरिका  में  इसके  होने  के  क्या  कारण  हैं  ?  यूरोप  में  इसके  प्रचलन  के  कया  कारण
 हैं

 !

 वहां  लोग  समृद्ध  हैं  ।  सिर्फ  इस  कारण  कि  वहां  पर  राष्ट्रीय  या  प्रति  व्यक्ति  आय  अधिक

 इसका  यह  अर्थ  नहीं  है
 कि

 वहां  सभी  अमीर  सभी  पूंजीवादी  देशों  में  प्रति  व्यक्ति
 आय

 में
 भ

 री
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 विषमता  है  ।  वहां  पर  ऐसे  भी  लोग  हैं जो  सामाजिक  भर  आधिक  स्तर  से  नीचे  और  जिनका

 कोई  और  साधन  नहीं  पिछले  तीन  या  चार  वर्षों  में  सभी  पूंजीवादी  देशों  में  बेरोजगारी  इतनी

 तेजी  से  बढ़  रही  हैं  कि  कई  महिलाओं  को  यह  रास्ता  अपनाना  पड़ा  है  ।

 मैंनें  समाचार  पत्रों  की  कतरनों  से  देखा  है  कि  इंग्लैंड  में  वेश्याओं  सम्मेलन  हुआ  था  ।

 वहां  की  महिलाएं  हमारे  देश  की  महिलाओं  से  ज्यादा  आगे  हैं  ।  वेश्याओं  ने  उस  बैठक  को  पुलिस

 के  उत्पीड़न  को  रोकने  के  लिए  बुलाया  था  और  उन्होंने  कहा  था  ।  कि  अगर  इसे  न  रोको  गया  तो

 उनके  यहां  आने  वाले  व्यक्तियों  के  नाम  वे  बता  देंगी  ।  उन्होंने  मेवाडी  की  अपनी  बहनों

 से  aaa  प्रप्त  जिन्हें  कि  पुलिस  परेशान  करती  थी  ।  बाद  में  पेरिस  में  भी  ऐसा  ही  किया

 गया

 ये  वेश्याएं  अपने  अधिकारों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयत्नशील  थीं  लेकिन  उन्होंने  बैठक  में

 यह  भी  कहां  कि  अपनी  आधिक  स्थिति  के  कारण  ही  वे  इस  प्रकार  का  जीवन  बिता  रही  हैं  ।  जावे

 इस  पेशे  में  आई  तो  उनके लिए  जीविका  अर्जन  करने के  लिए  कोई  अन्य  पेशा  अपनाना  सम्भव  न  था  ।

 अगर  कोई  औरत  कुछ  माह  तक  भूखी  रहती  है  तो  यही  एक  रास्ता  उसके  लिए  रहं  जाता

 कर  जब  उसे  बच्चे  भी  पालने  होते  इसलिए वह  यह रास्ता  अपनाती  है
 इस  खोज  का  यह  परिणाम

 निकलता  &  कि  पश्चिमी  देशों  में  बच्चों  बाली  अकेली  औरतें  ज्यादातर  इस  पेशे  को  अपनाती  हैं  ।

 fam  अपनी  ही  जरूरतों  को  रा  करने  के  लिए  बल्कि  अपने  उन  बच्चों  को  पालने  की  नैतिक

 जिम्मेवारी  को  निभाने  के  लिए  भी  जो  कि  अपने  पिताओं  से  अलग  हो  गये  चाहे  वे  कोई

 भी  यह  पेशा  अपनाती  हैं
 ।

 सैं  यह  इसलिए  कह  रहा हूं
 क्योंकि  मैं  यह  बात  सिद्ध  करना  चाहता  हूं  कि  औरत  की

 आर्थिक  स्थिति  ही  उसे  वेश्या  बनने  के  लिए  मजबूर  करती  है  ।  जब  तक  हम  अपनी  सामाजिक  ओर

 आधिक  व्यवस्था  में  परिवर्तन  लाने  के  लिए  मार्गोपाय  नहीं  खोजते  और  aaa  शोषण  वादी  व्यवस्था

 को  खत्म  नहीं  कर  तब  तक  यहं  समस्या  बनी  रहेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साही  :  सभापति  हमारी  संसद  सदस्य  श्रीमती

 ऊषा  प्रकाश  चौधरी  ने  जो  देववासी  और  मुरली  प्रथा  की  समाप्ति  के  लिए  विधेयक  सदन  में

 उपस्थापित  किश्ना  उसका  मैं  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ी  हुई  हूं  ।  हमारे  दूसरे  माननीय  सदस्य  ने

 इसके  बारे  में  कहा हैं  कि  इसके  पोछे  आर्थिक  कारण  है  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  कुछ  अंश  में  आधिक

 कारण  जरूर  हैं  लेकिन  जब  हम  इतिहास  के  पचने  उलटते  हैं  तो  पता  चलता  है  कि  दो  हजार  नयें  पहले

 से  यह  प्रथा  है  ।  पुराणों
 में  भी  इसकी  चर्चा  मिलती  लेकिन  महाभारत  में  यह  कहीं  नहीं  देखने

 को  मिलता  है  कि  ये  देवदासियों  मंदिरों  के  लिए  ही  होती  लेकिन  यह  प्रथा  उस  समय  भी

 रोक-परीक्षा  रूप  से  विद्यमान  थी  ।  ह  प्रथा  कुछ  प्रांतों  में  लकिन  भीन्न-भिन्न  रूप  में  दूसरे  प्रांतों

 मे ंभी  यह  प्रथा  अभी  भी  विद्यमान  है  ।

 शापता  आज  कोई  नई  बात  नहीं  इन्हें
 में  है  दूध

 सारी  हमेशा
 से  शोषित  रही  है

 ।
 नर
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 औरओआंखों
 में  पानीਂ के  रूप  में  भी  देखा  जाता  है  ।  हमारे देश  में  हमारे  समाज की  बुराईयों  को  समाप्त

 करने  के  लिए  कानून  बनाए  गये  हैं  ।  हजारों  वर्ष  पहले तो  लेकिन  सैकड़ों  वर्षों  से  जो  बुराइयां

 और
 कुरीतियाँ  नारी  के  शोषण  के  लिए  चली  रा  रही  उनके  विरूद्ध  आवाजें  उठती  आ  रही  हैं

 ।

 राजा  राम  मोहन  राय  की  बात  सभी  जानते  हैं  कि  वे  किस  तबके  के  समाज  सुधारक  थ  ।

 महात्मा गाँधी  ने  और  सभी  ने  महिलाओं  के  विकास  और  उन्नति  के  लिए  समय-समय  पर  अपनी

 आवाज  उठाई  हैं  और  कानन  भी  बनते  रहे  हैं  ।  हमेशा यह  बात  कही  गई  है  कि  कानून

 बनने
 कुछ  नही  हो  सकता  है  ।  यह  तब  तक  नहीं  हो  सकता  है  जब  तक  समाज  में  जागृति  नहीं

 आयेगी  और  लोगों  को  यह  नहीं  बताया  जायेगा  कि  हमारा  समाज  इस  बुराई  से  कितना  guitad

 होता  परम्परा  और  Vea  fear  की  शिकार  महिलाएं  ही  रही  हैं  ।

 हमारे  यहां  धर्म  के  नाम पर  और  धर्म  की  ओट  में
 सारे  गलत  काम  किए  जातें  हैं  जो

 हमारे  समाज में  कलंक  जैसे  अभी  कुछ  साल  पहले  ही  वेश्यावृत्ति  की  रोकथाम  के  लिए  हमारे

 यहां  कानून  बनाए  गए  हैं  ।  इसे  हमारे  समाज  में  काला  धब्बा  समझा  तभी  इस  लिए  विधेयक

 बनाए  गए  |  इसी  प्रकार  धर्म  की  ओट  में  देवदासी  प्रथा  भी  समाज  का  कलंक है  ।  यह
 सिफ  हमारे

 लिए  नहीं  बल्कि  समाज  के  हरेक  वर्ग  के  लिए  कलंक  है  ।

 यह  देश  की  समस्या  अभी  भी  हमारे  यहां  है  और  जैसा  कि  हमारी  बहन  ने  पहले  कहा  कि

 हजारों  नहीं  लाखों  की  संख्या  में  ये  देवदासियां  भारत  में  हैं  विशेषकर  दक्षिण  में  अगर  कोई

 महिला  ऐसा  काम  करती  है  तो  उसके  लिए  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  उसे  बाध्य  किया

 जाता  है  और  धर्म  के  नाम  पर  मन्दिरों  में  इसलिए  उसकी  कुर्बानी  की  जाती  है  क्योंकि  वहू  महिला

 नारी  को  हमेशा से  ही  शोषित  किया  गया  है  ।  वह  अपनी  ओर  से  कुछ  नहीं  कह  सकती

 क्योंकि  उसके  ऊपर  दबाव  डाला  जाता है  कि  समाज  और  हमें के  नाम  पर  यह  करना है

 हमारे  यहां  जब  औरतें  विधवा  हो  जाती  हैं  तो  उन्हीं  पर  यह  पाबन्दियां  होती  हैं  कि  ने  wea

 नहीं  रंगीन  कपड़ों  की  बजाय  सफेद  कपड़े  उनके  बाल  काट  दिए  जाते  हैं  ।  यह  पुरुष

 के  लिए  नहीं  होता  है  ।  सब  लोगों  को  मालूम  है  कि  ऐसा  होता  है  ।  क्या  ऐसी  स्थिति

 में  महिलाओं  का  यह  गतंव्य  नहीं  होता  कि  इसके  लिए  आवाज  सदन  में  इसके  लिए  विधायक

 लाएं  ?  आप  देखेंगे  कि  जितने  भी  wages  हुए  हैं  उन्होंने  महिलाओं  के  उद्धार  उनकी  उन्नति  हेतु

 ऐसे  कानून  बनाए  है  जिससे  उनका  विकास  हुआ  है  ।  मैं  at  यह  समझती  हूं  कि  देवदासी  प्रथा  के

 विरुद्ध  जो  भी  बनाया  जाए  यहां  संसद  में  ही  बनाया  जाए  ताकि  सभी  जगह  यूनिफ़ामं  ढंग  में

 इसका  पालन  हो  एक  कानून  भारतवर्ष  के  लिए  हो  ।  परोक्ष  या  डाइरेक्ट  या  इनका  इलेवन

 जहाँ भी  इस  प्रकार  की  वात  होती  है  उसके  ऊपर  पाबन्दी  लगाई  जाए  ।

 सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  जब  हयून-सांग  भारत  में  आए  थे  तो  सबसे  पहले  वे  इस  बात  को

 सबके  सामने  लाए  और  उन्होंने  इतिहास  में  भी  लिखा  है  कि  ग्रीक  या  यूनान  से  यह्  प्रथा

 भारत  में  आई  ।  इसका  मतलब  यह  होता  है  कि  हमारे  यहां  इस  प्रथा  की  शुरूआत  नहीं  Fal

 भोर से  हमने  इसको  ग्रहण  किया  ।  हमारी  संस्कृति और  सभ्यता  में  यह  प्रथा  बाद  में  आई  है
 1
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 जिस  संस्कृति  और  सभ्यता के  लिए  हम  सारे  विश्व  में  इतना  पुराना  और
 महत्व  पूर्ण  स्थान  रखते

 उसको  देखते  हुए  इस  विज्ञान  के  युग  में  सारे  लोग  कहां  से  कहां  जा  रहे  हैं  और  अभी  हम  देवदासी

 प्रथा  को  ही  समाप्त  कर  रहे  हैं  यह  हम  लोगों  के  लिए  शर्म  की  बोत  है  ।  मैं  सदन  से  अपील

 करती  हुं  कि  सब  लोग  इसके  ऊपर  एकमत  से  विचार  करें  और  इस  विधेयक  को  हम  सब  पारित

 करें  ।

 श्री  रीतलाल  प्रसाद  [- 1:11  :  सभापति  मैं  माननीया  श्रीमती  ऊषा  जी  के

 इस  बिल  का  समर्थन  करता
 हूं  क्योंकि  इन्होंने  समाज  की  एक  पुरानी  प्रथा  के  ऊपर  नियंत्रण  करने

 की  अपनी  इच्छा  जाहिर  की  गई  है
 ।  वस्तुत  कुप्रथायें  देश  में  इतनी  हैं  जो  अन्ध  अशिक्षा

 और  गरीबी  के  कारण  चल  रही  हैं  और  इन  कुप्रथाओं  के  पीछे  सदियों  के  पुराने  जो  होते  थे

 उनका  विलास  लिपा  होता  है  ।  उन्हीं  लोगों  ने  धार्मिक  are  में  शिकार  करने  की  इस  कुप्रथा  का

 श्रीगणेश  क्रिया
 और

 इसी  के  परीक्षा  में  ऐसे  कुकर्म  करते  रहे
 ।  यह  प्रथायें  हमारे  देश  के  लिए  कलंक

 का  विषय है  ।  वेश्यावृत्ति में  लगी  महिलाओं में  से  35  प्रतिशत  महिलायें इस  देवदासी  प्रथा से

 पीड़ित  महिलायें  हैं  ।  यह  गंभीर  चिन्ता  का  विषय  है  ।  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  के
 सीमावर्ती  क्षेत्रों

 में  यह  प्रथा  हजारों  साल  से  चली
 आ

 रही  है

 होनी  चाहिए
 इसे  जनप्रिय  और  लोकतांत्रिक  व्यवस्था  में  जगह  नहीं

 यह  सही  है  कि  अभी  तक  जितना  शिक्षा  का  बिस्तार  हमारे  देश  में  होना  चाहिए था  वह

 नहीं हो  पाया  है  ।  आज  तक  25,30  प्रतिशत  ही  शिक्षा  हो  पथी  जिस  देश  में  70  प्रतिश्त

 लोग  अशिक्षित  हों  वहां  इस  प्रकार  की  कुप्रथाओं  का  होना  स्वाभाविक  है  ।  ऐसे  क्षत्र  में  जब

 तक  शिक्षा का  विस्तार नहीं  होगा  तब  तक  यह  प्रथा दूर  नहीं  होगी
 ।  आज  भी  विज्ञान के  युग  में

 ऐसे  अन्ध  विश्वास में  जकड़  हुए  लोग  हैं  जो  सोचते  हैं  कि  परिवार  में  से  एक  लड़की को

 अवस्था  प्राप्त  करते  ही  देवदासी  जोगन  के  रूप  में  नहीं  दिया  जायगा  तो  उसके  परिवार  का

 अनिष्ट  होगा
 ।  जहां  इतना  अन्धकार  है  वहां  ऐसी  कुप्रथा  को  नष्ट  करने  के  लिए  जब  तक  कानून

 का  हाथ  नहीं  जायेगा  तब  तक  यह  गलत  परम्परा  पर  कुठाराघात  नहीं  हो  सकता है
 ।  इसलिए  यह

 विधेयक  सभीचीन  है  और  सरकार  तथा  सभी  सदस्यों  को  इसका  समर्थन  करना  चाहिए  ताकि  यह

 कुप्रथा  दूर  हो  ।  यह  बिल  तो  सरकार  द्वारा  लाया  जानता  चाहिए  था  ।  मैं  चाहूंगा  माननीय

 सदस्या  इसकी  वापस
 न

 लें  ।  हम  इसको  सर्व सम्पत्ति  से  पास  करेंगे  क्योंकि  यह  कुप्रथा  नारी  समाज

 के  लिए  भयंकर  कलंक  का  विषय  है  और  इसको  समाप्त  ही  होना  चाहिए  ।  इसलिए  सरकार  को

 हर  तरह  से  विचार  करना  चाहिए  और  इसको  erat  कर  लेना  या  सरकार  की  ओर  से

 आश्वासन  मिलना  चाहिए  कि  इस  विधेयक  की  जगह  दूसरा  विधेयक  सरकार  की  ओर  से  इसी  सत्र

 में  लाया  जायगा  और  इसका  उन्मूलन  किया  जायेगा  ।  जैसा  अभी  इन्होंने  बताया  अगर  35

 फीसदी  औरतें  वेश्यालयों  में  देवदासी  प्रथा  से  बनी  हैं
 तो

 यह
 कम

 बड़ी
 बात

 नहीं  है
 ।
 मैंने  देखा  है

 ।

 जी०  बी०  रोड में  जहां  वेश्याएं  रहती  उसमें हुत  सी  लड़कियां  खोखे  और  झोपड़ियों  में  रहती हैं  ।

 हमने  अपने  क्षेत्र  में  भी
 देखा  है  ऐसी  जगहे ंहैं  जहां  सैकड़ों  लड़कियां उधर

 से  लाई  चाती
 हैं

 और  यह

 फिरते  वेश्यालय  चलाये  जा
 रहे  हैं  ।

 प्रो०  सत्य  केव  सिंह  :
 उसके  विरोध

 में  आपने  कया  कार्यवाही  की  ?
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 श्री  रीत लाल  प्रसाद  वर्मा :  जब  तक  यह  कानून  नहीं  बनता  है
 तब  तक

 हम  कर  ही
 कया

 सकते  हैं  ?  जो  विवश  महिलाए  हैं  वह  क्या  करें ?  उनके  बच्चों के  लिए  कुछ  नहीं  हो  सकता

 जय  उनको  समाज  में  लाने  के  लिए  कोई  स्थान  नहीं  हो  सकता है  तो  उस  विवशता  के  अलावा  और

 कोर्ड  रास्ता  उनके  पास  नहीं  रहता  है  ।  किस  कानून  के  द्वारा  उनका  पुनर्वास  किया  जाय  ये  लोग

 गरीब  दुबई
 हैं  और  समाज  का  एक  बहुत  बड़ा  हिस्सा  उनके  पुनर्वास  के  लिए  सरकार  को

 व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।  अभी  तक  यह  कमी  रही  है  ।

 मैं  बहुत  ज्यादा  कुछ  इसमें  नहीं  कहना  लेकिन  अपना  सादिक  सेन  इसमें  देता हूं

 कौर  मैं  मंत्री  जी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  art  वहू  इसी  बिल  को
 पास

 कर  दें  अथवा  इसकी  जगह

 पर  दूसरा  बिल  लाकर  इस  प्रथा  को  समाप्त  करें  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  व्यास
 :  सभापति  देवदासी  एंड  मुरली

 टैक्टिस  बिल  माननीय  सदस्या  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  ने  यहां  रखा  मैं  उसको

 हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  प्रकार  की  प्रथा  इस  देश  में  हजारों  सैकड़ों  वर्षों  से  चली  आ  रही

 है  ।  हमारे  राजस्थान  में  भी  एक  प्रथा  थी  ।

 हमारे  यहां  सामन्तों  की  जब  शादी  होती  थी  उसके  साथ  दहेज  में  इस  प्रकार  की

 लड़कियां  दी  जाती  थी  जिनकों  बांदी  कहा  जाता  था  ।  उनका  भी  कोई  शादी  विवाह  sel  होता  था

 और  जो  बच्चे  होते  उनके  पिता  का  नाम  नहीं  होता  था  ।  इस  प्रकार  की  प्रथा  का  जब

 तगड़ा  विरोध  राजस्थान  में  किया  गया  तो  यह  प्रथा  समाप्त  हुई  और  इस  प्रकार  के  लड़कियों  के

 लेन-देन  की  प्रथा  समाप्त  हो  गई  ।  इस  प्रकार  की  कोई  भी  कार्यवाही  वहां  पर  अब  नहीं  होती है  ।

 अभी  माननीया  सदस्या  बोल  रही  थीं  कि  महिलाओं  के  साथ  बड़ा  अत्याचार  होता  है

 हमारे  यहां जो  भी  सती  प्रथा  उसमें  भी  उनके  साथ  बड़ा  अत्याचार  होता  था  जिसको  राजा

 राम  मोहन  साथ  ने  बड़ा  भारी  आन्दोलन  चलाकर  समाप्त  किया  और  औरतों  के  साथ  जो  अन्याय

 होता  उसको  समाप्त  किया  |

 इसी  प्रकार  से  जो  अन्याय  और  अत्याचार  यहां  होते  हैं  देवदासियों  के  सम्बन्ध  में  जिसमे

 परिवार  की  एक  लड़की  को  मंदिर  में  सुकूं  कर  दिया  जाता
 है

 और  उसके  बाद  संगीत  में

 प्रवीण  किया  जाता  है  और  फिर  उसके  बाद  जिस  प्रकार  को  हरकतें  उसके  साथ  होती  उन  सब

 को  बन्द  किया  जाना  चाहिए  ।  आज  यह  हमारे  लिए  बहुत  बड़ा  कलंक  है  ।  इसे  हन  समाप्त  करना

 चाहिए
 ।

 आज  हमारे  देश  में  स्त्री-पुरुष  को  समान  अधिकार  है  ऐसी  स्थिति  में  एक  समाज  को  एक

 कलंकित  करना  at  उनके  किसी  मेम्बर  को  मंदिर  में  इसलिए  सुपुर्द  करना  कि  ag  आगे  चलकर

 वेश्या  बने  और  वेश्यावृत्ति  को  इन  देश  में  ज्यादा  से  ज्यादा  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  हमारे  देश

 कौर  समाज  पर  बहुत  बड़ा  कलंक  इसे  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 अभी  हमारे  वर्मा  साहब  बोल  रहे  थे  कि  गांव  देहात  में  जो  गरीब  होते  हैं  जिनकी  आधिक

 स्थिति  ज्यादा  मजबूत  नहीं  जिनमें  शिक्षा  का  आभाव  होता  अन्धविश्वास  होता  उस
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 प्रकार  के  लोगों  को  बहका  और  फुसलाकर  मंदिरों  में  देवदासी  बनाकर  भयंकर  दुरुपयोग  किया

 जाता  है  ।  इस  समाज  में  इस  प्रकार  के  बहुत लोग  हैं  ।  यहां  देवदासी की  बात  कही  जाती

 लेकिन  कलकत्ता जैसे  शहरों  में  जो  ऊंचे
 पसे

 &

 सोग  है  fort

 पास  बहुत धन

 वह  अपनी  वासना  के  लिए  इस  प्रकार  की  जो  अव्यवस्था  चला  रहे  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  मैं

 भी  ध्यान  रखना  चाहि
 [  ।  और  समाप्त करना  चाहिए  ।  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  भी  ध्यान  रखना

 चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमारी  सरकार  जागरूक  भी  है  क्योंकि  कईयों  के  खिलाफ

 कार्यवाही भी  ती  गई  है  ।  ऐसी  गलत  परम्परा यें  समाज  में  जो  पड़  गई  हैं  और  जो  हमारे  पैसे  वाले

 नौजवान  जिनके  पास  काफी  धन  है  वे  जिस  प्रकार  से  इसका  दुरुपयोग  करते  साथ  ही  आचरण

 उनके खराब  करते  अपना  करेक्टर  खराब  करते  समाज  की  प्रतिष्ठा  को  भी  गिराते

 खिलाफ  सख्ती  से  कार्यवाही  होनी  चाहिए  ।

 माननीय  सदस्या  के  इस  बिल  के  अन्तर्गत  जो  लोग  ज्यादा  पैसा  देकर  देवदासी  ले  लेते  हैं

 और  उसको  कान क्यूबा इन  या  वाइफ  की  तरह  से  रखते  उनके  सम्बन्ध  में  ऐसी  व्यवस्था  भी  होनी

 चाहिए  कि  उसको  पत्नी के  सारे  अधिकार  प्राप्त  हो  सकें  ।  यदि  उसको  प्रापर्टी  और  हेराफेरी

 सम्पत्ति  में  अधिकार  और  हिस्सा  मिलेगा  तभी  समाज  में  उसकी  कुछ  प्रतिष्ठा  बन  सकेगी  ।

 सबसे  पहले  तो  कानून  के  जरिये  देवदासी  प्रथा  को  बिल्कुल  इल् लीगल  करार  feat  जाना

 चाहिए  और  माननीय  सदस्या  ने  इस  बिल  में  जो  प्रावधान  रखें  हैं  उनसे  भी  अधिक  कड़ी  संजा  का

 प्रावधान  होना  चाहिए  ।  दूसरे  जो  प्रापर्टी  राइट  की  बात  कड़ी  गई  है  उसके  सम्बन्ध  में  मेरा  निशान

 है  कि
 जब  तक  उसको  पत्नी  के  सारे  अधिकार  प्राप्त  नहीं  होंगे  तब  तक  प्रापर टों  कहां  से  मिल  सकेंगी

 इसलिए  यह  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जो  भी  हाय स्ट  fast  देवदासी  को  ले  वह  उसको  अपनी

 पत्नी  के  रूप  में  स्वीकार  करे  तथा  उसकी  सम्पत्ति  में  पत्नी  की  i  सियत  से  उसको  अधिकार  मिले  |

 इस  सम्बन्ध  में  बैसे  तो  कई  राज्य  सरकारें  कानून  बनाते  की  बात  सोच  रही
 हैं  लेकिन  माननीय

 सदस्या  ने  बिल्कुल  ठीक  कहा  है  कि  भारत  सरकार  को  स्वयं  आगे  आकर  कानन  बनाना  चाहिये
 या  तो  सरकार  इसी  बिल  को  स्वीकार  कर  ले  या  इस  बिल  में  अगर  उसको  कुछ  कमियां  नजर  जायें

 तो  एक  दूसरा  बिल  लाकर  यहां  पर  प्रस्तुत  करे  ताकि  उचित  प्रकार  से  सारी  व्यवस्था यें  की  जा

 सके  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  उनके  Pf yfazara  की  भी  कोई  न  कोई  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए

 हमने  बा  लेबर  के  सम्बन्ध  में  कातते  बनाया
 है  और  उनको  जमीन  देकर  सहायता

 पहुंचा  रहे ंहैं  ।  इनकी  हालत  तो  बाइडेन  लेबर  से  भी  बदतर  है  ।  इसलिए  जब  तक  इनको  fee

 बिलिटेट  करने  की  व्यवस्था  नहीं  +1  जाएगी  तबतक  समाज  में  उनको  प्रतिष्ठा  प्राप्त  नहीं  हो  सकेगी

 उनको  रिहैबिलिटेशन  करना  नितान्त  आवश्यक  है  ।  आन  के  युग  में  इज्जत  उसी  की  होती
 है

 जिसके पास  कुछ  पैसा  या  सम्पत्ति हो
 ।  आज  पैसा  ही  सबसे  बड़ा  है  ।  जिसके

 पास  धन
 सम् पाँत  है

 वह  चाहे  जैसा  भी  आदमी  तब  भी  उसकी  प्रतिष्ठा  बढ़  जाएगी  ।  जब  इस  प्रकार  को  व्यवस्था

 समाज  में  पैसे  की  कदर  होती  तो  इस  प्रकार  के  लोगों  के  लिए  sara  में  निश्चित  तरीके  से

 ह

 या  प्रकार  की  सुविधाओं  को  मुहैया  करना  नितान्त  आवश्यक  तब  जाकर  ने  समाज

 में  प्रतिष्ठित  पा  सकेंगे  ।  इसीलिए  उन्होंने जिस  प्रकार के  लड़के-लड़कियों  की  शादी के  सम्बन्ध  में
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 जो  सुझाव  प्रस्तुत  किए  ह  उनके  मुताल्लिक  सरकार  को  घोषणा  करनी  चाहिए  कि  जो  भी

 देवदासी  के  लड़के-लड़की  से  शादी  उसको  ae  इनाम  fear  जाएगा  ।  जब  तक  इस

 पत्रकार  की  सुविधा  या  प्रोत्साहन  उनको  नहीं  तत्र  तक  वे  समाज  मेंबर  तिष्ठा  प्राप्त

 नहीं कर  नहीं तो  जिस  प्रकार की  हीनता  उनके  मन  में  व्यापत  वह  व्याप्त ही

 रहेगी  ।  इसलिए  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  ऐसे  लोगों  को  रिहैबिलिटेशन  करने  के  लिए  बहुत

 गारे  कारगर  कदम  उठाने  ताकि  समाज  में  इस  प्रकार  की  प्रथायें  समाप्त हो  सकें

 बौर  समाज  में  सम्मानजनक  प्रतिष्ठा  उन  महिलाओं  को  मिले  और  वे  भी  अपना  जीवन

 व्यतीत  कर  सकें  |

 सभापति  मैं  इस  बिल  का  समर्थन
 करते

 हुए  अपनी  बात  समाप्त  करना  हूं  ।

 श्री  एस०  सत्यनारायण  राव  :  सभापति  सबसे  पहले  तो  मैं  माननीय

 श्रीमती  उषा  प्रकाश  चौधरी  को  मुबारकबाद  देता  कि  वे  इस  प्रकार  का  बिल  सदन

 में  विचार  करने  के  लिए  लाई  हैं  ।

 लेकिन  आज  सिर्फ  यह  बिल  बल्कि  उनका  भाषण  सुनने  के  बाद  इतनी  खुशी  हुई  ।  इधर  से

 भी  महिलायें  अब  संसद  की  डिबेट  में  भाग  लेने  लगी  हैं  ।  उधर  कौ  तरफ  से  श्रीमती  प्रमिला  दंडवते

 काफी  हिस्सा  लेती  लेकिन  इधर  से  लोग  ज्यादा  हिस्सा  नहीं  लेते  हैं  ।  हम  नहीं  जानते

 लेकिन  उनका  भाषण  सुनकर  बहुत  ही  ख़ुशी  हुई  और  उन्होंने  जो
 कारण  और  सुझाव  दिये  ये

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  हैं  ।

 सभापति  यदि  आप  हिस्ट्री  को  तो  आप  को  पता  चलेगा  fee  देवदासी  कैसे  आई  |

 पहले  जमाने  में  तो  यह  सुपर-स्टेशन  लेकिन  आज-कल  तो  हम  फैमिली  प्लानिंग  की  ओर  ध्यान
 दे

 रहें  हैं  ।  पहले  जमाने  में  बड़-बड़  राजा-महाराजाओं  के  बच्चे  नहीं  होते  थे  ।  उस  जमाने में

 योगी  लोग  कह  दिया  करते  थे  कि  यदि  आप  भगवान  को  या  किसी  देवता  को  यह  कह  दें  कि  मैं  अपना

 पहला  बच्चा  आपको  अर्पित  तो  भगवान  खुश  हो  जाएगे  और  आरके  यहां  बच्चे  होंगे
 |

 बच्चों  की  खातिर  से  भगवान  से  यह  माँगते  थे  कि  भगवान  आप  मुझे  बच्चा  अगर
 आप

 मुझे  बच्चा  तो  मैं  आपको  अर्पित  करूगा  ।  इस  सम्बन्ध  में  ऊषा  जी  ने  और  श्री  व्यास  जी  ने

 अभी  अपने-अपने  बिचार  रखे  हैं  ।  इस  प्रकार  यह  प्रथा  बढ़ती  गई  और  आज  सुनकर  यह  ताज्जुब

 हुआ  कि  ऐसे  लोग  डेढ़  लाख  हैं  ।  मेरे  ख्याल  से  इतनी  संख्या  नहीं  होगी  ।  खास  तौर  से  जहां  तक

 qa  पता  यह  प्रथा  दक्षिण  fEzeart  में  है  ।  बचपन  में  मैंने  देखा  राजा  ही

 मामुली  जानदार  जो  गांवों  में  रहते  वे  अपने  यहां  दासियां  रवा  करते  थे  ।  जो  ज्यादा

 दासियों  को  रखता  था  वह  बड़ा  आदमी  समझा  जाता  था  इसी  लिये  उस  वक्त  ones  प्रदेश

 में  दासिया  बनाने
 का

 सिस्टम  ari  इसके  लिए  वहां  कोई  कानून  तो  नहीं  लेती

 बगैर  कानून  के  ही  यह  चीज  बहुत  कम  हो  गई  ।  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  है  अभी

 तामिलनाडू  और  उड़ीसा में  यह  सिस्टम  प्रवलेन्ट  हैं  ।  इसके  लिए  ऊषा  जी  जो  बिल  लाई

 सैन्य  गवर्नमेंट  के  सामने  मैं  समझता  हूं
 -

 सैन्य  गवर्नमेंट  को  इस  बिल  को  पास  करने  में

 कोई  राज  होना  चाहिए  ।  लेकिन  एक  बात  जरूर  है  यह  प्रथा  पूरे  हिन्दोस्तान  में  नहीं  सिर्फ
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 तीन-चार  प्रान्तों  तक  ही  magi  इसलिए  शायद  उनको  कुछ  मुश्किलात  हो  सकती  हैं--लेकिन

 जैसा  मैंने  अभी  मालूम  किया  तामिलनाडु  और  कर्नाटक  इसके  खिलाफ  कानून  बना

 चुके  सिफ  उड़ीसा  और  आन्ध्र  प्रदेश  बाकी  हैं  ।

 ait
 सत्ययारायण  जटिया

 (
 :  मध्य  प्रदेश  में  भी  है

 ।

 श्री  एम०  सत्यनारायण राव  :  मध्य  प्रदेश  में  थोड़ा  सा  बाहर  पर  है  ।  यु०  पी०  में

 वासी  सिस्टम  नहीं  लेकिन  दूसरे  रुप  में  है  ।  बहरहाल  जहां  भी  अगर  स्टेट्स  अपने-अपने

 स्टेशन  बनायें  तो  ज्यादा  अच्छी  बात  होगी  और  मैं  हूं  इसमें  उनको  कोई  ऐतराज  नहों

 होना  चाहिये  ।  आप  सभी  जानते  ag  सिफ॑  देवदासी  सिस्टम  ही  नहीं  बल्कि  इसके  पीछे

 पुराने  जमाने  की  कुछ  बुराइयां  भी  छिपी  हुई  थीं  ।  मापकों  याद  bcd  यहां  पहले  सत्ती  प्रथा

 जब  किसी  औरत  का  शौहर  मर  जाता  था  तो  बीवी  को  उसकों  चिता  में  उसके  साथ  जलने

 का  सिस्टम  था
 ।

 लेकिन  राजा  राम  मोहन  राय  और  विलियन  बैन्टिन्क  ने  कानून  लाकर  इसको

 समाप्त  करने  को  कोशिश  लेकिन  कानून  के  बावजूद  भी  उस  चकित  सत्ती  सिस्टम  चलता

 बाद  में  जमाने  के  साथ-साथ
 कम  हो  गया  ।

 अभी  एक  मेंबर
 साहब  बतला  रहे  थे-हमारे  यहां  विधवा  के  साथ  भी  बड़ी  दिक्कतें  थी  ।  बचपन

 में  हम  aaa  थे  कि  अगर  कोई  औरत  विधवा  हो  जाती  थी  तो  उसकी  सुरत  खराब  करने  के  लिये

 उसके  बाल  कटवा  दिये  जाते  थे  ।  शादी  के  मौके  पर  उसको  नजदीक  नहीं  आने  दिया  जाता

 मन्दिर  में  जाने  के  लिये  भी  इजाजत  नहीं  दी  जाती  थी  ।  तुम  इसलिये  तुम  को  यहां  आने
 को  जरूरत  नहीं  है  ।  ए  तरह  से  अन-सोशल-एलीमेंट  बनाकर  रख  दिया  था  ।  हमारे  यहां  आंध्र

 में  एक  वीरेश लिंगम  पुलनुमा  नाम  के  बहुत  बड़  सोशल  रिटायर  हुए  जिन्होंने  बहुत  बड़े
 पैमाने  पर  इस  रिफार्म  को

 खुद  विधवा  से  शादी  करने को  तैयार  हुए  और  उनकी  वजह  सें

 mg  सिस्टम  वहां  खत्म  हो  गया  ।  इसी  तरह  से  तामिलनाडू  में  श्री  सुब्रह्मण्यम  पोएट  हुए
 जिनकी  सेन्टिनरी  अभी  हाल  में  मनाई  गई  है  ।  उन्होंने  भी  इस  क्षेत्र  में  बहुत  काम  किया  है  ।  समाज

 में  जितने  सोशल-ईवीएम  थे  उनको  दूर  करने  के  लिए  इस  महापुरुष  ने  बहुत  कोशिश  को  ।  लेकिन

 इसके  बावजूद  भी  यह  दुर्भाग्य  की  बात  साल  की  आजादी  के  बाद  भी  हम  यह  सुनते  हैं  कि

 देवदासी  सिस्टम  प्रेवलन्ट  है  ।  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हुं--सिफ  कानून  बनाने  से  कुछ  नहीं

 होता  कानून  काफी  नहीं  समाज  में  जितनी  महिलायें  चाहें  क्सी  भी  पार्टी  की  प्रमिला

 a
 दंडवते  जी  आप  सब  मिलकर  get  कहीं  भी  औरतों  के  खिलाफ  कोई  UAT  काम  होता  ष

 जैसे
 टंफिकिंग-इन-बुमेन  ८

 य  दूसरी  बुराइयां  सब  एक  आवाज  में  उसके  खिलाफ  आवाज

 उठायें  ।  अभी  ब्यास  जी  ने  भी  कहा  था  और  हमें  मालूम  है  कि  कलकत्ता  जेसे  बड़े

 शहरों  में  क्या  हो  रहा  है  ।  किसी  ने  कहा  कि  नाम  नाम  की  जरूरत  नहीं  इसके  लिये

 ती  किताबें  छपी  हुई  इन  शहरों  में  बड़े-बड़े  लोग  औरतों  को  रखकर  क्या-क्या  तमाशे  कर  रहे

 इसके  खिलाफ  कानून  है  लेकिन  वे  इतने  ताकतवर  हूँ  कि  कानून  की  जद  से  भी  बच  जाते  हैं  ।

 इसलिये  आप  सब  लोगों  को  मिलकर  इसके  खिलाफ  आन्दोलन  करना  चाहिये  ।  इतना  ही

 औरतों  के  खिलाफ  और  जो  दूसरी  जो  चीजें  जैसे  शौहर  अपनी  बीवी  को  ठीक  तरह  से  नहीं

 देखता  लोग  यह  समझने  हैं  कि  महिला  तो  एक  अबला  हैं  ।  इससे  क्या  होता  है  ।  आज  हमारे
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 देश  की  प्रधान  मन्त्री  एक  महिला हैं  और  हमारे  हक  aa  पग  पराये  भी  महिला

 प्रधान  मन्त्री  हैं  ।  पिछले  जमाने  को  हम  देखते  हैं  तो  रानी  लक्ष्मी  बाई  जैसी  वारयर  हमारे  देश  में

 हुई  हैं
 ।

 जो  लोग  यह  समझते  हैं  कि  औरतें  अबला  हैं  और  कुछ  नहीं  कर  सकती  यह  बिल्कुल

 गलत  बात  है
 ।

 इसलिए  मैं  इस
 बिल

 का  पूरी  तरह  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  एक  मिनट
 में

 खत्म  करू
 गा

 ।  इसी से  संबन्धित  एक  दूसरा  सवाल  है  और  कल  यहाँ  पर

 बेगसं  के  मुताल्लिक़  सवाल  आया  था  ।  ag  भी  एक  सोशल  तवील  है  और  बेगर्स  का  सम्बन्ध  केवल

 दिल्‍ली  से  ही  नहीं  है  और  दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रेशन  को  ही  उस  के  बारे  में  कुछ  करना  ऐसी

 बात  नही ंहै  ।  यह  तो  पुरे  देश  की  समस्या  है  और  एक  सोशल  तवील  है  जो  कि  एक  न्यूसेंस  बन

 गया  है  ।  कुछ  लोग  ऐसे  हो  सकते  हैं  जो  कोई  काम  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  वे  अन्धे  उनके  crt  नहीं

 हैं  या  उनके  हाथ  नहीं  हैं  और  वे  मन्दिरों  के  पास  बैठकर  भीख  मांगते हैं
 लेकिन  कुछ  लोगों  ने  इसको

 एक  प्रोफेशन  बनाया  हुआ  और  आज  हम  यह  देखते  हैं  कि  एक-एक ane  लखपति  हो  गया है  और

 इस  test  से  उसने  लाखों  रुपया  कमाया  है  ।  पैसा  कमाने के  लिए  बच्चों  को  उठाकर ले

 जाता  है  और  उनसे  भीख  मंगवाई  जाती  जो  कि  एक  बड़ी  खराब  बात  है  ।  ऐसी  जितनी  .  भी

 बुराईयां  हमारे  देश  में  उनको  जब  तक  समाप्त  नहीं  किया  तत्र  तक  हम  नहीं  समझते

 कि  हमारा  देश  सही  मानों  में  आजाद  है  ।  देश  ने  काफी  तरक्की  की  है  लेकिन
 सब  कुछ  होने  के

 बावजूद  हम  को  समाज  से  ऐसी  बुराइयों  को  दूर  करने  की  पुरी  कोशिश  करनी  चाहिए  ॥

 आपका  ज्यादा  समय  न  लेते  मैं  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  को  मुबारकबाद  देना

 चाहता  हूं  कि  वे  बहुत  मेहनत  करके  इतना  अच्छा  बिल  लाई  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  को  निपटाने  के  लिए  दो  घंटे  निर्धारित  किये  गये  थे  ।

 अब  केवल  40  मिनट  रह  गये  हैं  ।  इसलिए  मैं  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करता  g  कि  वे  अपनी

 बात  कम  से  कम  शब्दों  में  कहें  ।

 श्री  एस०  ato  सिंदनाल  यह  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  जिसका  सम्बध

 सामाजिक  परिस्थितियों  से  है  ।  आप  कृपया  सदस्यों  को  बोलने  की  अनुमति  दें
 ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  हं  कि  कोई  भी  न  ब्नोलें  ।  माननीय  सदस्यों  को

 वही  बात  दुबारा  से  नहीं  कहनी  चाहिए  और  अपना  भाषण  पांच  मिनट  के  अन्दर  खत्म  कर  देन

 चाहिए  ।

 श्री  रामप्यारे  पत्रिका  :  इसको  आज  ही  समाप्त  नहीं  कर  देना  चाहिए  |

 को  सत्यनारायण  जटिया  :  माननीय  सभापति  हम  इस  संसद  के  माध्यम  से

 समय  कुछ  अच्छे  विधेयकों  पर  चर्चा  करते  हैं  और  ऐसे  विधेयकों  में  से  यह  भी  एक  अच्छा

 विधेयक  जिसको  बहन  श्रीमती  ऊषा
 प्रकाश

 चौधरी  ने  इस  सदन  में  रखा  है  ।

 हमारे  देश  के  अन्दर  समाज  में  जो  कमियां
 हैं

 और  बुरी  प्रथाएं  उन  प्रथाओं  को  तोड़कर

 नई  अच्छी  प्रथाओं  को  स्थापित  करना  हमारे  लिए  ag  और  गौरव  की  बात  है  ।  हमार  देश  की
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 आजादी को  कल्पना  तब  तक  अधूरी है  जब  तक  हम  सही  अर्थों  में  देश  के  सभी  लोगों  को  समान  रूप

 से  समानता  के  अधिकार  दिला  नहीं  पाते  ।  मैं  ऐसा  समझता हूं
 कि  जब  तक  ऐसा  नही  होता  तब  तक

 सही  अर्थों  में  हमारी  आजादी  की  कल्पना  हमारी  आजादी  का  सपना  पूरा  नहीं  होगा
 ।  हम  जिसे

 अबला  कहते  उस  पर  शासन  करने  की  प्रवृत्ति  सबल  व्यक्ति  की  होती  है  ।  ऐसा  मनुष्य  अपनी

 सुविधा  के  लिए  बड़ा  खुदगजें  स्वार्थी  होकर  दूसरे  का  शोषण  करने  के  नजरिये  से  खुद  नये

 नियम  बनाता  है  और  समाज  को  उसमें  इन्वोल्व  किस  प्रकार  से  उसमें  उसका  हित

 हो  इस  प्रकार  से  इनको  बनाना  है  और  उससे  ऐसी  परम्परा  बन  जाती  जो  कि

 निश्चित
 से  हमारे  लिए  sae  की  बात  होती है  ।  समय-समय  पर  हमारे  देश  में  अच्छे

 लोग  हुए  हैं  उन्होंन  इस  बात  का  बीड़ा  उठाया  था  कि  इस  तरह  की  सामाजिक  बुराइयों  पर  फतह

 पाई  जाए  ॥

 यह  बात  केवल  कुछ  प्रांतों  तक  ही  सीमित है
 ।  ऐसा  मैं  नहीं  मानता  1  यह  मनुष्य  की  दुष्कर

 वृति  हम  कहीं  भी  देख  सकते  हैं  और  हमें  पता  है  कि  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  के  सीमावर्ती

 क्षेत्रों  में  भी  ऐसा  होता  अभी  अखबारों
 में  यह  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  किस  तरह  से  ae

 कियों  को  जोकि  जिन्दा  लाशों  के  समान  बेचने  और  खरीदने  का  धन्धा  चलता  है  ।  कई  लोग  इस

 काम
 में  लगे  हुए  थे

 ।
 उस  सारी  बात  का  पर्दाफाश  हुआ  ।  कुछ  बातें  छिपी  हुई  हैं  ।  जब  तक  बात

 छिपी  होती  है  उससे  भी  हानि  होती  है  ।

 प्रकट  में  हम  यह  बात  समझते  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  की  सड़कों  के  किनारों  पर

 लोग  छोटी-छोटी  झोपड़ियां  बनाकर  रहते  हैं  ।  उनकी  जीविका  का  और  कोई  धन्धा  नहीं  होता  है  ।

 उनके  यहाँ  लड़कियाँ  अपने  शरीर  को  बेचकर  अपने  पेट  की  आग  को  बुझाती  हैं  ।  यह  कोई  अच्छा

 धन्धा  नहीं  है
 ।  यह  भी  बात

 नहीं  है  कि  यह  सब  वहीं  होता  ऐसी
 परिस्थितियां  सारी  जगहों

 पर  है  ।  मध्य  प्रदेश  में  भी  इस  तरह  की  सारी  बातें  हैं  ।  वहां  भी  सड़क  के  किनारे  पर  झोपड़ी  डाल

 कर  लोग  धन्धा  चलाते  हैं  ।  सबसे  बड़ी  लड़की  इस  काम  को  करने  बाली  होती  है  और  वह  इसलिए

 यह  काम  करती  है  कि  उसको  शादी  नहीं  होती  है  ।  अगर  उसकी  शादी  न  हो  तो  उसका

 किस  तरह  से  बीते  ।  जसे  उसका
 युवापन  समाप्त  होता  जाता  उम्र  बढ़ती  जाती  तब  जाकर

 उसे  पता  लगता  है  ।  उम्र  बढ़ने  के  साथ-साथ  उसकी  समस्याए  बढ़ती  है  ।  यह  सारे  देश  के  लिए

 कलक  की  बात  है  1

 इस  प्रकार  के  सामाजिक  अपराध  सारी  ane  होते  हैं  ।  चाहे  देवदासी  प्रथा  हो  चाहे  बिछड़ा

 प्रथा  हो  चाहे  लड़कियों  को  बेचने  और  खरीदने  का  तरीका  यह  सारा  असभ्य

 समाज  का  तरीका  है  ।  हमें  अपने  समाज  से  इन  सारी  कुप्रथाओं  को  समाप्त  करना  होगा  ।
 देश  में

 ऐसी  कोई  भी  प्रथा  उस  पर  काबू  पाना  होगा  ।

 हमारा  देश  निश्चित  रूप  से  मातृ प्रधान  देश  है  ।  हम  माता  के  कल्याण  को  बात  करते  हैं  ।

 हम  इस  देश  को  भी  मां  के  रूप  में  स्वीकार  करते  हैं  ।  इस  देश
 की

 मिट्टी
 को

 भी  मां  मानते  हैं  fax

 जो  जानदार  उसको  हम  मां  के  रूप  में  क्यों  नहीं  स्वीकार  करते  हैं  |

 हमारे  यहां  तो  संस्कृत  में  कहा  गया
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 पर्था

 विधेयक

 पत्र  नारी  पूज्यन्ते

 तत्र  रमन्ते  देवता

 लेकिन  आज  नारी
 की

 पूजा  कहां  हो  रही  है
 ?

 नारी  की  पूजा  करना  यह  हमारे  समाज
 के

 लिए  आवश्यक है  ।  मैं  अन्त  में  यही  कहना  चाहूंगा

 नारी  शक्ति  की  प्रतीक

 नारी  देश  का  मान

 नारी  न  होती  तो

 होता  न  यह  जनता

 श्री  ए०  पीर  सिदनाल  :  समिति  मैं-श्रीमती  उषा  चौधरी  को  बधाई

 देता  हूं  कि  वे  विचार-विमर्श  के  लिए  ag  विधेयक  लायी  हैं  ।  कई  वर्षों  से  ज्योति  या  जो

 भी  नाम  इसे  दिया  यह  प्रथा  के  परंपरागत  तरीके  से  चलती  आ  रही  है  ।  इस  प्रथा  के  बारे  में

 मेरी  बहन
 ने  विस्तार से  उद्धत  किया

 है  और  मैं  भी  उसी
 क्षत्र

 से  निर्वाचित  हुआ  हूं  यानि  कर्नाटक

 के  बेलगाम  जिले  यल्लम्मा  मंदिर  से  ।  पिछले  100  वर्षों  से  यह  वहां  पर  हो  रहा  और  aa

 भी  ऐसा  ही  हो  रहा  हैं  ।  लेकिन  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  इस  विषय  पर  बनाये  गये  कानून  और  कुछ

 सामाजिक  चेतना  के  फलस्वरूप  इसमें  काफी  कमी  आई  लेकिन  यह  पूरी  तरह  खत्म  नहीं  हुई  है  ।

 श्री मन  इस  समस्या  को  कई  पहलुओं  से  देखा  जाना  है  ।  मात्र  कानून  बनाने  से  ही  यह  बातें

 खत्म  नहीं  हो  जातीं  ।  इसको  शैक्षणिक  और  समाज
 के

 नजरिये  से  देखना  होगा  ।

 इसका  हल  ढूँढने  के  लिए  हमें इन  सभी  बातों
 का

 घ्यान  रखना  होगा
 ।

 मिसाल  के  तौर  पर  यह  प्र  था

 केबल  समाज  के  छोटे  aah  तक  ही  सीमित  न  कि  उच्च  समाज  में
 ।

 वे  ही  इसके  क्यों
 शिकार

 हैं  और  वर्षों  से  इसे  क्यों  परंपरागत  ढंग  अपनाते  आ
 रहे  हैं

 ?  सरकार  द्वारा  कानून  बना  देने  से  ही

 थे  बातें  खत्म  नहीं  की  जा  सकतीं
 ।

 उदाहरण  के  तौर  पर  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  पिछले  100

 वर्षो  से  भारतीय  दंड  सं  पिता  और  अपराधिक  दंड  संहिता  लेकिन  अभी  भी  जुर्मों  पर  नियंत्रण

 नहीं  किया  जा  सका  है
 ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  था  कि  सामाजिक  वातावरण  को  पुरी  तरह  से

 लना  होगा  ।

 उदाहरण  के  तौर  पर  शिक्षा  पर  सबसे  पहले  ध्यान  देता  होगा  ।  सरकार  इस  दिशा  में  कार्य

 कर  रही  है  लेकिन  समुदाय  विशेष  और  स्थान  विशेष  पर  राज्य  और  केन्द्र  सरकारों  द्वारा  इस

 विषय  पर  विशे  ध्यान  देना  होगा  ।  उपायुक्त  जैसे  या  इसी  ग्रेड  के  अन्य  विशेष  अधिकारियों  और

 उनके  ayaifrat  को  आवश्यक  कार्यवाही  करने  के  लिए  आदेश  देना  चाहिए  और  सरकारी
 चोरियों  को  सामाजिक  कार्यकर्ताओं  के  साथ  घर-घर  जाकर  लोगों  को  व्यक्तिगत  रूप  से  शिक्षित

 करना  चाहिए  ।  तभी
 हम  कुछ  परिणामों  की  आशा  कर  सकते हैं  ।  यह  प्रथा  सारे  देश  में  नहीं  पाई

 जाती  है
 ।

 यह  देश  के  केवल  कुछ  एक  हिस्सों  में  ही  पाई  जाती  है  ।

 वेश्यावृत्ति  का  अन्य  नियमित  रूप  से  बड़े  नगरों में  भी  पाया  जाता  है  ।  यह  प्रथा  कभी

 भी  खत्म  नहीं  ही  सकती  ।  इसे  कानून  और  सामाजिक  परिस्थियों  द्वारा  कम  किया  जा  सकता  है  ।
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 ug  समाज  की  इच्छा  पूर्ति  का  एक  माध्यम  है  ।  मुझे
 डर

 है
 कि

 यदि  इसे  पूरी  तरह  से  रोका  जामे

 तो  इससे  अन्य  सामाजिक  समस्यायें  पैदा  हो  सकती  हैं  ।  मैं  देवदासी  प्रथा  का  समर्थन  नहीं

 मैं  वेश्यावृत्ति  के  अन्य  तरीकों  का  भी  समर्थन  नहीं  करता  हूं
 ।

 कई  दफा  ae  देखा  गया  है  कि

 वृत्ति  समाज  की  इच्छापूर्ति  का  एक  साधन  है  ।  कुछ
 लोग

 ऐेसे
 भी

 हैं  जो
 कि  अविवाहित  होते  हैं

 ।

 इसको  व्यवस्थित  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  इसे  स्वीकार  कर  लिया  तो  इसे  समाज  की

 आवश्यक  बुराई  अच्छे  तरीके  व्यवस्थित  किया  जा  सकता  उनको  नियमित  और

 समय-समय  पर  स्वास्थय  परीक्षा  की  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  जा  सकती हैं
 |  जेसा  कि  आम  सत्त

 है  कि  नदी  की  तरह  समाज  भी  अपने  रास्ते  खुद  बनाता  है
 ।

 हम  इसे  नियंत्रित  कर  सकते  हैं  और

 इसे  व्यवस्थित  रूप  से  चला  सकते  हम  इसे  पूरी  तरह से  खत्म  नहीं कर
 सकते  ।

 अगर  हम
 इसे

 पुरी  तरह  से  रोक  देते  हैं  तो-अच्छे  ॥ जश  से  नहीं  रह  सकते  ।  इससे  सामाजिक  समस्यायें

 पैदा  होंगी

 इस  विधेयक
 की  अपना  पूरा  सर्मथन  देते  मैं  सरकार  को  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं

 कि  एक  विशेष  समिति  का  गठन  किया  जो  कि  देश  में  जगह-जगह  जाकर  इस  बुराई  के

 जिस  और
 वित्तीय  कारणों  की  जाँच  करे  ।  मूल  रूपसे  आर्थिक  कारणों  से  वे  इसे  अपनाती  हैं

 ।  हमने

 समाचारपत्रों  में  इस  बारे  में  लेख  पढ़े  हैं  कि  कई  लड़कियों  ने  वेश्यावृति  को  अपने  दहेज

 के  लिए  पैसे  जोड़े  और  जिस  लड़के से  शादी  की  उसको  दे  दिये  ।  क्या  यह  सम।ज  के  लिए  शर्म
 की

 बात  नहीं  इसे  केवल  सरकार  पर  ही  क्यों  छोड़
 दिया

 जाये
 ?

 हर  बात  कानून  के  जरिये  ही  क्यों

 की  जाये
 ?

 कानून  से  ही  सब  बातें  हल  नहीं  हो
 जाती  ।

 कानून  अपने
 आप

 में  ही  पूर्व  नहीं  है  कानून

 हमेशा  निरोधात्मक  होता  है  न  कि  उपचारात्मक  ।  मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  इस  विजय  पर

 बारीकी  से  जाँच  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  जाना  चाहिये  |

 मेरे  क्षेत्र में  ए-रिबन  इस  के  शिकार  हैं  ।  यह  प्रथा  हरिजन  समुदाय  से  बाहर  भी  फैली  हुई

 है  ।  मेरे  जिलें  और  तालुक  में  एक  समुदाय  जिसमें  जसे  ही  कन्या  बालिग  होती  उनकी  पसंद

 का  एक  व्यक्ति  सामने  आता  है  और  आर्थिक  कारणों  की  वजह  से  कन्या  उसे  सौंप  दी  जाती  है  और

 वह  इस  कन्या  को  छः  था  10  वर्षों  तक  अपने  पास  रखता  है  और  जब  उस  कन्या  का

 ऋण  कम  हो  जाता  जैसा  कि
 इस  विधेयक  में  भी  बताया  गया  उसे  बाहर  कर  दिया

 जाता  है  ।  इस  स्थिति  ag  वेश्यावृति  करने  के  आलावा  कुछ  भी  नहीं  कर  सकती  ।  इसे

 हित  किया  जाना  चाहिए  ।  आज  सदन  में  जो  विधान  पेश  किया  गया  उससे  भी  कठोर  कानून

 बनाया  जाना  चाहिए  ।  मैं  इसका  स्वागत  करता  लेकिन  ह २  विषयों  पर  चर्चा  होती  है  और  वाद

 में  उन्हें  भुला  दिया  जाता  और  यह  qa  सामाजिक  समस्या  वैसे  ही  रह  जाती  देवदासी

 प्रधा  में  एक  अवोध  बच्चे  को  अन्धविश्वास  के  आधार  पर  भगवान  के  नाम  पर  दिया  जाता

 कई  संस्थान  इस  पर  सर्वोक्षण  कर  रहे  हैं  ।  प्रथा  समय  यह  प्रकाश  में  आयेगा  ।  मैं  भी  उनसे  सर्वेक्षण

 और  कोई  हल  ढूंढने  में  सम्बद्ध  रहा  हूं  ।

 असम  यह  पुजारी  ही  होते हैं  जो  यह  करते  इसको  |...  रोका  जाये  ?  आधी  रात

 किसी  को  ले  जाया  जाता  लड़की  आती  उम्र  लड़की  की  मां  खुद  ही  एक  पुरानी  वेश्या  होती

 अगर  हम  उससे  पुछते  हैं  तो  वहू  कहती  है  कि  हम  क्या  करें  ?  हम  अपना  पेट  कैसे  भरें  ?  हम
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 कैसे  जियेंगे  ?  मैं  अपने  परिवार  का  पोषण  क  करूंगी  ?  मे मेरा  न  पति है हैं
 के  अ  of-

 न  ही  पिता  है  और  न  ही

 भाई  न  ही  समाज  मुझे  अपनाता  है
 ।

 इसके  लिए  काफी  grata  की  आवश्यकता  है  ।  जब  हम  उनके  पास  जाते हैं  और  बात

 करते हैं  तो  वे  हम  से  भयभीत  हो  जाते  हैं
 ।

 वे  हमसे  बात  नहीं  करते  परन्तु  जब  कोई  आदमी  उनके

 पाय  ग्राहक  बनके  जाता  है  तभी  वे  वास्तविकता  प्रकट  करती  है
 ।

 यह  मेरे  क्षत्र  हैं  हुआ  हैं  जब  कोई

 उसके  पास  ग्राहक  के  रूप  में  जाता  है  तो  वे  इसके  बारे  में  पुरा  सत्य  सामने रख  देती हैं  ।  यदि  हम

 समस्या  का  निदान  ढूढने  का  प्रयत्न  करें  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  इस  समस्या  का  जन्म  आर्थिक

 पिछड़े  सामाजिक  वजनी  तथा  छुआछूत  की  वजह  से  होता  है  ।  उच्च  जातियों के  लोग  उनको

 घणित  दृष्टि  से  देखते हैं  ।  यह  एक  सामाजिक समस्या  है  ।  इम  इस  समस्या  का  समाधान कानन

 द्वारा  नहीं  कर  सकते  ।

 इसीलिए  मैंने  सभा  से  निवेदन  किया  है  कि  वहू  इस  समस्या  को  सभी  पहलुओं  का  अध्ययन

 करे  और  उसके  लिए  एक  समिति  नियुक्त  करें  ।  दि ली  जैसे  बड़े  शहरों  में  ये

 बहुंत  ही  आधुनिक  तरीके  से  की  जा  रही  हैं  ।  पांच  तारा  होटलों  में  तीन  तारा  होटलों  में  एक

 तारा  होटलों  और  सभी  at  के  लोगों  को  सन्तुष्टि  की  जा  रही  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 से  चिकित्सीय भ्रम  इसको  जड़  से  उखाड़  ककने
 की

 चुनौती  के  रूप  में  लेने  की
 बजाय

 हम
 इसे

 सहायता  तथा  मासिक  तथा  विधिक  जांचों  के  द्वारा  क्रमबद्ध  तरीके  से  कम  कर  सकते  हैं जैसा  कि

 अमेरिका  तथा  अन्य  पश्चिमी  देशों  में  किया  जा  रहा  है  ।

 परन्तु  भगवान  के  डर  को  वजह  से  इसको  किसी  समुदाय  विशेष ने  एक  प्रथा  के  रूप  में  नहीं

 रहने  देना  चाहिए  ।  यह  कलंक  केवल  शिक्षा  के  माध्यम  से  ही  समाप्त  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  एक

 एक  हरिजन  लड़की  ग्रेजुएट  है  तो  कया  वह  हमको  पसन्द  करेगी  ?
 वह  हमको  पसन्द  नहीं

 करेगी  ।  कोई  भी  पसन्द  नहीं  करेगी  ।  यह  कोई  समुदाय  विशेष  ही  नहीं  ।  मेरा  कहने  का  तात्पर्य  है

 कि  समाज  का  निचला  तब  का  इसे  आर्थिक  दृष्टि  से  करता  और  यदि  शिक्षा  प्रदान  कर  दो

 जाये  तो  यह  काम  क्यों  करेंगे  ?  ये  इस  कार्य  को  आनन्द  स्व कल्पना  या  अपने  व्यक्तित्व  का  प्री  पर

 करने के  लिए  नहीं  करते ।  वे  अपना  पेट  पालने या  अपने  गांव की  प्रथा  के  अनुसार  या  किसी  इसी

 प्रकार  की  बात  की  वजह  से  करते  हैं  ।

 गांवों  में  हमें  बतलाया  गया  है  कि  एक  औरत  को  रखैल  के  रूप  में  रखना  गांव  के  नेता  या

 बड़ों
 आदमी  के  लिए  एक प्रतिष्ठा का

 विषय  होता है  और  दस  बर्ष
 बाद

 उसे  छोड़  दिया  जाता  हैं

 और  आगे  आने  वाले  वर्षों  में  उसे  यह  कायें  व्यापार  के  रूप  में  करना  पड़ता  है
 ।

 बहुत  से  स्थानों
 पर

 इस  प्रकार
 के

 बहुत
 से  मामले हैं  ।  बम्बई  तथा  पुना में  घरवाली  होती

 सभी
 को  इसकी

 जानकारी  है  ।  सरकार  को  इसकी  जानकारी  है  !
 परन्तु  किया  जायें  ?  वे  बड़ी  धनवान  बन

 जाती  है  और  गांवों  में  आकर  दूसरी  लड़कियों  को  आक्षित  करती  हैं  और  भाई  ही

 लड़कियों  को  500  या  250  रुपयों  में  बेच  रहे  हैं  ।
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 काए

 सब  कुछ  म  हगा  बस  मानव  जीवन  सस्ता  रह  गया  इस  समस्या को  हमें  बड़  ही

 गम्भीर  ढंग  से  सुलझता  है  ।  आक्सी जन
 जन

 ढंग  से  नहीं  ।  इसको  केवल  कानून  द्वारा  हल  नहीं  किया  जा

 सकता
 ।  मैं  कानून

 का
 स्वागत  करता  हूं  मैं  विधायक  का  समेत  करता  हूं  ।

 परन्तु  उसके  साथ  ही  अन्य  पहलुओं  पर  सभी  पहलुओं  ध्यान  दिया  जाना  है  और  मैं

 सामाजिक  तथा  धार्मिक  संस्थाओं  से  अपील  करता  हूं  और  उनसे  निवेदन  करता  हू  कि  ते  हमेशा

 रुचि  लें  ।  शिक्षा  सबसे  हना  साधन  तथा  माध्यम  है  जिसके  द्वारा  देवसासी  तथा  मुरली  प्रथा  की

 इस  बुराई  का  उन्मूलन  किया  जा  सकता  है  ।

 घन्यवाद  |

 श्रीमती  प्रमिला  दंडवते  उत्तर  :  उपाध्यक्ष  यह  बिल  लाने  के

 लिए  मैं  खासतौर  से  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  को  धन्यवाद  देती हूं
 ।  मैं  उस  क्षत्र  से  आई  हूं  जहां

 ज्योतिबा  फले  प्रतिष्ठान  एक  संस्था  है  और  जो  देवदासियों  को  संगठित  करने  का  काम  करती  है  ।

 आज  हम  महो  टोटल  प्रास्टीट्युशन  पर  विचार  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  बरट  पड  रसूल  ने  कहा  है  कि

 वृत्ति  एक  विवाह  प्रथा  का  ताकि  परिणाम  है  उसके  अन्दर  मैं  नहीं  जाना  चाहती  हूं  ।  लेकिन  धर्म

 कौर  मजहब  के  नाम  से  गरीब  और  नीची  जाति  के  तबके  की  लड़कियों  को  बेचने  और  उनको

 प्रास्टीट्युट  बनाने  का  काम  वन  रहे  है  ।  इसके  ऊपर  आज  हम  यहां  विचार  कर  रहे
 हैं  ।  1934  में

 ब्रिटेन  राज  में  एक  कानून  बना  था  ।  तमिलनाडु  में  भी  एक  कानून  बना  है  ।  1978  में  कर्नाटक

 ने  भी  एक  कानून  पारित  किया  ।  मैं  HiTHy  एक  बात  चाहती  हूं  ।  हर  साल  माघ  पूर्णिमा

 को  बेलगाम  के  पास  एक  पहाड़  है  जहां  पर  हजारों  लड़कियों  को  बेचा  जाता  है  यानी  यलम्मा  को

 अपने  किया  जाता  है  लेकिन  पुलिस
 को

 दिखाई  नहीं  देता  ।  कर्नाटक  में  सबको  पता  है  ।  हमारे  देश

 में  शारदा  कानून  हो  गया  लेकिन  आज  भी  उत्तर  मध्य  प्रदेश  और  बिहार  में  हजारों  लड़कियों

 की  बचपन  में  शादी  होती  है  ।  मध्य  प्रदेश  के  एक  मिनिस्टर  ने  अपनी  पोती  का  बाल-विवाह  कर

 बड़  दुख  की  बात  है  क्योंकि  हमारी  दृष्टि  नहीं  बदली  है  ।  श्रीमती  ऊषा  जी  ag  बिल  यहां

 लाई  हैं  लेकिन  बिल  की  वजह  से  कानून  नहीं  बनने  वाला  परंतु  इसकी  आवश्यकता  हमारी  सरकार

 के  ध्यान  में  आ  जायेगी  कि  जितने  कानून  प्रास्टीट्यूशन  के  बारे  में  उनका  संकलन  करके  सेन्ट्रल

 गवर्मेट  का  एक  कानून  बनना  चाहिए  जिससे  कम  से  कम  यह  जो  गरीबी  धर्म  या  भ्रामक  कल्पना  की

 वजह  से  अगर  लड़कियों  को  प्राप्ति  qe  किया  उतकों  हम  केप  रोकें  ।  मैं  आपको  दो-तीन

 बातें  बताना  चाहती  हूं  ।  ज्योतिबा  फल  प्रतिष्ठान  के  जवान  कार्यकर्ताओं  ने  एक  जगह  पर  जहां  यह

 होता  हे  ।  जहां  लड़कियों  को  बेचा  जाता  है  उसको  झुलुआ  कहते  वह  शादी  का  एक  तरीका  होता

 वहू  समारोह  चल  रहा  था  ।  उस  समय  जाकर  नौजवान  कार्यकर्ताओं  ने  लड़कियों  को  बचाने

 की
 कोशिश

 की
 कि

 शादी  नहीं  होने  दी  जाय  ।  और  जब  पुलिस के  पास  गये  और  कहा  कि  सरकारी

 कानून के
 खिलाफ  ag  काम  हो  रहा  है  तो  पुलिस  ने  कहा  कि  यह  तो  कानूनी  कार्यवाही  चल  रही

 है  ।  तो  महाराष्ट्र में  जहां  1934  में  यह  कानून बना  वहां  की  पुलिस  को  पता  नहीं  था  कि  ऐसा  भी

 कानून है  जिसके  अनुसार इस  तरह  की  शादी  नहीं हो  सकती ।  उल्टे  जो  लड़कियों  को  बचाने

 का  काम  कर  रहे  थे  उनको  पकड़ते  की  कोशिश  हो  रही  थी  ।  आगे  जाकर  मैजिस्ट्रेट  ने  बताया  कि

 हां  ऐसा  कानून  है  ।  तो  बम्बई  में
 जहां

 सोशल  रिफॉर्म्स  बहुत  सालों  से  चल  रहा  है  वहां  यह

 बात  है  |
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 आगरा  में  गीता  नाथ  की  लड़की  को  छुटकारा  दिलाने  के  लिए  छात्र  संघर्ष  वाहिनी  के

 लड़कों  ने  उसको  बचाया  मय  को  a  पुलिस  ने  पीटा  तो  बार-वार  यह  कहते  थे  कि  हम  आपको

 सीता  बनाने  वाले  हैं  ।  मैं  पुलिस  पर  इल्जाम  नहीं  लगाती  क्योंकि  वह  भी  समाज  का  ही  हिस्सा

 लड़कियों  को  वेदना  गलत  काम  है  उसमें  उनको  सहयोग  चाहिए  इस  प्रकार  की  शिक्षा  उन्हें

 नहीं  है  जिसके  कारण  यह  गलत  काम  रोकने  के  लिए  वह  आगे  नहीं  आते  ।  इसलिए  जहां

 हजारों  की  तादाद  में  लड़कियों  को  बेचा  जाता  है  वहां  हाजिर  रहते  हुए  भी  अनभिज्ञ  रहती  है  और

 केवल  वन् दो वस्त  करना  ही  अपना  काम  समझती  है  और  इस  प्रकार  के  गैर-कानूनी  काम  को  रोकने

 के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाती

 स्टेटस  आफ  alee  कमेटी  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  -1965  में  बम्बई  की
 फोरास  रोड

 की  जांच  की  जहां  काफी  संख्या  में  वैश्यों  ae  बम्बई  का  बहुत  वड़ा  इलाका  उन्होंने

 कहा कि  30  प्रतिशत  वेश्यायें  देवदासी  हैं
 ।

 आज  उनकी  संख्या  और  भी  बढ़  गई  होगी
 ।

 न 1976  में  गढ़हिगलज  में  उनकी  पहली  कानफंरेंस  8  ई  जहां  पर  उन्होंने  कहा  कि  हम  इस

 कोम  को  छोड़ना  चाहती  हेम  घर  बसाना  चाहती  अपने  बच्चों  को  स्कूल  भेजना  चाहती  हैं  ।

 लेकिन  सकल  में  भेजती  हैं  तो  बाप  का  नाम  पुछते  हैं  और  बाप  का  नही ंहै  इसीलिये  पढ़ना

 मुश्किल  होती  है  ।  श्रीमती  उषा  चौधरी  ने  जो  सुझाव  दिया  है  मैं  उसके  पक्ष  में  हूं  कि
 जब  बच्चे

 स्कूल  जाते  हैं  तो  उनकी  मां  का  नाम  लिखाने  की  इजाजत  मिलनी  चाहिये  ।  सिर्फ  इन्हीं  के  बच्चों

 के  लिये  बल्कि  सरकार  की  ओर  से  कानून  होना  चाहिये  कि  कोई  भी  बच्चा  अगर  मां  के  नाम

 से  अपना  नाम  लिखवाना  चाहता  है  तो  उसको  यह  कानूनी  अधिकार  होना  चाहिये  ।  आदमी

 शराब  पीने  वालों  और  अपनी  पत्नी  और  बच्चों  को  छोड़कर  दूसरी  जगह  जाता  है  उसके  बच्चों

 को  अपनी  मां  के  नाम  से  स्कूल  जाने  का  कानूनी  अधिकार  चाहिये  ।  और  अगर  देवदासी

 के  बच्चों  को  इस  प्रकार  का  अधिकार  दें  तो  दुनिया  जानेगी  कि  यह  देवदासी  के  बच्चे  हैं  ।  इसलिये

 सरकार  इस  प्रकार  का  कानून  लाये  इस  देश  में  कोई  भी  बच्चा  पिता  के  नाम  से  ही  अपना  नाम  न

 बल्कि  अपनी  मां  के  नाम  से  भी  नाम  रखने  और  लिखने  का  उसे  कानूनी  अधिकार  हो  ।  इस

 इस  प्रकार  का  कानून  लाने  की  आवश्यकता  है  ।

 हुआ  में  लड़कों  को  भी  बेचा  जाता  है  ।  लोकन  लड़का  गाय  देकर  छुटकारा
 सकता

 लेकिन  लड़की  को  छुटकारा  नहीं  ।  एक  बार  यदि  यलम्मा  की  बन  गई  तो  जिन्दगी  भर  उसे

 देवदासी  रहना  पड़ता  है  और  अनेक  पुरुषों  की  ag  देवदासी  बन  जाती  है  ।  इसलिये  कम  से  कम

 अगर  इन  बहनों  को  बचा  नहीं  सकते  तो  उनके  बच्चों  को  तो  बचाने  की  हमें  कोशिश  करनी  चाहिए

 यह  भी  कोशिश  बम्बई  में  हुई  है  फोरास  रोड़  में  सारे  सदन  को  ag  बात  मालूम  होनी  चाहिये  यह

 मैं  चाहती  वहां  के  30  बच्चों  को  राष्ट्र  सेवा  दल  के  बच्चो ंने  उनकी  मां  के  पास  से  लेकर  उनको

 बाबा  आप्टे  के  गुरुकुल  में  भेज  दिया  ।  बीच  में  पुलिस  ने  और  उनके  दलालों  ने  इतना  तंग  किया

 कि
 जो  बच्चे  स्कूल  में  पढ़ने  के  लिये  गये  उनको  फिर  वापस  भेज  दिया  गया  क्योंकि  उसमें  लड़कों

 से  ज्यादा  लड़कियां  थीं  ।  दलालों  को  लगा  कि  अगर  इस  तरह  से  लड़कियां  पढ़ेगी  और  आम  लोगों

 की  तरह  जिन्दगी  बिताने  की  कोशिश  करेंगी  तो  हमारा  धन्धा  कैसे  चलेगा  ।  आज  वहू  30  के  30

 बच्चे  वापस  फोरास  रोड  पर  चले  गये  ।
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 एन  ——

 मैं  मन्नी  महोदय  से  कहना  चाहती  हू चाहती
 2

 कि  आप  इस  बारे  में  जांच  pifae
 कि  कौन  से

 बच्चे  थे  जिनको  गुरुकुल  में  सेजा  गया  था  और  कौन  से  बच्चे
 वहां

 से  वापिस  गये
 !

 इनके  लिये
 कोन

 जिम्मेदार  है  ।  पुलिस ने  उनकी  मदद  की  है  नहीं  ।  इस  बारे में
 जांच  की  जानी

 चाहिये  ।

 देवदासियों  की  कांफरेंस में  जो  बात  हुई  वह  मैंਂ  आपके  सामने  रखना  चाहती  कयोंकि

 भाषण  करने  से  कुछ  नहीं  होगा  ।  उनकी  कांफरेंस  में  जो  रेज्यूलूशन  पास  हुआ  है  ae  मैं  आपके

 सामने  रखना  चाहती  हूं  और  अपना  भाषण  खत्म  करना  चाहती  हुं  ।  मेरी  saga  है  कि
 आज  जो

 सुझाव  यहां  पर  aa  fam  इस  पर  बहुत  कर  के  ही  हम  न  सरकार  की  ओर  से  एक  कमेटी

 नियुक्त  की  जाये और  प्रास्टीच्यूशन  का  जो  प्रॉबलम  उनके  बारे  में  गंहराई  से  सोचा  जाये

 आज  दिल्‍ली  शहर  में  बड़े-बड़े  होटलों  में  aq  हो  रहा  उसकी  ओर  मैं  आपका  ध्यान

 चि  रही  कैबरे  डांस  और  काल  गल  की  ओर  ध्यान  नहीं  खींच  रहीं  आज  अच्छी

 अच्छी  लोकेलिटीज  में  प्रास्टीच्यूशन  हो  रहा  यह  मैं  यहां  नहीं  कहना  चाहती  लेकिन

 दासियों  की  कान्फ़र्स  में  जो  माँग  हुई  जो  उन्होंने  पात्र  किया  उस  ओर  आपका  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हु  ।

 उनकी  मांग  है

 (1)  देवदार  बन्दी  कानून  पर  कड़ाई  से  अमल  हो  तथा  जो  देवदासियों बन  गई  उनको

 सरकारी  मदद  और  नौकरियों  में  आरक्षण

 (2)  इस  इलाके के  लोगों  के  अज्ञान  और  गरीबी
 का  फायदा

 उठाने  वाले  वेश्याओं  के

 दलालों  के  खिलाफ  कार्यवाही  की  जाये

 (3)  देवदासियों  को  सरकारी  नौकरियों  में  लिया

 (4)  वृद्धा  देवदासियों  को  पेशन  मिले

 (5)  पिछड़  और  अनुसूचित  ज़ातों  के  विद्याथियों  को  मिलने  वाली  सुविधाए

 दासियों  के  बच्चों  को  भी  मिलें  ।

 (6)  देवदासियों  के  लड़कों  को  अपने  पिता  को  सम्पत्ति  पर  अधिकार  हो  ।

 जो
 हमारे  पहले  वक्ता  ने  कहा  है

 कि
 बहुत  आवश्यक  है  मंत्री-करार  को  ।  यह  मैत्री  करार

 गुजरात  राज्य  में  अहमदाबाद  में  हो  गया  है  वह  भी  वहां  की  सरकार  ने  रह  कर  दिया  ।  मैत्री  करार

 जानबूझकर समझकर  वाहनों  करती  लेकिन  देवदासियों  के  बच्चों  और  उनके  जीवन  के  लिये  हमें

 सच्चे  रूप  में  कुछ  करना  चाहिय े।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यदि  देवदासी  प्रथा  चलती  रहती है  केवल  तभी  ये  सब  मांगे  उठती

 आप
 इस  प्रथा

 को
 ही  समाप्त  करने  की  माँगे  क्यों  नहीं  करते  ।  एक  संजय  देश  में  देवदासी  कयों

 रहे ।  इस  प्रथा  के  उन्मूलन  के  लिए  मांग  करिये  ।
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 att  प्रमिला
 :

 मैं  कहती  हूं  कि  देवदासियों  को  हम  मुक्त  नहीं  कर  सकते  |  जब

 तक
 कि  पुरुष  की  लालसा  देवदासियों  रहेंगी  ।  क्या  अप  कहते हैं

 ?  अगर  मैं  कहूं  कि  पुरुष  की

 वासना  को  वजह  से  हमारे  समाज  में  प्रास्टीच्पूशन  चल  रहा  एक  नहीं  दूसरे  नाम  से  तो  यह  गलत

 नहीं  होगा  ।

 मैं  मानती  हूं  कि  डायरी  प्रोहिबिशन  एक्ट  न  होकर  डाउरी  एवालीशन  एक्ट  होना  चाहिये

 उसी  तरह  से  देवदासी  एवालीशन  एक्ट  बनाया  जाना  लेकिन  उसके  पहले  जो  देवदासी

 बनी  उनके  लिये  क्या  करें  ?  उनके  बच्चों  के  लिये  क्या  करें  ?  किस  तरह  से  देवदासी  प्रथा  को

 पूरी  तरह  से  खत्म  किया  जाये  ?  इसीलिये  मैंने  उनकी  मांगे  आपके  सामने  रखी
 इन

 पर  आप

 विचार  करें  और  आप  कुछ  कदम  उठायें  ।  सोशल  वेलफेयर  मिनिस्टर  यहाँ  बैठे  लेकिन  वे  अकेले

 कुछ  भी  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  फिर  भी  वह  कौन  सी  सुविधाएਂ  दे  सकते  इस  प९  अवश्य  विचार

 करें  ।  इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिये  हम  सब  को  मिलकर  प्रयास  करना  ऐसी

 मेरी  प्रार्थना  है  ।

 श्री  go  ate  प्राचीन
 :  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  श्रीमती

 ऊषा  प्रकाश  चौधरी  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गए  इस  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  ।  मैं  विधेयक

 के  प्रस्तावक  को  भी  इतने  महत्वपूर्ण  विषय  पर  सभा  ar  ध्यान
 रे

 द्रवित  करने  के  लिए  बधाई  देता

 हूं  ।  परन्तु  उन्होंने  सभा  का  ध्यान  विस्तृत  विषय  के  एक  भाग  की  ओर  ही  आकर्षित  किया  है  जो

 कि  वास्तव  में  हमारे  समाज  पर  एक  धब्बा  है  ।  मैं  का  एक  भाग  इसलिए  कहता  हूं

 कयोंकि  इसे  विधेयक  में  केवल  प्रथा  का  ही  जिक्र  किया  गया  हैं
 ।

 मैंने  इस  सभा  में  की  प्रतिष्ठा  का  संरक्षण  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था

 भेरी  चिन्ता  केवल  उन्ही  स्त्रियों  के  स्तर  और  प्रतिष्ठा  के  लिए  नहीं  है  जो  देवदासी  प्रथा  को  अपना

 रही  हैं  और  अपनाने  के  लिए  बाध्य
 की

 जा  रही  हैं  बल्कि  मैं  स्त्रीत्व
 की  सम्पूर्ण  प्रतिष्ठा  के

 बारे
 में

 चिन्तित हूं  ।  उस  प्रतिष्ठा  पर  कई  दिशाओं  से  आक्रमण  किया  गया  है  ।  केवल  देवदासी  प्रथा  को

 दिशा में  ही  नहीं  केवल  वैश्यावृत्ति  की  दिशा  में  ही  नहीं  परन्तु  sar  कि  मा  ननीय  सदस्य  जो  मुझसे

 पहले  उन्होंने  कहा  कि  इस  पर  संविदा  उपपत्नीत्वਂ  या  प्रेमिकाਂ  तथा

 अन्य  बहुत  सी  बातों  जैसी  तथाकथित  वैध  अवधारणाओं  के  अन्तर्गत  भी  आक्रमण  किया  जा  रहा

 ये  वास्तव  में  देश  में  नारीत्व की  प्रतिष्ठा  से  सम्बन्धित विषय  हैं

 ती
 हमारा  समाज़  गर्व  के  साथ  कहता  है  कि  हमारी  संस्कृति  में  नारीत्व  को  पूजा  की  ज

 है  और  नारी  की  प्रतिष्ठा  ar  सम्मान  किया  जाता  है  ।  परन्तु  व्यवहार  में  हम  देवदासी  तथा  अन्य

 प्रथाओं को  चलाकर  इस  गर्व की  उपेक्षा
 कर  देते  हैं  |  यह  राष्ट्र  के  लिए  तथा  विश्वभर  के  मानव

 समाज  के  लिए  लज्जा  की  बात  हैं

 आप  यह  कहकर  कि  वैश्यावृत्ति  एकपत्नी  प्रथा
 का

 स्वाभाविक  परिणाम  इस  विषय  से  बच

 नहीं  सकते
 ।  यदि  आप  एक  मानव  यदि  आप  एक  मानव  बनाना  चाहते  हैं  तो  आपको

 अपनी  पाशविक  वासनाओं  पर  नियंत्रण  करना  आपको  अपनी  पाशविक  गतिविधियों  को

 रोकना  और  आपकी  सभ्यता  की  मात्रा  आपके  चरित्र  पर  निर्भर  है  ।  अन्यथा  आप  अपने
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 आपको  अन्य  पशुओं  से  भिन्न  होने  का  यात्रा नहीं  कर  सकते
 ।  आप

 अपने  पाशविक  व्यवहार  तथा

 पाशविक प्रवृत्तियों पर  नियंत्रण  करके  ही  वास्तविक  मानत  बन
 सकते हैं  अतः  यहँ

 कहने
 का  कोई

 लाभ  नहीं  कि  वेश्यावृति  एक पत्नी  प्रथा  का  स्वाभाविक  परिणाम  है  ।  क्या  आप  समझते हैं  कि

 एक पत्नी  धा  का  त्याग  करके  मानव  समाज  आगे ae  सकेगा ?  हमारा  उत्तर  है  कि  आप  यहं

 नहीं  कर  संकते  ।  इसलिए  आप  यह  कह  कर  कि  वैश्यावृत्ति  एक पत्नी  प्रथा
 का  स्वाभाविक

 शाम  है  ।  अपनी  जिम्मेदारी से  नहीं  जाते  ।  यह  वास्तविक  बुराई  इसको  समाप्त  करना

 argue  इसपर  प्रतिबन्ध  लगाना  आवश्यक  है  ।  अतः  उस  दृष्टिकोण  मैं  कहता  हूं  कि  इस

 विधेयक
 के

 strata
 विषय  को  एक  भाग  ही  गया  हैं  सैद्धान्तिक  रूप  से  इस  विधेयक

 का  मैं  दिल  से  समन  करती  हूं  ।

 कुछ  संदेह  व्यक्त  किये  गये  कुछ  स्पष्टीकरण  दिये  गये  हैं
 ।

 मैं
 किसी  को  बात

 का

 खण्डन नहीं  कर  रहा  मैं  केवल  स्थिति  का  विश्लेषण  करने  का  प्रयत्न कर  रहा  हूं
 ।
 मैं
 मैं  उनको

 समझने
 का

 कर  रहा हूं

 सभा
 के

 सामने  एक  प्रस्ताव  रखा  गया  है  कि  यह  आर्थिक  बुराई  यह  आशिक

 रूप  से  सत्य  यह  एक  सामाजिक  बुराई  है  ।  यह  भी  आंशिक  रूप  से  सत्य  है  ।  यह  एक  नैतिक

 बुराई है  ।  यह  भी  आंशिक  रुप  से  सत्य  है  नैतिक  अवधारणाओं
 का

 समाज  द्वारा किया  गया  है

 जिसने  धर्म  का  सूजन  किया  और  जब  यह  कहा  जाता  है  कि  यह  एक  धार्मिक विषय

 यह  भी  केवल  आंशिक रूप  से  सत्य है  तथा  धम भी  अन्य  कारणो ंके  साथ-साथ  समान  रूप से

 उत्तरदायी  है  ।

 इस  बुराई  का  इन  सभी  दिशाओं  में  मुकाबला  किया  जाना  fat  एक  दिशा से

 ही  नहीं  बल्कि  सभी  दिशाओं  से  जाना  है  ।  कानून को  अपनी  भूमिका  निभानी  है  ।  परन्तु

 इसकी  अपनी  सीमायें हैं  इसका  अपना  कौर-क्ष  त्र  है  जिसके परे  यह  ॒  नहीं जा  सकता  |  सभी  को

 इसकी  जानकारी  होनी  चाहिए  |  परन्तु  बहुतो  को  यह  नहीं  मालूम  कि  इसकी  अपनी  सीमाये  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  एक  भारी  आन्दोलन  होना  चाहिए  प्रथा  तथा  उन  सभी

 प्रकार  की  अपत्तिष्ठाओं  से  लड़ने  उनको  दूर  करने  के  लिए  एक  सामाजिक  आन्दोलन  होना

 चाहिए  जो  कि  इस  ओर  से  स्त्रियों  को  सहन  करनी  पड़ती हैं  ।  उदाहरण  के  तौर  पर  दूसरी

 सामाजिक  बुराई है  जिसको  सामाजिक  धरातल  पर  हल  किया  जाना  है  ।  मैं  इसके  नैतिक  और

 धार्मिक  पहलुओं  पर  नहीं  जा  रहा  हूँ  ।  वे  कहते  हैं  कि  यह  इन  लोगों  की  भारिक  दशाओं  के  कारण

 है
 ।

 ये  बातें  आर्थिक  हालातों  औरग  रीबी  की  बजह  से  होती  हैं  ।  सत्य  आंशिक रूप  से  यह  ठीक

 इस  प्रकार की  गरीबी  केवल  देवदासियों के  माँ  बाप  के  सामने  ही  बल्कि  अन्य  लोगों  के

 सामने  भी  है
 ।

 शायद  यहाँ  पर  वे  ऐसा  महसूस  कर
 सकते

 हैं  कि  ag  गरीबी  पर  विजय  पाने
 की

 ,

 एक  युक्ति है  ।  सत्य  कुछ हद
 तक

 यह  ठीक  है
 ।  परन्तु यह  कहना  गलत ही  नहीं  बल्कि  एक

 _

 प्रकार से  स्थिति  का  सामना  करने  से  बचना  भी  है  ।  इस  दिशा में  सबसे  पहली  तथा

 पूर्ण  गतिविधि  इन  बुराईयों  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  भारी  सामाजिक  होना

 चाहिए  ।

 यह  कहने का  कि  य  ह  हमारी  संस्कृति  है  कोई  लाभ  नहीं
 ट  rte  धप  छ  काय  कैदी  नहीं  है  ॥
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 यत्र  नार्यस्तु  पूज्यन्ते

 रमन्ते तत्र  देवता

 लेकिन
 न  रमन्ते

 तत्र
 देवताः

 यत्र  नार्यस्तु ने  पूज्यन्ते

 इसका अर्थ  है  जहां  नारी  की  पूंजी  होती  वहाँ  देवी  देवता  निवास  हैं  ।  लेकिन

 यदि  नारी  की  पूजा  ही  नहीं
 की

 जाती
 तो  आप

 यह  दावा  कैसे  कर  सकते  हैं
 कि

 वहां  देती  देव
 रहते  हैं

 ?  इसे  बुराई  को  दूर  करने  के  लिए  व्यापक  सामाजिक  आंदोलन  होना  चाहिए  ॥

 लेकिन  कानून  भी  बराबर  अपनी  भूमिका  निभा  सकता है  यह  कहने की  कोई  लाभ  नहीं है  कि

 कानून  अपनी  भूमिका  नहीं  इसका  कार्यान्वयन  नहीं  किया  जा  सकता  लेकिन  यदि

 भाप  उचित  कानून  तो  यह  अपनी  भूमिका  इच्छी  तरह  faa  सकता  है  ।

 मेरा  निवेदन
 है  कि

 कानून  को  कानून  के  उपबंधों  से  ही  आंका  जॉनी  जौ

 इसे  प्रभावी  बनाते  हैं  ।  ऐसे  कानन  के  मामले  यदि आप  इसे  अधिक  प्रभावी  बनाना  चाहते  हैं

 तो  दंडात्मक  उपबंध  और  अधिक  होने  चाहिए  ।  उदाहरण  के  लिए  स्त्री  तथा  लड़की  अनैतिक  व्यापार

 दमन  अधिनियम  1956  के  अनुच्छेद  3  से  9  में  दंडनीय  उपबंधों  का  उल्लेख  संबंधित  लोगों

 को  2  वर्ष  या  3  वर्ष  या  4  वर्ष  उतने  ही  समयःके लिए  कैद की  सजा  दी  जायेगी ।  यह  एक

 समान्य  उपबंध  है  जिसमें  हमें  परिवर्तन  करना  होगा  ।  हमें  उससे  आगे  बढ़ना  होगा  ।
 में  कहता  हुं

 कि  आदमी  भर  भौरत  के  पीच  अनियमित  संबंधों  पता  लगाना  संभव  नहीं  होगा  ।  लेकिन  यह

 सम्बन्ध  निरन्तर  रहता
 है  तो  इसका  पता  लगाकर  इस  पर  नियंत्रण  किया  जा  सकता  है  ।  निरन्तर

 at  का  पता  लगाना  कठिन  नहीं  हैं  ।  लेकिन  अनियमित  संबंधो  का  पता  नहीं  लगाया  जा

 सकता  ।  मेरा  मत  आप  पुरी  तरह  स्वीकार  नहीं  करेंगे  लेकिन  आपके  विचार के  लिए मैं  अपने

 सुझाव देना  चाहता  हूं  ।  मेरा  पहला  सुझाव  as है
 कि  आदमी

 और
 औरत

 के
 बीच  संबंधों  को

 कानूनी तौर  पर  पत्नी और  पति  के  रूप  में  माना  जाये ।  वे  कानूनी  रूप  से  विवाह  सूत्र  में  नह

 बंधे हों  तो  भी  हमें उस  औरत  को  कानूनी  रूप  से  पत्नी  कां  दर्जा  देना  चाहिये  और  उसे  तथा

 उनके  बीच  सम्बन्धों के  कारण  पदा हुए  बच्चों को  माता-पिता की  संपत्ति के  तथा  उत्तराधिकार

 के  सभी  अधिकार  मिलने  चाहियें  ।

 लिए गोमती  प्रमिला  दंडवते  उत्तर  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक

 नियत  समय  पूरा  हों  चूका  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  इसकी  अवधि  एक  बंधा  और  बढ़ाने  पर

 विचार  ताकि  इस  विधेयक  पर  पुरी  तरह  चर्चा  की  जा  सके  ।

 दिक्षा  और  संस्कृति  तथा  समाज  कल्याण
 मंत्रालयों

 में  उपमंत्रो  पी०  के०
 :

 संभवतः  समय  बढ़ाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  हैं  ।

 उपाध्यक्ष
 ' महोदय  :  आरम्भ  में  इंस  विधेयक  कें  लिए  2  घंटे  का  समय  नियत  किया  गया

 था  और
 अब

 संमय  करीब-करीब  पुरा  हो  चुका है  ।  अभी  4-5  सदस्य  ज हैं  जो  इस  चर्चा  में  भाग

 चाहते  हैं
 ।

 यह  आप  पर  निर्भर  है  कि  कया  इस
 fererira

 ast  विधय  क  पर  चर्चा के  लिए  समय  बढ़ाया  जाना

 चाहिए  अथवा  नहीं  ।
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 कई  महीनों  इसका  समय  एक  de  के  लिए  बढ़ाया  जा  सकता है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सदन  इससे  सहमत  है  कि  समय  एक  और  बढ़ाया जाये  1.

 कई  माननीय  सदस्य  :  जी  निल

 उपाध्यक्ष  महोदय  इस  विधेयक  के  लिए  समय  1  घंटा और  बढ़ाया  जाता  है  ।  सभी  सदस्यों

 को  अपना  भाषण  आज  शाम  6  बजे  तक  पुरा  करना  होगा  |  मंत्री  महोदय और  प्रस्तावक  अगली  बार

 बोल  सकते  हैं  ।

 श्री  पाटिल  अपना  भाषण  जारी रख  सकते  हैं  ।

 श्री ए०  टी०  पाटिल
 :

 किसी  को  जो  आफर  देता  है  ।  जो  स्वीकार  करता
 जो  प्रत्यक्षतः  या  सहायता  करता  प्रोत्साहन  देता  या  दबाव  डालता  अथवा

 जो  वेश्यालय  चलाता  है
 था

 इस  विधेयक  में  बताएं  गए  देवदासी  आदि  के  नाम  पर  वेश्यावृत्ति

 वाला  है
 ।

 दंड  देने  के  अतिरिक्त  यह  कार्यवाही  की
 जा  सकती  है  कि  उनके  सम्बंधों को  कानूनी

 रूप  से  पति  और  पत्नी  का  रिश्ता  माना  जाये  जिसके  परिणामस्वरूप  उनसे  पैदा  हुए  बच्चों को  सब

 अधिकार मिल  सकें  ।

 माननीय  श्री  सत्यनारायण  राव  ने  कहा  कि  पहले  राजा  लोग  कुछ  अंधविश्वासों  के

 ऐसी  लड़कियों को  अपने  पास  रखते  थे  अथवा  खरीदते  थे  ।

 श्री  एस०  सत्यं नारायन  राव  व  ऐसा  4.97]  t  तिरा  ल्  च  रहे  छे

 श्री ए०  टी०  पाटिल
 :  यह  बहुत  घृणा

 की
 बात  ale  कोई  व्यक्ति  प्रतिष्ठा  के  लिए

 औरतें  खरीदना  चाहता  है  ।  वह  सबसे  बड़ा  अपराधी है  ।  समाज  को  कानूनी  तौर  पर  उसे  अपराधी

 मानना  चाहिये  ।  यह  मात्र  सामाजिक  कंलक  ही  नहीं  माना  जाना  चाहिए  ।  कानून  को  ऐसे  व्यक्ति

 को
 अपराधी  ठहराना  चाहिये  ।

 प्र
 तिष्ठा  की  यह  धारणा  अपराध  है  ।  लेकिन  यदि  इसे  कानूनी  बना

 दिया  जाता  है
 तो

 उनसे  उत्पन्न  हुई  संतान  को  बंध  संतान  के  रूप  में  उस  व्यक्ति
 की

 संपत्ति  से  प्रा

 हिस्सा  मिलेगा  जो  लड़कियां  खरीदता  है  ।

 मेरा  दूसरा  निवेदन  यह  है  ।  यदि  संभव  हो  तो  कानून  में  संबन्धित  व्यक्ति  के  नागरिक  और

 जिसमें  उसके  संवैधानिक  अधिकार  भी  आते  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  मौलिक

 छीन  लिये  जाने  का  विधान  भी  होना  चाहिये  ।  और  मंदी  संबन्धित  व्यक्ति  के  मौलिक

 अधिकारों  का  अतिक्रमण  किया  जाता  है  तो  उसे  226,  227,  या  32  आदि  अनुच्छेदों  के  अन्तर्गत

 न्यायालय  जाने  का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  ।  उसके  राजनैतिक  और  नागरिक  अधिकार

 भी  छीन
 लिए  जाने  चाहिए

 ।
 ताकि  उसे  यह  महसूस  हो  सके कि  वहू  अकेला  जो  ऐसा  करता

 है  उसे  यह  महसूस  करना  चाहिये  कि  बह  अपराधी  है  ।  यह  निवारक  कार्यवाही  होगी

 मेरा  तीसरा  gare  aga  लोगों  को  स्वीकार  न  हो  ।  फिर  भी
 मैं  वह  सुझाव
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 प्रस्तुत  करना  चाहता हूं
 ।  और  वह  है  कि  क्या  समाज  के  लिये  यह  संभव  नहीं  कि  ऐसे  व्यक्तियों

 को  समाज  से  निकाल  दिया  जाये  ?  समाज  को  ऐसे  व्यक्तियों  का  बहिष्कार  करना  चाहिये  ।
 कानून

 भी  अपनी  भूमिका  निभा  सकता  है  ।  कानून  ऐसे  व्यक्तियों  के  बहिष्कार  के  मामलों  में  अपवाद  कर

 सकता  है  भर  यह  कह  सकता  है  कि  ऐसे  व्यक्तियों  का  बहिष्कार  बध  मानना  विधि  मान्य  है  तब

 उसे  दंड  दिया  जा  सकता  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  कोई  समिति  आदि  बनाने  की

 यकता  नहीं  है  ।  समस्या  इतनी  अधिक  स्पष्ट  है  कि  इसके  लिए  ऐसी  समिति  बनाना  आवश्यक

 नहीं  है  जो  पूरे  देश  का  दौरा  करे  और  यहँ  पता  लगाये  कि  कहाँ  कया  हो  रहा  और  किस  पर

 निषेध  लगाने  को  आवश्यकता  है  आदि  ।  अतः  सरकार  को  इस  मामले  को  बिना  किसी  समिति  को

 भेजे  तुरन्त  लेना  चाहिये
 और

 इस  संबंध  में  आवश्यक  प्रस्ताव  तैयार  करके  उसे  सदन  के  समक्ष  आना

 चाहिये  ।  पूरा  सदन  खुले दिल  से  इस  उपाय का  सेन  करेगा
 |

 पूरा  समाज  इसका  समर्थन  करेगा

 और  महोदय  मुझे  यह  कहना  है  कि  यदि  सरकार  निश्चित  प्रस्ताव  लेकर  सदन  के
 समक्ष नहीं

 तो  यह  सरकार  की  ओर  से  व्यच्युति  होगी  |

 एक  म'ननीय  सदस्य  :  और  कर्तव्य  का  परित्याग  |

 श्री  ए०  टी०  पाटिल  :  यह  न  केवल  कर्त्तव्य  के  प्रति  लापरवाही  मैं
 तो  कहता  हूं  कि  यह

 कत्तव्य  का  परित्याग  समाज  की  रक्षा  करना  सरकार  का  जन्मसिद्ध  कत्तव्य  है  ।  अतः  इस

 miler  को  पूरा  करने  के  यह  आवश्यक  है  कि  सरकार  निश्चित  प्रस्ताव  लेकर  आगे  आए  ।

 यह  कहने  का  कोई  फायदा  नहीं  कि  हम  इससे  सहमत  लेकिन हमें  इस  पर  विचार करना  होगा  :

 नहीं  ।  सरकार
 को

 निश्चित  रूप  से  सदन
 को  आश्वासन देना  होगा  कि  यह  न  केवल  इस  बुराई

 के  सम्बन्ध  में  बल्कि  पूरे  मामले  के  संबंध  में  निश्चित  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करेगी  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  पुनः  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  का  धन्यवाद  करता  हूं  कि  उन्होंने  इस

 मामले  पर  सदन  के  अन्दर  तथा  इसके  बाहर  के  लोगों  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  fears

 श्री  ढी०  डी०  fag  :  उपाध्यक्ष  इस  देवदासी  जैसी  कुप्रथा
 के  निवारण

 के  सम्बन्ध  में  1981-82  के  बजट  सत्र  में  19  ars  को  मैंने  नियम  377  के  तहत  इस  प्रश्न  को

 उठाया  था  और  मैंने  सरकार  से  प्रार्थना  की  थी  कि  सरकार  को  प्रभावकारी  तरीके  से  इस  कुप्रथा

 को  मिटाने  के  लिए  कोई  न  कोई  उपाय करना  चाहिए  लेकिन  मुझे  खेद  है  कि  सरकार  की  तरफ  से

 कुछ  नहीं  हुआ  ।  मैं  माननीय  सदस्या  श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  को  बधाई  दूंगा  कि  इस  प्रथा

 के  एसोसिशन  के  लिए  वे  यह  बिल  लाई  हैं  ।

 इसके  तहत  में  अगर  हम  तो  ह  कई  पुर्व-बिताओं  ने  बताया  है  इसका  मुख्य
 आधार  रूढ़िवादिता  और  अन्धविश्वास  जो  हमारे  देश  में  धर्म  के  नाम  पर  चला  भा  रहा  है  ।  ये

 इसके  पीछे  मुख्य  कारण  हैं  और  हमारा  दुर्भाग्य  है  कि  हम  बातें  तो  बहुत  करते  हैं  लेकिन  हमारे

 अन्दर  ऐसी प्रवृत्ति  है  कि  हम  ऐसे  धर्म
 की

 wade  करने  में  हिचकते  जिसकी  छाया  में  इस

 प्रकार  के  गल्ले  काम  चला  करते  हैं  और  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  झूठे  धर्म  के  नाम  पर  गरीब  और

 302



 1904  देवदासी  तथा  मुरली  प्रथा  विधेयक

 ——————

 मेहनतकश  लोगों  का  शोषण  हुआ  है  ।  पहले  भी  हुआ  है  और  अब  भी  होता  चला आ  रहा  है
 ।  तो

 में  यह  चाहूंगा  कि  सरकार  को  ऐसी  कोई  व्यवस्था  करनी  चाहिए  जिससे  ऐसी  जो  भावनाएं  हैं  या

 ऐसा  जो  अन्धविश्वास  वह  समाप्त  हो  ।  कुछ  हम  ऐसा  महसूस  करते  हैं  और  हमारा
 ध्यान  इस

 जन्म को  सुखी  बनाने  का  नहीं  होता  है  बल्कि  हम  इससे  ज्यादा  अगले  जन्म  की  बात  सोचते  हैं
 ।  हमारे

 बच्चे  भूखे  नंगे  रहेंगे  और  दुःख  जितने  दर्द  वे  सब  हम  इस  जन्म  में  उठाएगें लेकिन  अगले
 जन्मे

 की  हम  चिता  करेगें  कि  उस  जन्म  में  हम  किस  तरह से  अच्छी  तरह से  रहें  ।  सारी  बुराई  को
 जड़

 यहां  पर  होती  है  लेकिन  इस  जड़  पर  प्रहार  करने  में  लोग  कतराते  हैं  ।  आप  आकाशवाणी  को  ही

 लीजिए  |  उसमें  रोजाना  सुबह  तुलसीदास  जी  की  चौपाइयां  पढ़ी  जाती  हैं  जिन्होंने  महिला  की  निदा

 की
 है  लेकिन  कबीर

 या  सुब्रह्माण्यम  भारती  के  विचारों  को  maths  नहीं  किया  जाता  है  ।  इसलिए

 मैं  कहना  चाहता  तभी से  कहना  चाहता  हूं  चाहे  वे  सरकारी  पक्ष  के  लोग  चाहे  समाजवादी

 लोग  हों  कि  इसकी  अपनी  कमजोरियां हैं  ।  इसको  हमें  हटाना  जब  हम  इसे  सही  मायनों  में

 हटायेंगे  तभी  यह  बुराई  दूर  होगी  ।  वरना  हम  बातें  करते  रहेंगे  और  बुराई  दूर  नहीं  हो  सकेगी  ।

 इसके  बारे  में  कानून  बनते  चले  आये  हैं  ।  पीछे  भी  कानन  बने  हैं  ।  इसको  हटाने
 के  लिए

 पिछली
 25

 नवम्बर
 को

 कर्नाटक  की  विधान  सभा  में  एक  कानून  पास  किया  मया  और  उससे  आशा

 अन्धी
 थी  कि

 यह  बुराई  बहुत  हृद  तक  दुर  होगी  ।  लेकिन  नवम्बर  के
 बाद  दिसम्बर

 में
 वहां  की

 एम्मा  पहाड़ी  पर  जो  देवी  उसके  लिए  एक  मेला  लगता है  ।  हजारों की  संख्या  में  लड़कियाँ

 उस  देवी  को  समर्पित  कर  दी  जाती  देवदासी  बना  दी  जाती  हैं  ।  जिस  कानून  से  यह  आशा  अन्धी

 थी  कि  उसके  पास  होने  के  बाद  यह  प्रथा  कम  होगी  लेकिन  उसके  अगले  महीने  दिसम्बर  मास  में

 ही  हजारों  की  संख्या  में  लड़कियां  देवदासियों  बनायी  गयीं  ।  सात  साल  की

 लड़कियों  को  देवदासी  बनाया  जाता  है  ।

 मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  कानन  में  एसी  व्यवस्था  क्यों  न  की  जाए कि  जिस  मन्दिर  में  इस

 प्रकार  का  गैरकानूनी  और  अनैतिक  धन्धा  होता  उसे  डिमालिश  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  यह

 नहीं  होता  है
 ?

 मैं  तो  यह  भी  कहूंगा  कि  वहां  के  पुजारी  को  गिरफ्तार  अरेस्ट  करके  जेल

 भेज  दिया  जाना  चाहिए  ।

 इन  मन्दिरों  में  कुछ  तो  देवदासियां  पुस्तैनी  चली  आ  रही  हैं  ।  उन  पुस्तैनी  देवदासियों

 सम्बन्ध  में  मैं  सरकार  से  आग्रह  करू  गा  कि  उनके  जीविका  चलाने  के  लिए  कुछ

 प्रभावकारी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  क्योंकि  यह  सारी  समस्या  रोजी-रोटी  की  समस्या  से  जुड़ी

 हुई  है  ।  अगर  आप  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  करते  हैं  तो  पुरानी  तरीके से  जो  देवदासियों  चली आ  रहो

 वे  चलती  रहेंगी  ।  खाली  बात  करने  से  यह  समस्या  हल  होने  वाली  नहीं  है  ।  आपको  उनके  लिए

 रोजी-रोटी  की  व्यवस्था  करनी  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  कितनी  हास्यापद  बात है  कि  कोई  पुजारी  जब  किसी  सुन्दर  लड़को  को

 देखता
 है  तो  वह

 उसके  मां-बाप  से  कहता  है  कि  एलम्मा
 देवी

 से  इसकी  शादी  होगी  ।  खुद  पुजारी
 पैसे  वालों

 से
 सौंदा

 करते  हैं  कि  किसी  लड़की  को

 देवदासी  बनाकर  हम
 आपको

 दे
 देंगे  ।  इस  तरह

 से  कई  प्रकार  से  लड़कियों
 का

 शोषण  हो  tare
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 इसलिए  मैं  कहना  चाहुंगा  कि  जो  प्रदेश  इसमें  शामिल  जैसे  महाराष्ट्र

 गोवा  और  मध्य  प्रदेश  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  इन  प्रदेश  सरकारों  से  तत्काल  बात  स्वयं  सेवी

 संस्थाओं  का  सहयोग  लेकर  इस  कुप्रथा  का  उन्मूलन  करना
 चाहिए  ।

 मैं  तो
 यहां

 तक  कहता  हूं  कि

 जिंस  मन्दिर  में  भी  ऐसा  अनैतिक  काम  या  उस  मन्दिर के  संरक्षण  हो  रहा  हो  तो  उस

 मीर  के  खिलाफ  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  लेकिन  सरकार  मन्दिरों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में

 खतरा  समझती  है  ।
 मैं  हमारी  प्रमिला  जी  और  ष्य षा  प्रकाश  जी  चौधरी  जो  इस  समय  यहां

 नहीं  कि  वे  पूर्णमासी  के  दिन  जिस  दिन  की  हजारों  को  संख्या  सें  लड़कियों  को  देवदासी  बनाया

 जाता  स्वयंसेवी  संस्थाओं  के  साथ  वहां  जाए  और  मन्दिरों  का  घिराव  करें  और  उन

 को  छुड़ाएं  ।  इसी  तरह  से  इस  कुप्रथा  को  समाप्त  किया  जा  सकता  है

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  बिल  का  सेन  करता  हूं
 ।

 श्रीमती  गुरब्रिन्दर  कौर  are  :  डिप्टी  स्पीकर  आज  मैं  अपनी  बहन

 श्रीमती  ऊषा  प्रकाश  चौधरी  को  मुबारकबाद  देती  जिन्होंने  भारत  में  देवदासी  तथा  मुरली  प्रथा

 उन्मूलन  के  लिए  यह  आज  इस  हाउस  में  प्रस्तुत  किया  है  ।  जब  पार्लियामेंट  में  कोई  चीज

 आती  है  तो  वह  सारे  देश  में  फलती  है  ।  आप  सबको  पत्ता  ही  है  कि  यह  सदियों से  चली
 ar  रही

 प्रथा  फ्यूडल  सिस्टम  के  वक्‍त  से  अभी  तक  चली  आ
 रही  है

 ।  ज्यादातर दक्षिण
 कर्नाटक

 और  महाराष्ट्र के  बाहर  में  यह  प्रथा  प्रचलित  यहां  पर  जो  मेरे  भाई  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र
 से

 बोले  हैं  और  बहने  बोली  उन्होंने  कहा  है  कि  अभी  यह  प्र  बिट्स बड़
 जोर-शोर

 से  रही

 अब  देखने
 वाली  चीज  यह  है

 कि  किस  बिना
 पर  यह  शुरू  की  गई  ।

 मैं  पढ़  कर
 आपको  सुन।ती

 हूं  परिवार  से  एक  लड़की  की  बलि  भगवान  को  देने  की  बुराई  इस  अन्ध-विश्वास  पर  बनी

 हुई  है  कि  वह  परिवार  हमेशा  समृद्ध  रहेगा
 ।''

 पहले  तो  अन्धविश्वास  का  नाम  लिया  गया  और  qe  कहा  कि  फैमली  प्रास्पर  होगी  अगर

 एक  लड़की  को  देवदासी  बना  दिया  जाए  ।  अब  मेल  डामीनेटेड  सोसायटी  में  क्या  खाली  लड़कियां

 ही  रह  गई  हैं  कुरबानी  के  लिए  ।  अभी  हमारे  भाई  ने  बताया  कि  कई  दफा  किसी  को  सपना  आता  है

 की  लड़की  को
 देवदासी  बना

 दों  तो  तुम्हारे  परिवार  का  बहुत  भला  होगा  i

 दूसरी  चीज  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं

 लड़की  पर  यह  बंदिश  है  कि  शादी  नहीं  कर  सकती  इससे  पिछले  यह  कहा  गया

 और  मुरली  प्रथा  हमारे  देश  में  सदियों  से  चली  आ  रही  है  ।  बहुत  बड़ी

 सामाजिक  बुराई  इस  प्रथा  में  माता-पिता  अपनी  gar  लड़कियों  को  मन्दिर

 में  दे  देते  हैं  जिनको  बाद  में  वेश्यावृत्ति  की  ओर  झुकना  पड़ता  है
 पीजी

 अब  यह  सबसे  खतरनाक  बात  हुई
 ।

 अगर  वह  शादी  नहीं  करेगी  तो  उसका  नतीजा  क्या

 होगा  ?
 देवदासी  बनने  के  बाद  भी  वह  शादी  नहीं  कर  सकती  ।  ज़ब  शादी  नहीं  कर  सकती  तो  इसमें
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 a  कि  आपने  पढ़ा  है--उससे  फिर  प्रास्टीयूट्शन  की  ओर  जाती  है  ।  यह  देखने  ब्रा ली  चीज

 है  ।  उनके  बच्चों  का  कया  हाल  होगा  हम  बड़ी  ऊंची  आवाजों  में  कहते  हैं  कि  आज  के  बच्चे  देश

 का
 भविष्य  है

 ।
 क्या  हम  इन  देवदासियों  के  बच्चों को  उन  बच्चों  में  शामिल  नहीं  करते

 ।
 अगर  हम

 उनको  शामिल  करते  हैं  तो  क्या  वजह  है  कि  पैदा  होते  ही  उनके  ऊपर  दाग  लग  जाता  है  बाप  का

 नाम  स्कूल  में  बताना  पड़ता  है
 ।

 ये  सब  चीजें  देखने  वाली  हैं  ।

 आगे  इन्होंने  बताया  कि  इतनी  जायदाद  भरी  ये-ये  काम  इनके  लिए  किए  जाने  चाहिए  ।

 यह  alr  मेरी  बहन ने  बहुत  अच्छे  सुझाव  दिए  लेकिन  मेरा  कहना  यह  है  कि  यह तब  तक  ठीक

 नहीं  होगा  जब  तक  सरकार  इसमें  ott  नहीं  आएगी  ।  जब  तक  सरकार  नियम  नहीं  बनाएगी  ॥

 art  जिक्र  आया-स्त्रियाँ  में  अनैतिक  व्यापार  दमन  मन्त्री  -  महोदय  यहां  मैं  यह  कहना

 चाहती  हूं  कि  यह
 जो

 आपने  1956 में  एक्ट  बनाया
 इसमें  इतनी  खामियां हैं  कि  पुरा  जोर

 लगाने  पर  भी  सोशल  aH  को  इसका  कोई  फायदा  नहीं  होता  ।

 ये मैं  खुद  सोशल  wet  रही  हूं  और  अब  शी  हूं
 ।  एक  बात  मैं  आपको  बताना  चाहती हूं  ।

 कहते  हैं  कि  ये  लोग  गवाही  दें  जिसके  सामने  यह  हुआ  ।  आप  मुझे  बताइए  कि  कौन  शरीफ  आदमी

 गवाही  देने  जायेगा  ।  उन  बदमाशों  के  वे  उनके  पीछे पड़  जायेंगे  ।  पुलिस  और  सरकार

 एवं  तरफ  रह  गई  तो  सप्रशन  आफ  इम्मोरल  ट्रे  फिक  एक्ट  जो  इसमें  बहुत से  अमेंडमेंट  लाने  क़ो

 जरूरत  है  ।  अभी  मेरे  एक  भाई  ने  कहा  था
 कि  वूमन-हुड के  ऊपर  सिर्फ़  देवदासी  या  प्रास्टीट्यूशन

 की  बजाय  सारा  उत्तरी  हिसाब  रखना  चाहिए  ।  मैं  कहती  हूं  कि  सोशल  वैलफेयर  मिनिस्टर  साहब

 को  कि  उनका  हर  आसपेक्षट  लेना  चाहिए  ताकि  हर  पहलू  से देखकर  उसमें  सूचना  लाया  जाय  ।  अत्र

 फिर  यह  सवाल  पैदा  होता है  कि  थे  चीजें  क्यों  हैं
 ।  सुपरस् टी शन की  बात  कह  दें  तो  वह  सीधी

 जहालत  की  बात  है  ।
 बेकार  लोग  जो  सुपरस् टी शन में  बिलीव  करते  हैं  उनको  ऊपर  उठाने  की

 जरूरत  है  दूसरी  ससे  जरूरी  बात  जो  है  वह  इकानामिक  आब्जेक्ट  है  ।  यह  क्या  बात  है  कि  अच्छे
 >

 घरों  को  लड़कियों  की  यहाँ  वार्ता  नहीं  होती  लेकिन  जो  गरीब  जिनको  पेसे  की  जरूरत

 जिनकी  हालत  खराब है  उन्हीं के  ऊपर  ग्रह  चीजें  आती  हैं  ।

 हमारी  sven  मिनिस्टर  ने  जो  20  प्वाइंट  प्रोग्राम  बनाए  हैं  उनकें  अन्दर  जो  बातें  हों

 जैसे  छोटे  बच्चों  और  गरीब  लोगों  के  लिए  जो  करना  उनको  इम्प्लीमेंट  करने  में  तेजी  करनी

 चाहिए  और  एक्ट  भी  ऐसा  हो  जो  इम्प्लीमेंट  हो  सके  नहीं  तो  खाली  किताबो  में  एक्ट  बनाकर

 रखने  का  कोई  अथ  नहीं  है
 ।

 इसमें  एक  और  लाईन  यह  जो  बिल  इन्होंने  दिया  हैं  इसमें  लिखा  है
 -

 बुराई  महाराष्ट्र  और  कर्नाटक  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  ज्यादा  प्रचलित  है  ।  यह  प्रथा

 अन्धविश्वास  और  लोगों  की  निर्धनता  का  परिणाम

 इसमें  सारी  बात  आ  जाती है  क्योंकि  गरीबी  इज दी  रूट  काज ।  अभी  मेरी  बहन

 aaa  दण्डवत्ते  ने  कहा  था  कि  बम्बई में  एक  कान्फ्रेंस  सोशल  हैल्थ  इन  इन्डिया  के  बारे  में  हुई  थी  ।

 कान्प्रेंसः कके
 के

 बाद
 खुद

 भी  वहां गई
 और  देखा  कि  बम्बई

 में  ag  सीधी  सड़क  केगेस  बने
 हुए  हैं
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 उनमें  सलाखें  लगी  हुई  हैं  और  उनके  पीछे  लड़कियां  खड़ी  रहती  हैं  ।  उनकी  हालत  देखकर  इन्सान

 के  रोंगटे  खड़े  हो  जाते  हैं  ।  महाराष्ट्र  गवर्मेन्ट  और  सेन्ट्रल  गवर्मन्ट  भी  यहीं  उस  सड़क के  ऊपर

 कितने  हजारों  केजेस  हैं  जहां  लड़कियां  खड़ी  रहती हैं  ।  उस  सड़क  का  जो  नाम  उन्होंने  लिया

 था  वह  मुझे  याद  नहीं  उनकी  इतनी  बुरी  हालत  है  कि  मैं  क्या  बताऊं ?  वहां  पर  गांव

 की  आर  दिल्ली  एरियाज की  लड़कियां  को  बेच  देते  हैं  ।  यह  सब  कुछ  वहां  होता है  ।  जहां

 पर  औरतें  पढ़ी-लिखी  नहीं  हैं  और  जहां  उनके  मां-बाप  उनसे  यह  काम  कराते  हैं  ।  मिनिस्टर

 साहब  को  ज्यादा  फोस  करने  की  जरूरत  नहीं  है  वे  खुद  समझते  हैं  इसलिए  इसके  बारे  में  अवश्य

 कुछ  करना  चाहिए  ।  यह  न  हो  कि  खाली  स्पीच  देकर  हमें  खुश  किया  जाय  और  बाद  में  कुछ

 श्री  सत्यनारायण  राव  :  घेराव  कर  ।

 मैं  घेराव  में  बिलीव  नहीं  करती  car  नहीं  किस-किस  का  घेराव  करना  पड़गा  ।  एक

 कमेटी  फूल  रेण  गुहा  की  चेयरमँनशीप  में  आफ  वूमनਂ  के  ऊपर  बनी  थी  ।  उसने  अपनी

 कुछ  सिफारिशें  दी  मिनिस्टर  साहब  हमें  बताएं  कि  उसके  ऊपर  आज  तर  कया  एक्शन  लिया

 गया  हैं  ?  यह  तीन  बातें  जो  मैंने  कहीं  हैं  उसके  बारे  में  बताया  ।  बाकी  समाज  को  सुधारने

 की  बहुत  ज्यादा  जरूरत  है  वह  खाली  सरकार  ही  नहीं  सुधार  सरकती  ।  आज  पालियामेंट  के

 ले जिस् लेट्स  और  तमाम  सोशल  वर्कर्स मिल
 कर

 अपने-अपन  मोहल्लों  में
 काम

 अखबारों  में  इन  ईवीएम  के  बारे  में  बतायें  ताकि  फ्यूडल  सिस्टम  के  के  बाद  सोशल

 चेंजज  आ  रहे  हैं  वह  लोगों  को  मालूम  हों  ।  राज  जिनको  पहले  अबला  कहते  थे  वहू

 भागे  बढ़  रही  &,  fafaeex,  पालियामेंट  की  जजेज  और  डाक्टर  यानी  हर  फोल्ड  में  आ

 रही  हैं  जिनको  देखकर  हमें  खुशी  होती  है  ।  अगर  भौरतों  का  स्टेट सब  पता  है  तो  सोसाइटी  का  भी

 स्टेटस  बढ़ता  यह  एक  आम  मिसाल  है  अगर  एक  औरत  पढ़ी.हो  घर  में  तो  खानदान

 पढ़ा  होता  है  ।  ऐसा  ही  गुरु  नानक  देव  ने  लिखा है
 क्योंकि  उस

 नष्ट  फ्री
 औरत

 कौ  बुरा  भला

 कहा  जाता  वह  कहते  थे  कि  जिससे  राजा  dar  होते  हैं  वह  औरत  चरस  अवला  या  कमजोर

 हो  सकती  क्योंकि  औरत  ही  जन्म  देती  है  ।  देश  में  और
 दुनिया

 में  इतन  बड़े-बड़े  लोग  पैदा

 हुए हैं  उनकों  औरत  ने  ही  जन्म  दिया  है  ।  इसलिये  नौबत  की  इज्जत  होनी  चाहिये  और

 कानून  लाने  चाहिए  जिससे  उनकी  हैल्प  हो  सके  ।

 इतना  कहू  कर  मैं  शुक्रिया  करती  हूं  आपने  मुझे  बोलने  समय  दिया  ।  वैसे  तो  मेरा

 इरादा  नहीं  था  लेविन  ऊबा  जी  ने  जो  बातें  Hel  इसको  पेश  करते  हुए  उनको  सुनने  के  बाद  में  बोले

 बगैर  नहीं  रह  सकी  ।

 प्रो  सत्य  देव  fag  :  माननीय  उपाध्यक्ष  श्रीमती  ऊषा  चौधरी  ने  जो

 विधेयक  सामने  रखा  है  वह  अत्यन्त  सामेयिक  और  समाज  कल्याणकारी  है  ।  हमारे

 समाज  में  स्त्रियों  का  स्थान  नगण्य  है  ।  जो  महत्व  इनका  होना  चाहिए  प्राचीन  काल  में  जिस  प्रकार

 नारियां  हमारे  देश  में  मर्यादित  उनकी  मर्यादा  आज  समाप्तप्राय  है  ।  यह  देवदासी  और  मुरली

 प्रथा  उन्मूलन  का  नाम  सुनते  जानते  थे  ।  लेकिन  हमारे  बिहार  में  ऐसी  प्रथा  नहीं  है  ।  इसलिए
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 ा  —

 इसकी  गंभीरता  समझने  का  अवसर  महीं  मिला  था  ।  लेकिन  जैसा  कहा  गया  यह  तो  अत्यन्त  ही  अमान

 ata  काम है  ।  यह  भारतवर्ष  की  पुरानी  संस्कृति  लिए  के  अत्यन्त  ही  अमर्थादित  काम  हैं  ।

 जिनकी  हम  पुजा  करते  है  समाज  और  परिवार  में  जिनका  महत्व  उनका  ऐसा  रूप  हो  यह  कल्पना

 भी  नहीं  की  जा  सकती  ।  पारवती  और  शंकर  और  आज  के  युगों  महात्मा  गांधी  ओर

 इन  दोनों  का  जीतन  धन्य  हमारे  लिये  अनुकरणीय  है  ।  इसलिए  भी  नारी  का  जीवन

 भी  उतना  ही  मर्यादित  और  गौरवपूर्ण  पाते  हैं  जब  ve  हमारे  लिये  आदश  स्वरूप  वरना  था  ।  मैं  इस

 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  ae  कलंक  जो  हमारे  समाज  पर  लगा  है  इसका  अविलम्ब  अन्त

 होना  चाहिए  ।  सरकार  और  मंत्री  महोदय  जी  यहां  विराजमान  हैं  मैं  उनसे  कहूंगा  इस

 सामाजिक  कुरीति  का  काफी  गम्भीरता  के  साथ  अध्ययन  करना  चाहिए  और  कैसे  समाज  का

 कार  इससे  हो  सके  इसके  लिए  सरकार  लंदन  में  एक  विस्तृत  विधेयक  लाये  ताकि  समाज  इससे

 छुटकारा
 पाये  ।

 श्रीमती  कृष्णा  साही  ने  एक  स्थान  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किये  जब  उन्होंने  कहा  Fs

 विधवा  को  मांस  खाने  को  वर्जित  किया  जाता  हमारे  समाज  में  उन्हें  रंगीन  साड़ी  पहनने

 के  लिए  छूट  नहीं  दी  जाती है
 ।  जबरन  उनके  बाल  काट  दिये  जाते  है  ।  जहां  पर  जोर-जुल्म  होता

 जबरदस्ती  की  जाती  वह  घृणित  काय  है  ।  लेकिन  युग-युग  से  चली  आरही  हमारी  मर्यादा

 हमारी  सामाजिक  रीति
 है  सामाजिक  नीति  है  ।  जब  भारतीय  महिला  विधवा  हो  जाती  है  तो  उसका

 जीवन  वस्तुतः  बड़ा  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  होता  है  ।  हमारे  देश  में  परस्परता  नारियां  हुई  हैं  ।  हमारे  देश  में

 आदर्श  चरित्रवान  पुरुष  हुए  वह  हमारे  लिए  अनुकरणीय  स्तुत्य हैं  ।

 जब  पति  का  निधन  हो  जाता  है  तो  नारीਂ  का  जीवन  कष्टमय  है  ।  श्रीमती  कृष्णा

 साही  स्वयं  हमारे  जिले  से  आती  उनके  पति  श्री  बी  पी०  आई०  पी०  एस०  पुलिस

 आफीसर
 थे

 ।  उनका  निधन  10  ae  पुरे  हो  गया  ।  मैं  नहीं  समझता
 कि  यह  कहना  कहां  तक  उचित

 है  |  मछली  मांस  खाने  आहार-विहार  से  हमारा  विचार  बनता  है  ।  अगर  उस  पर  ऐसा  मर्यादित

 नियंत्रण है  समाज  का  या  व्यक्तिगत रूप  से  तो  कुछ  नहीं  हो  सकता
 ।

 क्या  हम  विधवा  होते  के  बाद  संभोग  करने  की  वृत्ति  रखना  चाहते  तो  ऐसी  हालत  में

 मछली  मांस  खाते  का  उत्तेजक  प्रभाव  पड़ता  है  ।  अगर  हम  15  ad  के  बच्चे  या  बालक  हमारी

 मां  विधवा  हो  जाती  है  तो  हम  ऐसा  नहीं  देखना  चाहते  कि  वह  पुनर्विवाह  करे  ।  अगर  उसक  4 ||

 इच्छा  तो  वहू  करे  आजादी  स्वतन्त्रता  लेकिन  पुत्र  को  इसके  लिए  कलंकित  होना

 पड़ता  है  ।  जब  किसी  की  मां  विधवा  हो  जाए  और  वह  संभोग  की  वृत्ति  से  पुनर्विवाह  उसे

 स्वतन्त्रता  है  वह  लेकिन  हम  अपनी  at  बहिन  को  वैसा  देखना  नहीं  चाहते  ।  ऐसी  अवस्था  में

 जब  पतिव्रता  नारियों  की  साकार  स्थिति  हमारे देश  में  ऐसी  नारियां  जिन्होंने  अपने  जीवन  में

 संकल्प  लिया  उनके  मांस  मछली  खाने  से  उनके  विचार  में  उत्तेजना  आयेगी  और  संभोग  को  ओर

 प्रवृत्ति  भारत  में  जो  मूल  आदेश  जो  जीवन-दर्शन  है  ,  वहू  समाप्त  हो  जायेगा  यहां  मैं

 मौलिक  मतभेद  रखता  हूं  जहां  पर  जिस  नारी  की  खाने  की  तबीयत  पहनने  को  इच्छा  वहू

 स्वच्छंद  घूमें  उन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  न  लेकिन  यह  कहना  कि  पुरुष  भी  ऐसा  हो  जाये  तो  यह
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 समानता  की  बात  होती  समता  की  बात  होती  चेकिंग  लगर  4  भी  अपने  जीवन  को

 नियंत्रित  या  मर्यादित  करे  तो  वह  हमारे  समाज  में  पूजित  होता  है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  मेरे  विचार  से  आप  अपना  भाषण  अगले  दिन  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 भगली  बार  पहले  वक्ता  होंगे  ।

 राष्ट्पति  के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव-जारी

 संसदीय  खेल  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मंत्री  बूटा
 :  महोदय मैं  आपसे

 निवेदन  करता  हूं  कि  बैठक  का  समय  एक  घंटा  या  इससे  अधिक  बढ़ा  दिया  जाए  ताकि  हम  राष्ट्रपति

 के  अभिभाषण  पर  चर्चा  जारी  रख  सकें  ?  मैं  एक  पहले  ही  दे  चूका  हू ंऔर
 आप  सबसे  पहले

 श्रीमती  विद्या  चेन्नुपति  से  आरम्भ  करके  शेष  सदस्यों
 को

 बुला  सकते  हैं
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  कार्यमंत्री  ने  निवेदन  किया  है  चूंकि  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण

 पर  कुछ
 और

 सदस्य  बोलना  चाहते  है  अतः  बैठक
 का

 समय
 1

 घंटे  के  लिए  और  बढ़ा  दिया  जाये
 ।

 इस  पर  किसी  को  कोई  आपत्ति  है  ।

 कुछ  माननीय सदस्य  :  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  बैठक  का  समय  एक  घंटा
 और  बढ़ाया  जाता है

 ।  Nady

 विद्या  चेन्नुपति

 थ्रो०  एन०  जी०  रंगो  (qe)
 :

 क्या  अभी  सभा  स्थगित  नहीं  हो  रही  है
 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमने  इसका  समय  1  घंटे  के  लिए  और  ब्रिज  दिया  है  ।  यदि  प्री
 ०

 रंगा

 बोलना  चाहते  हैं  तो  ag  रुक  सकते  हैं  ।

 Sto  एन०  जी  रंगा
 :

 अज  नहों
 ।

 श्रीमती  बिद्या  चेन् नप ति
 :  उपाध्यक्ष  मैं  आपको  हार्दिक  धन्यवाद  देती

 हूं  कि  मुझे  बोलने
 के  लिए  हमारे  पालियमेंटरी  अफेयर्स  के  मिनिस्टर  श्री  बूटा  fag  जी  ने  अवकाश

 दिया है  ।

 प्रेजिडेंट  एड्स  का  मैं  समर्थन  करती  हूं  ।

 सभा  पटल
 पर

 रखे  गए  पत्र

 सीमा  शुल्क  अधिनियम  तथा  केन्द्रीय  उत्पादन  च  नियम  कें  अन्तर्गत  अधिसूचना

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जना विन
 :  मैं  निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल

 पर

 रखता हुं  :-
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 (1)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के
 अन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रजी  :-

 अधिसूचना  संख्या  जो  25  1983  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  श्री  और  जो  1000  घन  सेंटीमीटर  से  अनधिक  इंजन  क्षमता  वाली

 ईधन दक्ष  छोटी  कारों  के  विनिर्माण  के  लिए  अपेक्षित  संघटकों  मूल्य  के  25

 प्रतिशत  के  आधारी  सीमा  शुल्क  के  ifr  से  छूट  देने  के  बारे  में  है
 ।

 संख्या  सीमाशुल्क  जो  25  1983  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  और  ज़ो  10  '0  घन  सेंटीमीटर  से  अनधिक  इंजन

 क्षमता  वाली  ई  धन दक्ष  छोटी  कारों  के  विनिर्माण  के  लिए  अपेक्षित  संघटकों

 मूल्य के  15  प्रतिशत  सहायक  सीमाशुल्क  के  आधिक्य  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 अधिसुचना  संख्या  30/83  सीमाशुल्क  जो  25  1983  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  और  जो  ई  धन-दक्ष  दो  पहियों  वाले  मोटर  यानों

 के  निर्माण  के  लिए  अपेक्षित  संघटकों  को मुल्य  के  25  प्रतिशत  के  आधारी

 शुल्क  के  आधिक्य  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 अधिसूचना  संख्या
 3  जो  25  1983  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  और  जो  ई  धन-दक्ष  दो  पहियों  वाले  मोटर  यानों

 के  निर्माण  के  अपेक्षित  संघटकों
 को

 gee  के  15  प्रतिशत सहायक  सीमाशुल्क  के

 आधिक्य  से  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 (2)  उपयुक्त  (27)  में  उल्लिखित  अधिसूचनाओं  के  बारे  में  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 तथा  aw  sit

 ग्र  थाली  में  रखे  गये  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5919/83]

 (3)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचनाओं  की
 एक-एक

 प्रति  तथा  अंग्र  जी  :-

 अधिसूचना  संख्या  जो  25  1983  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  और  जो  1000  घन  सेंटीमीटर  से  अनधिक  भजन

 क्षमता  वाली  ई  घन-दक्ष  छोटी  कारों  के  विनिर्माण  के  लिए  अपेक्षित  संघटकों  को

 मूल्य के  25  प्रतिशत  के  आधारी  सीमाशुल्क  के  आधिक्य
 .

 से  छूट  देने  के  बारे  में

 अधिसूचना  संख्या  जो  25  1983  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  और  ज़ो  1000  घन  से  अनधिक

 इंजन  क्षमता  वाली  द  धात  सलवा
 छोटी  कारों  के विनिर्माण  लिए  अपेक्षित  संघटकों

 च्
 bo  दि  be
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 मुल्य  के  15  प्रतिशत  सहायक सी
 के  आधार  से  छूट  देने  के  बारे  में

 हैं  ।

 [a  थाली
 मे  रखें  देखिए  संख्या  टी ०  5970/83]

 ee

 सदस्य  को  रिहाई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  को  सुचित  करता  हूं  कि  लोक  सभा  के  अध्यक्ष  के  नाम

 जिला  मध्य  का  24  1983  का  निम्नलिखित  आशय  का  बेतार

 संदेश  आज  प्राप्त  हुआ  है
 :-

 रामप्रसाद  संसद्‌  सदस्य  दंड  प्रक्रिया  संहिता  की  धाराओं  151/107

 116
 के

 अंतगर्त  23-2-83  को  रिहा  किया  गया  था  और  मुख्य  न्यायिक  मजिस्ट्रेट

 सागर  द्वारा  जारी  गये  वारंट  तहत  भारतीय  दंड  संहिता  की  धाराओं

 143/448/153
 के  अन्तर्गत  अन्य  मामले  में  निरुद्ध  कियागया  था

 ।
 अब  नी

 रामप्रसाद  संसद  सदस्य  .  को  मुख्य  न्यायिक  मजिस्ट्रेट  सागार  के  आदेश

 से  24-2-83  को  जेल  से  रिहा  कर  गया

 राष्ट्पति
 के  अभिभाषण  पर  धन्यवाद  प्रस्ताव-जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  श्रीमती  विद्या  आप  जारी  रख  सकती हैं  ।

 श्रीमती  fan  चेन् नृपति
 :  उपाध्यक्ष  हमारी  प्रधान  मंत्री  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  के  नेतृत्व  में  जो  प्रोग्राम  लिए  गए  हैं  उनको  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण  में  दिया  गया

 जो  बींस  सूत्री  कार्यक्रम  उसके  अंतगर्त  ड्रिलिंग  वाटर  नेशनल  रूरल

 मेंट  प्रोग्राम  और  शेइ्यूल्ड  कास्ट  तथा  शेड्यूल  जो  वीकार  सेक्शन्स  उनके  लिए  हाउसिंग

 प्रोग्राम  की  व्यवस्था  रखी  गई  है  ।  ईरीगेशन  फैसिलिटिज  भी  दी  गई  हैं  ।  अछूत  बनाकर  जिस

 को  समाज  से  दूर  रखा  गया  उस  वर्ग  के  डेवलपमेंट  के  लिए  स्पेशल  कांपोनेन्ट  प्लान  के  अन्तर्गत

 स्पेशल  फैसिलिटी  दी  गई  हैं  ।  समाज  में  वीकार  सेक्शन  के  लिए  सरकार  सभी  प्रकार  की

 लिटीज  दे  रही  इसके  साथ
 -

 साथ  मैं  एजुकेशन  के  संबंध  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहती
 हूं

 ।

 आज  कल  जिस  प्रकार  की  सुविधा  दी  जा  रही  उसके  साथ-साथ  हमें  टैब निकल  एजूकेशन  भी

 देने  चाहिए  ।  मैं  प्रधान  श्रीमती  को  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं  कि  उन्होंने  टी
 ०

 वी०  व  रेडियो  जैसे  मास-मीडियम  की  ओर  ध्यान  दिया  जिससे  देश  के  लोगों  को  बहुत  फायदा

 होगा  |

 मैं  एक  बात  यह  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  जिस  प्रकार  हमारी  सरकार  ने
 फैमिली

 प्लानिंग

 aa  कार्यक्रम  जो  समाज  के  वेलफेयर  के  लिए  ana  बनाने  के  लिए  काफी  कारगर
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 कदम  उठाए  लेकिन  विरोधी  दल  के  लोगों  का  यह  आदर्श  है  कि  वे  उसके  खिलाफ  ही  बोलेंगे  ।

 1977  में  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  जी  ने  फैमिली  वैलफेयर  कार्यक्रम  को  अपने  हाथ  में  लिया

 लेकिन  माननीय  श्री  रामजेठ  मानी  जी  कहते  हैं  कि  फैमिली  प्लानिंग  कुछ  नही  हुआ  है
 ।

 मेरी  दृष्टि  में  इस  प्रकार  की  बात  कहना  उचित  नहीं  है  ।  सरकार जो  भी  कार्यक्रम अपने  हाथ

 लेती  वह  देश  हित के  लिए  लेती  और  उसमें  हम  सब  लोगों का  सहयोग  होना

 चाहिए
 ।

 फैमिली  प्रोग्राम  के  तहत  एक  बात  मैं  यह  भी  कहना  चाहती  हूं  कि  जब  इस  प्रोग्राम
 की

 बात  की  जाती  तो  रिलीज और  गाँड  बीच  में  आ  जाते हैं  ।  देवदासी  जो  कि  सदन  में

 विचारार्थ  आज  एक  जीता-जागता  उदाहरण  है  ।  कहा  जाता  है  कि  हमारा  रिलीजियस  है  कि

 हमें  भगवान  को  महिलाओं  को  अपर  करना  है  ।  इसी  प्रकार  की  बातें  फैमिली  कार्यक्रम  के  लिए

 कही  जाती  हैं
 ।

 हम  चाहते  हैं  कि  देश  का  विकास हो  ।  छोटे
 परिवार

 की  बात  इसलिए  कहते  हैं

 कि  देश  का  विकास  हो  ।  देश  की  जनसंख्या  1951 वर्ष  के  मुताबिक  36  10  लाख  18

 हजार  लेकिन  अब  1981  ae  की  के  मुताबिक  68  करोड़  38  10  हजार

 जो  कि
 लगभग  दुगने  के  बराबर-/है  ।  हमारी 90  परसेन्ट  पापुलेशन  बढ़ गई  है

 ।
 जब  मैं  बहुत

 छोटी  उस  समय  100  के०जी०न्ह्ीट  का  बैग  दो  रुपये  में  आता  लेकिन  आज  200  रुपये  में  भी

 नहीं  मिलता  इतने  ज्यादा  उसके  दाम  बढ़  गये  हैं  ।  लेकिन  इन्कम  भी  साथ-साथ  बढ़ती  जा  रही

 इंडस्ट्रीज  बढ़  गई  एग्रीकल्चर  काम  बढ़  गया  है  ।  उस  समय  हम  सुई  भी  जापान  से

 लाते  लेकिन  आज  सुई  बनाने  की  मशीन  भी  हम  बनाते  हैं  ।  हमारे  यहां  टेक्निकल  एजूकेशन

 बहुत  बढ़  गई  है
 ।  इस

 तरह  पापुलेशन  के
 साथ-साथ

 आमदनी
 भी

 बढ़  गई  हे
 ।

 लेकिन  जब  हम  फैमिली  प्लानिंग  की  बात  करते  पापुलेशन  कन्ट्रोल  की  बात  करते हैं  तो

 उसमें  गाड  और  रिलीजन  सामने  आ  जाते  हैं  ।  जब  एम्पलायमेंट  की  बात  करते  हैं  और  कहते  हैं  कि

 सरकार  ने  हमको  कुछ  नहीं  तब  रिलीजन  और  गौड  सामने  नहीं  आते हैं
 ।  उस  समय

 जन  और  गौड  कहां  चले  जाते  हैं  ?  इस  समय  अपोजिशन  के  लोग  नहीं as  मैं  उनके  सामने

 बोलना  चाहती  थी  डिप्टी  स्पीकर  साहब  ने  मुझे  इसी  समय  बोलने  के  लिए  कह  fear

 मुझे  उम्मीद  है  वे
 मेरी  स्पीच  को  जरूर  पढ़ेगे  ।  आज  हमारे  समाज  की  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  है

 कि  सरकार  तो  सेकुलर  नहीं  लेकिन  आम  जनता  सेक्टर  नहीं  उनका  आउटलुक  सेक्टर  नहीं

 है  |. ferra  यह  है  कि  हमने  डेमोक्रेसी  के  नाम  सबको  अपना-अपना  धर्म  प्रचार  अपने  तरीके

 से  अपने  विचारों  को  रखने  की  ara  fret  दे  दी  है  ।  उसी  का  यह  परिणाम  है  जब  भी  हमारी

 सरकार  कुछ  कॉम  करने  के  समाज  सुधार  के  काम  को  AST  आगे  आती  है  तो  उस  समय

 ऐसे  लोग  जिन  का  सोशल-आउटलुक  नहीं  वे  aa  और  गौड  की  बात  को  लेकर  आगे  आ  जाते  हैं

 तथा  उस  काम  में  रुकावट  डालते  हैं ।

 इस  समय  जेठमलानी  जी  यहां  उपस्थित  नहीं  है--मैं  उन  को  उसी  समय  कहना  चाहती  थी

 कि  am  जो  कह  रहे  हैं  वह  दीक  नहीं  आज  कल  कम्यूनल  राष्ट्र कयों  होते  हैं  ?

 इसलिए  होते  है ंकि  हम  मैं  सेकुलर-आउटलुक  कम
 हो

 गई
 है

 ।  अब  हम  स्वराज्य के  लिए

 लड़ते  थे  उस  समय  भावना  मेरे  दिल  को  चोट  लगती  5  साल की  आजादी

 के  बाद  वह  भावना  खत्म  हो  गई है
 ।  आज

 देश  और  समाज के  लिए  नहीं

 रिलीजन  और  गाड  के  बारे  में  सोचते  अपनी  कास्ट  के  लिए  सोचते  हैं  ।  मेरे  यहां  एक  हरिजन
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 Brees  कास्ट  कालोनी  को  जला  दिया  गया  ।  ag  समाज  के  लिये  कितने  शर्म  की  बात  है  ।  सरकार

 के  लिये  शर्म  की  बात  नहीं  सरकार  तो  उनको  प्रोटेक्शन  दे  रही  समाज  के  लिये  wa की

 बाप  है  ।  हम  आजादी की  लड़ाई में  बिना  किसी  भेद-भाम के, थिनो बिना  किसी  ad  और  जाति  हाथ

 से  हाथ  मिलाकर लड़ते  लेकिन  आज  उस  भावना
 को  भूल  गये  हैं  ।  मुझे  याद  है--मेरे  घर  में  मेरे

 माता-पिता चले  गये  मैं  उस  समय  सात  साल  की  घर  दूसरा  कोई  नहीं  था  ।  लेकिन  उस

 wag  हमारे  मन  में  कोई  दूसरा  मत  नहीं  कोई  कास्ट  नहीं  हम  समझते  थे  कि  हम  सब

 भारत  के  हैं--मुझे  दुख  है  आज  वह  भावना  देखने  में  नहीं  जाती  है  ।  आज  हेम  अपनी-अपनी  कास्ट

 और  अपने-अपने  रिलीज़  के  बारे  में  सोचते हैं  इस  इमोकेही  में  हमारा  आउटलुक  सेकुलर

 होना  चाहिए-इस  दृष्टि  से  नहीं  सोचते  हैं  ।  केवल  हमारी  सरकार  ऐसा  सोचती  है  ।  सेक्टर

 भाउटलुक  के  बारे  में  मैं  एक  रेजूलूशन  इसी  पार्लियामेंट  में  आई  थी  ।  गवर्नमेंट  st  सेकुलर

 लुक  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  लेकिन  इसके  साथ-साथ
 समाज  का

 भी  सेकुलर  आउटलुक

 चाहिए  ।  और  उसी  के  साथ  एक्जीक्यूटिव  का  भी  सेकुलर  आऊटलुक  चाहिए  ।  हमारे

 ट्युशन ने  लोगों  को  जो  गारन्टी  दे  रखी  उनके  लिए  सरकार  कानून  बना  सकती  हम  यहां

 कानून  बना  सकते  हैं  लेकिन  समाज  में  लोगों  का  aa  तक  सुधार  नहीं  हो  सकता  जब  तक  कि  समाज

 की  आउटलुक  बदले  ।  मेरे  दिल  को  बहुत  चोट  लगी  है  और  इसलिए  मैं  सभी  से  यह  कहती  नट

 कि  समाज  को  सुधारने  के  लिए  हम  सबको  कुछ  करना  चाहिए  ।  जो  अच्छे  कानून  उन  पर

 अमल  करने  के  लिए  हमें  आगे  बढ़ना  चाहिए  ।  मेरे  दिल  पर  बड़ी  चोट  लगती  है  जब  मैं  न्यूजपेपर

 पढ़ती  हूँ  और  उनमें
 यह

 पढ़ती  हूं  कि  फलों  जगह  बम् यु नल  राक्षस  हुए  काइट्स  राय  हुए  हैं  ।

 हम  समाज  को  द  बदल  सकते  हैं  ।  मैं  यहां  पर  लोगों  के  भाषण  सुनती  हूं  लेकिन  उनमें  इस  बारे

 में  बहुत  कम  कहा  जाता  है  ।  मैं  समझती  हूं  कि  हमें  समाज  को  सुधारने  के  लिए  कुछ  करना

 चाहिए  |

 हमें  महिलाओं बारे  में  भी  कुछ  सोचना  चाहिए  ।  लोग  कहते  हैं  कि  महिला  भारत  की

 माता  है  ।  यह  तो  मैं  मानती  हूं  लेकिन  महिलाओं  के
 ऊपर  अत्याचार  क्यों  होते  हैं  |

 सरकार  उनको

 प्रोटेक्शन  देती है  लेकिन  समाज  उनको  प्रोटेक्शन  नहीं  देता  आज  तक  समाज

 की  प्रोटेक्शन  नहों  सच  तक  कैसे  वे  आगे  आ  सकती  हैं  ।  यह  सही  है  कि  कुछ  महिलाएं  मेम्बर

 उ
 बम  जाती  हैं  और  हमारी  प्रधान  मन्त्री  जी  भीं  एक  महिला  ्  और  अपोजिशन  पार्टीज में  भी

 ञछु च्न्छि  महिलाएं  हैं  और  कुछ  एक्जीक्यूटिव  पोस्ट्स  पर  भी  काम  करती
 हैं  लेकिन  ऐसी  बहुत  सारी

 महिलाएं  जो  आगे  नही  आ  पाई  हैं  ।  समाज  उनको  आगे  लाने  के  लिए  मेरी  मदद  नहीं  कर  सहा

 है  ।  इसलिए  मैं  अपने  भाइयों  से  कहती हूं  कि  हमारी  उन  साथी  महिलाओं  को  भी  आगे  लाने
 के

 लिए  कुछ  न  कुछ  किया  जाए  ।  महिलाओं  ऊपर  जो  अत्याचार  हो  रहे
 मैं  कहती  हूं  कि  उनके

 लिए  समाज  जिम्मेदार  है  ।  जैसे  सरकार  की  रिस्पांसिबिलिटी  है  वैसे  ही  समाज  की  भी

 दारी  है  ।

 आप  जानते  ही  हैं  कि  राजा  राम  मोहन  राय  ने  महिलाओं  के  लिए  क्या  किया  ।  उनको

 संती  होने  से  उन्होंने  बचाया  ।'  पहले  जब  पति  मर  जाता  तो  हमारा  समाज  उस  के  साथ  उसकी

 पत्नी  को  भी  जला  देता  था  ।  इस  कुप्रथा  को  समाप्त  करन ेके  लिए  राजा  राम  मोहन  राय
 साथ  खड़े हुए  और  उन्होंने  इसके  रोकने  के  लिए  एक  कानून  बनवाया

 और  सोशल  करके
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 cesar  को
 समाप्त  जो

 शम
 sites  राय  ने  महिलाओं

 के  लिए  feat  उनको

 महिलाय  भूल  नहीं  सकतीं  ।  इसी  तरह  से  आजकल  जो  महिलाओं  पर  अत्याचार  हो रहें  हैं  उनकों

 रोकने  के  लिए  सभी को  आगे  आना  चाहिए  ।  आज  के  ही  अखबार  में  मैंने  पढ़ा  कि  40-50

 लाओंਂ पर  अत्याचार  क्या  हमारे  भाइयों की  महिलाओं  पर  अत्याचार  नहीं  होने  देना  चाहिए

 इसको  रोकने  के  लिए  उनको  हमारे  साथ  खड़ा  होना  '  पड़ेगा  ।  यह  समाज॑  का  एक  प्राब्लम  है  और

 समाज  को  मैन्ज  करने के  लिए ga  सभी  को  कुछ  करना  पड़गा  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहती  हूं  ।  मुझे  ऐस  लगता  है  कि  कोई  काम  हो  जाता  तो  कहतें

 हैं  कि  भगवान  ने  किया  है  ।  जब  बच्चा  होता  है  तो  कहते  हैं  कि  भगवान  की  देन  है  और  उसमें  हम

 धर्म  alt  भगवान  को  ले  आते  हैं  लेकिन  जब  काम  देने  की  बात  भाती  तो  हम  भगवान का  नाम

 लेते  ।  समाज  के  सुधार  के  भगवान  को  नहीं  कहते  |  बच्चा  पेदा  होता  तो  कहते हैं  कि

 भगवान  की  कृपा  से  हुआ  है  लेकिन  आज  देश  में  अनाज कम  तो  नहीं  कहते  हैं  कि  भगवान इस

 को  आकर  पेदा  करो  हौर  अनाज  दे  दो  |  बच्चा  वह  पैदा  करता  तो  उसके  लिए  अनाज भी  दे  ।

 इसलिए  हमें  इन  सब  बातें  को  सोच  कर  ही  कुछ  करना  चाहिए  |

 कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  इन्दिरा जी  ने  कुछ  नहीं  किया  है  ।  नै  कहती हूं  कि  इन्दिरा  जी  ने

 किया  उस  को  सभी  जानते  हैं  ।  गांवों  में  हम  देखते  हैं  कि  जिनका  इनकम  नहीं उससे

 बहुत  अधिक  बच्चे  पदा  हो  जाते  है
 ।  अब  बच्चों

 को  पालने  में  कठिनाई होती  है  ।  इनकम  इतनी

 है  नद्दी  ।  भगवान  और  रिलीजन  को  बीच  में  ले  आते  हैं  ।  सारे-बहिन  ऐसा  बोलते  हैं  कि  भगवान की

 देन  उसको  हम  धन्यवाद करते  है  ।

 फेमिली  हमारी  रिस्पांसिबिलिटी  है  हमारे  दो  बच्चों  से  ज्यादा  हो

 जाते  हैं  तो  हमारा  काम  कसे
 चल

 सकता  है
 ।

 हमारे  घर  में  दो  के  लिए  खाना
 पक  है  तो  उसे  हम

 दस
 को  कैसे  खिला  सकते  हैं

 ?
 इसलिए  मैं  कहती  हैं  कि  हमें  भगवान  और  रिलीजन को  अलविदा

 रखना  चाहिए

 एक  कम्यूनिस्ट  भाई से  बात  हो  रही  थी  ।  उस  समय  उन्होंने  कहा  कि  खुरेशी  साहन

 ने  भगवानਂ  कहा  था  ।  खुरेशी  जी  जीएफएसआर  के  नेता  थे  ।  उस  समय  उन्होंने  पूछा
 कि

 *'आप  भगवान  का  नाम  कसा  लेते  हैं  ।”  तो  उन्होंने  कहा  कि  भगवान  कहना  आदत पड़  गयीं

 कम्यूनिस्ट  भाइयों  के  लिये  भो  भगवान  का  नाम  लेना  एक  आदत  बन  गयी  है  ।

 हमारे  देश  में  समाज  सुधार  लिए  जो  कानून  बनते  हैं  उन  पर  ठीक  से  काम  होना  चाहिए

 अगर  सरकार  काम  करती  है  लेकिन  समाज  को  नहीं  सुधारती  है  तो  समाज
 आगे

 नहीं  चल  सकता

 हमारे  यहां  समाज  सुधार  के  जितने  भी  कानून  बनते हैं  उनके  लिए  हमारे  पीपुल्स  प्री  जेन्टेटिव  की

 भी  जिम्मेदारी  संसद  सदस्यों  की  भी  रिस्पांसिब्लिटी  है  कि  उनके  अमल
 के

 काम  को  देखे
 ।

 समाज
 सुधार  के  कानूनों पर  करने के  ga  हमें  गाड  कौर  रिलीजन को  अलग  रखना

 चाहिए  |  यह  मुझे  इसलिए  कहना  पड़ा  है  कि  सरकार  जो  कानून  बनाती  है  वहू  सबके  वेल्फेयर  के

 लिए  पर  करते  रिलीज मं  भगवान  की
 '

 अलगे  रखना  चाहिए  ।
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 नब  हम  उन  पर  अमल  करने  में  भगवान  और

 अमल  नहीं  हों  पाता  है  ।

 हम  फंडामेंटल  राइट्स  को  बात  करते  हैं  लेकिन  हम  अपनी  sacra  को  भूल  रहें  हैं  ।

 जब  मैं  राइट्स के  लिए  पूछती हूं  तो  मैं  यह  भी  पूछती  हूं  कि  हमारी  ड्यूटी  क्या  है

 समाज  में  काम  करने  के  लिए  ड्यूटी  की  बड़ी  जरूरत  होती  हमें  अपनी  डवलपमेंट

 एक्टीविटीज  से  रिलीजन  और  गाड  को  अलग  रखना  चाहिए  |

 हमारी  यहां  डेमोक्रेटिक  सेट-अप  तो  है  नहीं  ।  इसलिए  हमारी  गवर्नमेंट

 आम  जनता  की  भलाई  के  लिए  सोचने  पर  मजबूर  है  और  हमारे  जनप्रतिनिधि भी  आम  जनता  के  लिए

 सोचने  पर  मजदूर  हैं  ।  मेरा  कहना  यहीं  है  कि  फैमिली  प्लानिंग  की  तरफ  ज्यादा से  ज्यादा  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए ।  पूरे
 समाज

 के
 विकास

 के  लिए  बहुत  आवश्यक है  ।  हमारी  प्रधान  मन्त्री

 जी  ने  यह  प्रोग्राम  लिया
 इसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देना  चाहती  हू  ।

 एक  और  बड़ी  सफलता  हमको  एशियन  गेम्स  की  मिली  है  ।  इसके  लिए  हमको  चुनौती  दी

 गई  जिसका  हमने  सफलतापूर्वक सामना  किया  है  ।  इस  सफलता के  लिए  मैं  श्री  बूटासिंह जी

 को  जो  उस  समय  चेयरमैन  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं
 ।

 श्री  बूटा  सिंह  जी  की  बैक  बोन
 श्रीमती

 इन्दिरा जी  जिनके  सहारे ये  सारी  सफलता  मिली है  ।  उनको  भी  मैं
 धन्यवाद  चाहती

 हूं और  उसमें लगे  हुए  सारे  आफिसर  और
 लोगों

 को
 भी  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं

 ।

 अब  हमारे  यहां  नान  एलायमेंट  के  लिए  जो  इतना  बड़ा  कार्य  होने  जा  रहा  है  वह  भी  सफलता

 पूर्वक  संपन्न  होगा ।  इससे  देश  की  प्रतिष्ठा  बढ़ेगी  ।  और यह
 सब  इन्दिरा जी  की  ताकत है

 जिनकी  विजय  से  यह  सब  काय  सफलतापूर्वक  हो  रहे  हैं

 आजकल  हमारे  देश में  काम्युनज्मि बहुत  बढ़  रहा
 भाषा

 के  नाम  पर

 चुनाव  बड़े  जा  रहे  हैं  और  प्रान्तीय  पार्टियां  बन  रही हैं  ।  यह  देश  की  उन्नति  के  लिए  ठीक  नहीं

 है
 ।  राज

 बहुत  से  प्रदेशों  में  के  नाम  पर  सरकारें  चल  रही  हैं  अगर  इप  तरह  से  सभी  राज्यों

 में  भाषा  के  नाम  पर  पार्टियां  बनेंगी  और  सरकारें  बनेंगी  तो  इस  देश  का  कया  होगा  ।  इस

 लिंगम  को  रोकना  नहीं  तो  हम  देश  को  300  साल  पहले  ले  जाएंगे  ।  आज  हमारे  अन्दर

 बही  राष्ट्रीयता  की  भावना  होनी  चाहिए  ।  हम  सबको  मिलकर  देश  के  लिए  काम  करना  चाहिए  ।

 अंत  में  यह  कहकर  समाप्त  कर  रही  हूं  कि  ये  सारे  काम  हमारे  देश  की  नेता  इंदिरा जी

 के  द्वारा हो  रहे  और  आगे  भी  जो  काम  होने  हैं  ।  वें  भी  इंदिराजी  कर  सकती  वे  सबको  एक

 रास्ते पर  चला  सकती  है  ।  उनके  सहारे  जो  सफलताएं  प्राप्त  हुई  हैं  उनके  लिए  मैं  उन्हें  बधाई

 देना  चाहती  हूं  ।  मैं  डिप्टी स्पीकर  साहब को  भी  बधाई  देना  चाहती हूं  ।  कि  उन्होंने इतना  समय
 दिया  और  सभी  माननीय  सदस्यों  और  मंत्री  महोदय  को  भी  धन्यवाद  देना  चाहती  हूं  ।

 भी  कुवर
 रास

 :  उपाध्यक्ष  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  पर  जो  प्रस्ताव
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 का

 इस  सदन  के  समक्ष आया  उसके  समथेन  में  मैं  कुछ  शब्दों  को  आपके  सामने  रखना  चाहता

 हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  कुंवर  आप  अगले  दिन  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 श्री  राम  प्यारे  पत्रिका  :  मेरे  नाम  का  क्या  बना  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपका  नाम  है  ।  आपको  बुलाया  जायेगा  ।
 श्री  कुंवर  राम  आप  अगले

 दिन  जारी  रख  सकते  हैं  ।  उस  दिन  आप

 पहने

 वक्ता  होंगे

 —

 636  म&०  प०
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 के  ग्यारह बजे
 तक  के  लिए  स्थागित हुई  ।

 ee
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